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हा० पंजाबराव 
देशमुख 


केन्द्रीय कृषि-मन्त्री का 





हक न िरि है 
््य्््य्य्य्य्ये: कथन : खाद्य-उत्पादन,, बढ़ाने के दो बड़े..|| 
उपाय हैं :-- । 
१. नई जमीन तोड़ कर खेती के काम में 
लाना, और ««  * ' 
२, जिस जमीन पर खेती हो रही दें उसकी 
प्रति-एकढ़ पैदावार बढ़ाना 
खेती-बाड़ी के काम में मशीनों के प्रयोग से यह सिदड दो 
गया दे कि दक्षता, किफायत, विश्वस्तता और सेवा की दृष्टि 
से फर्योसन पद्धति ही एक ऐसी पद्धति है, जो खेती-बाड़ी 
के समस्त कार्मों के लिये संतार के सबसे झधिक बरूरी 
मशीनी भौजार किसानों को देती है । 


हि:२58 अच्छी जुताई # अच्छी फसल # अच्छी खेती 


फर्गुसन पद्धति द्वारा 


खेती के पूर्शंतया सशीनीकरण से 
हैरी फगु सन आफ इण्डिया लिमिटेड, बंगल्ोर 
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सामूहिक योजनाओं को 


४०७७७ ७७७७४: 
'अभरकक्‍कक हर 0 अंक 


ह्ह 4] को 
>क् हर टी 
व का 





बिरस्थायी रहने के लिये 
ए सी सी सिमेंट से निर्मित 


दि असोसिएटेड सिमेंट कम्पनीज़ 
के सेल्स मेनेजसे 

दि सिमेंट मार्केटिंग कम्पनी 
ऑफ़ ड्रारोडया लि. 














पब्लिकेशन्स डिबीज़न 
मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्‍्फ्रामशन एण्ड आआाडकास्टिग 
जवनेमेश्ट ऑफ इशिडिया, ओल्ड सेक टेरिएट, दिल्ली 










| । हरक्युलीज़-इंडिया बायसिकरिकों के बढते हुये 
/ है उत्पादन के फलस्थरूप छात्र देगा को इस 
॥ लोकप्रिय धाइन की आवश्यकता शो को पूरा 
” करने के मामले में स्वाकलमबी बनाने 
दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ रहे हैं । 


| टी, आई, सायकिल्स आफ़ इंडिया ल्थिमेटेड, मद्रास 


हारा भारत में निर्मिस 








पेचवर्षीय योजना में 
हमारा योगदान 


कलकता में प्रतिदिन ह् हज़ारों व्यक्तियों को 
शुद्ध, स्वा्थ्यवद्ध क ओर सस्ता खाना देना । 


राष्ट्र की सेवा में 
नेशनल ८? ५००८२ फेटेचिया 


१९ नेताओं सुभाष रोड, 
केशकासा, 
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इस क्रम की यह छुटठी पुस्तक है। इसमें वर्ष १६१२-९१ ४े में 
राज्यों शोर सारत सरकार की विशेष महत्वपूर्ण सफल्वताओं और 
कार्यो का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग का 
सम्बन्ध केन्द्र से और दूसरे का राज्यों से दै । 


सुविधा की दृष्टि स विषयों को सामाजिक, आर्थिक, संचार, 
गृह एवं वेदेशिक कार्य तथा पंचवर्षीत योजना शीर्षकों में वर्गीकृत 
फ्रिया गया हे । 





रामती 


ब्राह्यी तेल स्पेशल ने० १ 









। चंदलापन समाप्त 
| करता है, स्मरण- 
| शक्ति बढ़ाता है, 
| दृष्टि का जामिन 
| लाता हे । 





सफेद वालों को | 
दूर करता है, 
सभी मोसमों में 
प्रत्येक के लिए | 
लाभदायक है। । 





बड़ी बोतल ३ रुपये ८ आने, छोटी बोतल २ रुपये | ( सब | 
| जगह मिलता है ) बड़ी बोतल के लिए ४ रुपये १३ आने का और | 
छोटी बोतल के लिए ३ रुपये १३ का मनीआडर भेजिए | ! 


(डाक आर फैकिंग का भार सम्मिल्नित हे ) । 

विदेशों से बड़ी बोतल के लिए १४ शिलिंग का 
और छोटी बोतल के लिए १२ शिलिंग का पोस्टल | 

| आर आना चाहिए डाक ओर पेकिंग के भार सहित । 


श्री रामतीथ योगाश्रम, 
 दादर ( मध्य रेलवे ), बम्बई १४, 
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/ “पमास्कर लालटेन”' 


द्वारा प्रकाश प्राप्त किया 


क जिटिश, जमेंत ओर असरीकन स्तर के ससरूप । 
क एक ही भारतीय लाज्टेन जो पांच साइज़ों सें बनाई गई 

हं--३३२३, ४५४, ६६६, ७७७, ओर प८पफ । 
3 चमकदार टीन तथा मीनाकारी को हुईं--भूरे, नीले और 

हरे रंगों की । 

समस्त भारतवषे में डीलसे और स्टाकिस्टों से प्राप्य हैं । 
व्यापारिक विवरण के ल्षिये लिखिये :-- 
.. मैन्युफ्रैक्चरसे--- 
जे० एन० शर्मो एण्ड सन्स, 
१४ रोइतक रोड, नई दिल्ली । 
. पैकटरियाँ-- क्‍ 

हेमिल्टन रोड ओर शाहरगंज, दिल्ली---६ 


. केन्द्र 


१, सामाजिक 


कल्याणकारी लोकराज होने के कारण, भारत अपनी जिम्मेदारियों को 
जानता है और १६५२-५३ में उसने सामाजिक कल्याण के जरूरी कामों 
में काफी प्रगति की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक कल्याण 
आवास और पुनर्वास आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है | 


शिक्षा 
बुनियादी ओर समोज शिक्षा 


पंचवर्षीय योजना के अ्रन्त्गत सन्‌ १६४२-५३ के लिए. १ करोड़ रुपए 
की व्यवस्था इसलिए, की गई थी कि योजना कमीशन ने बुनियादी और समाज 
शिक्षा सम्बन्धी जो-जो सिफारिशें की हैं, उनमें से कुछ पर श्रमल किया जा 
सके | इन सिफारिशों के श्रन्तर्गत विभिन्‍न राज्यों के चुने हुए ज्लेत्रों में 
बुनियादी शिक्षा की मार्ग-दर्शक योजनाओं के विकास की भी एक स्कीम थी । 
प्रारम्भिक से लेकर स्नातकोत्तर ट्रनिंग स्तर तक बुनियादी तथा सामाजिक 
शिक्षा की पद्धतियों को भी स्थिर किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत राज्य 
सरकारों को विभिन्‍न संस्थाओं की स्थापना या विकास के लिए. भी आशिक 
सहायता दी जा रहीं है। इस स्क्रीम पर अमल करने के लिए सन्‌ १६५३-५४ के 
लिए, २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 

समाज-शिक्षा ज्षेत्र में सद्य:साक्षरों के लिए फिल्में, छोटी फिल्में, चित्र और 
चाट तैयार करने की शिक्षा देने के लिए इस वर्ष यूनेस्क्रों ने एक ट्रेनिंग 
पाठ्य-क्रम संगठित किया | 


माध्यमिक शिक्षा 


भारत भर में माध्यमिक शिक्षा की व्यापक पड़ताल और उसकी उन्नति के 
उपाय सुझाने के लिए एक माध्यमिक शिक्षा कमीशन नियुक्त किया गया है | 


5. हा 


उच्च शिक्षा 

टब्स शिक्षा के सत्र भें केन्द्रीय ओर अन्य विश्ववियालयी तथा उच्च 
शिक्षा संस्थाओं की सावजनिक कीप से सहायक अनुदान देने के सम्बन्ध में 
परामर्श देने के लिए सरकार ने एक विश्व-वियालय अनुदान कर्मोेशन स्थापित 
करने का निश्चय किया है | 

उच्च शिक्षा ओर खोज सम्बन्धी पंचवर्षीय योजना के लिए रूस १६४६-४६ 
में ३४.२ लाख रुपए को व्यवस्था की गई है । विश्ववियालयों ने इस सम्बन्ध 
में स्कीमें तैयार की हैं | यह आशा की जाती है कि सन्‌ #ैह२-४३ में सार 
भारत के लिए एक संयुक्त योजना पर शीघ्र ही श्रमल किया जाएगा | 


केन्द्रीय शिक्षा संस्था 
इस वष दिल्‍ली की केन्द्रीय शिक्षा संस्था से लोज काय में झन्‍्छा उन्नति की 
| इसका एक मुख्य काय हिन्दी सम्बन्धी बैयक्िक जान के स्तर की निश्चित 
करना और उसकी उपलब्धि के उपाय बताना रहा हैँ | इसका दूसरा मुख्य काय 
हिन्दी में सामूहिक शान-परीक्षणों का तैयार करना रहा है। गणित, इतिहास, 
भूगोल तथा विज्ञान में सफलता-परीक्षण तथा प्रवीणता-परीक्षणीं की तैयारी के 
लिए भी कार्य श्रारम्भ हो चुका है । 
टेकनिकल शिक्षा 

बे पर्यन्त टेकनिकल शिक्षा, ट्रेनिंग ओर खोज के विकास की पंचवर्धीय 
योजना तैयार करने के लिए टेकनिकल शिक्षा के विकास की दिशा में यह एक 
महत्वपूर्ण कदम था | कमेटी द्वारा प्रस्तावित योजना की योजना-कीशन ने 
मंजूर कर लिया है। 

इसके अलावा, अ्रखिल भारतीय टेकनिकल शिक्षा कीसिल की सिफारिशों 
के श्रनुसार भारत के पू्वी और पश्चिमी भागों के लिए दो प्रादेशिक कमेटियां 
बनाई गई हैं। एक और कमेटी टेकनिकल हाई स्कूलों के कोरसों ( पराद्य-कर्मों ) 
ओर उनकी व्याख्या के लिए सुझाव देने के हेतु बनाई गई है । इस कीसिल 
ने दो स्कीमें तैयार की हैं जिनमें से एक भवन-निर्माण संस्थाओं को स्थापित 
' करने के लिए और दूसरी चित्र-कला तथा उस से सम्बन्धित टेकनोलोजी आओ 
_अघाई के लिए है। 





( ह$॥ह 9) 
इस बीच टेकनिकल शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद्‌ ने जिन 
विषयों पर राष्ट्रीय डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए पाठय-क्रम को श्र न्तम 
दिया है, वे हैं : चमड़ा, प्लास्टिक तथा इलास्टोमर, रंग-रोगन, पिगर्मंट, 
वानिश, तेल, चर्त्रियां, मोम, और जड़ी-बूटियां | 


ए्‌ः रि मै 

इस वर्ष वैज्ञानिक जन-शक्ति कमेटी की सिफारिश के अनुमार देश में 

वैज्ञानिक जन-शक्ति साधनों के विक्रास के लिए तीन योजनाओं पर अमल किया 
गया | 


इसमें से पहली व्यावहारिक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना हैं | इसके 
अन्तगंत इंजीनियरी और टेकनोलोजी के शिक्षार्थियों के लिए पढ़ाई खत्म करने 
के बाद दो साल का ऐसा व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम रखा गया है जिस से 
उन्हें लाभप्रद रोज़गार मिल जाए। सन्‌ १६५२-४३ में इस योजना के लिए 
७.५४ लाख रुपये की व्यवस्था की गई और १७५ सीनियर तथा ६० जूनियर 
छात्रवृत्तियां दी गई | यह योजना सन्‌ १६७३-५४ के लिए भी चालू रहेगी 
अर इसके लिए. ६ लाख रुपए की रकम रखी गई है | 


दूसरी योजना का सम्बन्ध विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में 
गवेषणा-कार्य के विकास के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियों से है, जिस से 
कि राष्ट्रीय गवेपणा-शालाओं और अन्य खोज-केन्द्रों के लिये प्रवीण कार्यकर्ता 
निश्चित रूप से मिलते रहे | सन्‌ १६५२-३३ से छात्रवृत्तियों की वर्ष प्रति 
वर्ष स्वीकृति देने के बजाय विभिन्‍न संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के लिए... 
उनकी वार्षिक संख्या स्थिर कर दी गई है। इसके लिए सन्‌ १६५३-४४ के. 
बजट में ८ लाख रुपए रखे गए हैं। 


तीसरी योजना का सम्बन्ध विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर वेजशञानिक तथा 
टेकनिकल शिक्षा और खोज के विकास से है। इसके लिए. सन्‌ १६४२-४३ 
में ३० लाख रुपये के अ्रमावत्त क और ५ लाख रुपये के आ्रावत्त क अनुदान. 
की व्यवस्था की गई | सन्‌ १६५३-४४ के लिए. भी ८८ लाख रुपए, की व्यवस्था 
की गई है । 


अखिल भारतीय टेक्निकल शिक्षा कॉंसिल की सम्पर्क-समिति ने यह्द 


( ४ )? 


सिफारिश की है कि टेकनिकल शिक्षा की सुविधाशों की उन्नत तथा वम्तुल 
करने के लिए £४ गेर-सरकारी संस्थाओं के लिए पू्‌ जी, ख्रायस के. सहायता 
और बिना सूद के कर्जा' की व्यवस्था की जाए | तदनुसार सरकार ने मकान 
बनाने के लिए १६२.२२ लाख रुपये के अनावत्त के अनुदान, २५, ४५ लाग्व रुपये 
के आवत्त क अनुदान श्र ३७.६७ लाख रपये के बिना सूद के कर्जा' की 
व्यवस्था की है| 


यह योजना पूर्ति की अन्तिम अवस्था में हे और सम्‌ १६३३-४४ 


में इसके पूरे हो जाने की आराशा है । इस से सम्बन्धित संस्थाश्रों में 
दाखिले की संख्या में पहले से ही ४७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ५४ 


में इस योजना के लिए ४४२० लाख रुपए सुदया किये गये £ । 

इरिह्यन इंस्टरीव्यूट ग्राफ साइनस, बंगलीर, के विभिन्‍न बिभागोी के 
विस्तार की स्क्रीम लगभग तैयार ई। इसके कमसारियों के बेतन बढ़ा दिए गए. 
हैं, और विभिन्‍न विभागों का फिर से युक्तियुक्त वर्गीकरण किया गया है । इस 
इंस्टीव्यू 2 ने 'असोासियेटशिप' श्रीर 'फेलोशिप' सनद के अ्रतिरिक्त 'मेम्बरशिप 
श्राफ इंस्टीट्यूट नामक एक नई सनद जारी की है जो कि भारत के विश्य- 
विद्यालयों की पी० एच० डी० डिग्री के बराबर है। इंस्टीट्यूट के विजली हन्जी- 
नियरिंग विभाग में थर्मल बिजलीवर और सिबिल तथा हायड्रोलिक भवन पूर्ण 
रूप से तैयार होने ही वाले हैं । इन्टर्नल कम्बशन इन्जीनियरिग विभाग ने 
कऔसिल आफ साइ'टिफिक एएड इश्डस्ट्रियल रिस् के तत्वावधान में चलाई 
गई विभिन्‍न स्कीमों पर अपनी गवेषणा जारी रखी श्रौर अब यह भारत भर 
के लिए. कम्बशन इन्जीनियरिंग की खोज का केन्द्र बन गया है | वर्ष के 
उत्तराधे में इस विभाग ने नई किस्म का २ स्ट्रके बाला एक डीज़ल इंजन 
तैया' किया श्रौर इसकी दूर-दूर तक चर्चा हुई | 

इस वर्ष इंजीनियरिंग के पाठय-करमों के अतिरिक्त खड़गपुर के इस्टीट्यू 2 
आफ टेकनोलोजी में भबन-निर्माण-कला, कृषि इन्जीनियरिंग, पोत निर्माण 
. उत्पादन तथा चालन के पाठय-क्रम भी शुरू किए गए। रिहायशी प्रबन्ध 
हे कोंसे के अध्ययन की भी व्यवस्था की गई है और यह एशिया में अपनी 
किस्म का पहला पाठय-क्रम है । 


; के 
कुक 27600 
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कला ओर साहित्य 

इस बष संद्रास स्थित अदयार के 'कलाज्ञेत्र' को १०,००० रुपए, की सहा- 
यता दी गई तथा “शंकस वीकल्ली” को ५,००० रुपए उन बच्चों को पारि- 
तोपक देने के लिए दिए गए जिनके चित्र दिल्ली की बाल-प्रदशनी में 
प्रदर्शित किए गए थे | सन्‌ १६५३--५४ में सांस्कृतिक विकास कार्यो, जैसे 
बाल-केन्द्रों की स्थापना, देशी कला की खोज के लिए छात्रवृत्तियां देना, कला 
सम्बन्धी पत्रिकाओं के प्रकाशन, लोकप्रिय मार्ग-दशक पुस्तकें छापना इत्यादि 
तंथा कला प्रदशिनियों के संगठन आदि के लिये ४.५ लाख रुपये की 
व्यवस्था की गईं है| 


कला ओर संस्कृति के क्षेत्र में संगीत-नादक-अ्रकादमी (नृत्य, नाटक और 
संगीत की राष्ट्रीय संस्था) स्थापित की गई । इसी प्रकार नई दिल्ली के 
जयपुर भवन में राष्ट्रीय चित्रालय (नेशनल श्रार्ट गेलरी ) स्थापित किया जा 
रहा है। आशा है कि साहित्य अकादमी (साहित्य की राष्ट्रीय संस्था), कला अका- 
दमी, हिन्दुस्तानी संगीत श्रकादमी, और कर्नाटक संगीत श्रकादमी भी जल्दी 
ही स्थापित की जायेंगी जिनके लिए. सन्‌ १६५३-५४ में व्यवस्था की गई है। 


दिखा-सुना कर शिक्षा 

इस वर्ष केन्द्रीय ब्यूरो आफ एजूकेशन की फिल्म लाइब्रेरी के लिए १६ 
एम० एम० की २४७ फिल्में और ३५४ एसम० एम० की १२० छोटी फिल्में 
मोल ली गई और अरब इन फिल्मों की कुल संख्या क्रशः १,३०० और 
१,४०० हो गई है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में शिक्षा-धम्बन्धी चा०, पोस्टर 
ओर नकक्‍शों की संख्या ४०० है । 

इसके अलावा कोलम्बो योजना के श्रन्तर्गत आस्ट्रेलिया से दो सुसज्जित 
चलती-फिरती सिनेमा गाड़ियां भी उपहार के रूप में प्राप्त हुईं । स्थानीय 
शिक्षा-संस्थाओं ओर समाज सुधार संगठनों को नियमानुसार फिल्में दिखाई 
गईं । 

दिखा-सुना कर शिक्षा देने की कान्फक्रेन्‍्स की सिफारिश के श्रनुसार तीन 
महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स इस उद्देश्य से आयोजित किप्रा गया क 


| ० ०) 


उम्मीदवारों को दिखा-सुना कर शिक्षा देने की साधारण सद्ायक सामग्रो, जेस 
चाट, पोस्टर, नवशे, आफ, माहल आदि, तैथार करने तथा प्रोग साज्षरों 
के लिए साहित लिखने की ट्रेनिंग दी जाए । यह ठजनिंग कीस पनेस्की व 
विशेषज्ञों द्वारा दिल्‍ली भें चलाया जा रहा £ | 

सनू १६४२-४३ में दिखा-सुना कर शिक्षा देने की सहायक सामगी मोल 
लेने के लिए ६५,००० रुपये की व्यवस्था की गए ओऔर रीर-सम्कारी उद्योगों 
की दिखा-सुना कर शिक्षा दने के लिए उपयोगी सामग्री तैयार करने के लिए 
२५, ००० रुपए देकर प्रोत्साहित किये। गया | 

साथ ही, इस न्लेंत्र के काय में ताल-मेल स्थापित करने तथा केस्द्रीब आर 
राज्य सरकार को देश में दिखा-मुना कर शिक्षा पने के प्रत्येक विषय पर सलाह 
देने के लिए दिखा-सुना कर शिक्षा देने का एक साष्रीय बा स्थापित किया जा 
रहा है | 


ह््न्दी 


अखिल भारतीय हिन्दी परिषद, नई दिल्‍ली, का हिन्दी ग्ध्यापर्कोीं की 
ट्रनिंग के लिए, आगरा में एक स्कूल स्थापित करने के लिए. १०,००० रपये 
दिए गए | यह स्कूल अगस्त १६४२ से चल रहा है । साथ ही इलाहाबाद 
की साहित्यकार संसद्‌ को १०,००० रुपये इसलिए दिए गए कि आधिक 


संकटग्रस्त लेखकों को सहायता प्राप्त हो सके | 


इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने 

के लिए हिन्दी कच्चाएं प्रारम्भ की हैं । मंत्रालय में हिन्दी पुश्तकी का एक 

पुस्तकालय भो स्थापित किया गया है, जिसमें २,००० पुश्तकें हैं 

साथ ही, हिन्दी में उत्तम पुस्तकें लिखनेबालों के लिए. २६ ००० झुपये 

के इनाम दिए जाने की घोषणा की गई । इस के अतिर्क्ति ५,००० झपये 

इनाम उन लोगों को दिए जाएंगे जिनकी चित्रमय हिन्दी बर्शमाला सर्वोत्तम 
सिद्ध होगी | 

हन्दी शिक्षा समिति की तीन उप-समितियाँ बनाई गई हैं, जिनमें से 

' एक हिन्दी परीक्षाओं, दूसरी बुनियादी व्याकरण ओर तीसरी हिन्दी को 











( ०७ ) 


लोकप्रिय बनाने के लिए प्रधार-काय पर अपने सुझाव देगी । साथ ही 
पेशानिक पारिमापिक शब्दावली परिषद्‌ ( बोर्ड अाफ साइंटिफिक टर्मिनोलोजी) 
ने कई एक विषयों, जसे गणित, भोतिक विज्ञान, प्राण शास्त्र, समाज शास्त्र, 
नागग्कि शास्त्र, इतिहास, भूगोल और रसायन की हिन्दी परारिभाषिक 


शब्दावली तेयार की है | 





अपांगों की शिक्षा 


भारताय भाषाश्रों के लिए. श्रन्तराष्ट्रीय ब्रेल के समान भारतीय ब्रेल' 
नामक एक ब्रेल कोइ तैयार किया जा चुका है | हिन्दी में एक संत्तिप्त 
ब्रेल तैयार करने के लिए. अब एक कमेटी नियुक्त की गई है । एक और 
कमेटी बरेपन के कारणों तथा व्यापकता को आॉकने और इसकी रोकथाम के उपाय 
तथा अ्दररों की शिक्षा और कल्याण सम्बन्धी सुझाव देने के लिए बनाई गई 
है| अभी अल संगीत स्वरलिपि कमेटी” ने भारत के लिए एक आराम ब्रोल संगीत 
स्परलिपि बनाने के लिए अपनी पहली जाँच खत्म की है | 

सन्‌ १६४२-५३ में देहरादून स्थित बालिग अ्न्धों के प्रशिक्षण केन्द्र 
के लिए. २,४५,, ००० रुपये की व्यवस्था की गई | इस प्रशिक्षण केन्द्र में शिक्षा 
पाने वालों की संख्या १२५ से बढ़ा कर १४० कर दी गई । प्रत्येक शिक्षार्थी 
को २एने, खाने-पीने और कपड़े की तथा अन्य सुविधाएँ मुफत दी जाती हैं। 
इस केन्द्र के साथ एक ऐसा कारखाना, जिसमें श्रन्धों को लाभप्रद रोजगार 
प्राम हो सके, खोलने के लिए. प्रबन्ध लगभग पूरा हो गया है। 

इसके अतिरिक्त भाग 'क' और “ख' राज्यों के अन्य शिक्षार्थियों को 
उच्च शिक्षा पाने के लिए ११ छात्रवृत्तियाँ दी गई | सन्‌ १६४३-५४ के लिए 
ओर भी १४,००० रुपये की व्यवस्था की गई है । 


गवेषणा के लिए अनुदान 


इस वष भी, पहले की तरह, शौेक्षिक तथा सांस्कृतिक गवेषणा को 
प्रोत्साहन देने के लिए, कई एक संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी गई.। 
जिन संस्थाओं को यह सहायता मिल रही है वे हैं, .*दि इन्द्र यूनिवर्सियी 


[| ए्ः 


बोट', दि इन्टर स्टेट वी शाप; एग्ली इंटियन प्रजकशन, पूना स्थित 
दबकन कालेज पीस्ट ग्रेजुएट /2 रिसचे इंस्ट्रीट्यू 2", कलकला को प्रशियाद्िक 
सोसायटी. 'दि रामकृष्णु मिशन इस्टीव्स ८ श्राप, कल्चर, कलकत्ता हो शियार« 
पुर स्थित दि विश्वेश्वरानन्द बेदिक रिसे इंस्टीट्य *', हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
इलाइनबाद', 'अंजुमने तरवकीये उदू भारत) अलीगद ' श्र 'हिन्तुस्तानी प्रचार 
सभा, बधा' । 


राष्ट्रीय अभिलेखागार 

इस वर्ष राष्ट्रीय अभिलेखागार ने जो सुक्य काम किया सह अ्ंग्नज्ञी 
राज्य के समय की रेज़ी देसियों के बहत बढ़े रेकार्टों को धराप्त कर्ता था। विदेशी 
से भारत के काम की प्रॉडुलिपियों को माइक्रो-फिल्म नकले प्राप्स की गई | 
इनमें उस इस्ट इंडिया कम्पनी के सम १६७७ से से ४६६३ तक के 
रिकार्डा' की ६१,४०० हस्तलिखित पप्ठो से ली गई ५३ रीले उल्लेखनीय है 
भीमती सरोजिनी नायडू की रचनाओं की पांडुलिपियों के संग्रह के खलाबा 
कई एक ऐतिहासिक पांशलिपियां श्रोर दस्तावेज़ मोल लिए गए | 

'इंडियन आकाइय्ज़' ( भारतीय अभिलेखागार ) की दी संख्याएँ प्रकाशित 
हुई' और तीसरी मुद्रण के लिए भेज दी गई हैं | 'कैलेडर श्राप; परशियस 
कारेस्पडिन्स! ( फारसी पत्र-व्यवह्दार तालिका) की दें जिहदँ तेबार करने 
का काम शुरू किया गया | इसके श्रतिरिक्त दस्ताबेज़ीं के २,४०,००७ पृष्दों 
के माइक्रो-फिल्म लिए गए। फोर्ट विलियम-इंडिया हाउस पतन्न-व्यवद्ार की 
एक जिल्द मुद्रण के लिए भेजी जा चुकी है और दो और जिल्दों कं! 
अन्तिम रूप दिया गया है | 

पुरातत्व 


मध्य प्रदेश के बस्तर राज्य में, जहाँ खित्रकूट के जल-प्रपातों के पास 
उत्तर-पाषाण युग के कुछ चिन्ह पाए गए, खुदाई का कास किया गया। 
वहाँ लगभग २५ स्मारक खोद कर निकाले गए, । मद्रास राज्य में सादुर और 
बंगनापल्‍ली स्थानों में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कुछ मंदिर 
भी खोद कर निकाले गए। 


हम, 7) 


उत्तर अरकाट ज़िले के पास प्राचीन काल के खैंडहरों में भी अ्रन्वेषण 
के बड़े-बड़े काम किए गए । सेंगामेदु में एक महत्वपूर्ण स्थान की खुदाई 
ही रही दै। तिन्‍्नवल्ली ज़िले के कोरकई तथा कायल में, कांचीपुरम के पास 
पलवमेद में पुद्द कोद्ठाई, बहादुराबाद ( हरद्वार ), रुपड़, नाग्राज न कोंडा, 
बहल ([ पूर्वी खान्देश ), श्रमरेली और पाटठन में भी अन्वेषण-कार्य किए 
गये । इसके अलावा इस विभाग ने 'क' और “ख' राज्यों के राष्ट्रीय महत्व 
के स्मारकों की सुरक्षा का काम भी किया | 


नर-देह विज्ञान 


सन्‌ १६५२-४३ में नर-देद्द विज्ञान विभाग ने महत्वपूर्ण पढ़तालें कीं। 
इनमें से कुछु पड़तालें इस प्रकार हैं :-अभोर कबीले को पड़ताल, जोनसार- 
बावर ओर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के लोगों की पड़ताल, तथा त्रावन्कोर 
की आ्रादिम जातियों की पड़ताल । इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान के 
शरणार्थियों में सामूहिक तनावों सम्बन्धी रिपोट और दक्षिण बंगाल के देहाती 
तथा औद्योगिक इलाकों के सामूहिक जीवन की पड़ताल इस वर्ष पूरी की गई। 

इसके अतिरिक्त पोट ब्लेयर भें नर-देह विज्ञान विभाग की एक छोटी. 
सी शाखत्रा स्थापित की गई और छोटे अंडमान द्वीप के झ्रोजों की जांच के 
साथ जरायम पेशा कबीलों की पड़ताल भी शुरू की गई । 


अनुस्चित जातियों तथा जन-जातियों के लिए वज़ीफे 


सनू १६४२-४३ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों 
( कबीली ) और अ्रन्य पिछुड़ी हुई जातियों के शिक्षाथियों को वज़ीफे देने 
के लिए. ३० लाख रुपये की रक्तम की व्यवस्था की गई | इस वर्ष दिए गए. 
बज़ीफों की कुल संख्या ५,८६३ रही | 


विदेश में शिक्षा पाने के लिये वज्ञीफे 


समुद्रन्पार या विदेश में शिक्षा पाने के लिए वज़ीफा-स्क्रीम का एक: 
अ्रभिप्राय तों यह है कि शिक्षार्थियों को उन विषयों में ट्रेनिंग प्राप्त 


( £« ) 

करने के लिए भेजा जाए जिनके ला देश में कोई प्रबन्ध ते ही; 
दसरा यह कि देश मे खाज नथा प्रशिक्षण का सामदहश ऊचा हां का । 
हसलिए भारतीय विदार्गियों का वहीपे. दिए मा, विदेशी विश्ववियालय 
के साथ विद्याधियें! की गदलाजवदली की गई तथा परस्शयरिक. आदाश- 
प्रदान के झाधार पर विदेशी विशा्थियों। की चज्ञी: भी दिए गए । सच 
४६४२-४३ भें विदेश मे शिक्षा थाने के लिए वक्षीफे दे के लिए २४ 
विद्यार्थी चुने गा।। इसके अवाया झूच विधथ मियां की आरलीय 'सश्य- 
पियालयों में शिक्षा देने तथा ग्वेश्णा-क्राय के लिए # फ़लोंशिप, 
तथा जर्मन विद्यार्थियों को. भारतीय भाषा, परम और दशंव के क्रययनार्स 
१० बर्ज़फे दिए गए | 


पश्चिमी जर्मनी के संघोभ गंशाराज्य ने, परसपरिक संदमाव के 
उद्देश्य से ए४० भारतीय इंजीनियरों श्रीर नोसिलियों की भारी 5 ग्रोगी 
की ट्रेनिंग प्राप्त करते और ४० भारतीय विद्यार्थियों को पश्चिमी ज मनी के 
विश्वविद्यालयों और टेकनिकश संध्याओं में स्वातकोत्तर टोनिंग प्राप्त करने के 
'लिए सुविधाएँ प्रदान कीं। इसके अ्लाया 'फ्रेध्रेशन श्राफ़ जिदिश इं इस्ट्रोज' ने 
भी ७ भारतीयों को शिटेन के उयोगो में हे निंग पाने के लिए वजीफ दिए । इस 
प्रकार संयुक्त राष्ट्र संच ने सन १६४४ में शै५ से ४० तक फ्रेलाशिप शरीर ३० से 
१५ तक बज़्ीफे दिए। श्रव तक २४ बज़ीफी की श्रन्तिम रूप में दिया जा चुका 
है और प्राय: २० विद्यार्थी विदेश जा भी खुक़े हैं | 


भारत और वरैशों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए 
सांह्कृतिक बज़ीफे मी दिए. गए। सन्‌ १६४२-४३ में भारत सरकार ने 
अफ्रीका, एशिया और मित्र देशों के विद्यार्थियों को इस तरह के 
कुछ वज़ीफे दिए. । इस वर्ष ३,२४,००० रुपये की व्यवस्था इसके लिए 
की गई, और विभिन्‍न देशों के ६१ विद्यार्थी मारत की विभिन्‍न संस्थाश्री 


में दाखिल हुए | 
भारतीय राष्ट्रीय कमीशन 
नए संविधान के अ्रधीन, भारतीय राष्ट्रीय कमीशन के तीन उप« 
कमीशन होंगे, यानी शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के लिए एक-एक 


आ 


उप-कमोशन टींगा | एक कमेटी से भारत के इतिहास की प्रादय पुस्तकों 
की जांच की झीर लेखकों तथा अ्रध्यापकी के लिए. मार्ग-दर्शक नियम 
तैयार किए. । इसने राज्य सरकारों से यह सिफारिश की कि वे भाषा 
या प्रादेशिक श्राघार पर इतिद्ास पढ़ाने बाले अ्रध्यापर्की की गोष्ठयाँ 
बुलाएँ श्र विद्यार्थियों में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना उत्तन्‍्न 
करते के तरीकों का श्रध्ययन कर | 

जनवरी सनू १६५३ में नई दिल्‍ली में एक गोष्टी का आयोजन यह 
देखने के लिए किया गया कि राष्ट्रों के आन्तरिक तथा पारस्परिक तनावों 
की दूर करने में गांधीवादी हाष्टकाण तथा कार्यक्रम का क्या प्रभाव इुश्ना 
है| इस गोष्ठी में विभिन्‍न देशों के चोदी के विचारकों ने भाग लिया | 
इस गोष्ठी ने राष्ट्रीय तथा अन्‍्तरीप्ट्रीय समस्याश्रों को हल करने के 
लिए, गांधी जी के उपदेशों पर श्राधारित कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश 
र्की । 


भारत ओर पूनेस्करो 


दिसस्व॒र सनू १६५४२ में, बम्बई में, दक्षिण-पूर्वी एशिया में अनिवार्य 
निःशुल्क शिक्षा पर एक सम्मेलन हुआ । इसके अलावा दिल्ली में दा श्र 
गोष्ठियाँ हुई जिनमें से एक 'दक्षिण-पूर्वी एशिया में स्त्रियों का सामाजिक 
स्थान” पर थी और दूसरी “संयुक्त राष्ट्र छात्र संघ” की थी जिसमें 
एशिया के विभिन्‍न देशों के छात्रों ने भाग लिया | 

इसके अलावा भारत सरकार ने जिन सम्मेलनों में भाग लिया, वे हैं: यूनेस्की 
का सातवाँ आराम सम्मेलन, पेरिस; यूनेस्को राष्ट्रीय कमीशर्नों का प्रादेशिक सम्मेलन, 
बैंकाक; १५ वाँ अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन, जेनेबा; श्रोर 
अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट सम्मेलन । 

यनेस्की की कूृपन-स्कीम के अन्त्गंत विदेशों से पुस्तके, विज्ञान का 
सामान, शिक्षा सामग्री तथा वैज्ञानिक फिल्में मोल लेने के लिए कूपन मुहैया 
किए. गए, । अब तक भारत को फिल्मों के लिए. २०,००० डालर और पुस्तकों 
के लिए १,८५,००० डालर के कूपन मिल चुके हैं। 


( ££$६ । 
सांस्कृतिक काय 
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विदेशी के साथ सांध्कृतिक साध अदा यूं, जाए खरा ४#३६ ४६ 
में २,००,००० शपथ की व्यवस्था की गई । इसमे सन्‍्य पृ की सॉस्कू तक 
संस्याश्री, आस्ट लिया को इंडिया लीग छोर इन्होंइटालियन संस्था के! दी 
गई सहायता भी शामिल है। इस ये विदेशी विश्वथियालवा तथा अ्रन्‍्य 
विदेशी संस्थाओं की उपद्गार में पुस्तं, भेजने के लिए ०,००० स्वथ को।| 
व्यवस्था की गई | ये पुस्तकें भारतीय इतिहास, संस्कृति, दशन, केला तथा 
भवन-निर्मीण आदि बिधयों पर थी। अब तके अर्जेल्िना, डिश बैस्ट 
इन्डीज़, ईरान, मारीशस, स्यूज़ोलद, नाव तथा सकैडनिविया देशों को ग्रे 
उपहार भेजे जा चुके हैं | 


एक भारतीय कला-प्रदशनी अमेरिका भेजी गई शरीर दूसरी चीन आर 
जापान जाने वाली प्रदर्शनी की आस्टे लिया भी भेजा गया । ए्रक भारतीय 
बाद विवाद टीम ब्रिटेन भेजी गई तथा एक भाखीय वियारी की न्यूथाव 
हेराहडइ ट्रिब्यन की गोष्ठी में भाग लेने के लिए भेजा गया । 

इसके अतिरिक्त पूतों अफ्रीका के सांस्कृतिक कार्यों की पड़ताल के लिए, 
नेरोंबी में एक शिक्षा-शाखा स्थापित की गई । इसी प्रकार की एके शारस्वा 
बान में भी स्थापित की गई, जिसका काम उन छाग्री के हिलों की देख-भाल 
वरना है जो 'भारत जमन औद्योगिक सहयोग योजना' के अन्तर्गत पश्चिमी 
जमनी में शिक्षा पाने के लिए जाते हैं । 

सन्‌ १६४८ में सामूहिक तनावों के बारे में जो खोज-काय शुरू किया गया 
था वह सन्‌ १६५२ में भी चालू रखा गया । इस बर्ष सामह्िक तनाओों के 
विषय पर किए जाने वाले खोज-कार्यों में ताल-मेल स्थापित कराने वाले 
“भारतीय राष्ट्रीय कमीशन' की कप्रेटी ने ६ अन्य खोज-स्कीमों की मंजूरी दी | 
भारत सरकार ने इन स्कीम के लिए. ६०,००० रुपये को व्यवस्था की है | 

सन्‌ १६५२-४४ में शिक्षा सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्ताहन देने 
के लिए २.५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई | अब तक जिन संस्थाओं की सहायता 
दी जा चुकी है उनमें से कुछ ये हैं;--- भी भारत सरस्वती मन्दिर संसद की १०,००० 
रुपये; श्री शिवाजी शिक्षा समाज को १०,००० रुपये; जामिया मिल्लिया की 
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इन्दं। में एक लोकप्रिय बिश्व-कोप प्रकाशित करने के लिए ५,००० झुपये; 
कलकत्ता के अन्ध विद्यालय को २,००० रपये और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध 
कांमित के ३.००,००० झरुपये श्रादि-आदि | 


केन्द्रीय शिक्षा ब्यूरो 

इस वर्ष इस विभाग ने अपने कार्या मे काफी वृद्धि की | इसने बढ़ी 
संख्या में नए प्रकाशन निकाले, जेसे-- 'अध्यापकका के लिए समाज शिक्षा की 
पुस्तिका! ( टीचर्स हैंड बुक आफ सोशल एजूकेशन ), बालिशों के लिए 
पुस्तके लिखना”, ( राइटिंग बुक्‍्स फार श्रडल्ट्स ), सद्रः साक्षरी के लिए 
साहित्य लिखना! इत्यादि | इसके अलावा आॉकड़ों सम्बन्धी ११ और प्रकाशन 
निकाले गए | इसके अ्रतिरिक्त भारत श्रौर विदेशों की गोष्ठटियों ओर प्रदर्शनियों 
में प्रदशनाथ बहुत से चार्ट तैयार किए गए.। चार्ट और चित्र बनाने के कार्य 
को उन्नत करने के लिए अमेरिका से माइक्रो-प्रिंट लेटरिंग का सामान भी खरीदा 
गया | 


साथ ही, सन्‌ १६५२-५३ में ह्ोलरिथ पंचरों की सहायता से शिक्षा के 
विभिन्‍न रूपी सम्बन्धी ऑकड़े एकन्र करने तथा उनके एकीकरण का काम जारी 
रहा | शिक्षा सम्बन्धी कई विपयों के आँकड़े तेयार करने के लिये नए ढंग के 
फाम चालू किए गए | 


स्वास्थ्य 


सहायक स्वास्थ्य सेवा 


डाक्टरी सहायता तथा इलाज की जो वतंमान प्रणाली है, उसके अनुसार 
केन्द्र के सरकारी कर्मचारियों को सन्तोष॑जनक सेवाएं प्राप्त नहीं हो पा रहीं | 
ग्रतएण्व उनके लिए एक सहायक स्वास्थ्य-सेबा-योजना बनाई गई है। अभी 
तो यह योजना केबल दिल्ली तक ही सीमित रहेगी । 

इस योजना की मुख्य बातें ये हैं-- (१) श्रघिक्ृत चिकित्सा-कर्मचारियों की 
संख्या काफी बढ़ा दी जायगी | उनमें से अधिकांश अपना पूरा समय सरकारी 
कमचारियों तथा उनके परिषरारों की चिकित्सा-सेवा में लगाएँगे।| लेडी डाक्टरों 
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की, और श्रंख, कान, नाक और गले की बीमारियों का इलाज करने के लिए 
विशेषज्ञों की व्यवस्था को जायगी । (श) चिक्रित्सा-कर्मच्रारियों को निमी 
प्रेविटस करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी श्रौर न वे अस्ताल के खन्दर या 
बाहर सरकारी कमथारियां या उनके परिवार के लागों से उनकी चिकित्सा अथवा 
इलाज के लिए किसी प्रकार की फीस ही ले सकेंगे | पर प्राइवेट मै क्टस की कमी के। 
पूरा करने के लिए, उन्हें एक श्रच्छा खासा भत्ता दिया जायगा। (३) सरकारी कमं- 
बारियों के परिवारों को घर पर मुफ्त इलाज के अलावा अस्पताल भें भी मुफ्त 
इलाज की मुविधाएँ प्राप्त हो सकेगी | (४) जहाँ तक इलाज की रियायतों का 
सम्बन्ध है, चोथी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को 
भी वही रियायतें ओर सुविधाएँ प्राप्त हो सर्वेगी, जा कि अन्य ससकारी कर्म- 
चारियों की होंगी। ७) िसी दवाइयों का संग्रह, जो कि आम तोर पर 
अस्पतालों भें नहीं मिलती, कुछ स्थास केंद्रों मे किया जायगा और ये बिन! 
दाम के दी जाएँगी | पर खुले बाज़ार सो जो दवाइयाँ खरीदी जा गी उनवदी 
कीमत नहीं दी जाएगी | 

इस सुधरी हुई चिकित्सा-सेवा के लिए सरकारी कमचारियों को हरे ह मे 
क्रम से कुल रकम मासिक चन्दे के रूप में देनी होगी। इसके लिए शुरू मे 
सन्‌ १६५३-५४ के बजट में १० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है | 

तपदिक से मोर्चा 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से, भारत सस्कार ने अनेक बीमारियों कं, ओर 
खास तौर पर तपेदिक को उखाड़ फेंकने के लिए आन्दोलन चलाया है | सन्‌ 
१६५२-५३ को योजना के अनुसार सार्वजनिक रूप से बी० सी० जी० के 
टीके लगाने का काय बढ़ा कर ६ राज्यों तक फैला दिया गया था और यह 
आशा की जाती है कि सन्‌ १६४३ के श्रन्त तक बी० सी० जी० के टीके 
लगाने का कार्य सारे भारत में पूरा हो जायगा । इसके अ्रल्ावा सार्वजनिक 
रूप से बहुत बड़े पैमाने पर इस कार्य को करने के लिये एक केन्द्रीय बी० 
सी० जी० योजना बनाई गई है। विश्व-स्वास्थ्य संघ ने बाइर जाकर क्राम 
करने के लिये तथा स्थानीय बी० सी० जी० की टुकड़ियों को सिखाने के लिये 
दो विदेशी डाक्टरों और चार नसों के श्रतिरिक्त, इस काम में सदद देने के 
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लिये एक सीनियर बी० सी जी० सल्लाहकार तथा अन्य सहायक कर्मचारी भी 
दिए है। इसके श्रतिरिक्त यूनिसेफ ने ३१,८५,००० डालर की कीमत का 
साज-सामान देकर मदद की है। नवम्बर 2६४२ के अन्त तक १ करोड़ २० 
लाख व्यक्तियों की परीक्षा की गईं तथा लगभग ४० लाख व्यक्तियों को बी०' 
सी० जी० के टीके लगाये गये | 

गु.न्डी में बी० सी० जी० वैक्सीन की जो प्रयोगशाला है, उसका काम' 
भी बढ़ा दिया गया है । उसने विभिन्‍न राज्यों के अलावा मलाया, सिंगापुर,. 
बर्मो श्र सीलोन को भी अधिक संख्या में बी० सी० जी० की वैक्सीन और 
तपेदिक के टीके भेजे हैं | 


इस साल भारत की कई तभपेदिक निवारक संस्थाओं में तपेदिक नाशक 
एक नई औपधि “आइसोमिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड' के कई परीक्षण 
भी किये गये | उन परीक्षणों से यह पता चला कि यह नई दवाई आम तौर 
पर फायदेमन्द है। अ्रतणव इसे आम जनता के लिये बाज़ार में बेचने की. 
छूट दे दी गई । 


कमचारियों को तपेंदिक की रोकथाम की शिक्षा देने के लिये, दिल्ली. 
विश्वतियालय में इस विपय पर एक पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया। इस 
के अतिरिक्त, अनुसन्धान कार्य के लिये सुविधाएँ देने के लिये इसी विश्व- 
विद्यालय में वल्‍्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जिस 
पर भव तक, ११,६०,४७० रुपया खच हो चुका है । 

यूनियन मिशन तपेदिक स्वास्थ्य सदन, मदनपत्ली, मद्रास, में विश्व स्वास्थ्य 
संघ्र के तददिक अनुसन्धान केन्द्र को सहायता से तपेदिक के सम्बन्ध में एक. 
खअनुसन्धान-याजना चलाए गई, जिसमे बी० सी० जी० पर विशेष खोज की । 
जा रही | । इस बात की भी मूजूरी दी गई कि तप्रेदिक की संक्रामकता के 
सम्बन्ध मे अनुतन्धान किया जाय, ताकि इस बीमारी की संक्रामक्ता का 
अन्दाज़ा लगाया जा सके और भारत में इसकी रोकथाम के जो तरीके अपनाए, गए. 
हैं. उनकी उपयोगिता का पता लग सके । इस योजना को अमल में लाने के 
लिए सरकार को ३.२६ लाख रुपया खर्च करना होगा और यह उम्मीद है कि. 
विश्व स्वास्थ्य संघ इसके लिए कर्मचारी तथा आवश्यक चीजें देगी | 
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मेडिकल विद्याथियों, पोस्ट ग्रेजुएट कम चारियों तथा नसों श्रादि की तवेदिक 
की रोकथाम के काम की ट्रेनिंग देने के लिए, सन्‌ १६४१ में, दिल्‍ली, पदना 
और त्रिवेन्द्रम में तीन ट्रेनिंग और प्रदशन केंद्र खोले गए | यूनिसफ तथा 
विश्व-स्वास्थ्य संघ्र ने आवश्यक साज-सामान तथा कमचारियों के अ्तिरिलः 
पाश्चात्य देशों में जाकर अध्ययन करने के लिए बज़ीफे देकर भीमदद की | 
सन्‌ १६४२-४३ में विश्व स्वास्थ्य संघ ने विविध गण्यों में भी तपदिक की 
रोकथाम के इसी प्रकार के अन्य केन्द्र खोल कर सहयोग दिया | 

इस साल तपेदिक के टिकट बेचने के तीसरे आ््दोलन का प्रबन्ध भारत में 
तपेदिक संघ (व्यू बरक्युलोसिस एसोसिएशन) से किया | इस आन्दोलन का 
मुख्य ध्येय यह था कि जनता भारत में तपेदिक की समस्या की भयंकरता का 
समभ सके | इस आन्दोलन को २ लाख झपये चन्द्र के रुप में प्राप्त हुए | 

भारत के तपेदिक संत्र ( व्यू बरक-ुलीसिस एसोसिएशन ) की इस साल 
झार्थिक सहायता भी दी गई | इसमें निम्नलिखित सहायता थी शामिल 
है-- १,३५,, ००० रुपया मुख्य कार्यालय बनाने के लिए; ३,८७४,००० रुपया 
मेहरोली रोड पर तप्रेदिक कालिज तथा अस्पताल बनाने के लिए; तथा 
१,६५,,००० झपया कसोली में लेडी लिनलियगी स्वास्थ्य-्सदन बनाने के लिए । 
इसके अतिरिक्त २,६०० रुपया कमचारियों की तपेदिक की रोकथाम का काम 
सिखाने के लिए, ५५,८०० रुपया कसौली स्वास्थ्य-सदन भें ३० पल॑गी की 
व्यवस्था करने के लिए, तथा २,३६,००० रुपया नई दिल्‍ली में तवदिक 
केन्द्र के लिए भी दिया गया | 


ट्रेनिंग, शिक्षा ओर अनुसन्धान कार्य 


स्वास्थ्य पड़ताल तथा विकास समिति ने इस बात की सिफारिश की कि 
दिल्‍ली में एक अखिल भारतीय संस्था खोली जाए, ताकि स्वास्थ्य कमंचारियों को 
ट्रेनिंग प्राप्त करने ओर स्वास्थ्य-अ्रनुसन्धान कार्य की उन्नति करने तथा 
उच्च स्तर की पास्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग देने की सुविधाएँ प्राप्त हो सके | इसी बीच 
में, वर्तमान मेडिकल कालिजों तथा अनुसन्धान संस्थाओं में कई एक शिक्षण 
'तथा अनुसन्धान विभागों का स्तर ऊँचा कर दिया गया, ताकि संस्था के 
लिए आवश्यक शिक्षुक-कर्मचारी प्राप्त हो सके । 
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इस संस्था के लिए एक संशोधित योजना बनाई गई है, जिस पर सन्‌ 
१६५२-४३ से सन्‌ १६५८-४९ तक ६००,७० लागस्य रुपया खर्च होगा । 
उपयु क्त संस्था में अन्दर-ग्रेजुएटों के लिए एक मेडिकल कालिज, एक पोस्ट- 
ग्रजुएट शिक्षण केन्द्र ओर शिक्षण अ्रस्यताल से युक्त एक दंत-चिकित्सा- 
कालिज्ञ भी शामिल होगा | इस याजना का योजना कमीशन ने स्वीकार कर 
लिया है | यह याजना इस साल शुरू हाकर सात साल में पूरी हो जाएगी | 

राष्ट्र-मंइल-टेकनिकल- सहायता कार्यक्रम के अन्तगत, न्यूजीरींड की सरकार 
ने दस लाख पांड की रक्रम इस संस्था को देनी मंजूर की है | इसमें से 
२,४०,०० » पींड उसने सन्‌ १६५१-४२ में ही दे दिए थे । 

पोषण विज्ञन के विषय में ट्रेनिंग की सुविधाएँ अ्रपर्याप्त हैं । 
सन्‌ १६४३-५४ से अखिल भारतीय हाईजीन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था, 
कलकत्ता, में पोषण-तत्व-डिप्लोमा-पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। सन्‌ 
१६५३-४४ के बजट में इस काय के लिए ३१,४०० रपये की व्यवस्था की गई 
है। इसके अतिरिक्त इस संध्या में सावजनिक स्वास्थ्य जिभाग तथा माता और 
शिशु स्वास्थ्य विभाग भी स्लोला जाएगा | माता और शिशु स्वास्थ्य विभाग 
शिशु- स्वस्थ्य- कमंचा रियों के लिए एक राष्ट्रीय ट्रे निग-वे नर का काम भी देगा 
तथा इससे संस्था की बतंमान माता तथा शिशु-कल्य'ण शाखाओं की उन्नति 
करने में भी सहायता मिलेगी । भारत सरकार तथा यूनिसेफ के प्रयत्नों से यह 
योजना श्रमल में लाई जाएगी और इस पर पाँच साल में लगभग ६० लाख 
रुपया खच्च होगा । नई दिल्‍लो के नर्तिग कालिज के विद्यार्थियों को साव॑जनिक, 
स्वाध्थ्य-शिक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए एक गश्ती दवाखाना, - २,२४० पौंड: 
मूहय पर खरीदा गया हैँ | इस गश्ती दवाखाने का नाम एडमिना माउंय्बेटन 
मोबाइल नसिग क्लिनिक रखा गया है। लेडी माउंय्बेटन ने इस दबाखाने के: 
खरीदने के लिए १,००० पोड दिए थे | इस दवाखाने ने दिल्ली राज्य में, 
नजफगढ़ के श्रासपास, काम शुरू कर दिया है | 

मद्रास के आआन्त्रमहिला सभा ट्रस्ट बोड ने भारत सरकार के सामने एक: 
योजना पेश की थी कि सहायक नर्सो तथा दाइयों के लिए. एक ट्रनिंग स्कूल 
तैथा उन्हें व्यावहारिक ट्रेनिंग देने के लिए एक नर्सिंग होम खोल दिया जाए ॥ 
सरकार ने उनका यह सुझाव स्वीकार कर लिया है और सन्‌ १६५२-५३ में 


( ८ ) 


इसके लिए १५,००० रुपया मंजूर किया है। इसी प्रकार, पंचवपोंय योजन' भें 
नई दिल्ली के लेडी हाबइ्जि कालिज और अस्पताल में एक लात रुपया खच 
कर नसों को ट्रेनिंग की अधिक सुविधाएँ देने की योजना भी शामिल ६ । 

इस ब्रात का भी फैसला है| चुका है कि ३३,००० झयये के आवक व्यय 
पर बम्बई के के० ई० एम० असताल में एक शरीर-चिकित्सा स्कूल और कनद्र 
की स्थापना की जाए। यह स्कूल तमाम भारत के लिए 2 निंग केन्द्र का काम 
देगा | विश्व-स्वास्थ्य संघ इस बात पर सहमत हा गया है कि बह हर्कानिकल- 
सहायता-योजना के अन्तर्गत, ५,००० शलर की कीमत का ग्ावश्यक साज 
सामान तथा दो शरीर-विज्ञान-विशेषज्ञों की सेवाएँ प्रदान करेगा । 

किसी उपयोगी घन्धे की शिक्षा देने के अभिप्राय से, विस्थापित लड़कियों 
लथा महिलाओं को सतिग की ट्रेनिंग देने की योजना शुरू की गई । 
सन्‌ १६४२ में बारह लड़कियों ने नर्सिंग तथा दाई के कॉम की अपनी ठोनिंग 
समाप्त कर ली | इनकी ट्रेनिंग का कुल खब भारत सरकार ने दिया # | 


इस साल नसिंग कालिज, नई दिल्ली, में सावजनिक स्वास्थ्य तथा नरसिंग 
में एक नए पोस्ट-ग्रेजुएट कोस के अलावा, सादे नी मास का शिक्षण तथा 
प्रशासन सम्बन्धी एक संयुक्त पाठय-क्रम शुरू किया गया दे | फिलद्दाल पन्ह 
नसों ने यह पाट्यक्रम लिया है ओर जब इनकी ट्रंनिंग पूरी हे जाएगी, ती 
सामुहिक योजना के अन्तर्गत ये नर्स विविध राज्यों में काम करेंगी। नवम्बर- 
दिसम्बर १६५२ में विश्व-स्वास्थ्य-संघ के सहयोग से इस कालिज में चार सप्ताह 
के लिए सिस्टर-ट्यूटरों के लिए एक प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का भी प्रबन्ध किया 
गया था । 


सन्‌ १६४२-५३ में एक खास कमेटी ने नई दिल्‍ली के लेडी दाडिज 
मेडिकल कालिज और श्रस्पताल में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएँ 
बनाने की सिफारिश भी को, जिसके अनुसार ३६,००० रूपया खर्च करके 
'शव-परीक्षा ( पोस्ट माटम ) के लिए एक नया कमरा बनवाया गया । इसके 
अलावा, ३ लाख रुपया साज-सामान खरीदने के लिए दिया गया तथा 
२४,३०० रुपया कोल्ड स्टारेज का सामान खरीदने के लिए. भी मंजूर किया 
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गया नरमी) के निबास-स्थान, प्रसूतालय, शिशु-यह, बिपाक्त-प्रसूता-गह 
( सेप्टिक मेटनिटी बाई ) आदि के निर्माण के लिए ३,३५७,००० रुपया खर्च 
करने की मंजूरी दी गई । 


लुधियाना के बीमेन्स क्रिश्चियन मेडीकल कालिज को एम० बी० बी० एस० 
के स्तर तक उठाने की दृष्टि से, सरकार ने इस संस्था को दस साल के अरे 
में सादे बारह लाख रुपया देना निश्चय किया है ; पर यह इस शर्त पर, कि 
पंजाब सरकार मी इन दस सालों में इतनी ही रकम इस संस्था को देगी | सन्‌ 
१६५२-५३ में इसी उद्द श्य से ४०,००० रुपया इस संस्था की दिया जा 
चुका है | 

मलेरिया-विज्ञान में होने वाले आधुनिक विकास को दृष्टि भें रख कर 

भारत के मलेरिया इन्स्टीट्यूट में मेडिकल अफसरों के लिये मलेरिया-पाठ्य- 
क्रम को ६ सप्ताह से बढ़ा कर १२ सप्ताह कर दिया गया है। इसी प्रकार 
लेक्चरों की संख्या ७५ तथा व्यावद्यारिक कार्य के अनुभव के घण्टे भी बढ़ा कर 
२७५ कर दिये गये हैं। इस मलेरिया इंस्टीय्यूट में परीक्षण द्वारा यह पता 
चला है कि डी० डी० टी० तथा बी० एनच० सी० जेसी कीटाणुनाशक ओऔप- 
धियों के द्वारा तथा मलेरिया की येकथाम में सफल अन्य कृत्रिम औपधियों के 
प्रयोग से मलेरिया को काफी हृद तक रोका जा सकता है। मलेरिया की रोकथाम 
के जो उपाय दिल्‍ली राज्य, कोयले की खदानों की बस्तियों तथा 'ग” भाग के 
कुछ राज्यों में काम में लाए. गए थे, वे बहुत सफल रहे हैं तथा इन उपायों के 
कारण उपयु क्त कुछ भागों में मलेरिया केवल नाममात्र को ही रह गया है। 
भारत के मलेरिया इ स्टीव्यू2 में एक विभाग फील-पाँव की ब्रीमारी की खोज- 
बीन के लिये भी खोला गया है, ताकि इस बीमारी की संक्रामकता का अध्य- 
यन किया जा सके | 

सीरा और बैक्सीन तैयार करने तथा अनुसन्धान करने के अतिरिक्त कसोली 
की केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था को यह भी काम सोंपा गया है कि वह ऐसी 
व्यावसायिक कम्पनियों तथा विज्ञानशालाओं का, जो कि सीरा और बेक्सीन 
तैयार करती हैं, निरीक्षण करे | यह संस्था औषध-कानून व्यवस्था की धाराओं के 
अनुसार काम करे, इसलिये कीड़े मारने की दवाइयों के विषय में अनुसंधान कार्य 


करने के लिये, इमारत भे एक नया खण्ड बनाया गया।। कसाली में पायल 
जानवर के काटे के इलाज के विपय में अनुसन्धान करने के लिए छक 
केन्द्र सालन का काम पृर्ता है। गया है | इसके लिए सारत को परासरख्युर सम्धा 
मे २,००,१०० रुपया दिया था। ओर यह भी तय हुग्रा है कि कन्द्राव अनु 
सन्धान संस्था में पीले बुखार श्रथात्‌ बेला-फीबचर की रोकथाम के लिए वेकसा।न 
तैयार की जाय | इस काम के लिए नई दहली भे विश्व-स्वामण्य मंघ का जी 
प्रादशिक कायालप है, उस से साज-सामान प्राप्त जिया जा रहा हूँ 


इम साल पृना में छुत की बीमारियों का अनुसस्थान-केख खाला गया 
ताकि भारत में ऐसे कीटाशुओं के विषय में खोज-बीस की जा सके जिनसे 
खाम तोर पर भारत में ही छूत को बॉमारिया फेलता हैं, आर इस सभया मे 
कीटाणु-अनुसस्धान ज्ेत्र के कर्मचारियों का इ निंग भी दी जा सके । यह के 
भारतीय चिकित्सा-अ्रनुसन्धान परिषद्‌ तथा शेकफेलर फाउंडेशन के संसुकत 
प्रथतनीं का फल है | 

सन्‌ १६३२-१३ में केसर के लिए, बग्बई के टाटा मेसारियन- अगपताल के! 
अखिल भारतीय पीस्ट-ग्रेजुएट तथा अनुसन्धान केंद्र वनाने के उहू शय से, 
बढ़ाने के लिये १,३२,००० रुके की श्रावत्तक श्राभिक सहायता दो गईं । 

स्वास्थ्य पड़ताल तथा विकास समिति की सिफारिश पर , मद्रास राज्य मे चगल- 
पट में एक कुष्ट-निवारण सम्बन्धी शिक्षा तथा अनुसम्धान संस्था खातने का 
प्रस्ताव रखा गया हैं | इस संस्था को चलाने के लिए एक प्रशासक-मरगरल की 
नियुक्ति करने के लिए योजना भी बना ली गई है | 


स्वास्थ्य-शिक्षा 
दो गश्ती सिनेमा युनिर्ये की सद्दावता से, जो कि यूनिसेक ने भेंट किये ६. 
इस साल स्वास्थ्य-शिक्षानप्रचार का काम किया गया। शहरों शरीर गांव। में 
मिल्लाकर लगभग ६०० बार चित्र दिखाए गए। इन भागों में लगभग शा 
लाख आबादी है | 
सन्त्रालय की फिल्म लाइब् री में स्वास्थ्य सम्बन्धी ७२ और चित्र जम करे 
'डसे अधिक बढ़ाया गया है | इस प्रकार कुल मिलाकर अब उसमें २४६ चित्र 


हम 


दा गये हैं | इस लाइब्रेरी को ६ और छोटे-छोटे फ़िल्म दि गए हैं । एक 
छोटा सा फ़िल्म तपेंदिक के बारे में 'गनपत की कहानी” के नाम से बनाया 
गया था | 


इसके अलावा, तीन और स्वास्थ्य सम्बन्धी चित्र बनाये गये हैं । इनके 
नाम हैं 'भीतरी विद्रोही अर्थात्‌ कसर! तुम्हारी आँखें” और 'कुष्ठ को रोकी” | 
संयुक्त-राज्य-सूचना-सेवा की सहायता से दो चित्र ग्राम-स्वास्थ्य के विषय में 
भी तैयार किए गए । इनके नाम हैं उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं दे' 
कौर साफ पानी तन्दुरुत्ती बनाता है! | अब तक कुल मिला कर स्वास्थ्य 
सम्बन्धी विधिध विषयों पर १६ चित्र तैयार किये जा चुके हैं और ये चित्र 
मारत की छः भिन्‍न-भिन्‍न भापाओं में ३४ मिलीमीटर तथा १६ मिलीमीटर 
दोनों आकारों में मिल सकते हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र ने तीन चित्र माँ” 
बच्चा तथा 'समाज' नाम के बनाए थे। इन्हे हिन्दी में रूपान्तरित कर 
लिया गया है । 


म्वास्थ्य पर १० पोस्थरों में से प्रत्येक की दस हज़ार प्रतियाँ फिर से छापी गईं 
हैं, जबकि दांतों की सँमाल पर पाँच पोस्टरों की छुपाई चालू है। स्वास्थ्य 
शिक्षा पर दस फोल्डर अ्रग्रेजी मं तथा पॉच हिन्दी में छापे गये हैं। सात और 
हिन्दी फोल्डर छुप रहे हैं। स्वास्थ्य-शिक्षा पर कई व्याख्यान भी दिये जा 
चुके हैं । 

इस बात का सुझाव भी दिया गया है कि भारत में स्वास्थ्य-शिक्षा के 
कार्यक्रम में जनता का सहयोग पाने ओर प्रेरणा देने के लिए एक केन्द्रीय 
स्वास्थ्य-शिक्ञा-ब्यूरो की स्थापना की जाय । इस उद्देश्य के लिए सन्‌ १६४३- 
५४ के अजट में २७२ २०० रुपये की व्यवस्था की गई है । 


६ नवम्बर १६५४२ को लोक सभा में एक केन्‍्द्रीय-खाद्य-अपमिश्रण-विधेयक 
पेश किया गया ताकि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोका जा सके ओर 
खाद्य पदार्थों की क्रिस्म सब जगह एक सी रहे | इसके अलावा एक केन्द्रीय 
खाथध-अनुसन्धान-शाला खोली जाए, जहाँ संदिग्ध मामलों में खाद्य-पदार्थों 
के नमूने श्रन्तिम राय के लिए भेजे जा सकें । इसके अतिरिक्त खाद्य 
पदार्थ के रतर का निश्चय करने के लिये एक केन्द्रीय समिति अलग काम 


६ र*र ) 


करेगी | इस समिति में केन्द्र तथा राज्यों के प्रतिनिधि होगे, जो भोजन कानून 
के मामलों पर सलाद दंगे | 


दवाह्ष्यों की क्रिस्स पर नियन्त्रण 


इस साल, उन समी दवाइयों पर, जो कि देश में 0यार की जाती हैं या 
बाहर से मैंगाई जाती हैं, कड़ा नियन्त्रण रखा गया । इसके लिये निगरानी 
का चेत्र बदा कर बन्दस्गाहीं तथा गोदामोी तक, जहाँ पर कि इन दवाइयों का 
संग्रह किया जाता है, कर दिया गया। अधिकारी बीच-बीच में इन गोदाम 
पर जांच के लिये बराबर जाते रहते हैं, ताकि इस बात का पता चल्ल सके कि 
कहीं संग्रह में दवाइयों की किस्म खराब तो नहीं हा गई । वे दवाइयों के 
नमूने जांच के लिये भी ले जाते हं। अगर किसी दवाश की किस्म निर्धारित 
स्तर से नीचे पाई जाती ता उसकी बिक्री बाज्ञार में रॉक दा जाती है, 
अ्रथवा उसे नष्ट कर दिया जाता है । 

बहुत से राज्यों में दवाइयों की किस्म और नाम लिखने के मामले में 
नियन्त्रण कड़ा कर दिया गया, ताकि कोई भी ऐसी दवाई, जिसकी किस्म 
निश्चित स्तर के मुताबिक न ही, बाजा। में बिकने के लिए ने श्रा सके । इसका 
नतीजा यह हुआ है कि बहुत-सी दवाइयाँ बाजार से इटा दी गई हैँ श्रीर उनका 
बिकना रोक दिया गया है| नकली दवाइयों के विरुद्ध भी रोकथाम की कारवाई 
की गई और इसका दिल्ली और बम्बई में बहुत उत्साहवर्द्धक नतीजा निकला | 
जो ऑंपध-गुण-धर्मशास्त्र ( निषंदु शास्त्र ) तैयार किया जा रहा है, उसमें 
१,००० अओपधि-द्रव्यों की सुच्ी तैयार दी गई है। अभी तक १,००७ दवाइयों 
के संज्षिप्त मोनोग्राफ अन्तिम रूप से तैयार किए. गए हैं | भारतीय झोपध- गुण 
घमंशास्त्र के संक्षिप्त मसविदे के संग्रह का जो खास काम है, बह लगभग 
पूरा हो गया है। 


परिषद 


नरसिंग, दाँतों की डाक्टरी तथा दवाई बनाने के कामों पर नियन्त्रण रखने 
और इन धन्धों को व्यवस्थित करने के लिए एक आवश्यक कानून बना दिया 


७ 


गया तथा केन्द्र में नतिंग, दाँतों की डाक्टरी और ओऔषध निर्माताओं की 
परिषद बना दी गई' 


गज्यों को दंत-चिक्रित्सक परिषदों के मार्ग-प्रदशन के लिए जो दंत- 
चिकित्सा नीति सम्बन्धी नियम बनाए गये हैं, उनके अतिरिक्त भारत में दाँत 
के चिकित्सा-व्यवसाय के लिए शिक्षा का कम से कम स्तर एक सा बनाने के 
लिए, दंत-चिकित्सक-परिप्रद्‌ ने डिग्री कोर्स के लिए एक पाठ्यक्रम भी 
निश्चित किया है। अ्रभी हाल में सरकार ने शिक्षा के उस कम से कम स्तर 
का भी अनुमोदन किया है, जो शिक्षा रेग्युलेशन के मुताबिक एक दवाई बनाने 
का काम करने वाले व्यक्ति को प्राप्त करना जरूरी है | 


सब राज्यों में फार्मेसी ऐक्ट समान रूप से लागू हो सके, इसलिए 
भारत की ओऔषध निर्माताओं की परिषद्‌ ने नमूने के तौर पर नियमों का एक 
मसविदा बनाया है | 


अगस्त-सितम्बर सन्‌ १६५० में, नई दिल्ली में जो स्वास्थ्य-मंत्री कान्फ्र नस 
हुई थी, उसके निर्णय के मुताबिक एक केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ नियुक्त की गई, 
ताकि वह स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी बातों पर नीति स्पष्ट करने में मदद दे सके । 

अन्तर्राष्ट्रीय सहायता 

इस साल, विश्व स्वास्थ्य संघ ने मलेरिया, रुधिर सम्बन्धी गुप्त बीमारियों, 
तपेदिक आदि से संधर्ष करने के लिए विशेषज्ञ तथा साज-सामांन देकर मदद 
की ओर साथ ही माता और शिशु-स्वास्थ्य के लिए भी साधन जुटाए | साबे- 
जनिक रूप से बी. सी, जी. के टीके लगाने, हैजा तथा प्लेग का अनुसन्धान 
करने तथा आबादी की समस्या का अध्ययन करने के लिए कमचारी देने के 
अतिरिक्त, विश्व-स्वास्थ्य-संध ने स्वास्थ्य के आँकड़ों, रुधिर सम्बन्धी गुप्त 
बीमारियों तथा नर्सिंग और डाक्टरी शिक्षा के लिए वज़ीफे भी दिए | 

दिल्‍ली में एक डी, डी, टी. का कारखाना खोलने का विचार है | यह 
कारखाना, भारत सरकार, यनिसेफ तथा विश्व स्वास्थ्य संध इन तीनों की 
एक संयुक्त योजना के रूप में काम करेगा | इस योजना में जो टेकनिकल 
कर्मचारी काम करेंगे उनका खच्चे विश्व स्वास्थ्य संघ देगी । अनुमान है कि इस 
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पर १,००,००० डालर खर्च आएगा तथा साज-सामान का खच , जो कि यानि- 
सेफ उठाएगा, लगभग २,४०,००० डालर होगा | 

अक्टूबर १६५७४ तक, अनिसेफ ने भारत के लिए स्वास्थ्य थी जता पर 
७१,४२,००० टालर सन मंजूर किया | इस संस्या से निम्नलिखित कामे के 
लिए सहायता प्राप्त हुई, यथा-- साज-सामग्री, दवाइयों श्रादि की सालाई और 
बज़ीफे | आसाम में मलेरिया की रोकथाम के प्रदर्शन ओर सूचाल पीडितें को 
सहायता के लिए २,२०२,००० डालर खर्च किया जा चुका है और ६&८,६५,००० 
डालर की सहायता का कार्य चालू है। यूनिसेफ से स्वास्थ्य प्रचार का काम 
करने के लिए दा गाड़ियां ( ५ थ7॥ ) दी हैं, जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी चित 
दिखाने का सामान भी हैं| पोलियो नामक लकबा की शोक थाम के लिए १६ 
आयरन लंग्स ( लोदे के फेफड़े ) दिये # | इसके अलावा वश्य स्वास्थ्य संघ 
के चार मलेरिया दलों तथा नए दिल्ली, प्या और बिवेन्द्रम भें वाले गये 
तपेदिक-निराधक केन्द्रों के लिये सामान तथा झोपधियां आदि भी दी £ | 

थूनिसेफ ने भारत के २८ राज्यों में, माता तथा शिशु-कल्याण केसरी भे 
३,०६,६०० पाड साथुन भी बटवाया है | इसके अतिरिक्त फरीदाबाद टाउन 
शिप अस्पताल केद और भारत में नत्तों तथा दाइयों के लिए टोनिंग स्फूल्ली 
के लिये सामान भी दिया है । साथ ही यूनिसेक से भारत की १६,४६,०००७ 
डालर शिकु-स्वास्थ्य, नसों और दाइयों की ट्रेनिंग आदि पर सब करने 
के लिए भी दिए हैं। 

भारत सरकार ने यूनिसेफ की सहायता से कलकत में शिशु- 
पालन-पोपण की ट्रनिंग देने के लिए एक केन्द्र खोलने की अ्रनुर्मात 
दे दी है । उसने इस साल यूनिसेफ का १२,००,००० रुपये भी दिए 
हैं । द 

जनता को मलेरिया का शिकार होने से बचाने की दृष्टि से भारत- 
अमेरिका समझोते के मुताबिक एक राष्ट्रीय मलेरिया निधस्रण योजनः 
बनाई गई है | इसके अनुसार १२९५ दल मलेरियां की रोक-थाम का काम करने 
के लिए नियुक्त किए गए हैं | इस में डी० डी० टी० के सामान तथा यातायात 
के प्रबन्ध के रूप में टेकनिकल सहयोग करार के अंतर्गत अ्रमेरिका मदद 
करेगा | 


। ४५४. ॥े 


अमेरिका से यूगेप के लिए रुपया भेजने के लिए. एक सहकाश संस्था 
अनी हें | श्रमेरिका की यह एक वोसी रुच्या है जा बिना किती प्रकार 
के आथिक लाम के काम करती है | इस संस्था ने भारत को प्रसूति 
कार्य के लिए बहुत सा सामान तथा 5इल दिए हैं, ताकि ये सब चीजे 
श्रस्यतालो, ट्रेनिंग संस्थाओं, प्रसूति-याहाँ, शिशु-कल्याणु तथा स्वास्थ्य-कन्द्र! 
की मुक्त उपहार के रूप में बांटी जा सकें | 


सनू १६४२-४३ में कालग्बो योजना तथा चतुथथ रूच्यीय योजना के अ्र्भान 
कई विशेषज्ञ भी भारत आए। अन्य लागों के अलावा इन अमेरिका 
से एक सावंजनिक स्वास्थ्य सलाहकार इंजीनियर, प्िटन से पइ़ी दद्डी 
की सजरी ( शल्य चिकित्सा ) करने बाला एक सर्जन तथा दो शरीर 
चिकित्सक; आस्ट्रोलिया से दा शिशु नर्सिंग विशेषज्ञ, दिल्ली में वहलभ- 
भाई पटेल चेस्ट इस्टीव्यूट तथा टी० बी० अस्पताल और वेलार के 
क्रिश्नचियन मेडिकल कालिज तथा श्रस्पताल की ज़रूरतों का अध्ययन करने 
के लिये मारत आए । 


सन्‌ १६४२-फ६ में कोलम्बी योजना के अधीन केन्द्र तथा राज्या की 
सरकारों द्वारा चिकित्सा बिपयो की टूर निंग के लिए चुने गए २७ उम्मीदवार 
में से १३ उम्मीदवार ब्रिटेन के लिए स्वाना भी हो गए हूं | चतुथ लद्ष्यीय 
योजना के अ्रधीन, ३१ में से २६ उम्हीदवार, जो कि संयुक्त राष्ट्र ऋरभरिक। 
ट्रेनिंग के लिए जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त हैं। कोलम्बो योजना के श्रन्तगंत 
आस्ट्रेलिया जाकरवाइं सिस्टर कोर्स की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चार उम्मीदवार 
के नामों की वज़ीफे के लए. सिफारिश की गई है | कनाडा की सरकार 
ने कोलम्बी योजना के अधीन हाबट्शों ओर नर्सा के छिए ३० बजीफे 
दिए, हैं । 

आबादी पर नियन्त्रण 
इस साल, परिवार नियोजन के 'छकऋत काला दका मुब्चा काह 


इन दो तरीकी के प्रयोग के विषय में माग-दर्शक अ्रध्ययन कश्ने के (छए 
सीन परीक्षक इल-- दो दिल्‍ली में और एक भेसूर राज्य के रामनगरस में. 
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मियुकत किए गए । इस योजना के लिए पंचवर्षीय योजना में ६४ लाग्क 
मपया रखा गया है | 


लसीका-विज्ञान 


फिलहाल सभी राज्यों के चिकित्सा सम्बन्बी कानूनी मामली की 
सीरोलाजिकल परीक्षा का काम भारत सरकार के सीरोलोजिकल शोर रासायनिक 
परीक्षक कलक॒त्तों में करते हैं । मद्रास और बम्बई सरकारों ने अपनी- 
ग्रपनी विज्ञान शालाएं खोलने का प्रस्ताव रखा हैं | इस बात की ज़रूरत 
महसूस की गई कि एसी भारी जिम्मेदारी का काम, जिस से खनी मुकदसों में 
बहुत प्रमाणपृर्ण सबूत पेश करता हो और जिस पर न्यायालय के। पृणा 
भरोसा हो, गेस विशेषज्ञों के जिम्मे रहे, जो कि किसी ऐसी विज्ञानशाला 
में कार्य करते हो,, जहाँ पर कि इसके लिए खास कर्मचारी हो तथा पूरा 
साञ्-सामान भी है| | इस मामले में न्यायालय का इप्टरिकोश जानने की 
चेध्टा की गई है | 


नाड़ी शल्य चिकित्सा दल 
बम्बई के ग्युनिसिपल कारपारेशन से के+ ६० एम० अस्यताल अम्पई 
मे एक नाड़ी-शल्य-नचिकित्सा दल स्थापित करने का फंसला किया ५ै | इस 
दल की उपयोगिता का ध्यान करके, भारत सरकार ने साज-सामान के खरीदने 
के लिए ग्राघधा खच्च यानी अपने हिस्से की रकम--एक लाख रुपया---देना 
मंजूर कर लिया है | साथ द्वी वह प्रति वर्ष ३७,००० रुपया आर्थिक मदद 
के रूप में कमचारियों के लिए भी देगी । सन्‌ १६४३-४४ के लिए भी 
१,३२७,००० रुपये की व्यवस्था कर दी गई है | 
दान कोष 
फरवरी १६५१ में एक स्वास्थूय-मंत्री-दान-कीष खोला गया था। २३ 
दिसम्बर, १६४२ को इसका नाम बदल कर स्वास्थ्य-मंत्री-कल्याणु-कोंष रख 
दिया गया । यह कोष कल्याणकारी स्वास्थ्य योजना की उर्त के लिए 
इकट्ठा किया जा रहा है| फरवरी १६५३ तक इस कोष में कुल मिला कर 


| 
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नि और 


जमा और ख् क्रश: ४,४५,४२५ रुपये £ आने १ पाई तथा २,१६,६६३ 
रपये २ आने हुए । 
आशिक मदद 

इस साल, भारत की तपेदिक-निवारक संस्था के अतिरिक्त, ट्रंनिंग 
प्राप्त नसों की संस्था तथा रामकृष्ण मिशन को भी आशिक मदद दी गई | 
सन्‌ १६४२-५३ में ३ लाख रुपये की एक रक़म कई अन्य उचित 
कार्यो' की मदद के लिए भी खब की गई । इसमें केसर और कुष्ठ-अनुसन्धान- 
काय, श्रन्धों की सहायता तथा बच्चों का कल्याणु-कार्य, चिकित्सा तथा 
सावजनिक स्वास्थ्य के ज्षेत्र में अनुसन्धान कार्य भी शामिल हैं । 

४! भाग के राज्य 

'ग! भाग के राज्यों के स्वास्थ्य को जिम्मेदारी सीधी भारत सरकार 
पर हैं, ओर सन्‌ १६५२-५३ में इन राज्यों में स्वास्थ्य योजना की व्यवस्था 
की गई थी | उदाहरणार्थ, इस साल छूत की बीमारियों के अ्रस्पताल में २४ 
पलंग और बढ़ाए गए. | एक ऐसी इमारत बनाने का काम भी शुरू कर 
दिया गया है जो कि चार मज़िल ऊँची होगी, तथा जिसमें ४८ पलेँगों वाले 
जार बाड़ होंगे। केन्द्रीय सरकार ने दिहली में रोमन केथोलिक मिशन को 
आअंखला के पास मसीहगढ़ में एक श्राधुनिक ढंग का श्रस्यताल बनाने के लिए 
तनू १६४१-५२ में एक लाख रुपया तथा सनू १६४२-४३ में ७४,००० 
रुपया दिया | 

यनिसेफ की मदद से, सन्‌ १६५१-४२ में दिल्ली में जच्चा-बच्चा 
की स्वास्थ्य शिक्षा की ट्रेनिंग का विकास करने, और शिशु-पालन में सुधार 
करने के लिए एक योजना चलाई गई थी । इस योजना के लिए यूनिसेफ 
ने चार गाड़ियां दी हैं | इरविन अस्पताल में जो नया शिशु-वा्ड बना 
है, उसमें पूरे समय के लिए एक शिशु-पालन-विशारद नर्स की नियुक्ति भी की 
गई है। स्वास्थ्य पड़ताल तथा विकास समिति के सुझाव के मुताबिक नजफगढ़ 
में एक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया है। यह केन्द्र भारत के अन्य. 
स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए एक नमूने के तौर पर होगा । अन्य 'ग' भाग 
के राज्यों के विभिन्‍न भागों में मी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है तथा वहां, 
पर भी विविध स्वास्थ्य-योजनाएं चालू की गई हैं । 


श्रम 
श्रम कानन 


सन्‌ १६४२-४३ में खान कानून ओर मजदूरी का प्रा्िडंड फंड काुन 
नामक दा सहत्वपूरर कानून पास किए था| पहला कायून खाता के श्रम तथा 
मुसक्षा के नियमों में सुधार तथा एकीकरण के लिए बनाया गया है। दूसर काबून 
द्वारा औद्योगिक संगठनों के कमलारियों के ह.ए अनिवार्य प्राविध्ट फंड के 
व्यवस्था की गई है। यह कानून उस तमाम बम्प, लोहा, सस्परात, सीमेट, 
इंजीनियरिंग, कांग़ज़ तथा सिगरेट उद्योगों पर लागू होता है जिनसे प्र या 
श्ससे अधिक लोग काम करते है । यह स्कीम लगभग १,४०० कॉस्थाना २ 
लागू होती है और इससे १९ लाख कमचारियों को लाभ मिल्लता 
हूं। इस खाते में, कमंचारियों और भालिकी द्वारा प्रति बे ७ से १२ 
करोड़ रुपये की रकम जमा किए जाने का अनुमान किया गया है | 


अब तक एक केस्द्रीय प्राविद्रद फेल कमिश्नर नियुक्त किया गया हैं 
ओर १८ राज्यों में इसके प्रादेशिक विभाग स्थापित किए जा चुके # | इसके 
श्रलावा एक “केन्द्रीय बाड श्राफ़ सस्ट्ीज़' स्थापित किया गया है, श्र ब5 
घड़े राज्यों में अश्रप्रल सन्‌ १६५३ तक प्रादेशिक कमेटियां स्थावित किए 
जाने का विचार है 


इसके अतिरिक्त सन्‌ १६४८ के कारखाना कानून को सुधारा जा रहा है | 
'क्मंचारियों का मुआवज्ञा ( पैसों का स्थानान्तरण ) नियम, १६३४,” कम- 
वारियों का मुआवज़ा ( पैसों का स्थानास्तरण, बर्मो ), नियम, १६३८! तथा 
मज़दूरी अदायगी कानूम, १६३६' को जम्मू -काश्मीर राज्य को छोड़ कर 
ग्रे भारत में लागू किया गया। दुकानों तथा व्यापार गही के कमचारियों के 
।म तथा नोकरी की दशाओं को नियमबद्ध करने के लिए एक केन्द्रीय कातृन 
धनाए जाने के सवाल पर बिचार हो रहा है । 


श्रम कल्याण 


सनू १६४२-४३ में 'कायला खान श्रम कल्याण फन्‍्ड' के अ्न्तगंत 
७०, १८,३०० रुपये की व्यवस्था 'सार्वजनिक कल्याण' खाते में. और 
१६,८८१,७०० रुपये की मकानों के लिए की गई | 

पैंड़ा रोड सैनेटोरियम में ४ पर्लेंग और नोगांव के टी० बी० सैनेयोरियम 
में ५ पलँग केवल कोयला खान मज़दूग की चिकित्सा के लिए अलग रखे 
जाने की मंजूरी दी गई | चांदा के सरकारी अस्पताल के साथ ६७,००० 
रुपये की लागत से १० कमरों का एक प्रसूतिका मवन तैयार करने की भी 
स्वीकृति दी गई | नवराज़ाबाद के अस्पताल में एक एक्ध-रे मशीन रूगाई 
गई और राजस्थान की कोयला खानों के लिए एक लेडी डाक्टर नियुक्त 
की गई | करनपुरा-रमगढ़ की कोयला-खानों के लिए एक ए्ब्युलेंस गाड़ी 
मेंगाई गई । 

बिहार तथा बंगाल की कोयला-खानों में मलेरिया को रोक-थाम के कामों 
पर प्रति वर्ष ७ लाख रुपये खर्च किए जाने के अतिरिक्त हैदराबाद की 
कायला-खानों में इस कार्य को चालू रखने के लिए. लगभग ३२,००० 
रुपये व्यय करने वी स्वीकृति दी ग£ । करिया और आसनसोल खानों के 
स्वास्थ्य बोड को प्रसूतिका ओर शिशु कल्याण केन्द्रा के संचालन के लिए 
५०,००० रुपये की सद्दायता दी गई। 

स्त्रियों तथा शिशुओं के कल्याण के लिए मंजूर किए गए केन्द्रों में 
से सात केन्द्र हैदरावाद की कोयला-खानों के लिए और एक आसाम की 
खासी-जयंतिया पहाड़ियों के लिए था | यह भी तय किया गया कि 
अपांग खान-मज़दूरों के लिए धनबाद के केन्द्रीय अ्रस्यताल में एक पुनर्वास- 
केन्द्र खोला जाए । 

विन्थ्य प्रदेश की कोयला-खानों की तीन विविध-उद्द श्य-युक्त संस्थाओं 
के अतिरिक्त, कीयला वाले ज्षेत्रों में शिक्षा, मनोरंजन तथा श्रन्य कल्याण 
कार्या के लिए सात बहुदं शीय केन्द्र खोले जाने की मंजूरी दी गई । 
इसके अतिरिक्त हैदराबाद की कोयला-खानों में मनोरंजन कार्यो की व्यवस्था 


| जाओ . ) 


'की स्वीकृति दी गई | इसी के अन्तगत फिल्मों का प्रदर्शन शोर खेलकूद का 
स्क्रीमां का चालू रखना भी श्राता है । इसके अ्रतिरिला पल घाड़ी कोयल- 
खचानों के लिए लाउड-सीकर युक्त तीन सदियों सेठ मंजूर किए मा । 
करणुपुर रामगढ़ कोयला ज्षेत्र के ल्षिण पक चलते फिरते सिनेमा दल की श्र 
शाजस्थान के कोयला-तैन्र मे बच्चों के एक पार्क की व्यवस्था की गई | 

इसके अलावा कायला-खान ज्ञेत्री में बालिग-शिक्षा-कार्य का उन्मत 
करने के लिए कदम उठाए गए | 8: नए केन्द्र खोले जाने हैं | ऐसे केन्द्रों 
क्री कुल संख्या ३० हैं | पेंच घाटी, चांद और मध्य-प्रदेश के कॉयला 
ल्ेत्रों में बतमान समाज शिक्षा स्क्रीम इस वर्ष भी चालू रही | मालिकों 
द्वारा मुहँया की गई मकान, सकाई, पीने के पानी, चिकित्सा तथा मवोर्मस 
की सुविधाओं की उन्नत करने की हष्टि से कंप्यला-खास श्रम कल्याग फ 
के निरीक्षण-अधिकारी (तरह्यु)02ॉ07) सियमित रूप से कोयला-खानों 
का निरीक्षण करते रहे | 

शिशु-गहीं और प्रत्रेश-द्वार म्तानागारों के लिए. बनाई गई काबन 
चारा सन्‌ १६५२-५३ में पूरे तौर से लागू को गई । शिशु-गढ्ों की देल- 
रेख करने बालियों की ट्रेनिंग के सीधे कोल पर व्यय करने के लए 
१२,००० रपये मंजूर किए गए | 

कोयला-खान प्राविडेंट फंड तथा बोनस स्कीम अधिकतर लोकप्रिय 
होती गई | दिसम्बर सनू १६४२ तक लगभग ६ लाख व्यक्ति इस फंड के. 
सदस्य हुए और मालिकों तथा कर्मचारियों ने इस में ३ करोड़ रुपये जमा 
किए । ६,७१२ कोयला-खान मज़दूरों को उनके प्राविदंट फंड में से 
४,४२,६ ३६ रुपये अदा किए गए । 

अश्रक-खान भ्रम कल्याण फंड के बजट में बिहार के लिए ७,७५,००७७० 
रुपये, मद्रास के लिए. ४ लाख रुपये, राजस्थान के लिए. १,३७,००० 
-रुपये और अजमेर के लिए. २,००० रुपये खने किए जाने की व्यवस्था 
की गई । 

बिहार में घाब स्थित श्रश्नक-खान क्षेत्र में, एक प्रसूतिका तथा शिशु 
'कल्याण केन्द्र के निर्मीण के जिए ३४,००० रुपये और एक एक्सरे- 


( दे? ) 


यंत्र खरीदने के लिए ३०,००० रुपये मंजूर किए गए | साथ ही मद्रास 
प्रादेशिक कल्याण फंड के नेलोर स्थित टी० बी० अस्पताल में, केवल 
अश्रक-खान मज़दूरों तथा उनके परिवार्शे की चिकित्सा्थ ८ पलेंगा वाला 
'एक वाई बनाने के लिए. १५,००० रुपये की स्वीकृति दी गई । मद्रास" 
के अप्रक-खान ज्षेत्रों में मलेरिया से बचाव के प्रबन्ध-कार्य जारी रखने के लिए 
१५,००० रुपये व्यय किए गए | 

इस के अतिरिक्त मद्रास के अश्रक-खान मज़दूरों के बच्चों को, योग्यता 
के आधार पर माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों में शिक्षा पाने के लिए छात्र- 
वृत्तियां दी ग६ । इन छात्रवृत्तियों के लिए २,००० रुपये मंजूर किए गए | 
'खान-मज़दूरों के बच्चों को पुस्तकें तथा स्लेटे मी मुफत दी गई | 

ओशद्योगिक स्वास्थ्य एकक के ढा० ह्वीमैन तथा डा० सेम्यूएल योस्करोविट्ज़ 
ने अश्नरक-खान कमंचारियों के स्वास्थय-संकर्णे की ब्यौरेबार पड़ताल 
की । 

बगान श्रम कानून के अन्तगंत, कर्मचारियों को मकान तथा चिकित्सा की 
सुविधाएँ इस्तगत हों, इसकी सीधी जिम्मेदारी मालियं पर पड़ती है। यद्यपि 
इस कानन की धाराएँ श्रमी लागू नहीं की गई हैं, तथापि बहुत से मालिक 
अपने मज़दूरों को ये सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। सरकार उन्हें भवन 
निर्माण का सामान जेसे लोहा, इस्पात तथा सीमेंट आदि प्राप्त करने में सहायता 
देती है । 

बगान मज़दूरों को ऐसे छोटे धंधों की ट्र निंग देने के लिए, जिनके द्वारा 
वे अपने फालतू समय में लाभप्रद धंधा चला कर अपनी आय में बुद्धि करने 
के योग्य हो जाएँ, अन्तर्सष्टीय श्रम संस्था के साथ किए. गए एक करार के. 
अन्तर्गत एक. जापानी विशेषज्ञ का आमंत्रित किया गया है | 

चाय के बाजार में मंदी के कारण वर्ष के अन्तिम भाग में कुछ चाय के 
बगीचे बन्द हो गए थे | इसके कारण कई एक ज्षेत्रों में बेरोज़गारी फेल 
गई । इस बेरोज़गारी से प्रभावित बहुत से मज़दूरों को रोज़गार देकर 
उनके कष्ट दूर करने के लिए जो कुछ राज्य सरकारों से बन पड़ा, किया गया। 
मई सन्‌ १६५२ में केन्द्रीय सरकार ने भी इस उद्योग की दशा की जाँच तथा 


सहायता के उपायों के सुझाव देने के लि, तक सरकारी टीम का सियुकः 
किया | इस टीम ने आर सुकावी के साथ-साथ यद सी सुझाव दिया कि एक 
ते मज़द़रों का दी जाने बाली अदाज का स्थायर्ता का नकदी मे बदला जाए 
ओर दूसरे बगान मजदूर कादूत की दो सात लक लाए ने किया माए । चाय 
बगानों के बन्द किए जाने के वियय मर तथा सरकारी टीम के सुछावों पर 
विचार करने के लिये बगान आशोगिक कमेटी की एक मीटिंग दिखम्बर 
सम्‌ £हघर में कहाकता में 7 । इस कमेटी से इस उसोग से खर्च 
सम्बन्धी वाले को जाँच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त करने का सुझाव 
रखा है | इसके साथ ही इस उद्योग का मीजुदाः कडिसाइयों को दूर करने के 
लिए भी कदम उठाए जा रहे # | 


सन १६४८ के 'गोदी कल्याण (काय निवमनी काबूत' के उद्देश्यों का 
पूर्ति के लिए. मद्रास के बन्दरसाह के लिए सन्‌ १६५२ में मद्रास मोदी 
कल्याण (कार्य नियमनी स्कीस' लामक एक योजना तैयार की गई है। इस 
योजना का विस्तार अभी जहाज़ों से माल उतारने श्रीर लादने वाले मज़दूरी ये, 
कुछ ही बर्गों तक सीमित है, और इसमें मज़दूरों तथा मालिका थ। रजिस्टर 
किए जाने की व्यवस्था के साथ न्यूनतम निश्चित मज़दूरी दिए जाने तथा समय 
समय पर काम पर लगाए जाने याले मज़दूगे के लिए उपस्थिति भत्ते और निराशा- 
घन की भी व्यवस्था है। इस योजना के प्रबन्ध के लिए एक गोदी कल्याण 
बाई बनाया जा रहा है। कलकत्ता गोदी मज़दूरों की सन्‌ १६४१ की (काम - 
मियमन) स्कीम के प्रबन्ध के लिए भी इसी तरह के एक बोड की स्थापना की 
गई है । 

सन्‌ १६४८ का न्यूनतम सज़दूरी कानून लागू करने की दृष्टि से कुर्म के 
बगान मज़दूरों तथा अ्रजमेर और बिन्ध्य प्रदेश के श्रौद्येगिक सज़दूरों के 
पारिबारिक बजर के सम्बन्ध में पूछताछ पूरी की गई है । 


इस वर्ष भी पहले की तरह श्रौद्योगिक मज़दूरों ने गणराज्य दिवत, मई दिवस 
तथा स्वतन्त्रता दिवस मनाया । केन्द्रीय सरकार के उद्योगों में काम करने वाले 
मज़दूरों के लिए गणराज्य दिवस की वेतन-सहित छुड्टी मंजूर की भई और 
गेर-सरकारी मालिकों को भी यही नीति अपनाने के लिए. कहा गया। मई 


( देर ) 


दिवस के बारे में यह सुझाव दिया गया कि केन्द्रीय सरकार के उद्योगों में यह्द 
दिवस उसी दशा में वेतन-सहित छुट्टो माना जाए. जबकि मज़दूर किसी अन्य 
वेतन-सहित छुट्टी के दिन काम पर आ जाने के लिए राजी हों । गेर-सरकारी 
तथा सार्वजनिक उद्योगों को भी यही नीति अपनाने के लिए कहा गया। गैर- 
सरकारी उद्योगों में दीं जाने वाली वेतन-सहित राष्ट्रीय तथा त्योहारों की 
छुटिय्यों को एक स्तर पर लाने के लिए एक सुझाव विचाराधीन है। 


सन्‌ १६५२-५३ में, कलकत्ता विश्वविद्यालय के थोड़े समय के समाज-सेवा 
कोर्स में, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के ३० श्रम अधिकारियों (लेबर आफिसरों) 
को ट्रेनिंग दी गई। सन्‌ १६५३-४४ में ३० और उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के 
लिए भेजने का विचार है । द 

राज्य सरकारों से प्राथना की गई कि वे केन्द्र द्वारा संचालित उद्योगों के 
लिए. एक श्रम कल्याण फंड योजना चलाएँ ओर साथ ही अपने-अपने अधिकार- 
क्षेत्रों में मालिकों द्वार चलाए जाने वाले उद्योगों तथा संस्थाओं में इसी प्रकार 
का स्वेच्छा फंड स्थापित करवाएँ | 


१६ दिसम्बर सन्‌ १६५२ को केन्द्रीय श्रम अ्रधिकारियों की एक मिलीजुली 
सूची तैयार की गई जिसमें केन्द्रीय सरकार के उद्योगों के १०० पद आ गए और 
इसी दिन से ऐसे उद्योगों में काम करने वाले श्रम अधिकारियों का प्रबन्ध- 
अधिकार श्रम सचिवालय को सोप दिया गया | सन्‌ १६४१ के “श्रम अधि- 
कारियों ( केन्द्रीय समूह ) की भर्ती तथा नौकरी के नियम' कानून को जल्दी 
हीं लागू करने के लिए प्रारम्मिक परिभाषा शीघ्रता से तैयार को जा रही है | 


मज़द्रों के लिए मकान 


रेलवे कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सन्‌ १६५१-४२ 
में जिन ५३६ मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी उनमें से ४०० पूरी तरह 
से तैयार हो चुके हैं | ये ग्राम किस्म के दो कमरों वाले मकान हैं और उनमें एक 
सामूहिक ट्टूटी, बाइरी नल, बिजली युक्त सड़के तथा गन्दे पानी के निकास की 
नालियों की सुविधाएँ हैं| इसके अलावा १२० मकान बन कर तैयार हो चुके 
हैं और सहायता देने की योजना के अन्तर्गत कोयलानक्षेत्रों में ४४० और 


मकान तैयार हो रहे है| सकान बनाने की रफ्तार वो तीजता देने के लिए, उन 
प्रा थनावत्रों पर जो £ दिसम्बर स्से १६ घर तक प्राप्त हा ये £, सहायता ही 
मात्रा बहा कर २४ प्रतिशत कर दी गई है, पर हस तरह मिलने बाली सहायता 
की सीमा ७४० रुपये कर दी गई है | बिदार और मद्रास के अ्रश्नक-हूचों के 
लिए भी इसी तरद की एक महायता योजना विचाराधीन हैं | 


ओवग्रोगिक सम्बन्ध 


इस वय मालिक-मस्दृर सम्बन्ध धीरे-घीरे उन्‍नत हुए | इसके फलस्वरूप 
सन्‌ १६४०-५४ में द्वाने वाली ३४६४, ११६ -मनुष्य-दिवसोी की हानि घट कर 
सन १६५४१-फ२ में ३५,५६,८०१ रह गई | इसी प्रकार श्षम-संघ्पीं की संख्या, 
जो १६५०-५१ में १,००१ थी, कम होकर रूस इह६प१ फर में ६८० हो गे व 

इस वर्ष श्रम श्रील श्रदालत वी एक तीसरी «चे ने लखनऊ में काम 
शुरू किया | अखिल मारतीय क्षम शदालत ( 5 के झगड़े )' ने श्रपने काय 
का विशेष भाग खत्म किया । श्राशा है कि यह श्रदालत शीघ्र ही अपना 
पौसला देगा | 


श्रम सम्बन्धी तथा मज़दूर संस्थात्रीं के लिए. नए कानून का रूप दस 
ही, इस बारे में आम राय प्राण करने के लिए, इस बन एक प्रश्नावली जारी 
की गई । प्राप्त उत्तरों पर अक्ड्ूबर सन्‌ १६४२ में, एक 'तदलीय श्रम कारक स' 
ने नैनीताल में विचार किया और उसेके बाद इसको एक उप-समिति में उन 
पर विचार किया गया | इसके सदस्य मज़दूश तथा मालिकों के केन्द्रीय ,संगठने] 
के प्रतिनिधि थे | फरवरी सन्‌ १६४३ में, राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों की 
कान्फ़ से में भी इस पर विचार किया गया | इसे विचार विभुशा के अ्राधार पर 
बनाए गए, एक कानूनी मस॒बिदे को जल्दी ही संतद्‌ में पेश किया जाएगा | 


बेतिहर मज़द्रों की पड़ताल 


इस वर्ष जगह-जगह जाऋर खेतिदर मजदूरों की पड़ताल का काम पूरा किया 
गया । उत्तर प्रदेश के खालिसपुर गांव में की गई प्रारम्भक् खेतिदर श्रम 
पड़ताल को रिपोट भी प्रकाशित की गई | 


हम 


( हे५ ) 


स्ेतिहर श्रम सम्बन्धी खास पड़ताल की रिपोर्ट का पहला खंड 
'एग्रीकल्चरल वेजिज़ इन इंडिया (भारत में खेतिहर श्रम मज़दूरी, ).. प्रथम 
भाग! नामक पुम्तक में प्रकाशित किया गया है और इसका दूसश भाग भी 
छप रहा है | पड़ताल के दूमरे खंड की रिपर्ट भी रूरल मैनपावर, एन्ड्र अक्य- 
पेशनलस्ट्रकचर' .( देहाती जनशक्ति तथा व्यावसायिक ढांचा ) के नाम से 
प्रकाशित हो रही है | तीसरे खंड के ब्योरे और आँकर्ड़ं का विश्लेषण हो रहा 
है । द 

खेतिहर मज़दूरों की न्यूनतम मज़दूरी 

त्रिह्र के पय्ना ज़िले में खेतिइर मज्जदूर्थ की मज़दूरी की न्यूनतम दरें निश्चित 
की गई, ओर अब वहाँ की राज्य सरकार गया तथा शाहायबाद ज़िलों में 
पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुत्ऩतानपुर, प्रतापवढ़, बांदा, 
बाराबंकी, जोनपुर, रायबरेली, फैज़ाबाद, हमीरपुर, बलिया तथा जालौन 
ज़िलों में ५० एकड़ या इसमें अधिक के संगठित फार्मों में मज़दूरी करने वालों 
के लिए न्यूनतम मज़दूरी को दरें निश्चित कर दो हैं । पंजाब, अजमेर, 
बिलासपुर, कुर्ग, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छु और पेसू की सरकारों ने सारे 
राज्य के लिए न्यूनतम मज़दूरी की दर निश्चित की है। विन्ध्य प्रदेश में 
सीधी ज़िले के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित की गई है ! 

सन्‌ १६४८ के न्यूनतम मज़दूरी कानून के अन्तर्गत उड़ीवा, मद्रास तथा 
राजध्यान की सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित करने के लिए कांनून 
के ससचिदे की सूचनाएँ जारी की हैं । उड़ीसा की सरक्रार अपने राज्य के कम 
मज़दूरी वाले ज्ञेत्रों के विषय में आँक़ड़े झ्रादि एकत्र कर रही है। इसके अतिरिक्त 
इसी कानून के अन्तर्गत बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पेप्सू , अजमेर, हिमाचल: 
प्रदेश, कच्छु, आसाम, मध्य मारत, हेदराबाद तथा 3 सूर की सरकारों ने सलाह- 
कार कमेटियाँ ओर बिहार, मद्रास, राजस्थान, त्रावन्क्रोर-कोचीन, बिलासपुर तथा 
कुर्ग में सलाहकार बोर्ड नियुक्त किए. हैं | 

अ्रम-कान्फ से 

भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों में योग देती रही | इस 

वर्ष इस संस्था को महत्ववूर्ण, मीटिंग इसकी ३६ वीं सभा. थी, जो कि जूत सन्‌ 


६ ४५% ) 


१६५२ में जिनेवा में हुई | जिन विपयों पर इसमें विचार हुआ उन मैं से कुल 
६; खेत्रिदर भज्दूरों के लिये बेतन सहित छुटिट्याँ, सामाजिक सुरक्षा के स्यृूनतम 
स्तर, सरकारी कम्मचारियों, मालिकाी तथा मजदूर-संस्थाओं का आपसी सहयोग, 
सन्‌ १६१६ के पसूति संरक्षण कन्वेन्शन का सुधार, रोजगार के स्थानों में 
मज़दूरों के स्वास्थ्य का संरक्षण तथा कोयला-खानों के गर्भ में काम करने के 
लिए युवक मजदूरों के काम का नियमन | स्वीकृत कब्बेन्शनों तथा सिफारिशों 
की संख्या क्रमशः १०३ और ६५ है । भारत ने अ्रत्र तक कुल २० कन्बेन्शनों 
का समथन क्रिया है । इतने कम्वेन्शनों का एशिया के किसी भी श्रन्य देश 
ने समथन नहीं किया | 

निम्नलिखित बेठका में या तो भारत के प्रतिनिधि मंइलों या विशेषज्ञों ने 
भाग लियाः-- ( के ) अ्रभल-मई सन्‌ १६४२ में जिनेवा में धातु व्यवसाय के! 
श्रौद्योगिक कमेटी का चौथा श्रधिवेशन, ( मर) मई सन्‌ १६५२ में लिनेवा में 
लोहा और इस्पात की ओ्रोौद्योगिक कमेटी का चौथा अ्रधिवेशन, ( ग ) सितम्बर 
१६७२ में रसायनों की श्रौद्योगिक कमेटी की तीसरी बैठक, (मर) नसवमस्थर 
सन्‌ १६५२ में जिनेय्रा में एशियाई सलाहकार कमेटी की चौथी बैठक, ( तर ) 
दिसम्बर सन्‌ १६५२ में केंडी, लंका में एशियाई बाल-मज्ञदुरों के व्यावसायिक 
ट्रेनिंग काल में संरक्षण सम्बन्धी टेकनिकल मीटिंग, (छु) जिनेवा में फरवरी 
सन्‌ १६५३ में सूती कपड़ा उद्योग की औद्योगिक कमेटी की चोथी बेठक, और 
( ज॑) जिनेवा में दिसग्बर सन्‌ १६४२ में खानों, सुरंगों ओर पत्थर की खानों 
में धूल की रोक-थाम पर विशेषज्ञों की बैठक । 

इसके अलावा भारत में भी कई एक विषयों पर कान्क्रें से हुई, जसे (१) 
नई दिल्ली में अप्रैल सन्‌ १६५२ में कोयला-खानों से कोयला निकालने के 
लिए औद्योगिक कमेटी की चौथी ब्रैठंक, (२) उद्योग तथा भ्रम के संयुक्त 
सलाहकार बोई की चौथी बैठक, नई दिल्‍ली, जून १६५२, (३) भारतीय 


» भारत द्वारा समर्थित कन्वेन्शनों में से बेरोजगारी विषयक्त नं० २ कम्वेन्शन 
बाद में दोषपूर्ण समझा गया । कम्वेन्शन नं० ४, जिसका विषय स्त्रियों के 
रात में मज़दूरों करने के बारे में था, भारत में लागू नहीं है क्योंकि भारत ने 
इंसके संशोधित रूप नं० ८६ का समर्थन किया है। 


( ३७ ) 


श्रम कान्फ़र स का १२ वा अधिवेशन, नेनीताल, अक्टूबर, १६५२, ( ४ ) बगान 
ओगद्योगिक कमेटी की चौथी बैठक, कलकत्ता, दिसम्बर सन्‌ १६५२, (५ ) श्रम 
मंत्रियों की १० वीं कान्फ्रे स, नई दिल्‍ली, फरवरी १६५४३ और (३ ).शिलांग 
में फरवरी १६५३ में (दक्षिण भारतीय सदस्यों को छोड़ कर ) स्थायी बगान 
कमेटी के सदस्यों की एक विशेष सभा । 


टेकनिकल सहायता 


संयुक्तराष्ट्र संघ और विशेष संगठनों के व्यापके टेकन्किल सहयोग प्रोग्राम के 
अन्तगत विशेषज्ञों की सेवाओं तथा ट्रनिंग की सुविधाओं के रूप में टेकनिकल 
सहायता पाने के लिये, अप्रैल सन्‌ १६४१ में भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन के साथ एक करार किया | इसके फ्लरवरूप इस रुस्थ् ने भारत को 
उत्पादन बढ़ाने, बगान मजदूरों को धन्धों की ट्रंनिंग देने तथा सामाजिक 
संरक्षण के कार्य ज्षेत्रों के विशेषज्ञों की सेवाएँ प्रदान कीं । 

इसके अलावा अमेरिका के चतुर्थ लक्ष्यीय प्रोग्राम के अन्तगत १० भारतीय 
अफसरों को विदेश में ट्रेनिंग पाने की सुविधाएँ प्राप्त हुई | आशा है कि रे 
श्रौर अफसरों के लिये भी जहदी ही ट्रनिंग की सुविधा प्राप्त होगी । इसके 
अतिरिक्त कामनवेल्थ टेकत्विल सहयोग योजना के अन्तर्गत आस्ट्र लिया और 
ब्रिटेन में १२ उम्मीदवारों के लिये ट्रेनिंग की रुविधाश्रों की प्राप्ति के साथ ही 
३ अफसरों को संयुक्त राष्ट्रीय कल्याण फेलोशिप” तथा वड़ीफा प्रोग्राम के 
ओर ६ अफसरों को अन्तर्राष्ट्रीय फेलोशिप प्रोग्राम के अ्रन्तगंत सुविधाएँ: 
प्रदान की गई | ८ और अफतरों के लिये कोलम्बों योजना के अन्तगत आस्ट्र - 
लिया और ब्रिटेन में ट्रेनिंग की सुविधाएँ प्राप्त हुई । और भी ५ अफसरों 
को विदेशों में अन्तराष्ट्रीय रोज़ी-रोज़्गार सेवाओं, काम सीखने को ट्रेनिंग 
तथा व्यावतायिक ट्रंनिंगः दिलाने बाली संस्थाओं में भाग लेने के लिये 
भेजा गया | 


खानों का निरीक्षण 


सन्‌ १६५२-५३ में खान विभाग ने, जम्मू-काश्मीर राज्य को छोड़कर, सारे 
भारत के लिये सन्‌ १६४२ के नये खान कानूव के प्रबन्ध का भार से माला । 


( रै८प ) 


मैसूर में, जहां कुल अत्यन्त गहरी चानों भे काम होना हे कई धर संद्वाने 
कट गई | झतः चढद्ठानों के फट जाने से बचाने के उपाय सिस्‍्वाने के लिणे 
कनाडा से दो। विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त की गई। अ्रप्रील और जूत सम 
श्ध्प्श्म हुए दे विध्फारंं को पड़ताल करने के लिगे सरकार ने न १६४२ 
के सान-कानन के अ्रन्तगंत एक पड़ताल अदालत भी स्थापित की 

बष के अन्तिम भाग में जो विभिन्न कदम उठाए गए उनके पलम्वरूप 
हैदराबाद की खानों में बड़ी संख्या भें द्वाने बाली दुघटनाओं में विशेष कमी 
हो गई | 

इस बात का ध्यान रख कर कि शोपन-कास्ट खाना (ब्रुए की तरह की 
खानी) में काम करने वालो रूगभग ५०,००० स्थ्रियाँ बेराजुगार न है। जाय, इन 
लाना का सन्‌ ४६२ के खान कानन के अस्तरात 5 बज सुबह से ७ बे शाम 
तक स्ियों की काम पर लगाए जाने वाले निषेध से मुक्त रखा गया। अन्य 
समय में स्थियों के भूतल पर या ओपन-कास्ट खां के श्रगदर हर समय के 
काम पर निर्येध ज्यों का था लागू रहा | 

सरकार ने खानों के लिये स्वास्थ्य सम्बन्धी निरीक्षण का प्रबन्ध करने के 
सुझाव को स्वीकार किया | इसका प्राम्म्म, खर्नों के लिये एक छिप्युटी सीप 
इंस्पेक्टर (चिकित्सा) नियुक्त करके किया जा रहा हैं। साथ द्वी इस डिप्युटी 
चीफ इन्स्पेक्टर आ्राफ माइन्ज़ को संयुवत राष्ट्रीय संस्था फेनोशिप के अ्रन्तगंत 
विदेशों में खानों में काम के तरीकों तथा व्यवहार की ट्रेनिंग दी गई । 

श्रम तथा टेकनिकल हितों को कापी प्रतिनिधित्व प्राप्त ही, इस बात की 
नज़र में रख कर, बिहार को कोयला खानों का छोड़ कर अ्रन्य खानों के लिये 
खान-बो्ड फिर से स्थापित किया गया । 

अश्रक-खान श्रम कयाण पफरण्ड के श्रन्तर्गत राजध्यान और अ्रजमेर में 
भी बिहार श्रीर मद्रात जेसी सलाहकार कमेटियाँ स्थापित की गई | ये कमेटियाँ 
इन राज्यों की अ्रश्नक-खानों के मज़दूरे के दविताथ कल्याग[-कार्य क्गी | 

कोयला-खानों में काम करने बाले श्रमिकों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा 
देने के प्रश्न की पड़ताल करने के लिये 'कोयला-खान श्रम कल्याण फेर 
परामश कमेटी' की एक उपसमित नियुक्त की गई | 


( रे६ ) 
फेक्ट्रयों का निरीक्षण 


सन्‌ १६५१ में शुरू की गई ओद्योगिक श्रम स्वास्थ्य सम्बन्धी पड़ताल 
श्रव भी जारी है । इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक “इंडस्ट्रियल 
हाइजीन यूनिट! ( ओद्योगिक स्वास्थ्य एकक ) की सहायता प्राप्त है । 

इस ओद्योगिक स्वास्थ्य एकक के चिकित्सा विशेषज्ञ डा० हीमैन की 
सहायता से ओक्युपेशनल डिज़ीज़ेज़ञ--ए गाइड टू स्कागनीशन एन्ड 
नोटिफिकेशन” नामक एक पुस्तिका तैयार कर ली गई है। 

अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन का उत्यादन संबंधी एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें 
चार विशेषज्ञ हैं, भारत में आया हुआ है। इस प्रतिनिधि मंडल का काम यह 
दिखाना है कि किस तरह काम करने तथा कारखाना-प्रबन्ध के आधुनिक 
तरीकों पर अमल करने के फलस्वरूप मज़दूरी का एक उचित तरीका शुरू 
करके भारत के सूती कारखानों तथा इंजोनियरिंग उद्योगों की माल 
तैयार करने की शक्ति तथा मज़दूरी को बढ़ाया जा सकता है। इस समय 
बम्बई तथा अहमदाबाद के सूती कपड़ा तैयार करने वाले कुछ चुने हुए, 
कारखानों तथा कलकत्ता के इंजीनियरिंग उद्योगों में काम सम्बन्धी जानकारी 
प्राप्त को जा रही है। 


पुनर्वास तथा रोज़गार संस्था 

इस वष उद्योगों के अन्दर ही ट्रेनिंग देने की योजना के लिए सरकार 
ने १ लाख रुपये की व्यवस्था की। इस वष केन्द्रीय रोज़गार सलाहकार कमेटी 
का पुनगठन हुआ । इस कमेटी का कार्य डाइरेक्टर जनरल को रोज़गार तथा 
ट्रेनिंग की प्रत्येक बात में मश्विरा देना है। पुनवोस तथा रोजगार संस्था 
के भविष्य के बारे में पूछ-ताछु करने के लिए मालिकों, मजदूरों, राज्य सरकारों 
तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों की एक कमेटी नियुक्त की गई | 

एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज 

सन्‌ १६७२ में भोपाल, ग्वालियर, मंडी, उट्कमंड और श्रीरामपुर में 
५ आर एम्प्लायमेंट ऐवसचेज ( काम दिलाऊ केरद्र ) खोले गए जिससे अब 
इनकी कुल संख्या १३१ हो गई है । 


ही. :॥ 


केन्द्रीय सरप्नार के ज्यादा स्टाफ के काम पर से हटाए गए पहले ग्रेड के 
अर दुसरे ग्रेट के गजेटइ अफसरों तथा कमीशं इ अफसरों को फिर से रोजगार 
पाने में सहायता दी गई | सन्‌ १६४२ में ऐसे १६० अफसरों को रोजगार 
दिलाया गया | इस वध ३३ और अफसरों को रोजगार दिलाया गया । विशेष 
उद्दे श्य के लिए. रखे गये खाते (स्पेशल रजिस्टर ) पर दिसंबर सनू १६४२ 
में ३०७ नाम थे | 

सन्‌ १६४२ में १४,७६,६६६ नाम रजिस्टर हुए श्रीर ३,४७,८२८ को 
काम दिलाया गया । इसकी तुलना में सन्‌ १६४१ में १३,७५,३४५१ नाम 
रजिस्टर हुए थे और ४,१६,प८४८ को काम दिलाया गया था। साली स्थान, 
जिनकी सूचना सन्‌ १६४१ में एग्लायमेंद ऐेक्सचजी कं मिली थी,४,८६ ४३ ४ 
थे, परसन्‌ १६५२ में इनकी संख्या घटकर '४,२६,५५.१ है गई। इसमें ५४.२ 
प्रतिशत स्थान ऐसे थे जिनकी सूलला गेर-सरकारी संस्थाओं को और से प्राप्त 
हुई थी। सन्‌ १६४२ में प्रति सास औसतन 33,७५६ प्रार्थों चुनाव के लिए 
भेजे गए श्रीर ६,०२३ मालिका ने एक्स्रेंज को सेवाएँ प्राप्त की। अक्टूबर 
सन्‌ १६४२ के अत तक रोजगार पाने के लिए सहायता चाहने बालों में 
१,२६,४६८ मैट्रिक्_लेशन या उससे अधिक शिक्षा पाए हुए थे | ये लेग चालू 
रजिस्टरों में दज व्यक्तियों की कुल संख्या का ३०.६ प्रतिशत थे । इनमें से ६६,३४८ 
मैट्रिक, १४,०८४ एफ० ए० पास शरीर १६,०४७ ग्रज्यूएट थे | दिसम्बर 
सन्‌ १६५२ के अन्त तक एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंजी द्वारा ४,३७,५४७६१ व्यक्तियों 
ने काम की तलाश की। 

साथ ही १७,०८८ विस्थापितों को एक्सचेंज द्वारा नोकरी दिलाई गई 
जिससे देश के बैंटवारे के बाद, अब तक काम पर लगाए गए लोगों की कुल 
संख्या २,१६,७६७ हो गई | इसके अ्रतिश्वित काम पर से हटाएं गए 
८,५६६ सरकारी नोकरों को फिर से काम पर लगवाया गया, जिनमें से ६,२०४ 
केन्द्रीय और २,३६२ राज्य सरकारों के पहले कर्मचारी थे । 

इस वर्ष अनुसू चित जातियों के ४६,०४४ प्राथियों को रोजगार दिलाया 
गया | 

कानपुर और ब्यावर (अ्रजमेर) में एम्म्लायमेंट ऐक्सचेंजों द्वारा सूती 
कपड़ा उद्योग के मजदूरों को समय-समय पर फुटकर मज़दूरी मिलने की 


( ४१ ) 


सुविधा में सुधार की जिस स्क्रीम पर श्रमल किया गया था वह इस वर्ष भी चालू 
रही | विशाखापट्टनम्‌ बन्दरगाइ में ऐम्प्लायमेंट्रऐक्सचेंज ने एक तटीय श्रम 
समूदीकरण स्क्रीम बनाई । हम 

सन्‌ १६५२ में रेल विभाग ने एम्प्लाय ,,चेजों को ३६,१७४ रिक्त 
स्थानों की सूचना दी, जिनमें ३१,७४१ उनके द्वार भरे गए। 
एम्प्लायमेंट अफसरों ओर सम्पक अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए 
डाइरेक्टरेट जनरल आफ रीसेटिलमेंट एंड एप्लायमेंट ने एक स्टाफ ट्रेनिंग 
कोर्स भी जारी किया। १६ एम्प्लायमेंट अफसर्स और तीन सम्पर्क अफसर्सो 
को प्राथमिक ट्रेनिंग दी गई । इस कोर्स में कार्य चलाने के ढंग, दफ्तर के. 
छंगठन तथा प्रबन्ध के विपयों की ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा श्रम के. 
विभिन्‍न विपयों के विशेषज्ञों द्वारा भाषणों का भी प्रबन्ध किया गया | 

एक्मचेजों से दूर के इलाका में भी रोजगार दिलाने की सेवाएँ प्राप्त हो 
सके इसलिए ३० एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों की चलती-फिरती टुकड़ियों ने 
अपना कार्य चालू रखा। सन्‌ १६४२ में प्रति मास लगभग ६, ३७० व्यक्तियों 
की रोजगार दिलाया गया। 

ऐसे रिक्त स्थानों की, जिनके लिए कोई स्थानीय प्रार्थी न था, सूचना के 
प्रसार से, ओर साथ ही उन प्रार्थियों की संख्या तथा योग्यता की सूचना देने से, 
जो कि घर से बाहर जाने के इच्छुक थे, एक्सचेंजों ने रोजगार द्वू ढने बालों के: 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति को उन्नत करने को चेष्टा की । 
इसके फलस्वरूप प्रति मात श्रोततन ४०२ प्रार्थियों को अपने जिले से बाहर 
शेजगार दिलाया गया। प्रार्थियों को अपने घर से दूर के क्षेत्रों में नौकरी 
मिलने में सहायता पहुँचाने के लिए. एक गश्ती श्रम स्थान सूची द्वारा 
प्रति मास लगभग २,८०० व्यक्तियों का ब्योरा एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों को, 
भेजा गया | 


ट्रेनिंग की योजना 


सन्‌ १६५२ में लुधियाना, लखनऊ, आगरा और जादबपुर की चार ट्र निंग 
संस्थाएँ, बन्द करके इलाहाबाद, नाभा तथा कलकत्ता में तीन नई सस्थाएँ, 
स्थापित की गईं । दिसम्बर १६५२ के श्रंत में चालू ट्रेनिंग संस्थाश्रों को कुल 


|. होगे ॥) 


संख्या हुए थी। इनमें से चार केवल स्थियों के लिए थीं जिनमे एक नई 
दिल्‍ली में, दूसरी देहरादून में और दो मद्रास में थीं से २२ में टेकनिकल 
और २६ में व्यावसायिक धंधों की ट्रेनिंग दी जाती थी 


सन्‌ १६५० में चालू की गई प्रीढ़ नागरिक ट्रंनिग स्कीम! के अन्तगत 
£,५०० स्थान टेकनिकल और व्यावसायिक पंर्थों की ट्रंनिंग के लिये प्रम 
हुए, जिनमें टेकनिकल ( इंजीनियरिंग तथा निर्माण ) व्यवत्ताय के लिये 
७,५०० ओर घरेलू उद्येग घंघा व्यवसाय के लिये २,००० थे । 


इसके अलावा डाइरेक्टर जनरल आफ रिसेटिलमेंट ऐए्ड एम्प्लायमेंट के 
द्वारा चलाए गए ट्रनि। केन्द्रों में, पुनर्वास मम्त्रालय के एक विशेष प्रबन्ध के 
अन्तर्गत ३,६७० विस्थापतों के लिये ट्रॉनिंग की सुविधा प्रात हुई । इन में से 
६०० विस्थायितों को उत्तर प्रदेश और पश्चिग बंगाल में उम्मीदवारी की 
ट्रेनिंग दी गई । इस वर डाइरेक्टरेट जनरल आफ रस्सिट्रलर्मेंट 
एंड एम्प्लायमेंट द्वारा पश्चिमी बंगाल में चलाई गई ट्रेनिंग संस्थाओं में 
पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापितों की ट्रो निंग के लिये पुनर्वास मन्त्रालय नें 
५४०० सीदे मंजूर का। दिसम्बर १६५४२ के अ्रन्त तक ट्रेनिंग के लिये मंजूर 
की गई सीटी की संख्या १३,०४० थी । 

दिसम्बर सन्‌ १६४२ के श्रन्त में, प्रौद्व नागरिक ट्रेनिंग योजना के 
अन्तर्गत ६,१६२ व्यक्ति टेक्निकल ट्रोनिंग और १,८०७ व्यवित व्यावसायिक 
ट्रंनिंग पा रहे थे | इनमें ४२६ बत्ियां थीं। इसके अलावा २,४३३ 
विस्थापितों ( २,०२४ को टेकनिकल ओर ४०६ को व्यावसायिक्कत ) कोभी 
विस्थापितों की ट्रेनिंग स्क्रीम के अ्रन्दगत ट्रेनिंग दी गई। ६६४ और भी 
विस्थापितों को उत्तर प्रदेश और पश्चिमी «गाल की २०६ श्रौद्योगिक संस्याश्रों 
में ऐप्रेट्सिशिप ट्रेनिंग दी गई। दिसम्बर सन्‌ १६५२ के श्रन्त में ट्रेनिंग 
पाने वालों की कुल संख्या ११,१२७ थी । 


टेक्निकल व्यवसायों की ट्रेनिंग पाने बालों की पहली ठुकड़ी की. 
परीक्षा जनवरी रुनू १६५२ में ली गई और व्यावसायिक ट्रोनिंग पाने 
चाली दूसरी ढुकड़ी की परीक्षा जुलाई सन्‌ १६४२ में ली गई। इस बर्ष 


( ४४३ ) 


८,३०३ प्रशिक्षाथियों ने व्यवसाय संबन्धी परीक्षा (ट्रेड टेस्ट ) पास किये 
जिनमें से ६,६५७ टेकनिकल और १,५४८ व्यावसायिक थे | 


उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में नवम्बर ६५० में विस्थापितों के 
लिये जो ऐप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की स्कीम शुरू की गई थी, उसके अन्तर्गत 
उत्तर प्रदेश में ३४३ ओर पश्चिमी बंगाल में ४६३ विस्थापितों ने ट्रेनिंग 
खत्म की। दिसम्बर सन्‌ १६४५२ के अन्त में ६६५ विस्थापित ऐप्रेंटिसशिप 
ट्रेनिंग पा रहे थे, जिनमें से उत्तर प्रदेश में ३७४ ओर पश्चिमी बंगाल में 
३२० थे । 

कोनी-विलासपुर में, जो मध्य प्रदेश में है, ट्रेनिंग देने वालों तथा देखभाल 
करने वाले कमंचारियों के प्रशिक्षणार्थ ट्रेनिंग देनेवालों के लिए प्रशि- 
क्षुगु संस्था का संगठन किया गया है| यह एशिया में अपने किस्म की 
एक ही संस्था है। इसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी कारखानों के ट्रेनिंग 
देने वाले तथा देखभाल करने वाले कम्चारियों को ट्रेनिंग दी जाती है । 
इस कार्स में ऐमे गेर-सरकारी व्यक्तियों को भी दाखिला मिलता है जिनका 
किसी भी संगठन से सम्पक स ह्वी । इस वर्ष २०७ व्यक्तियों ने ट्रेनिंग ली, 
जिससे टू निंगशुदा लोगों की संख्या ८७४ हो गई | दिसम्बर सन्‌ १६५२ के अन्त 
में ११८ ट निंग दिलाने बालों और देख-भाल करने वालों की दसवीं टुकड़ी 
ट्रेनिंग पा रही थी | 

सन्‌ १६५४१ में स्थापित की गई 'अलिल भारतीय ट्रेड्स सर्टीफिकेट्स इन्वे- 
स्ट्गेशन' कमेटी ने सरकार को १६४२-५३ में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस कमेटी 
से एक ऐसी योजना तैयार करने को कहा गया था जिसके अनुसार एक ऐसे 
अखिल भारतीय ट्रेइस सर्टोफिकेशन बोड को स्थापना की जा सके, जो राष्ट्रीय 
झ्राधार पर मापदंड कायम करे तथा इजीनियरिंग, मवन निर्माण ओर तत्सम्बन्धी 
अन्य व्यवसायों के लिये कारीगरों की परीक्षा लेकर उनकी योग्यता के प्रमाण-पत्र 
प्रदान कर । 


पुनर्वास 


सन्‌ १६५१ की अग्विल भारतीय जनगणुना के अनुसार, पाकिस्तान से 
आए हुए विस्थापितों की संख्या ७४८० लाग्ल थी, जिनमें से ४६००५ लाख 
व्यक्ति तो पश्चिमी पा किस्तान से श्राए थे तथा २७७ लाख व्यक्ति पृत्री पाकिस्तान 
से | जनगणना के बाद, पूर्वी पाकिस्तान से भाग्त में बहुत अधिक संख्या 
में विस्थापित आए | इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान से बेमस्वार. हं।कर 
खाए हुए व्यक्तियों की संख्या का अ्न्दाज लगभग ३११ लाख तक लगाया 
गया है | 


गांवों में फिर से बसाने का काये 


पश्चिमी पाकिस्तान से बे-घरबार हं।कर श्ाएं हागों में ५० प्रतिशत 
व्यक्षित तो शहर के वासी हैं श्रोर ५० प्रतिशत गांव के रहने वाले हैं । इस 
प्रकार र५ लास लोगों की खेती-बाड़ी तथा नौकरियों में लगाकर बसाना 
था | पंजाब, पेप्सू, राजस्थान और दिहली में मुसलमान खेती योग्य काफी 
धरती खाली छोड़ गए थे। श्रासानी से प्राप्त होने वाली लेती के लायक बन 
सकने वाली बंजर भूमि भी खाली पड़ी थी। ऐसी सारी धरती को बिस्थावित 
किसानों के बसाने के काम में लिया गया | 


सरकार ने गाँव में फिर से बसाने के काम की करने के लिए तीन सांग 
अपनाए, यथा ४४६ लाख परिवारों को अधे-स्थायी रूप से बसाना, ०३३ 
लाख परिवारों को किसानों के रूप में बसाना तथा ०५७, लाख परिवारों के लिए 
अस्थायी रूप से रहने को व्यवस्था करना। पश्चिमी पाकिस्तान से आए 
हुए जिन विश्थापित परिवारों को जमीन देकर बसाया गया, उनकी 
कुल रुख्या ५"४४ लाख थी । भूमि देने के अलावा, योग्य व्यक्तियों 
को बैल, बीज, खेती के औजार आदि खरीदने के लिए पेशगी ऋण भी 
दिया गया | आम तौर पर प्रति परिवार ऋण की यह रकम लगभग १,१४० 
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रुपए मंजूर को गई थी। इस प्रकार सन्‌ १६५२-५३ तक कुल मिलाकर 
६२८ करोड़ रुपया पेशगी ऋण के रूप में दिया गया | सन्‌ १६५३-५४ 
के लिए. २५ लाख रुपए की रकम मंजूर की गई है | इस लिए पश्चिमी 
पाकिस्तान से बेघरबार होकर आए हुए अधिकांश लोगों को तो अब बसा हुआ 
ही समझा जाना चाहिए । 

पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए जिन विस्थापित परिवारों को गाँवों 
की बस्तियों में ज़मीन देकर या खेती-बाड़ी के अन्य ग्रामीण धघधन्धों में लगा 
कर बसा दिया गया है, उनकी संख्या २'३ लाख है । लगभग “२५ लाख 
परिवार सन्‌ १६५३-५४ तक बस जाएंगे । सन्‌ १६५२-५३ तक ७ ७४ 
करोड़ रुपया पेशगी ऋणु के रूप में दिया गया । पश्चिमी बंगाल में 
ग्राय: परिवार पीछे लगभग १,७०० रुपया पेशगी ऋण के रूप में मंजूर 
किया गया था और सन्‌ १६४३-५४ के लिए २-५४ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई है। 

इस प्रकार पूर्वी ओर पश्चिमी पाकिस्तान से आए, हुए कुल मिलाकर 
७'६४ लाख परिवार्श को फिर से बसाया गया, तथा उन्हें ऋण के रूप में 
१७०२ करोड़ रुपया पेशगी दिया गया | 


शहरों में फिर से बसाने का कारये 


व्यापक रूप से, शहरों में फिर से बसाने के कार्य की दो समस्‍्याएँ थीं--- 
विस्थापितों के रहने का प्रबन्ध करना और उनके लिए रोजगार जुठाना। 
पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए शहरी विस्थापितों के लिए ३६ लाख मकानों 
की व्यवस्था की गई तथा २३८० लाख व्यवितयों के लिए. रहने की सुविधाएँ: 
जुटाई गई | साथ ही निष्कान्त अर्थात्‌ देश छोड़ कर गए. हुए व्यक्तियों 
द्वारा छोड़ी गई लगभग २७,००० दुकान तथा २,००० जमे हुए कारोबार 
विस्थापितों के नाम किए गए। इसके अतिरिक्त ३१,००० नई हढुकानें भी 
विविध शहरों में बनाई गई । 

इस के अलावा सरकार ने कई ज्षेत्रों का विकास भी किया, और यह 
आशा दी जाती है कि इससे अनेक विस्थापितों को रोजगार प्राप्त हो सक्रेगा। 
विस्थापित व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की भी कच्चे माल का कोटा देने, 
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माल बाहर भेजने और मैँगाने का परमिठ तथा मसाल-्यगाड़ियों की सुबेधा 
प्राप्त करने में प्राथमिकता देकर मदद की गई | 

सन्‌ १६४२ ४३ तक पश्चिमी पाकिस्तान से बे-बसवार द्ोईर आए लेगगों 
के लिए मकान-योजना पर ४६४६ करोड़ रुपया खर्च किया गया | सन १६४३- 
प४ में ३०,००० ओर भी निवास स्थान बनाने की बोजना विचासधीन 
है, जिस के लिए ७'३० करोड़ झपथा संजूर हो चूका हैँ | यह आशा की 
जाती है कि पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थावितों की मकान समस्या श्रश्िकांश रूप 
में सन १६४३-४४ तक प्राय: हल दो जाएगी | 

जहाँ तक पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का सथाल है, सस्कार ने उनें मकान 
बनाने के लिए धरती तथा साथ ही ऋणा भी दिया हैं | दिसम्बर 
सन पर तक लगभग १६० हाग मकान या तो बन चुके थे या बनाए 
जा रश थे | 


कुकर 


कलकती में तथा उसके आसपास देघरबार होगी का लगभग १३३ 
बरितियां निजी भूसि पर बस गई हूं। यह तय ह। गया हैं कि जहाँ पर भू 
कम दामा पर प्राप्त बा जा सके, वहां अपने स्तकव थी उुंमीन पर कब 
कर लिया जाए शोर उसे बे-परबार लोगों का दे दिया जाए, जो कि टरोरी 
क्रिश्तों में उस की कोमत धीरे-धीरे चुका देंगे | सन १६४२-४३ भें, 
देशप्रियनगर, विजयन्गर तथा शहीद जतीनदास इन स्थानों पर बधरक्षार 
लोगों की तीन बस्तियाँ बखाने की एक माग्दशिका बोहमा मंजूर ढ 
गई थी, जिस पर कि र८ः४ लाख रुपया खत किया गया | इनके अलाब! 
अलीपुर हृवा३ मैदान पर १८६ करोड़ रुपया खर्च कर ४,००० मकान तथा 
एक निंजी संस्था द्वारा पद्दे पर दी गई भूमि पर १६६ लाख रुपया खर्च 
कर ४३२ मकान बनाने की व्यवस्था की गई | इससे बेघरशर लोगों को, जिनका 
अधिकार उपयु क्त योजना के अनुसार बाकायदा प्रमाणित नहीं होता, रहने 
की मकान मिल सक्रेगा | इन योज्नाश्रों के लिए, सन्‌ १६४३-४४ में एक 
करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 


सन्‌ १६५२-४३ के श्रन्त तक पूर्वी पाकिस्तान से आएं हुए बेघरबार 
लोगों के लिए मकान-योजनाओोों पर १११४ करोड़ रूपया खर्च हुआ। 
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सन्‌ १६५३-४४ में इस काम के लिए २६८ करोड़ रुपए को व्यवस्था को 
गई है । 

यह अनुमान किया जाता है कि सन्‌ १६४२-४३ के अन्त तक पूर्वी 
ओर पश्चिमी दोनों भागों में कुल मिलाकर मकान-योजना पर लगभग 
६०"४० करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, अर्थात्‌ पश्चिमी पाकिस्तान से' 
आए हुए बेघरबार लोगों पर ४६२६ करोड़ रुपया तथा पूर्वी 
पाकिरतान से आए हुए लोगों पर ११:१४ करोड़ रुपया खर्च होगा। 

रोज़गार 

तेरह राज्यों के काम दिलाऊ केन्द्रों में, दिसगबर १६४२ तक, ६०५७,४० ० 
बिस्थापितों के नाम दर्ज किए गए थे। इन में से २००,००० लोगों को 
रोज़गार सिल गया। इनमें से रगभग ३४,००० व्यक्ति पूर्वा पाकिस्तान 
से आए थे | 

केन्द्र तथा राज्यों की सरकार इस बात के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील 
रहीं कि विस्थापित सरकारी कम्चारियों की सेबाओं का उपयोग किया जा 
सके | गह-मंत्रालय ने एक ट्रान्सफर ब्यूरे की स्थापना की, ताकि उस के. 
जरिए उपयुक्त कमचारियों को सेवाएँ प्राप्त हो सके । रेलवे विभाग में 
पंच्-पैहले के कारण लगभग, १५,००० जगहें खाली हुई थीं, जहाँ पर 
विस्थापितों की नियुक्ति हुई | विविध राज्यों में पुनर्वास-विभाग ने मी आम तौर 
पर विस्थापिंत कर्मचारियों में से ही अपने विभाग के लिए कर्मचारी भरती 
किए | इन तंरीकी से केन्द्र तथा राज्यों में ८०,००० से अधिक विस्थापितों 
'काी खपा लिया गया । 

दाल ही में पूर्वी पाकिस्तान से अ्रत्यधिक्र संख्या में लोगों के भारत 
आने से १र्वी भाग में काम दिलाऊ केन्द्रों का काम बहुत बढ़ ग़या । 
बव्राजकल मंदी के कारण रोज़गार मिलने की संभावना भी . बहुत हद तक 
कम हो गई है। इस के अतिरिक्त इन में से अधिकांश व्यक्ति गाँवों से आए हैं । 
इनमे से बहुत से लोग न तो पढ़ें-लिखे है और न उन्हें शहरी धन्धों का कुछ 
अनुभव ही है, तो भी इस बात की चेप्टा बराधर की जा रही है कि 
' डर किसी उपयोगी घमन्धे में लगा दिया जाए] . 

शिल्प ओर धंन्धों की शिक्षां 

शहरों से आये हुए असंख्य विस्थापितों को उल्ार्दन के कार्य में लगाने 

के दिचार से. योजनाएँ बनाई गई थीं, ताकि उन्हें किसी टीक ढंग के शिहफ 
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तथा घन्षों की ट्रेनिंग दी जाय और व्यवताय में लगा दिया जाए। अब ल्क 
पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए लगभग ५७,००० विस्थापितों को ऐस घन्धों 
की ट्रनिंग मिल चुकी है और १२,००० व्यक्तियों को या तो ट्निंग दी ज्ञा 
रही है या वे उत्ादन के का में लगे हुए हैं । इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान 
से आए हुए लगभग १०,००० विस्थापितों को भी ट्रेनिंग मिल चुकी है तथा 
लगभग ४,००० व्यक्ति पत्रों राज्यों में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं | 
ट निग (प्रशिक्षण) योजना 

फिलद्दाल तीन प्रकार की योजनाएं हैं, जिनके अधीन विस्थापितों को 
शिल्प तथा धन्षों की ट्रेनिंग दी जा रही है--(१) श्रम मन्त्रालय के पुनः 
संस्थापन तथा राज़गार के दाइरेक्टर जनरल के द्वारा चलाई गई योजना के 
अधीन ३१ ट्रेनिंग केंद्र चलाये गये थे, जिनमें पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए 
४, ९०६ विम्थापितों से तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए. ६०० व्यक्तियों 
ने नवम्बर १६४२ तक टोसिंग प्राप्त की। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल 
में भी ट्र निंग के लिये आए हुए ६४६ व्यक्ति उद्योग सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त कर 
रहे थे | नवम्बर १६४२ तक कुल मिला कर १५,२४६ विस्थापितों ने इन 
योजनाओं के अधीन ट्रनिंग प्राप्त को । इन लोगों में से ४,००० व्यक्ति पृर्वी 
पाकिस्तान से आए थे | (२) राज्यों की सरकारों द्वाश चलाई गई योजनाश्रों 
के अधीन पश्चिमी पाकिस्तान से श्राए हुए लगभग ४१,००० बिस्थापितों 
को ट्रेनिंग दी गई तथा रूगभग १०,००० व्यक्ति ट्रेनिंग पा रहे थे अ्रथवा 
उत्पादन काय में लगे हुए थे । इसके अलावा, पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए, 
लगभग ५,००० विस्थापितों को भी ट्रेनिंग दी गई तथा लगभग २,००० 
व्यवित पूर्वी राज्यों में ट्रनिंग पा रहे थे। (३) पुनर्वास मन्ज्नालय की भी अ्रपनी 
योजनाएँ थीं, परन्तु उसने धन्धों की ट्रेनिंग के केन्द्र राज्यों की अपनी श्रयनी 
सरकारों को सोंप दिये । उदाहरणार्थ, इस मन्त्रालय के द्वारा जितने भी क्रम 
दिल्ली (अरब की सराय केन्द्र को छोड़ कर), भोपाल, उत्तर प्रदेश तथा पेप्यू 
(राजपुर को छोड़ कर) में संचालित थे, वे सब के सब सम्बन्धित राज्य सरकारों 
को सौंप दिये गये । नीलोखेड़ी योजना को सामूहिक योजता प्रशासन ने अपने 
अधिकार में ले लिया । 


(. डेट ) 


सरकार दिल्ली में अरब की सराय में ऐसा केन्द्र चला रही है, जिसमें 
विशेष ट्रेनिंग तथा कार्य को शिक्षा दी जाती है । यहाँ पर साधारण शिल्प 
कला के अतिरिक्त जापानी मशोनों का प्रयोग भी सिखाया जाता है।' 
इस केन्द्र में अब तक ६६६ व्यक्तियों को ट्र।नंग दी जा चुकी है और श३१ 
विस्थापित ट्रेनिंग पा रहे हैं| इसके अ्रतिरिक्त योल में कश्मीरी विस्थापितों के 
लिए धन्धों की ट्रेनिंग देने का जो केन्द्र हे, वहाँ पर १,२६० व्यक्तियों को 
ट्रेनिंग दी जा चुकी है तथा १८५ व्यक्ति अभी ट्रेनिंग पा रहे हैं। नीलोखेड़ी में 
र८०० से अधिक विस्थापितों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। राजपुरा बस्ती में जोः 
केन्द्र है. उसमें अब तक ४७६ व्यक्तियों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है तथा रदध० 
व्यक्तियों का एक दूसरा जत्था ट्रेनिंग ले रहा है। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान 
से आए हुए ६०० से ऊपर बिस्थापित फूलिया तथा आसाम जिले के कछार 
केन्द्रों से ट्रेनिंग पाकर निकले है । 

कर्जे 

सन्‌ १६४२-५३ के अन्त तक १८.०५ करोड़ रुपया कर्ज के रूप में दिया 
गया अर्थात्‌ १०.६१ करोड़ से १.७६ लाख रुपए, तक तो पश्चिमी पाकिस्तान 
से आए हुए, विस्थापितों को तथा ७.१४ करोड़ रुपए से लेकर ६१,००० रुपए 
तक पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को दिया गया | 

पुनःसंस्थायन-वित्त-प्रशासन ने भी, जो कि वित्त-मंत्रालय के अधीन हैं. 
कर्ज दिए. । नवस्बर १६५४२ तक १०,८१३ विस्थापिंतों को ऋण दिए गंए ॥ 
पश्चिमी पाकिस्तान से श्राए ७,७३० व्यक्तियों तथा पूर्दी, पाकिस्तान, 
से आए ३,०८३ व्यक्तियोँ को कर्जा दिया गया | कुल मिलाकर 
८ ६३ करोड़ रुपया कर्ज के रूप में दिया जाना मंजूर हुआ था, --- ६-५४: 
करोड़ रुपया पश्चिमी पाकिस्तान से श्राएं हुए लोगों के लिए तथा २.३६, 
करोड़ रुपया पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए । पर वास्तव में'' 
कुल ५,१४ करोड़ रुपया कज के रूप में दिया गया था जिप्तें से ३.८५ करोड़ 
रुपया पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए लोगों की तथा १.२६ करोड़ रुपया पूर्वी” 
पाकिस्तान से आए हुए लोगों को मिला । सरसरी तौर पर यह अनुमान किया 
जाता है कि इन कर्जों से लगभग तीन लाख व्यक्तियों को फिर से बसने में; 
सहायता मिलेगी । 


( ४० ) 
शिक्षा 


शिक्षा प्राप्त करने के लिए विस्थापित वियार्थियों को दो प्रकार से मदद 
दी गई--एक तो फीस में रियायत तथा आशिक सद्दायता देकर, दूसरे 
वतमान शिक्षा-संस्थाओं की सहयोग देकर तथा नई संस्थाओ्री की तरबकी करके 
शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाकर । 

राज्यों में, जहाँ आरम्मिक शिक्षा निःशुल्क (मुफ्त) थी, बिस्था- 
पितों की आरम्मिक शिक्षा देने का सार राज्यों पर था । इसके अभाव में, 
केन्द्रीय सरकार ने श्रार्थिक रूप से सहयोग दिया | सेकन्डरी तथा हाई स्कूल 
कक्‍्लासों में, पाँचवीं से दसवीं तक, ५.० प्रतिशत विद्यार्थियों की फीस माफ कर 
दी गई तथा उन्हें प्रतिबरय २० रुपए से लेकर ४० रुपए तक किताबों के 
लिए भत्ता भी दिया गया । जो विद्यार्था मेट्रक या इंटर में प्रथम रहे या 
लगभग प्रथम रहे उन्हें झट तथा साइंस क्‍लासों में बजीफा भी दिया गया। 
जिन विद्याथियों का मेडिकल ( चिकित्सा विज्ञान ), इंजीनियरिंग, एग्रिकल्चर 
( कृषि-शास्त्र ), वेटिरिनरी (पशु-लिकित्सा-विज्ञान ) की शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए किसी टेकनिकल संस्था में दाखिला मिल गया, उन्हें प्रति मास ४० से ६० 
झपए तक वजीफा दिया गया | 

शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार के मामले में, छिन्न-भिन्‍म श्र नाए स्कूलों 
के लिए इमारत बनाने ओर सामान खरीदने के लिए. आशिक सहायता मंजूर 
की गई । स्थानीय स्कूलों में विस्थापित विद्यार्थियों की खाने-पीने की 
आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए रकम मंजर की गई। कुल मिला कर ७२ 
शिक्षा-संस्थाओं को आर्थिक मदद दी गई | सरकार ने उपनगरों में तथा दिल्‍ली 
के आस-पास विस्थापितों की बस्तियों में ३२ श्रौर स्कूल खोले । 

इसी प्रकार की सुविधाएँ पूर्वी पाकिस्तान से आए, विद्यार्थियों को भी दी गई' | 
सरकार ने पश्चिमी बंगाल में १,०१६ प्राइमरी स्कूल खोले, जिनमें 
लगभग १,२०,००० विस्थापित विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे है तथा इन 
स्कूलों का वार्षिक खर्चा लगभग र८ लाख रुपया है। २१३ सेकन्डरी स्कूलों 
तथा ११७ कालिजों को आ्रार्थिक सहायता तथा ऋण दिया गया | ३० सितस्पर 
१६५२ तक ३४ लाख रूपया खतरे हुआ । इसके अतिरिक्त जो लड़के सेकन्डरी 
स्कूलों तथा कालिजों में पढ़ते थे, उन्हें बजीफा तथा ऋण भी दिया गया | 

इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की सरकार को, कलकत्ते के बाइर अधिक 
स्कूल खोलने के लिए ८० लाख रुपया दिया गया । कछार तथा त्रिपुरा 
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में विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा का सारा खच पुनःसंस्थापन मन्त्रालय ने 
उठाया । उड़ींसा में भी केन्द्र ने राज्य के लिए एक विशेष आश्थिक 
सहायता विस्थापितों की बस्तियों में नए स्कूल खोलने के लिए मंजर की । 
पूवी भाग में कुल मिलाकर शिक्षा पर २.३ करोड़ रुपया खचे किया गया । 


सहायता 


पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को सहायता कैमों से 
इधर-उधर भेजने का काम बहुत पहले ही पूरा हो गया है और सब प्रकार के कैंप 
सन्‌ १६४०-४१ के अन्त तक बन्द कर दिए, गए थे । सन्‌ १६४१-४२ तक 
पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों की सहायता पर कुल मिलाकर 
३४.४२ करोड़ रुपया खर्च हुआ | सन्‌ १६४२-५३ के लिए ४.२५ करोड़ 
रुपए, की रकम मंजूर की गई तथा सन्‌ १६४३-०४ के लिए ३,२६ करोड़ 
रुपए की व्यवस्था कर दी गई है। 

पर पूवी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए अमी भी सहायता-केम्पों 
का काम चालू है। सन्‌ १६४२-५३ के आरम्भ में इन केम्पों में लोगों की 
संख्या कम होकर लगभग ४०, ००० रह गई थी, परन्तु पाकिस्तान से एक दम 
फिर अधिक संख्या में शरणाथियों के आने से इनकी संख्या अक्टूबर १६४२ 
के अन्त तक बढ़ कर ८८,००० हो गई | पश्चिमी बंगाल पर पड़ने वाले इस 
भार को हल्का करने के लिए १५,००० शरणाथ्ियों को बिहार भेजने तथा इतने 
ही व्यक्तियों को उड़ीसा भेजने का सुझाव दिया गया । इन लोगों को इधर- 
उधर भेजने का काम अरब तेजी से चल रहा है। 

पूबी पाकिस्तान से आए, हुए विस्थापितों पर सन्‌ १६५१-४२ तक कुल 
मिलाकर १२६३ करोड़ रुपया सहायता के लिए खर्च हुआ | सन्‌ १६४२-५३ 
के लिए. २,६५ करोड़ रुपए की रकम मंजूर हुईं, जब कि २.४० करोड़ रुपया 
सन्‌ १६५३-५४ के लिए रखा गया है । 


भारत सरकार ने अनाश्रित स्त्रियों, बच्चों, बू दों श्रोर असहायों तथा उन 
पर आश्रित लोगों की जिम्मेदारी भी सँमाली है। इस समय ऐसे व्यक्तियों की 
संख्या ७३,००० है। इन में से २८,००० व्यक्ति ते पूवी पाकिस्तान के 
आर २७,००० व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान के हैं। इनमें से अधिकांश लोग 
ऐसे अनाथालयों में तथा असहाय-गहों में हैं, जो कि खास उन्हीं के लिए खोले 
गए हैं। बहुतों को बराबर मुफ्त खाना-कपड़ा दिया जा रहा है। इस 
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बात की चेष्टा की जा रही है कि स्मियों और बच्चों तथा बृदों। श्रीर असहायों 
पर आधिन बशक्कयी का किसी उपयुक्त चलते या शिक्मन्का की शिक्षा ओर 
निंग दी जा सके ताक थे झपने थंरें पर ला. हा सके | इस काम के लिए 
र-सस्कारी संस्टाक्रों का सदयोग भी प्राप्म किया जा रहा € । 
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सरकार ने यह बात मान लीह कि ऐसे विस्थाएतों को, जो बुद पा 
दुर्बलता या बीमारी के कारण अयसी रोटी कमाने में असमथ हों, अन्तस्मि 
सहायता के रूप भें जोजिका-निर्बाह के लिये कुछ रक्रम दी जाए। दिसन्वर 
१६५२ तक लगमग १५,००० व्यक्तियों को सहायता दी गई और पथ लाख 
रुपया इस मद में खर्च हुआ | 

क्ञतिपूति ओर दाव (कलम) 

जिन लोगों ने पश्चमी पाकिस्तान में अपनी अचल स्मात्त छोड़ी ६, 
उनके दाबे सन्‌ १६५४० में मांगे गये थे। कुल मिला कर 0३७ लास्य दाने 
दज हुए, जिनका ब्योरा १०३८ लाख कागज्ञों पर लिखा गया | इन 
दाबो की जाँच-पड़ताल करीब -करीब पूरी हो गई है शआ्आार एतराजा के जवाब 
में हकदार के बयान सुने जा रहे हैं। भारत सरकार क्ुति-पूर्ति करने की योजना 
पर बिचार कर रही है | 

जाँच-पड़ताल के बाद, जिन व्यक्तियों के दावों की प्रृष्टि दवा गए हे, उन्हे 
कज़ की अ्रदायगी में दस प्रतिशत छूट मिल गई हूं। जब तक ज्ञति-५ ति 
योजना सरकार से मंजूर नहीं होता, ऐसे लोगों से अजिरयाँ ग्रामन्त्रित की गई 
हैं, जे विधवा, बूढ़े या अतहाय हैं, जिन्हें गुजर-बसर के लिये कुछ 
रकम मिल रही है, तथा जो बनिताश्रम या असहाय-गद्ीं अथवा पंजाब में 
मिट्टी के घरों में रह रहे हैं। चीफ सेटिलमेंट कमिश्नर के श्रधीन एक छोटी सी 

मिति खोली गई है, जिसका काम अर्जियाँ की जाँच-पड़ताल करना ह। 

इससे यह लाभ होगा कि चऋ्षति-पूर्ति करते की ब्रजना सम्पूण द्वोने पर, एस 
अत्यन्त जरूरतमन्द विस्थापितों को ज्षुति-पूर्ति की रकम मिल सकेंगी | 

निष्कान्तों की सम्पत्ति का उपयोग श्र उन्हें क्षुति-पूर्ति के रुप में कुछ 
रकम देने के विषय में कानून बनाया जा रहा है | यह सुस्ताव भी विचाराधीस 
है कि विंस्थापितों का एक ट्रस्ट बना दिया जाय, जित पर पश्चिमी पाकिस्तान 


( ४३ ) 


से आए हुए शरणार्थियों की शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक कल्याण तथा अन्य 
धमाथ कार्यों का भार रहे । 
विस्थापित हरिजन 

विस्थापित हरिजनों को फिर से बसाने के लिये अखिल भारतीय हरिजन सेवक 
संघ्र के संरक्षण में एक स्वतन्त्र बोर्ड की स्थापना हुईं | इस संघ को 
केन्द्रीय सरकार की ओर से एक एजेण्ट के रूप में हरिजनों को फिर से बसाने 
का काम करने का अधिकार दिया जा चुका 

पिछले चार वर्षो में, जब से यह बोड काम करने लगा है, इसने दिल्‍ली 
अजमेर, ब्यावर, अहमदाबाद और बम्बई में आठ योजनाएँ चलाई हैं| इन 
योजनाओं के अधीन ३६.६६ लाख रुपया खच्च करके हरिजनों को बसाने 
के लिये एक-कमरे वाले २,२०३ घर बनवाये गये हैं। 

इस बोड ने ८,८०२ हरिजन परिवारों को रोज़गार में लगवाया तथा 
१७,२७३ परिवारों को खेती-बाड़ी का काम करके अपनी गुजर-बसर करने में 
मदद दी | ४,११२ हरिजन परिवारों को, जो कि शिह्पकार या कारीगर थे, 
८-२७ लाख रुपया कर्जों के रूप में दिया गया। इसके अतिरिक्त २० सहकारी 
समितियाँ बनाई गई । 

पाकिस्तान से समझोता-वार्ता 

अक्टूबर १६४२ में, पाकिस्तान सरकार को यह सुझाव दिया गया था 
कि ऐसी हालत में, जब कि देश छोड़ कर गये हुए. लोगों की दोबारा अपने- 
अपने देश में लौटने की कतई सम्भावना नहीं है, तथा उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई 
सम्पत्ति की हालत दिन पर दिन अधिक खराब हो रही है, यह अधिक ठीक होगा 
कि दोनों देशों की सरकारें उनकी अ्रचल सम्पत्ति को अपने-अपने अधिवार में 
ले लें तथा परस्पर जो समझोता हो, उसके आधार पर निष्क्रान्तों की उसका 
हरजाना दे दें | अगर सीधी बातचीत से सफलता न मिले, तो इस मामले को 
किसी पंच-फैसले के द्वारा तय करा लिया जाय या किसी तटरुथ अदालत से 
ग्रथवा अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के द्वारा इसका निणय करा लिया जाय। फंतला 
हो जाने पर देनदार देश लेनदार देश को निष्कान्तों की सम्पत्ति के मूल्य का 
अन्तर, स्वीक्ृत समभोते के अनुसार, चुका दे। परन्तु पाकिस्तान सरकार ने 
यह सुझाव स्वीकार नहीं किया | 


( ४४ ) 


दिसम्बर १६४० तक भारत सरकार ने १८,६४१ विम्धावित सरकारा 
नोकरों, राज्यों के सरकारी नोकरों तथा स्थानीय संस्थाओं में काम करने वाले 
व्यक्तियों के दावे पाकिस्तान सरकार को भेजे थे । से दाये उनकी पशन, प्रावि- 
हट फरड, छुट्टियों की तनख्याद, तथा सीक्यूरिश (जमानत जमा) के बारे में 
पं । इसके विपरीत भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार कें द्वारा भत्ते गये कुत् 
२४,६८० दावों में से १२,६२८ दावों की जांचि-पढ़ताल कर ली है | 


इसके अतिरिक्त, दिसम्बर १६४२ तक ३.६६६ दावे पशन ओर प्राबिडेंट 
फंड के सिलसिले में प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ३,०१६ दावों का पूण रुप से 
निबटारा भी कर दिया गया है। 

क्योंकि भारत-पाकिस्तान की अस्थाया भुगतान-याजना के श्रन्तगत किसी 
प्रकार का भी भुगतान करना असम्भव था, श्रतएय भारत सरकार ने अश्रन्तरिम 
सहायता योजना मंजूर कर ली | जिन लोगों की पशन श्रभी मज्ूर नहीं 
हुई, पर उसकी पुष्टि हांगई है, उन लोगों को पेंशन का ५० प्रतिशत 
दिया जाना मंजर कर लिया गया, यद्द उसी सूरत में जब कि उस व्यक्ति 

जीवन-निर्याह का और कोई जरिया न हो | दिसम्बर १६४७२ तक 
७८१ दाबे दज हुए शरीर उनमें से ७०६ पृ्ण रूप से निबटा दिए गए । 


सरकार ने ऐसे विस्थापितों को भी अ्रन्तरिम सहायता देने की योजना मंजूर 
की, जिनके पास भारत में राटी कमाने का कोई साधन नहीं था, परन्तु जिन्होंने 
अपनी बचत की रकम को पोस्ट आफिस, पोस्टल कैश सर्दीफिकेट या 
पोस्टल लाइफ इंश्योरेन्स में लगा दिया था। इस प्रकार की ६६३ अ्रजियों 
में से ३६६ अरजियों का पूरा फैसला कर दिया गया है। 


इसके अतिरिक्त ऐसे विस्थापितों को भी अ्रन्तरिम सहायता देने का 
निश्चय किया गया, जिनकी अचल सम्पत्ति पाकिस्तान में को! आफ 
बाड के अधीन है। दिसम्बर १६५२ तक, भर्तों की मंजुरी के लिए आई 
१३३ अरजियों में से १११ का पूर्ण रूप से फैसला कर दिया गया है। 
इसके अलावा जिन लोगों का जीवन बीमा हो चुका था, उनके हक की पुष्टि ह। 
जाने के बाद पाकिस्तान से दिसम्बर, १६५२ तक भेजी गई ३३७ बीमा पालिसियाँ 
प्राप्त हुई | इनमें से २६५ पालिसियाँ हकदार विस्थापितों को दे दी गई । 


( पंप, ) 
पास-पोट प्रणाली 


१४-१५ अक्टूबर, १६५२ की अधंरात्रि से पाकिस्तान और भारत के 
बीच पास-पोट और विजा प्रणाली लागू हुई | इसके साथ ही सन्‌ १६५० के 
एक्ट के अन्तर्गत जो परमिट दिए जाते थे, वे बन्द कर दिए गए। 


भारत सरकार नई प्रणाली के नियर्मों को इस उम्मीद से नर्मी 
के साथ लागू कर रही हे कि पाकिस्तान के अधिकारी भी उसो तरह 
करें | इन नियमों के श्रन्तर्गत उन लोगों को विशेष सुविधाएँ दी गई हैं, जो 
कि सीमाओं पर बसे हैं, जिन के नज़दीकी रिश्तेशर दूसरे देश में 
हैं,जो यातायात विभाग में काम कर रहे हैं, जो व्यवसायी, अफसर, गेर- 
सरकारी कमचारी, कृटनीतिक मिशन के कर्मचारी, या नाविक हैं, जो इधर 
से उधर आते जाते रहते हैं, या भगाए गए व्यक्ति हैं जिनका पता चल गया 
है अ्रथवा अल्प संख्यक समूह के सदस्य हैं, जो दूसरे देश में जाकर 
बसना चाद्दते हैं । 


त्रा र्थिं क्‌ 

२५ आथिक 
किसी भी गष्ट की समृद्धि उसकी आशिक श्रीर श्रोथरागिक प्रगति पर 
निर्भर होती है | उसे जनता के लिये काफो अनाज, कड़ा, लोहा, इस्वात आर 
श्रन्य श्रोद्योगिक सीज पेंदा करनी चाहिए | उस खनित पदायों का निकालन 
और बाघ, रलें, कारखाने तथा ऐसी और भी चीज़ बनाने के सर्वधा 
योग्य होना चाहिये। बिल, उद्योग और राजस्य के सम्बन्ध में पष्ठ नीति 
अनाज, कच्चा सामान और श्ोयागिक चीजें का उद्पादन बाते के लिए 
आयोजित प्रयत्न और मकानों की समस्या को सुलकाने का दृद निश्चय - 

ये १६४२-७३ में भारत सरकार के कार्मो को विशेषता थीं | 


वित्त 


भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दो विभाग हैं| इस में से एक का सम्बन्ध 

आमदनी श्रीर खन से है शरीर दूसरे का बजट शरीर श्राथिक मामलों से | 
राजस्व विभाग 

यह विभाग प्रत्यक्ष और परोत्ष कर सम्बन्धी नीति और प्रबन्ध जैसे 
मामलों से सम्बन्ध रखता है। यह बिसाग तटकर शरीर सास्त सरकार के उल्मादन 
कर से सम्बन्ध रखने वाले सिन्‍्न-भिन्‍त कानूनों के अधीन अपील सुनने 
वाली संस्था का भी काम करता है | यह अधिकार इस काबूम ब्रारा दिया 
गया है | जहाँ तक आराय-कर का सम्बन्ध हैं, यह विभाग झाय-कर का टोंक 
ठीक प्रबन्ध करने के लिए. आज्ञा! निकारने, श्रादेश देने ओर निर्दशन 


| 


करने के काम में ताल-मेल रखने का काम भी करता है। यह अश्रघिका 
भी इसे कानून द्वारा मिला है। इसे आ्रय-कर कानून के अ्रधीन कुछ मृल 
मामलों और अपीलों की सुनवाई करने का अधिकार भी प्राप्त है । 
आय-कर-जाचि-कसीशन की अ्रवधि ३१ दिसम्बर सन १६४३ तक 
के लिए बढ़ा दी गई है | २० फरवरी सन १६४३ तक कमीशन को १,४६७ 
मामले सापे गए जिनमें से ८६७ मामलों का निय्दारा किया गया | बाकी 
७३० मामलों की जॉच सम्बन्धी कारबाई लगभग पूरी द्वोने वाली है । 
जिन मामले का निपटारा कर दिया गया है, उनमें छिपाई हुई आमदनी 
की कुल रक्रम ४० करोड़ रुपया थी। अपनी इच्छा से छिपाई हुई आमदनी 
का हवाला देने की योजना के अधीन श्रव तक ७० करोड़ रुपये की छिपाई 


( य .) 


हुई आमदनी का पता चला है | यह योजना २२ अक्टूबर सन्‌ १६५१ को 
खत्म हो गई थी । 

पिछले वर्ष के आरम्भ में कपड़ा-बाज़ार में मनन्‍दी का रुख होने के कारण 
बारीक कपड़े और बहुत बारीक कपड़े पर मूल्य के अनुसार कर लगाने की 
पद्धति जो उस समय चालू थी, अव्यवह्यय हो गई ओर फिर कपड़े पर 
उस की निश्चित दर पर कर लगाने का तरीका लागू किया गया । 
लेकिन व्यापारियों को यह इजाजत दी गई किवे उस हालत में मूल्य के 
आधार पर कर लगाने की माँग कर सकते है जबकि इस से उन्हें लाभ होता हो । 
इसी तरह पिछले साल चाय पर केन्द्रीय उतद्मादन-कर वसूल करने का काम 
स्थगित कर दिया गया था जिससे कि चाय उद्योग को भयंकर मनन्‍्दी के 
मय राहत मिल सके । खँडसारी को भी- केन्द्रीय उद्मादन-कर से छूट दे 
दी गईं थी | 

देश के अन्दर चोरी से माल लाने और ले जाने की कारवाई तेज़ 
हो जाने के कारण उस्की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों को ओर 
कड़ा बना दिया गया । चोरी से माल लाने-लेजाने का काम खास तौर 
पर भारत में फ्रांस ओर पुतंगाल की अग्रधीन बस्तियों से मिलने वाली भारतीय 
सीमा पर होता रहा । मिसाल के तोर पर गश्त करने के लिए ग्रधिक जीपों 
ओर छोटे छोटे जहाज़ों की व्यवस्था की गई । एक ओर की सीमा पर 
तो लोगों के आने जाने को नियमित करने के उद्द श्य से परमिट-प्रणाली 
चालू की गई । 

इस वर्ष कई कानून बनाए गए, जिन में से मुख्य ये हैं :--भारतीय- 
आय कर ( संशोधन ) बिल १६४२ और सन्‌ १६५४२ का सम्पत्ति-कर- 
बिल । दूसरे बिल के पास होने पर राज्य सरकारों की आमदनी के साधन 
बढ़ जाएगे । ली 

सेनिक खच्च विभाग 

जुलाई सन १६४२ में एक समिति बनाई गई जिसका काम इस बारे 
में सिफारिश करना था कि सरकारी नोकरों के वतमान मेंहगाई भत्ते को 
कितनो रकम उनके वेतन में मिला दी जाए | इस सर्मात की छपिफारिशों से, 
जिन पर सरकार विचार कर रही है, केन्द्रीय सरकार के कोई १७ लाख कर्म- 
चारियों की लाभ पहुंचेगा और इस पर भारत सरकार के वित्त विभाग को प्रति 
चष कोई ५ करोड़ र्पया खेच करना होगा । 


( चैट: ) 


भारत सरकार के कमचारियों की सवा सम्बन्धी शरतों के विलीय नियमों 
में संशोधन आदि करते के बार में जे समिति अनाई गद थी, उससे बेसन, 
छुटटी और हानिपूरक मतों के नियमों में फेर-बदल करते का काम पृरा कर 
लिया हैं| खनुमान है कि सफ़र भर्ती और $शन सम्बन्धी बाकी नियमों को 
फिर से ठीक-ठाक करने का काम माच ध्हुप्रड के अन्त तक पूरा ही जाएगा | 

फरवरी सन १६५४२ में अफसरों का एक दल इस सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया कि मिन्‍न-भिन्‍न मंत्रालयों और उन करे 
सम्बन्धित शोर अधीन दफतरों मे किससे कितने कमचारियों की जरूरत हे | 
अभी तक इस सम्बन्ध में तीन मंत्रालयों आर उनके दफतश ओर केन्द्रीय- 
लेक-सेवा-आयोग * यूनियन पत्रिलक सर्विस कर्मीशल ) की जांच को जा 
न्चु की है | इस दल्व ने कई सिफारिश की हैं जन में से कुछ सरकार ने 
स्वीकार कर ली हैं और बाकी सिफारिशों की जांच की जा रही ६ । 

रत्ता खच विभाग 

इस विभाग का काम रक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई सभी महत्वपूर्णा 
कारवाइयों की जांच करना है | इस वर्ष सरकार ने रक्षा सम्बस्धी सन में 
बसत करने के सवाल पर विशेष झूव से ध्याल दिया। सशस्त्र सेना पुनः 
संगटन समिति की अन्तरिम् रिपोर्ट पर विचार क्रिया गया। यह समिति इस 
बारे में विचार करने के लिये बनाई गई थी कि रक्षा संबाधों के सन में 
किस हृद तक कमी की जा सकती है। इसके फलस्वरूप रद्ा सम्बन्धी अजट 
में कुछु बचत की गई । समिति की बहुत सी सिफारिशों पर अब भी विचार 
किया जा रहा है | 

देशी राज्यों की सेनाओं के भारतीय सेना में मिला दिये जाने के बाद 
देशी राज्यों की सेनाओं के वित्तीय और हिसाब-सम्बन्धी मामलों का प्रबन्ध 
भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इससे जा बड़ी बड़ी समस्‍यायें 
उतसन्न हुई, उन्हें अब इल किया जा चुका है। 

इस वर्ष आर्थिक दृष्टि से महत्व रखने वाले नियमों की पुस्तकों में संशोधन 
करने और उन्हें फिर से लिखने का काम काफी आगे बढ़ा। नियमों की कई 
पुस्तकों और पुस्तिकाओं में संशोधन किए. गए और उन्हें फिर से लिखा गया | 
ये पुस्तकें अ्रव छापी जा रहीं हैं। अनुमान है कि कोई एक वर्ष के अन्दर सभी 
काम लगभग पूरा हो जाएगा | 


( ४६ ) 


बजट विभाग 


वित्त कमीशन ने, जो नवम्बर १६५१ में नियुक्त किया गया था, अपनो 
रिपोट दिसम्बर १६४२ में पेश की । सरकार ने उसकी सिफारिश मंजूर 
कर ली हैं । 


आन्तरिक वित्त विभाग 


इस वर्ष इस विभाग ने जो मुख्य मुख्य काम किए, उनमें से कुछ: 
हस प्रकार हैं :-- 


(१) व्यापारी वर्ग की मारी असुविधा को दूर करने के उद्द श्य से एक 
हज़ार, पाँच हज़ार, और दस हज़ार रुपये के नोट फिर से जारी करने का 
फेसला किया गया। चूंकि रिजयं बैंक आफ़ इंडिया ऐक्ट के अनुतार 
पाँच हज़ार रुपये के नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए 
हस कानून को संशोधित करने ओर साथ ही अध्यादेश ( आडिनेन्स ) 
की भी संशाधित करने के बारे में एक बिल संसद में प्रस्तुत किया गया । 
इनके अलावा बिल में ऐसी व्यवस्था की गई जिससे कि रिजवं बैंक आफ़, 
इंडिया आ्थिक-सद्दायता देकर देहाती इलाकों की ज़रूरतें पूरी कर सके । 


(२) आम-महाजनी-जाँच-समिति ( रूरल बेकिंग इन्क्वाइरी कमेटी ) की 
सिफारिशों को धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। इसके अनुसार इम्पीरियल 
बैंक आफ़ इंडिया ३० जुन १६५३ को खत्म होने बाले दो वर्षों में ३१ नई 
शाखाएँ खोलने के लिए राजी हो गया है। पन्द्रह जनवरी १६४३ तक १६ 
शाखाएँ खोली जा चुकी हैं । 


(३) भारत सरकार ने जुलाई सन्‌ १६५४२ में एक समिति नियुक्त की थी. 
जिसका काम बैंकों के परिसमापन सम्बन्धी कार्य-प्रणाली की जाँच करना और 
इस सम्बन्ध में सिफारिशें करना था कि उनकी काय्य॑ं-प्रणाली को किन उपायों 
से सरल बनाया जा सकता है ओर मामलों को केसे जल्दी ही निबटाया जा 
सकता है। सरकार इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है । 

(४) कीमतों के एकदम गिर जाने से भारतीयों के चाय के बगीचों को 
भयंकर आशथिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक स्थिति 
खराब बनी रहेगी तब तक आगम तोर पर बैंक उन्हें आर्थिक सहायता देने में 


( ६९१ ) 


की जाँच करने ओर उसके बारे में रिपो८ देने के लिए एक जांच-कमैटी भी 
बनाई जा चुकी 


( ७ ) अ्रलीपुर की एक नई टकसाल में पहली बार निकिल के सिक्के 
बनने लगे | निकिल की सफाई के लिए खास किस्म की मशीनों की जरूरत है | 
यह टकसाल दुनिया की कुछ गिनी चुनी टकसालों में से है, जहाँ इस तरह के 
काम के लिए सभी आवश्यक मशीनें लगी हैं । 


(८ ) सरकार ने चॉँदी साफ करने के नए कारखाने में चाँदी साक 
करने के जमनी के 'डीमग” तरीके को अपनाया है। 'डीमग” मशीन सादी और 
स्टैन्डड है और इसे प्रायः सभी देशा में विद्य तू-रासायनिक क्रिया द्वारा 
धातुएँ साफ करने के काम में लाया जाता है। 


इस कारखाने में हर साल ३,६०० टन इलैक्टोलेण्कि ताँता तेयार किया 
जाएगा। इसे चलाने का ख्च भी काफी कम होगा | इस तरीके से साफ की 
गई एक पाद चाँदी पर १४६६ झपए. ख्ं आएगा, जब कि सरकार 
द्वारा सुझाए गए पहले तरीके से २.३४३ रुपये खर्च आता है। 


(६ ) कम्पनी कानून समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और उसकी 
सिफारिश लागू की जा रही हैं | समिति के सुझावों के अनुसार सन्‌ १६१ हे 
के भारतीय कम्पनी कानून में व्यापक फेर-बदल करने के उद्द श्य से संसद में 
एक बिल पेश करने के प्रयत्न किए जा रहे है। इधर, एक केन्द्रीय संगठन कायम 
किया जाएगा जिस से भारतीय कम्पनी कानून के अमल का काम मारत सरकार 
को देख-रेख में हो । 


उद्योग धन्धों पर लगाई जाने वाली पूंजी पर नियंत्रण 


सन्‌ १६७२ में उद्योग-घंधों में पूंजी लगाने के बारे में ३२६ अजियाँ 
निबटाई गई । ये अजियाँ कुल मिलाकर १५२,३ करोड़ रुपये की थीं । इनमें 
से श्रोद्योगिक कम्पनियों की १०२ अरजियाँ मंजूर की गई, जिनमें कुल मिलाकर 
३२.७ करोड़ रुपये की लागत की माँग की गई थी | इनके अलावा गैर-ओशद्े- 
गिक कम्बनिर्यों की १४२ अजियाँ, जिनमें ७.१० करोड़ रुपये की पूं जी लगाने 
की इजाजत माँगी गई थी, मंजूर की गई । इनके अलावा ६ करोड़ रुपये की 
विदेशी पू जी लगाने के बारे में ७६ अरजियाँ आई | इनमें से ६३ अजियाँ 


( ६१ ) 


मंजूर की गई, जिनमें साढ़े पाँच करोड़ झगग्रे को पूंजी लगाने की माँग की 
गई थी | 
योजना विभाग 

इस बर्ष सन्‌ १६५२ के जरूरी माल की खरीद ओर बिक्री पर कर लगाने 
की घोषणा और उसके नियमन से सम्बन्ध रखने बाला कानृन पास कर दि 
गया। बहह श्योय राष्ट्रीय संपिल-सभ की पहली रिपोंठ दिसम्बर सन १६५२ 
में निकाली गई | इसके अलावा सरकार उस रिपोट पर बिचार कर रही है जो 
साबजनिक शासन के बारे में एक श्रमरीकी सलाहकार ने भारत में साबंजनिक 
शासन की समस्याओं के सम्बन्ध में पश की हैँ। यह सलाइकार फीड फाउन्डेशन 
की और से भेजा गया था | 


सम १६४२-५३ में कई दलों ने मेसर, द्देदराबाद, मद्रास, बम्बई ओर 
आसाम के अ्रमाज की कमी वाले इलाका का दौरा किया । इनका उद्देश्य यह 
सिफारिश करना था कि सहायता कार्या' के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों 
का कितनी मदद ८द। सरकार इनकी रिपोर्टा पर इस समय बिचार कर 
रही है। 
बाह्य वित्त विभाग 


भारत की विकास योजनाओं में सहायता देने के उदश्य से, अन्तराष्टीय 
बैंक ने दिसम्बर सन १६५२ में भारत को इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी 
को ३ करोड़ १५४ लाख डालर के कज की मजूरी दे दी है। भारत की किसी 
प्राइवेट कम्पनी को बक द्वारा दिया गया यह पहला कज है | इसके अलावा 
जनवरी सन १६५२३ में १ करोड़ ६५ लाख डालर का कज दिया गया था, 
जिसका उद्दे श्य दामोदर घाटी योजना के कई घिचाई सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए 
विदेशी विनिमय के खर्च को पूरा करना था। अनुमान है कि श्रोथोगिक वित्त 
कारपोरेशन के लिए भी जल्‍्दो ही कर्जे की मंजूरी मिल जायगी । 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष श्रोर अन्तर्राष्ट्रीय त्रेक के गवर्नरों के बोड की सातवीं 
बैठक सितम्बर १६५२ में मैक्सिको शहर में हुई। भारत की श्र्थ-व्यवस्था के 
बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अश्रन्तर्मष्ट्रीय मुद्राकोष के कुछ 
 टैकनिकल जानकार भी भारत आए, | 
सन्‌ १६५१ में जापान और स्टर्लिंग कृत्र के देशों के बीच अदायगी 


६. ३. 


सम्बन्धी जिस समझौते पर दस्तखत किए. गये थे, उसकी मियाद एक 
साल के लिये बढ़ा दी गई | इस समभोते की मियाद ३१ दिसम्बर 
१६७२ को खत्म होगई थी | इस समझौते के अनुसार एक ओर जापान और 
'वूसरी ओर स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों को स्टलिंग में ही अदायगी करनी होगी । 


जहाँ तक आयात और निर्यात व्यापार के नियन्त्रण का सम्बन्ध है, 
जापान को मी सुलभ मुद्रा वाला देश समझा जाएगा | 

कामनवेल्थ देशों के प्रधान मंत्रियों का आथिक सम्मेलन लंदन में २७ नवम्बर 
१६५२ को हुआ । इसका उद्देश्य स्टर्लिग क्षेत्र की अदायगी सम्बन्धी स्थिति 
का मज़बूत बनाना और इस बात का पता लगाना था कि दुनिया के 
उत्पादन और व्यापार को किस हृद तक बढ़ाया जा सकता है। 


सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य मुख्य सिद्धान्त स्वीकार किये गये:- 


१--स्टरलिंग क्षेत्र के देशों को अपने-अपने देशों में ठोस आश्िक 
'नीति अपनानो चाहिए । 


२--इने देशों को सुदृढ़ आर्थिक विकास से अपनी उत्तादन शक्ति और 
होड़ लगाने की च्ञमता में दृद्धि करनी चाहिए। 


३--व्यापार करने वाले दूसरे देशों का ऐसी स्थिति पैदा करने में सहयोग 
प्राप्त किया जाए जिससे कि स्टरलि ग को दूसरी मुद्राओं में बदला जा सके ओर 
'बहूद शीय व्यापार और अदायगी की स्थिति फिर से ठीक तरह से कायम की 
जा सके। सम्मेलन में यह बात भी मान ली गई कि मूल विकास के काम के 
लिए, पूजी लगाने की जरूरत है.जिससे कि कम उन्नत देशों में रहन-सहन 
का स्तर सुधर जाय ) 


इन सिद्धान्तों के स्वीकार किये जाने का मतलब यह नहीं है कि भारत 
सरकार को कोई नई नीति अपनानी पड़ेगी | भारत की आगन्तरिक नीति का निर्धा- 
रण इस प्रकार किया गया है कि मुद्रा-प्रसार की प्रवृत्तियाँ रोकी जा सकें | इसके 
अलावा इस बात की आशा है कि भारत सभ्मेलन में स्वीकृत सिद्धान्तों के 
आधार पर विश्व-व्यापार के बढ़ाने में सहयोग दे सकेगा । 


भारत और ब्रिटेन के बीच सन्‌ १६४७ में पोंड पावने के बारे में जो 
समभझोता हुआ था उसकी मियाद ६ साल के लिए बढ़ाने के उद्दे श्य से भारत 


होड़) 


हि कै क्र कण को १ £ः श्ु बक हे कप | कक 
सरकार शीर बटन की सरकार ने एक समझाने का मसतिदा स्वीकार कर लिया 
न कै हि हू हक न छ मु म्न्द २, का 2000 58 का बम्धा रे कं 2 
है | नाए समझीते में स्टलग की मुक्ति के बारे मे पिछली व्यवस्था $ कं!३ 


फेग्-बदल नहीं का गए | पररलयदल फेसल उसके स्वरूप से के छठ 


९५५ 


भारत और अमेरका के सकनिकत सहयोग सम्बन्धी लेने १६०० ७० के 
समझोते के सिलसिले में सन हहआ२-५६ के लिए अमेरिकी सरकार 
के साथ एक समभझीता किया गया। इस समझते के अनुसार अमेरेकी सरकार 
३ करोड ८३ लाख ४० इज़ार डावर देंगी जा बनमान या जनातयो के विकास 
पर और ऐसी दूसरी यो जनाओों पर खर्च किए जाएँगे, जिनके बारे में समझाता 
हो जाएगा। जो योजनाएं शुरू को जाएंगी, उनका उद श्य पिछुले साल की 
तरह ही खेती की कार्य-कुशलता ओर अ्रनाज का उत्यादन बढ़ाना द्वीगः | 


इसके अलाबा कोलम्बा याजना में भाग लेने वाले दशों की सरकार भो 
भाग्त की विक्रास योजनाओं के लिए धन दने का गजी हो गए हैं। मिसाल के लिए 
कनादा ने १ कंगेड रण लाख डालर, आस्टो लिया से ३० लाग्व पा श्रीर 
न्यूजीलैंड से ३,७४,००० पींड दिए हैं। टेकनिकल सहायता के मिन्‍्स-मिन्स 
कायम के श्रधीन कुल मिला कर कोई १५० जानकार काम कर रहे £ | इसके 
अलावा अब तक काश ३४० टैंकनिशियनों के लिए डे निंग की सुविधाण प्रदात 
बी गई हैं। भारत ने कं परच जानकार दिए है और इस इलाके के भिन्न 
मिन्‍न देशों के काई ७० विद्यार्थियों को ट्रेनिंग की सुविधाएं दी हैं | 


भारत के लोगों की श्राथिक और सामाजिक मलाई के काम को शआागे 
बढ़ाने के उद श्य से नाबे की सरकार यनाइटेड नेशन्स टेकनिकल असिस्टेंस 
बोड की माफत. कोई ६७ लाख झपये की सहायता देगी। यह स्कम प्रावगक्कार- 
कोचीन में मछली पकड़ने के उद्योग और ग्राथिक विक्वास की योजनाएँ. शुरू 
करने पर ख्े की जाएगी । 


तटकर ओर केन्द्रीय उत्पादन-कर विभाग 


.. जाँच के तरीके में सुधार करने के उद्द श्य से यह फैसला किया गया कि 
तटकर और केन्द्रीय उत्पादन-कर की जाँच से सम्बन्ध रखने वाले डाइरेक्टर के 
दफ्तर का फिर से संगठन किया जाय श्लौर १७ नवम्बर सन्‌ १६५२ से चार 
प्रादेशिक दफ्तर खोले जाएँ, जिनके प्रधान कार्यालय दिल्‍ली, कलकत्ता और हैदरा- 
बाद में हों। हैदराबाद में दो प्रादेशिक दफ्तर होंगे। 


( ६९४ ) 


आय-क्र दफ्तर 


आय-कर कानून के क/रण सोदों की संख्या और किसमें बढ॒ गई हैं | इस 
बढ़े हुए काम को पूरा करने के लिये आय-कर के दफ्तर को मज़बूत करने की 
जरूरत पड़ी | इसलिये, केन्द्रीय लोक-सेवा-अयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस 
कमीशन) के द्वारा बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भरती करने की योजना को 
ख्रन्तिम रूप दिया गया | साथ ही, आय-कर-जाँच-कमीशन की सिफारिशों को 
लागू करने के उद्देश्य से ओर दफ्तर में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये जाँच 
का एक दफ्तर खोल दिया गया है | 


रक्षा विभाग सम्बन्धी हिसाब का दफ्तर 


इस वप रक्ता विभाग सम्बन्धी हिसाब के दफ्तर ने पिछली लड़ाई में और 
उसके बाद देश के बय्वारे से पैदा होने वाली कठिनाइयों और समस्याओं के 
हल करने की दिशा में काफो प्रगति की। सेना से हटाये गये सैनिकों से 
सम्बन्ध रखने वाले सभी ऐसे मामलों को, जिनका अब तक निबटारा नहीं 
हुआ था, निबटाने की सभी तरह की कोशिश की गई। साथ ही काम को तेज्जी 
के साथ निबटाने की मरसक कोशिश की गई । एक नया तरीका अपनाया 
गया जिसके अनुसार हर एक सैनिक को तीन-तीन मद्दीने के बाद उ9के बेतन 
धश्रादि का विवरण दिया जाता है, जिससे कि वह ओर उसका कमांडिंग श्रफसर 
सही-सही स्थिति जान सके और अगर कोई शिकायत द्वोतो उसे जल्दी ही 
निबटाया जा सके। इस सम्बन्ध में काफी सुधार हुआ है। 


देश के बटवारे के फलस्वरूप सैनिक-पेंशन-दफ्तर के एकाएक लाहौर से 
इलाहाबाद आने से बड़ी गड़बड़ी हुईं, जिसमें बहुत से आवश्यक काग़ज़ आदि 
'नष्ट हो गये या लाहौर में रह गये । इसे अब बहुत-कुछ ठीक किया जा चुका है, 
ओर सैनिकों को पेंशन देने के तरीके .में काफी सुधार किया जा चुका है। 
अमृतसर जिले के पंशन पाने वाले सैनिकों को पेंशन देने के लिये एक दफ्तर 
अमृतसर में खोल दिया गया | इसके नतीजे सन्तोषजनक रहे । पंजाब के 
दूसरे शहरों में भी इसी तरह के दफ्तर खोलने का विचार किया जा 
रहा है । 


ख! भाग के राज्यों की शअ्र्थ-व्यवस्था के संघीय अ्रर्थ-व्यवस्था के 
साथ मिला दिये जाने से देशी रियासतों की सेनाओं के पेंशन पाने बाले सेनिकों 


( 5६ ) 


को पंशन देने शोर उनकी जांच करने का काम भी रखता विभाग के शिसाव- 
किताब रखने बाले दफ्तर पर आया पढ़ा। ँदराबाद राज्य की सेनाओं के 
पेंशन पाने बाले सेनिकां की जरूरतें परी करने के लिये इस व बह एक पशन 
बाँटने का दफ्तर खोला गया | श्स राज्य में पंशन पाने वाले लोगों के परि- 
वारों की पर्दानशीन औरतों की पेंशन देने के सम्बन्ध में शनाख्त करने ओर 
दूसरी कारवाईयों को पूरा करने के लिये एक महिला-कमिश्नर नियुक्त 
की गई । 

अग्रदाय-कोपों के भुगतान और अ्रग्रदाय-लेले के निब्रशार, सुविधा के 
अनुसार काम को फिर से संगठित करने तथा +टार और निर्माण कार्य से सम्बन्ध 
रखने वाले महत्वपृणु ठेकों की जाँच के काम के केन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में विभाग 
में कई आन्‍्तरिक परिवर्तन किये गये | आशा दे इन सब कारबाश्यों से 
विभाग की का्य-कुशलता श्रौर अधिक बरढ़ जायगी । 

सरकारी आजा के अनुसार बहुत से कलकी को क्यासी-पर्मानेंट कर दिया 
गया । इससे लागों में कार्फी उत्साह पैदा हुआ और काफी मात्रा में शोर 


के 


अच्छा काम दहन लगा । 


नोट छापने का छापाखाना 
नासिक रोड में भारत के नोट छापने के छापेखाने में साधारण काम के 
अलावा नेपाल सरकार के एक-स्पये के नोट भी छापे गए | बाहर से एक 
मशीन न आ सकने के कारण, फोटोग्रेब्यूर मशीन श्रमी तक लगाई नहीं जा 
सकी । फिर भी, छापेखाने ने फोटेग्रेब्यूर तरीके से भारत के इतिद्वास में 
पहली बार 'कवि-समन्‍्त सीरीज' के टिकट छापे | 


टकसालें 


इसी प्रकार अल्लीपुर की नई टकसाल में सिक्के दालने के इतिहास में 
भारत में पहली बार निकिल के सिक्के ढाले गये। चाँदी-सोने श्रादि की 
शुद्धता की जाँच करने वाली शाखा का काम सिक्‍के दालने की शाखा के काम 
से अलग कर दिया गया ओर 'ऐसे मास्टर! (05589 2॥६50८४) की नियुक्ति 
फिर से कर दी गई |. यह पद कई वर्ष पहले खत्म कंर दिया गया था | 


( ६७ ) 
बोमा सम्बन्धी दफ्तर 


सन्‌ १६५२-५३ में भारत सरकार ने कर प्रबन्धक नियुक्त क्रिये, जिनका 
काम तीन ओर बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध सँभालना था। ऐसी कम्पनियों 
की संख्या अब आठ तक पहुँच गई है। बीमा की आम कार्य-प्रणाली के प्रबन्ध 
के लिये अलग व्यवस्था कर दी गई है । बीमा-विभाग जीवन बीमा कम्पनियों 
के लिये ऐसे ही नियम बनाने का काम करेगा। इणि्डियन इंश्योरेंस इयर बुक 
का रे८ वाँ अक तेयार हा चुका है और प्रकाशित कर दिया गया है | 


राष्ट्रीय बचत संस्था 
: बिद्दार, राजस्थान ओर मध्यभारत में दफ्तरों के खुल जाने से अब मेसूर 
को छोड़ कर देश भर में राष्ट्रीय बच्त संस्था की शाखायें खुल गयी हैं | 
मैसूर राज्य की सरकार अपनी बचत योजना अलग चलाती .है। 
सन्‌ १६४६-५० तक छोटी बचत (स्माल सेविंग्स) योजना के अधीन इकट्ठा की 
गई रकम घटकर कुल २६.१ करोड़ रुपये रह गई थी | लेकिन सन्‌ १६५०-५१ में 
यह रकम बढ़ने लगी ग्रार कुल मिलाकर ३३ ३ करोड़ रूपया इकट्ठा हो गया । 
सन्‌ १६५१-४२ में ३८.५४ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ | चालू साल के पहले नी! 
महीनों में अ्थात्‌ अप्रेल से दिसम्बर १६५४२ तक २८ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ |. 
देहाती इलाकों में नेशनल सेविंग्स सटिफिकेटों कौ बिक्री के लिये विभाग. 
से बाहर के लोगों का पोस्ट मास्टर के रूप में अधिकृत एजेण्ट बनाने का कामः 
इस साल सन्तोषजनक रहा । राज्य सरकारों और गैर-सरकारी लोगों का, 
जिनमें महिलाओं की संस्थाएं भी शामिल है, अधिक सहयोग प्राप्त करने के 
लिये कार बाई की जा रहीं है, जिससे कि लोगों में मितव्ययिता का प्रचार किया 
जा सके और वे छोटी. बचत (स्माल सेविंग्स) स्कीम में योग दे सके । 


नमूनों को जाँच करने वाली बहूद शीय राष्ट्रीय 
पड़ताल संस्था 


- इस संस्था के डाइरेक्टर के दफ्तर में उत्पादन, खपत और आर्थिक जीवन 
के दूसरे पहलुओं के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य बातों के बारे में विभिन्‍न प्रकार कीं 
आर्थिक गतिविधि के बारें में प्राप्त श्रॉकड़ों सम्बन्धी सूचना के अ्रमाव को दु 


(| एप ) 


किया जा सके | इस तरह की नमूने की जाँच करने के लिये भविष्य में यहू 
केन्द्रीय संस्था होगी । नेशनल सेग्पिल सर्वे की पहली रसिपोट प्रकाशित की जा 
चुकी हैं| सर्व अब देश के आशिक विकास के बारे में आवश्यक यूचना देता 
रहंगा | 

साथ ही, सरकार श्रदायगी शोर हिसाब की जांच के कामों का अलग 
अलग करने के बारे में कारवाई करने का विचार कर रही है। ये काम इस 
समय एक ही संस्था कर रही है। राज्य सरकारों से भी कहां गया है कि वे 
अपने अकाउंटेट जनरल  कम्दाोलर से, जहाँ कहीं बहू ऐसा क्राम कर 
रहा हो, श्रदायगी सम्बन्धी काम ने कराये । 


खाद्य तथा कृषि 
सम्मिलित फसल उत्पादन 


सम्मिलित फसल उद्पयादन योजना, जो कि १६४०-४१ में अ्रनाज, 
कपास, जूट ओर चीनी के सम्बन्ध में आात्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए 
तैयार की गई थी, बाद में प्रथम पंचवर्षाय योजना का ही एक अ्रग बन गई | 
याजना के पहले ही साल में यानी १६५६-५२ में जूट और चीनी की उपज 
मैं काफी वृद्धि हुई | जूट की कुल सात लाख गाँटें शेप चार सालों में श्र 
पैदा करनी बाकी रह गई हैं। उधर चीनी का पंचवर्षीय लक्ष्य सन्‌ १६५१-४२ में 
ही पूरा हो गया था | 

अधिक अन्न उपजाओ” योजनाएँ 

. इस साल अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए. सिंचाई के छोटे साधनों 
आर भूमि सुधार के काम हाथ में लिये गये | इन योजनाओं के लिए. १७ 
करोड़ रुपया निश्चित किया गया । १६४२-४३ के लिए निश्चित १६६७ 
करोड़ रुपये में से ३१ दिसम्बर, १६५२ तक १२६२ करोड़ झरुपया राज्यों 
कं दिया गया | 
,.। ऐसी आशा की जाती है कि १६५२-४३ में ६७,६०० घिंचाई के छोटे 
साधन, बनाए जाएँगे, ३, १८,००० एकड़ भूमि को सुधारा और टीक किया 
जाएा और, २२,३३,००० टन अच्छा बीज, खाद और रासायनिक 


( छल ) 


उवरक बॉटा जाएगा । इन सब उपायों के फंलस्वरूप, १६४२-५४ ३ में 
पहले साल से १२३ लाख टन अधिक उपज का अनुमान किया जाता. है १ 

फरवरी १६५२ में सरकार द्वारा नियुक्त अधिक अन्न उपजाओ?. योजना 
जाँच समिति की विफारिश के अनुसार सन १६४२-०३ में 'सिंचाई; के छोटे 
काम शुरू किये गये | इन के लिए, दस करोड़ रुपया दिया गया था । इसः के 
अलावा सरकार ने इसी उद्द श्य के लिए राज्यों को भी आर्थिक ओर टेकनिकल 
सहायता दी । 

केन्द्रीय ट्रौक्‍्टर संस्था ने उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्य मार और' भोपाल 
में २२३४५ लाख एकड़ काँस भरी भूमि को जनवरी-जन, १६५२ में जोता। 
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नेनीताल की तराई के ज्षेत्र की लगभग १८,००० 
एकड़ जंगली भूमि को पूरी तरह से सुधारा गया। १,६०० एकड़ मूृंमि में 
गहरी जुताई और ढेले तोड़ने के अलावा और सब काम पूरे हो चुके हैं। . «' 

१६५२-५३ में लगभग २५० टोक्‍्टरों ने काम कियां | यह आशा की 
जाती है कि ये २१ लाख एकड़ कॉँस भरी भूमि का जोतने योग्य बना देंगे, और 
२५,००० एकड़ भूमि के जंगल को साफ कर देंगे। 


सिन्धु-गंगा की पेटी में भूमिगत जल को सिंचाई के काम में लाने के लिए 
नल-कूप बनाने का काम भी काफी आगे बढ़ा । दिसम्बर १६५२ तक 
उत्तर प्रदेश, बिहार ओर पंजाब में ४६६ नल-कूप लगाए गए | साथ ही 
केन्द्रीय नल-कूप उप-विभाग ने ११ नल-कूप और लगाए '। भारत-अमेरिका 
टेकनिकल सहयोग समझौते के अधीन ६६५२-४३ में उत्तर प्रदेश में ६६४७, 
बिहार में ३४०, पंजाब में ३५५, ओर पेप्सू में ३२०० नल-कूप लगाने का काम 
आरम्म हुआ | रा 


अधिक उत्पादन के लिए सहायता 


बचत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को खरीफ की फसल के लिए 
३१२ लाख मन बीज दिया गया । रबी की फतल के लिए ५३ लाख मन 
गज बाँठा जाएगा, जिस में २'८ लाख मन गेहूं और २"२ लाख मन चने का 
बीज होगा | १६५२ में केन्द्रीय वनस्पति उत्पादन केन्द्र में ३,३०० पड 
सब्जियों के बीज पैदा हुए । 
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१६४१-५२ में शहरी ओर देहाती कूड़ा-ककट-खाद-केंत्रा में कुल १२३ 
लाख टन खाद बनाई गई जबकि १६४०-५१ में केबल ६८ लाख दूत ही 
बनाई गई थी | इस साल पिंछुले साल से अधिक स्वाद बॉँटी भी गई। 

गांधी जयन्ती के अवसर पर २ अश्रवट्नर से लेकर ८ अकट्तर तक आम 
सुधार सप्ताह मनाया गया | उस में कूड़े कर्कट की खाद के लिए गद्ढे खोदे 
गए, पेड़-वींभे लगाए गए, गाँव साफ किए गए और कूड़े से खाद बनाई गई। 
कूड़े-ककंट और मेले से स्वाद बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दत्त 
और योजनाएँ स्वीकार की गई' और राज्य सरकारों ने वर्तमान योजनाओं 
की फिर से नया रूप दिया । इन योजनाओं से १६,००० एकड़ 
भूमि को लाभ पहुँचने की आशा हे | 


१६४२-४३ में अनाज की तथा अन्य फसलें के लिए लगभग ३*७ 
लाख टन अमोेनियम सहपेट दिया गया | इस साल भारत-श्रमेरिका- 
टेकनिकल सहयोग कायक्रम के अ्न्तगंत काफी मात्रा में अमेनियम सल्फेट 
बाहर से मेंगाया गया | १६४२ के स्तमभीतों के अनुसार ३१ दिसम्बर 
१६५२ तक लगभग ६०,००० टन अमानियम सल्फेंट बाहर से मंगाया 
जा चुका था | 


१६५२ के जनवरी से अश्रगस्त तक २७,४०० टन सुत्र-फास्पेट राज्यों 
को और चाय और काफी आदि दूसरे उद्योगों को दिया गया । 
१६५२-५३ में टेकनिकल-सहयोग-करार-कार्यक्रम के अ्रन्तर्गत ४,३०० टन 
ट्रिपिल-सुतर-फास्फेट भी बाहर से मेंगाया गया | इस के अ्रतिरिक्त ८५,१०० टन 
अन्य उबरक इन्हीं दो सालों में मेंगाए गये। राज्यों को १९३७ लाख टन लोहा 
और इस्पात खेती के काम के लिये दिया गया । इसके अलावा, ११० लाख 
टन इस्पात टेकनिकल-सहयोग-करार-कार्यक्रम के अधीन मंगाया जायगा | 
इसमें से ७८,००० टन इस्गत किसानों और ग्रामीण लाहारों का तथा ३२,००० 
टन नये «ग के खेती के औजार बनाने वाले कारखानों का दिया जायगा। 
खेती के काम के लिये सीमेंट, कोयला और नल भी दिये गये | 


रेलवे भूमि 
रेल-मार्गों के आस-पास पड़ी फालतू भूमि को प्रयोग में लाने के लिए 
एक योजना आरम्म को गई | इस साल लगभग १२,८०० एकड़ भूमि राज्य 
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सरकारों द्वारा रेलवे से प्राप्त की गई । इस ज्षेत्र में से लगभग ६,५०० 
एकड़ भूमि बिहार, बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल ओर तावन्कोर- 
कोचीन के काश्तकारों को ठेके पर दे दी गई । 


खराब और बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिए केन्द्रीय मशीनी 
फार्म खोले जा रहे हैं । इसी प्रकार जम्मू के श्रन्दर २,००० एकड़ भूमि को खेती के 
योग्य बनाने के लिए एक फाम खोला गया है। 


कपास 


इस साल , कपास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत से कदम उठाए 
गए. | उन में कपास उगाने वाले क्षेत्रों को पिंचाई सम्बन्धी सुविधाएँ देना, 
कपास के अच्छी किस्म के बीज और अमोनियम सहफेट खरीदने के लिए 
राज्यों को बिना ब्याज के ऋण देना, कपास के बीज के लिए आर्थिक सहायता 
देना और काश्तकारों को टेकनिकल सलाह देने और प्रचार करने के लिए. कर्मचारियों 
की नियुक्ति करना भी सम्मिलित है । १६४२-४३ में ६३ लाख रुपए का 
बिना ब्याज का कज और १२ लाख रुपए. आर्थिक सहायता के रूप में राज्य 
सरकारों को दिए गए | 

इस के अलावा, कपास पैदा करने वाज्ञों को अ्रच्छी कीमत दिलाने के 
लिए. कपास की मुख्य-सुख्य किस्समों की कम से कम कोमत पिछुले साल को 
अपेक्षा ४५ रुपए प्रति गाँठ बढ़ा दी गई, और कई और किस्मों पर कंट्रोल 
लगा दिया गया | १२ दिसम्बर १६५२ से बम्बई रुई बाज़ार को नियन्त्रित 
रखने के कार्यक्रम को भी फिर से चालू किया गया । सरकार ने अपनी रुई- 
निर्यात-नीति को भी उदार कर दिया | 

१६५२-५३ की फसल के लिए २५ लाख गाँठों के नियात कोटे के 
अतिरिक्त कलकत्ता से आसाम-कोमिहला का ओर मद्रास से कोकोनाडा को 
मुक्त निर्यात की आज्ञा दे दी गईं। १६ नवम्बर १६४२ से आसाम-कोमिल्ला 
पर लगने वाला निर्यात-कर पूरी तरह हटा दिया गया, ओर बंगाल देशी पर २०० 
रुपए प्रति गाँठ से घटा कर १२५ रुपए प्रति गाँठ कर दिया गया । १६४१-४२ में 
रुई की ३१९३ लाख गाँठ ( एक गाँठ -- ३६२ पौंड ) पैदा को गई जब कि 
१६५०-५१ में २६"७ लाख गाँठें, १६४६-५० में २६३ लाख गाँठ ओर 
2६ ४८-४६ में केवल १७'७ लाख गाँठे पैदा की गई थीं । १६५२-४३ की 
फसल मौसम की खराबी से कम पैदा हुई। 
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क्‍ जूट 

भारत को जूट के सम्बन्ध में श्रात्म-निर्भर बनाने के लिए खाद बाँदा 
गया, सन मुलायम करने के लिए ताल्लाब बनाए गए ओर बीज बढाने 
के लिए. फाम स्थापित किए. गए. । सुधरी हुई किस्म के बीज बोने ओर उन्हें 
एक लाइन में बोने की विधि को समझाने के लिए प्रदर्शन किए गए. | 
काश्तकारों को पड़ती ज़मीन में भी जूट बोने की सलाह दी गई और जिस भूमि पर 
सर्दी में चावल पैदा किया गया हो उस पर फौरन जूट बोने को कहा गया । 
- १६५२-५३ में ३८ लाख रुपया बिना ब्याज के कज़ें के रूप में शोर ८ ५ लास्थम 
रुपया सहायता के रूप में जूट की खेती बढ़ाने के लिए राज्यों की दिया गया | 

१६४२-५३ में जूट की ४६६ लाख गांठें ( १ गाटि-- ४०० पीड ) पेदा 
की गई जबकि १६४८-४६ में केवल २०७ लाख गांठ पैदा हुई थीं। 
योजना के पाँच सालों के अन्त में जूट की उपज का जो अतिरिक्त ऋच्य 
योजना कमीशन ने निश्चित किया था, वह १६५०-५१ के उल्मादन से 
२०'६ लाख गांठ अधिक है। इस प्रकार योजना के बाको के तीन सालों में हमें 
केवल ७ लाख गाँठों की कमी पूरी करनी है | 


खाद्य-नियन्त्रण 

खाद्य-वितरण सम्बन्धी जो सब से खास कदम १६५२ में उठाया गया बह 

कुछ राज्यों में नियन्त्रण का ढीला कर दिया जाना है | इसकी प्रमुख बिशेषताएँ, 
ये हैं: राशनिंग के बदले उचित मूल्य पर अनाज बेचने वाली दुकानें स्थापित 
करना, श्रन्न प्राप्ति के तरीकों में सुधार, राज्यों के बीच माल भजने 
में अधिक स्वतंत्रता, ओर कम खच करने के लिए बनाए गये नियमों मे उदारता | 
१६५२ के अन्त में सरकार के पास अनाज का केन्द्रीय संग्रह पर्याप्त था । श्रावश्यक 
नियन्त्रणों को रखने सम्बन्धी सरकार को आधारभूत नीति में कोई अन्तर 
नहीं आया । उदारताओं के बावजूद अनाज जमा रखने श्रौर अनुचित लाभ 

उठाने की सम्भावना को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए गए. | 
१६५२ में सरकार ने १६,११,००० टन अनाज बाँटठा, जबकि ५१६५१ मे 
१३,०७,००० टन बाँदा गया था | 


अन्न की प्राप्ति 


१६५२ में अन्न प्राप्त करने के लिए ३२७ लाख गन का लक्ष्य निश्चित 
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किया गया था जिसमें से ३४ लाख टन प्राप्त किया गया। कमी का कारण कुछ 
राज्यों में साल के बीच में अ्रन्न-प्राप्ति की प्रणाली में परिवर्तन कां किया जाना 
हे | दूसरी तरफ हैदराबाद, मध्यभारत, मैसूर और सौराष्ट्र आदि राज्यों में अन्न 
की प्राप्ति निश्चित मात्रा से अधिक बढ़ गई । 


आयात 


१६५२ में आयात का लक्ष्य ५० लाख टन निश्चित किया गया था।. 
परन्तु बाद में भण्डारों में माल अधिक हो जाने के कारण आयात: 
कम हो गया। साल में ३८.६ लाख टन का आयात हुआ, जिसकी 
कीमत २१० करोड़ रुपए थी | इस में २५१ लाख “न गेहूँ और आठा, ७.२ 
लाख टन चावल और ६.३ लाख टन मिलो था| इस श्रायात में ११.१ लाख, 
टन गेह और मिलो शामिल है जो ऋणु-सममभोते के अधीन अमेरिका से मेंगाया 
गया और १.७ लाख टन गेई और आटा शामिल है जो कोलम्बो योजना के. 
अधीन कनाडा और आस्ट्रेलिया से झेगाया गया। 

वस्तुओं के आदान-प्रदान-समभोते के अनुसार पाकिस्तान २६,७०० टन' 
अमरीकी गेहूँ के बदले ३७ ७०० टन सिन्धी चावल देने को राजी द्ो गया है। 


राशनिंग 


राशन या तो पूरी तरह से उठा दिया गया या पहले से कम शहरों में कर दिया 
गया । ऐसे सब राज्यों में उचित दार्मो वाली दुकान खोल दी गई जिनसे कांड 
दिखाकर लोग उतना ही अनाज ले सकते हैं जितना कि राशन की दुकानों से 
लेते थे । इसके साथ साथ वे अपनी कमी को खुले बाज़ार में पूरी कर सकते हैं | 

इन सब सुविधाओं के फलस्वरूप दिसम्बर १६५२ में राशन लेने वालों कीः 
संख्या ११२ लाख रह गई, जब कि मई १६५२ में, जब नियन्त्रण ढौले नहीं किए 
१५-१६ संख्या ४६० लाख थी | और अन्य प्रकार की राशन प्रणाली के 
अ्रधीन, जिसमे उचित मूल्यों बाली दुकानें भी शामिल हैं, मई १६४२ में राशन 
लेने वालों की संख्या ६८२ लाख से बढ़ कर दिसम्बर १६४२ में ६७१ लाख 
हो गई । 


बेचने के भाव 


खाद्य सम्बन्धी श्रार्थिक सहायता को १ मार्च १६५२ से रोक देने के कारण 
कुछ केन्द्रों में बिक्री के भावों में कुछ वृद्धि हो गई । सरकार आयात किए 
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हुए ( घटिया किस्म के ओर टूटे हुए) चावल और मिलो को निरन्तर घाद्य 
उठा कर कम दामों पर देती रही | ये कीमतें लेने वालों की सुविधा के लिए और 
भी घटा दी गई' | कुछ राज्यों को सलाह दी गई कि वे कम कीमत वाले स्थानोय 
धरनाज को आयात किए हुए कीमती अनाज के साथ मिला दें । इससे कुछ 
केन्द्रों में गेहूँ और मिलो के बिक्री के मार्वों में कुछ कमी हो गई । 


हि च्थ्क 

दुर्भिच्ष की हालत 
१६५२ के अन्तिम दिनों में बम्बई के महाराष्ट्र प्रदेश व मैसूर ओर 
राजस्थान के कुछ हिस्सों में दु्मि्ञ के चिन्ह दीखने लगे । प्रभावित ज्षोत्रों को 
संकट से बचाने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा फोस्न कंदस उठाए 
गए. | साथ ही केन्द्रीय सरकार ने ऋण ओर सहायता दी और कुछ राज्यों में 
अधिक अन्न उपजाओं' योजनाओं को प्रोत्साइन दिया | मद्रास के रायलसीमा 
क्षेत्र में सशस्त्र फौजों ने कु आओ को गहरा करने और नए कु ए खोदने में बहुत 

मदद दी । ' 


साथ ही, स्थायी अ्रथवा अ्रद्ध-स्थायी रूप में संकट को दूर करने के लिए 
'एक दल ने मद्रास के रायलसीमा त्षेत्र, बम्बई के महाराष्ट्र, गुजरात और 
कर्नाटक क्षेत्रों तथा मैसूर और पश्चिमी बंगाल का दोशा किया । सीराष्ट्र में 
'दुभिन्ष के कारणों को खोजने और बाढ़ के नियंत्रण और जमोन की तरी श्रौर कटाव 
'को रोकने आदि उपायों द्वारा ज़मीन को उपयोग में लाने के तरीके बताने के लिए 
'एक समिति नियुक्त की गई। 


सेना के लिए खाद्य सामग्री 
१६५२ में सेना के लिए ५.३ कराड़ रुपए की विभिन्‍न प्रकार की ७२,००० 
टन खाद्य सामग्री देश के अन्दर से खरीदी गई, और ४.३६ करोड़ रु५ए की 
'कीमत की ७८,००० टन आयात किए हुए माल में से ली गई | २६ लाख रुपए, 
'के लगभग १,६०० टन डिब्बाबन्द फल और सब्जी भी सेना के लिए मँगवाई 
“गईं | इसों साल योल ( काँगड़ा ज़िला ) के केन्द्र द्वारा प्रशासित सद्दायता 
शिविर को ३.२ लाख रुपए की खाद्य सामग्री दी गई । 


- अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्‌ 
पॉखिद्‌ ने विभिन्‍न राज्यों में ३६ शाखाएँ खोलीं । यह अब कहूकत्ता, 
'बम्बई, मद्रास, हेदरबाद, लखनऊ ओर नई दिल्ली में १४ उपाहारणह चला 
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रही है, जिनमें एक चलता-फिरता उपाहार-गरह भी सम्मिलित है। परिषद्‌ 
ने खाना पकाने के बहुत से प्रदर्शन क्रिए, औरतों की सभाएँ कीं 
आओर खाना पकाने के सम्बन्ध में किताबें छापी । 

विदेशों के उपाहार-गहों में रह कर उनके काम करने के ढंग की शिक्षा 
ध्राप्प करने के लिए खाद्य और कृपि-संगठन ने टेकनिकल-सहायता-योजना के 
अधीन परिषद्‌ को ३ शिक्षार्त्तियाँ दीं। परिषद ने बम्बई में एक स्कूल भी 
खोला जिसमें भोजन विज्ञान और पोषण की शिक्षा दी जाती है| इस स्कूल के 
संगठन के लिए. खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक विशेषज्ञ की सेवाएँ प्रदान 
की हैं। 

चीनी 

१६४१-५२ में चोनी का उत्पादन १५, लाख टन तक पहुँच गया। इतना 
उत्पादन पहले कभी नहीं हुआ था | इसलिए सरकार ने चीनी, गुड़ और खांड की 
कीमतों पर लगे नियत्रण को ढीला कर दिया । इसके साथ ही १६४२-५३ की 
फसल के लिए गन्ने की कीमत भी कम कर दी । 


दिसम्बर १६४२ तक लगभग २६,६०० टन चीनी, ४०,००० टन गुड़ 
ओर १०,००० टन खांड निर्यात की जा चुकी थी। आगे कीमतों की वृद्धि को 
दृष्टि में रखते हुए फिलहाल निर्यात बन्द कर दिया गया है। 


वनस्पति 

१६५. में १.६० लाख टन वनस्पति तैयार किया गया, जबकि १६५१ में 
केवल १.७२ लाख टन तैयार किया गया था। क्योंकि माल आसानी से आरा रहा 
था, इसलिए, जून १६५४२ में वनस्पति की कीमतों पर से न्यित्रण उठा लिया 
गया । घी-अपमिश्रण समिति ने, जो कि सरकार द्वारा स्थापित की गई थीं, 
सिफारिश की कि प्रत्येक फैक्टरी से निकलने वाले वनस्पति के साथ इस बात 
का प्रमाण-पत्र होना चाहिए कि वह 'बोडोइन' जांच पर पूरा उतरता है। समिति 
ने यह भी सिफारिश की कि तिल के तेल के साथ केराटीन तेल मिलाकर 
वनस्पति को नारंगी रंग का बना दिया जाए और उसमें विटामिन 'ए” मिल्ञाकर 
उसकी पोषणु-शक्ति को बढ़ा दिया जाए। सरकार ने पहली ओर तीसरी सिफारिशों 
को स्वीकार कर लिया है | जहाँ तक दूसरी सिफारिश का सवाल है, अभी और 
प्रयोग होने शेष हैं, वर्योंकि जिस रंग की सिफारिश की गई थी वह कच्चा निकला 
ओर उसे खरीदने के लिए डालर खच करने पड़ते थे | 
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अनुसन्धान 

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ निरन्तर विभिन्‍न केन्द्रों में हुई कृषि 
सम्बन्धी खोजों को समन्वित करती रही । १६४२ में ३०० से भी ग्धिक 
योजनायें इन केन्द्रों से चलाई गई' | नई ओर पुरानी योजनाओं के लिये 
४० लाख रुपया दिया गया | इन योजनाओं में अधिक महत्वपूर्ण वह 
योजना है जो जापानी ढंग से चावल की खेती करने के सम्बन्ध में है ओर 
जिसका प्रयोग बम्बई में हुआ है| यह बताया गया है कि साधारण मारतीय 
ढंग से खेती करने से चावल की जितनी उपज होती है उसकी अपेज्षा जापानी 
ढंग से खेती करने से चावल की उपज कहीं अधिक हुई | इसी परिषद की 
खोजों के परिणाम स्वरूप एक न$ प्रकार का मीठा आलू भी, जिस बीं---- ४, १ ०४ 
कहते हैं, बम्बई में उत्त्न किया गया । इस क्रिस्त का आलू १३,४०० पहि 
प्रति एकड़ पेदा होता है | द 

केन्द्रीय अनुसन्धानशालाएँ 

भारतीय क्ृषि-अनुसन्धानशाला में हाने वाली खोजा में जमीन की 
उब॑रता के लिए उबरकों का प्रयोग और मारत-अ्रमरीकी-टेकनिकल-सददयाग 
समझते के अधीन किये जाने वाले क्ृषि-प्रयोगों सम्बन्धी योजनाएँ विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं | 

इस साल, कटक स्थित केन्द्रीय चावल श्रनुसन्धानशाला में पीधा सम्बन्धी 
पड़ताल (सब) और उड़ीसा राज्य के जेपुर खित्ते से किस्म-सुधार-सम्बन्धी, 
पदार्थों को इकट्ठा करने की एक योजना शुरू की गई है| चावल की 'इंडिका' 
ओर “जैपोनिका' किस्मों को मिलाकर नई किंस्में पैदा करने की एक पंचसाला 
योजना भी चालू है। खाद्य एवं कृपि संगठन ने इस अनुसन्धानशाला को. 
चावलों की किसमें पैदा करने वाले श्रन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में चुन लिया है । 
कन्द्रीय आलू अनुसन्धानशाला में आलू के विकास की पांचसाला योजना 
भी काफी आगे बढ़ रही है | इस योजना पर १४.५ लाख रुपया लगने का 
प्रमुमान है और ३० लाख मन आलू के बीज का लक्ष्य निश्चित किया 
या है। 

क्‍ जिस-समितियां 
भारतीय केन्द्रीय कपास समेति आजकल इस कोशिश में है कि कपाऊ 
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की लम्बे रेशे वाली किस्मों के बीज विकसित किये जायें और अच्छी किस्मों 
को प्रचलित किया जाये | इस समिति की प्रयोगशालाओं में कपास कीं खेती, 
शिल्पयविज्ञान एवं अंकविज्ञान सम्बन्धी पहलुओं पर खोज की गई । इन्दौर 
की पौधा उद्योग प्रयोगशाला में कपास के वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, 
ऋषि विज्ञान और उलत्ति विज्ञान पर खोजें हो रही हैं | 

जूट कृषि अनुसन्धानशाला में जूट का नई किस्म का बीज प्रगुणित किया 
गया ओर जूट उगाने वाले राज्यों को लगभग २०० मन बीज दिया गया। 
जुट को किस्म सुधार और उत्पत्ति विज्ञान की खोज में सन्तोषजनक प्रगति 
हुई | 


हो 3 


इज्जतनगर में घानी ओर मशीन द्वारा निकाली गई खली की तुलनात्मक 
पीष्टिकता की खोज सम्बन्धी योजना जारी है। विभिन्‍न राज्यों में, गाँवों में 
तेलवालों की सहकारी समितियाँ बनाकर तेल निकालने के ग्रामीण उद्योग के 
विकास की एक ओर योजना भी चालू है । 


इसी साल भारतीय चीनी टेक्नोलोजी और गन्ना अनुसन्धानशाला की 
नींव लखनऊ में रखी गई | कानपुर में भारतीय चीनी टेकक्‍्नोलोजी अनुसन्धान- 
शाला में इस बात के लिये जो प्रयोग किये गये थे कि क्या गंधक का इस्तेमाल 
किये बिना सफेद चीनी बनाई जा सकती है, उनके परिणाम बहुत अ्रच्छे निकले | 
कोयम्बदू्र की गन्ना सुधार प्रयोगशाला में नई किस्म के गन्‍ते पैदा 
किये गये | 

भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति ने अपने गुन्तूर और राजमहेन्द्री के 
अनुसन्धान-केन्द्रों भें किसान सप्ताह का आयोजन किया । इस अवसर पर 
वर्जीनिया तम्बाकू को खेती के ढंग में सुधार करने के लिये किये गये विभिन्‍न 
प्रयोगों के परिणाम किसानों को समभराये गये । विदेशों में भारतीय तम्बाकू 
के प्रचार के लिये तम्बाकू के अच्छे-श्रच्छे नमूने भेजे गये । 

भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति ने विभिन्‍न राज्यों में नारियल के र८ 
पौदघरों का अपने खर्च से प्रबन्ध किया। ये पीदघर सालाना ४.८ लाख पोदे 
पैदा करते हैं। कासारगोद के पौदघर में १० ०*० पौदे प्रति वर्ष पैदा किये 
जाते हैं| इप साल बंगाल और अ्रन्दम « में नारियल के विकास की और 
रासौल ओर कासारगोद में पौदों « - रियों की रोकथाम की योजनायें 
शुरू की गई । 
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भारतीय केन्द्रीय सुपारो समिति ने भी सुपारी सम्बन्धी खाजों को 
बहुत सी योजनाओं के लिये सहायता दी। मैसूर, आावन्कोर-कोचीन, और 
दक्षिणी कनारा में तीन प्रादेशिक सुपारी खाज कंन्द्र खाल गय॑ 


पशु-चिकित्सा सम्बन्धी खोज 


१६५२ में भारतीय पशु-चिकित्सा-अनुसन्धानशाला ने लगभग ४० लास्व 
खुराकें ओर विभिन्‍न औपधियाँ तैयार कीं। चतुर्थ लक्ष्यीय कायक्रम के श्रधीन 
अमेरिका के एक विशेपज्ञ की सलाह से नई यन्त्सामग्री को हगादे के लिये 
बायोलाजिकल प्रौडक्ट्स डिवीजन में रटद्दोबदल करनी पड़ी | खाद्य और कृषि 
संगठन ने इस प्रयागशाला का ऑपधीय पदार्थ बनाने के लिये अ्रम्तरोष्ट्रीय 
प्रशिक्षण-केन्द्र के रूप में स्वीकार कर लिया है | 


दध सम्पन्धी खोज 


भारतीय डेरी अनुमन्धानशाला ने मक्खन निकले दूध खाद्य 
पदाथ बनाने की आवान विधियाँ निकाली । ऐसे पदायों का गुह-ठयोग-स्तर 
पर बनाने के लिये उपकरण गृह भी बनाया गया। एक श्रीद्यागिक ढंग का 
घी को उबालने का बायलर भी तैयार किया गया। शाला ने लाल सिन्धी 
ओर गिर गायों के वंश-वक्रास का काय जारी रखा | 


ऊन सम्बन्धी खोज 
इस साल प्रादेशिक आधार पर भारतीय कृपे-अनुसन्धान-परिषद की 
भेड़ों को नस्ल सुधार सम्बन्धी याजनाओं को नया रूप दिया गया और हर 
प्रदेश में अनुसन्धान-केन्द्र खोले गये । 


मछली उद्योग सम्बन्धी खोज 

बारकपुर के केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछुली अनुसन्धान केन्द्र में अ्रन्तदेशीय 
मछली उद्योग से सम्बन्ध रखने वाली बहुत सी समस्याओ्रों का अध्ययन इस 
बात को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि किस तरह अधिक से अधिक 
मछली पैदाकी 'जा सकती है। गंगा और उसकी सहायक नदियां में छोटी 
मछलियों का पता लग़ाने तथा उनकी मात्रा का श्रनुमान लग लिये 
पड़ताल का काम शुरू हो गया है। चिल्का भील भे मछली के उधादन 
का अध्ययन्त भी पूरा किया गया। विस्तार के क्षेत्र में .३५ लाख से भी अर धक 
छोटी मछलियाँ विभिन्‍न राज्यों को संग्रह करने के लिये भेद्दी गईं || 
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इस साल मंडपम के केन्द्रीय समुद्री मछली अनुपन्धान केन्द्र में समुद्री 
मछुली उद्योग के, खारे पानी की मछली को बढ़ाने के और व्यापारिक 
दृष्टि से आवश्यक समुद्री मछलियों के बारे में अध्ययन जारी रहा | 

सारडीन मछुली उद्योग की ओर, जो कि वर्षों से अवनति पर था 
ओर अब पुनज्ञांवित होने लगा है, विशेष ध्यान दिया गया । केन्द्र से 
संयुक्त विशेष अनुसन्धानशालाओं ने कोचीन और मद्रास में प्रान और शैल 
मछली पर प्रयाग किये। एक जापानी फर्म पिछले साल से मछली पक- 
ड़ने के एक जापानी जहाज पर बम्बई से आगे समुद्र में मछुलियाँ पकड़ रहा था | 
उसने १,००० टन से भी अधिक मछुलियाँ पकढ़ीं। अक्टूबर १६४२ 
से खाद्य और कृषि संगठन से एक मछुलो उद्याग सलाहकार इस केन्द्र में 
काम कर रहा है | 


पवन-अनुसन्धान 


इस साल वन-अनुसन्धानशाला ने बन में पेदा होने वाली उन चोजों 
की उपयोगिता को बढ़ाने के लिये काम किया जाया ता बेकार समझा 
जाता थीं या व्यापारिक दृष्टि सं कम कीमती । चौड़ा पत्तियों वाली कई किस्म 
को घासों से लिखने ओर छापने का कागज ओर श्रखत्रारी कागज बनाने 
के लिये रासायनिक लुगदी तेयार करने की काशिश की गई और उनमें से 
कुछ उपयुक्त पाई गई । चीनी की सीठी, धान के पयाल और उल्ला घास 
से बनाये गये कागज के गत्ते बहुत संतोषजनक सिद्ध हुए। लकड़ी की अधिक 
अच्छी तरह ओर जल्दी सिफ्ाने के लिये एक सन्दृक तैयार किया गया, 
जिसमें सूय-शक्ति को संग्रहीत किया गया। इसके कारण एक तिहाई समय 
लगने लगा | कपूर के तेल को परिस्न त करने के लिये एक छोटा केन्द्र णह 
उद्योग के स्तर पर बनाया गया। दियासलाई आर प्लाईबुड उद्योग के 
लिए कुछ दत्चतों की लकड़ी का छीला गया ओर इस बात की जाँच की 
गई कि वह दियासलाई बनाने योग्य हे या नहीं | सफेद बलूत जूट की मिलों 
के लिये ऐने बनाने के लिये उपयुक्त निकला | 


जहाँ तक टनिंग का सम्बन्ध है, विभिन्‍न राज्यों के वन-अ्रफसरों के लिये 
बहुत से रिफ़ शर कोस शुरू किये गये | इसी साक् थाईलेंड के दो विद्यायियों ने 
ओर वर्मा सरकर के एक विद्यार्थी ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त. की । 
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लाख-अनुसन्धान 
नामक्रम स्थित लाख-अनुसन्धानशाला द्वारा लाख के दो नए उपयोग 
खोजे गए, पहला मिट्टी के बर्तनों पर तह चढ़ाने में और दूसरा कम ताकत के 
ब्रिजली के बल्बों पर सफेद सीमेंट करने में | 
कृषि-विस्तार 
१६५२ में अनुसन्धान-कर्ताओं और किसानों के बीच की खाई को! 
पायने के लिये एक विस्तार-संगठन बनाया गया । फोर्ड फराउण्डेशन की 
सहायता से एक प्रतिनिधिमएडल ने जापान ओर अमेरिका का दीरा वहां की 
विस्तार-सेवाओं का अध्ययन करने के लिये किया। १६५२-५३ में देश में 
विस्तार-कार्य के लिये २४.४ लाख रुपया निर्धारित किया गया । 


फसल-प्रतियोगिता 
१६५१-५२ में लगभग २२ राज्यों ने फसल-प्रतियोगिता के कार्यक्रम में 
भाग लिया | लगभग १ लाख एकड़ भूमि पर प्रतियोगिता-खेती की गई जबकि 
१६७०-५१ में ४७ ००० एकड़ में ही की गई थी। 'कृषि-परिइत' के प्रमाण॒- 
पत्रों के साथ उन काश्तकारों, को, जिन्होंने सबसे अधिक उपज करके दिखाई, 
५,००० रुपये के नकद इनाम भी बॉटे गये | 


टिड्डियों का नियंत्रण 


१६४२-५३ में टिड्डियों से मुकाबला करने के लिए आवश्यक कदम 
उठाये गये। फुदकने वाली छोटी थिड्डियों के बहुत से दर्लों को समय पर 
नियन्त्रण में ले आने से फसलों को बहुत कम हानि हुई। भारत-श्रमेरिकी- 
टैक्नीकल सहायता के अधीन इस काम के लिये हवाई जहाज और अन्य 
सामग्री भी ली गई । कुछ कीड़े मारने वाली औषधियाँ और अन्य सामग्री 
टिड्डियों का हमला रोकने के लिये ईरान भेजी गई । 


वाड़ गुड़ 
... पहली पंचवर्षोंय योजना में ताड़ गुड़ उद्योग के विकास के लिये एक चार 
साला योजना भी शामिल की गई है। श्रत्र भी चौदह राज्यों में योजनाओं 
पर काय हो रहा है, जिन पर १६५१-४२ में लगभग १३.४ लाख रुपया 
सच हो चुका है। 
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पशु-विकास 
र्‌ ६.3, ५- ५३ सम € न सुख्य पाम। ऋन्‍द्र किस किले $ ६४] । इनमें 


१६५१-५२ के केंसद्र भी शामिल हैं । इस योजना में अच्छे वां से या कृत्रिम 
गर्भाधान से गाँव में अच्छे जानवरों की नम्ल पंदा करने के लिये १३० केन्द्रों 


और ६०० केन्द्र-ग्रामों के स्थापित करने की व्यवस्था हैं । 


इसके साथ ही, गोसदन-योजना के अनुसार बेकार जानवरों को अलग 
करने के लिये कदम उठाये गये। १६५२-४३ में ८ गोसदन प्रारम्भ 
किये गये । 


पशुघन के बिकास के महत्व पर सबका ध्यान केच्वित करने के लिये 
सरकार द्वारा स्थापित गो-संबधन की केन्द्रीय परिषद्‌ ने गो-संबधन दिवस 
मनाया | इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न राज्यों भें गाशालाबशों में काम करने 
वालों को शिक्षा दो गई तथा गाशालाओं श्र पिजिरापोली के नये 
राज्य संघ्र खाजे गए या भोजूदा पथ्ों का पुनगंठन किया गया | 


वन 

१६५२ में केन्द्रीय बन-बो्ड ने श्रपनी नई वन-नींत तंयार की । 
वन-प्रेमी संत्र ने जनसाधारण की नजरों में बनों का कीमत को बढ़ाने 
के लिए. ठोस प्रयास किये । वन-महोत्मव भी चौथी बार बहुत जार से मनाया 
गया। बनों को सुरक्षित रखने और दुबारा बढ़ाने के लिये मद्रास राज्य 
में २५ से भी अधिक सालों तक पंचायतों के प्रबन्ध में रहने के बाद बड़े बड़े 
वन-त्तेत्र वन-विभाग के अधिकार में फिर से आ गये । राजस्थान के रेगिस्तान 
के बढ़ते जाने की समध्या पर बिचार करने के लिये जोधपुर में एक प्रायोगिक 
अनुसन्धान केन्द्र खोला गया। उत्तरी अन्दमान के बनों की कथई का 
काम शुरू हो चुका है श्रोर लगभग ७,४०० टन सख्त औ्रीर मुलायम लकड़ी 
भारत पहुँच चुकी दे | 


वन के जीव 
भारत सरकार ने एक केन्द्रीय बोड कम मिलने वाले बन-जीवों को, 
जिनके लिये कि भारत प्रसिद्ध है, सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिये स्वागत 


॥ 


किया है। जंगली जीवों की उन जातियों के लिग्रे, जो बहुत कम मिलती हैं 
अथवा जिनके बिल्कुल ही खत्म हो जाने का डर है, बोर्ड ने राष्ट्रीय पाक 
ओर वन-जीव-रक्षा-केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है । 


टेकनिकल सहायता 


इस साल बनोद्योग, मछली-उद्योग, पशु-पालन और कृषि के लिये 
विशेषज्ञों के रूप में टेकनिकल सहायता देने के लिये खाद्य ओर कृषि संगठन 
तथा भारत के बीच इस साल कटक के चावल सुधार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रीय 
शिक्षण केन्द्र के अतिरिक्त कई सममभोते हुए। कोयम्बटूर में भूमि की 
उर्ब॑रता की शिक्षा के लिये और इज्जतनगर सें पशुञ्रों की खूनी दस्त की 
बीमारियों के टीके तैयार करने के लिए खाद्य ओर कृषि संगठन द्वारा कंन्द्र 
स्थापित किए गए | 


साथ ही अमेरिका के चतुथ लक्ष्गीय कार्यक्रम और कोलम्बो योजना के 
अधीन टेकनिकल सहायता भी मिली । इस साल कृषि ओर सम्बन्धित विषयों के 
बीस विशेषशों की सेवायें प्राप्त हुई, और २५ भारतीय अफसर शिक्षा के 
लिये बाहर भेजे गये। 

फोर्ड फाउग्डेशन श्रोर भारत सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार 
अस्तावित केन्द्रों में से २१३ खोले जा चुके हैं | ये केन्द्रीय कार्यकर्ताओं को 
आम सम्बन्धी विविध कार्यों श्रोर गॉव तथा शहरों की सम्मिलित सामूहिक 
योजनाओं की शिक्षा देंगे । 


विद्याथियों को कृषि और विस्तार की प्रयोगाव्मक शिक्षा देने के लिए जो 
वैसा फोड फाउण्डेशन ने दिया था उससे ही चुने हुए छः कृषि-कालेजों में 
(विस्तार विभाग खोले जा रहे हैं। 


साथही त्रावन्कोीर-कोचीन में मछुली उद्योग के विकास के लिये एक 
योजना शुरू करने के लिये नावे की सरकार से सहायता प्राप्त हुई। इस 
योजना पर १६५३-५४ में २७,३६ लाख रुपया खर्च होगा, जिसमें से २७ लाख 
रूपया नावे की सरकार देगी । 


अंक-संकलन 
१६५२ में खेती की २३ जिंसों के बारे में ७४ अखिल भारतीय फसल 


( ८३ ) 


अनुमान प्रकाशित किये गये। कृषि सम्बन्धी आथिक आऑँकड़ों को सुधारने की 
इष्टि से अंक संग्रह न करने वाले ज्ञत्रों में फसलों के उत्पादन और भूमि 
को मात्रा के अनुमान, ऊन के उत्पादन के अनुमान ओर फलों और शाकों 
के ऑँकड़ों के संग्रह के लिए योजनायें बनाई गई और राज्य सरकारों को 
भेजी गईं | उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के आँकड़े भी १६४६-४७ में 
५१,५६० लाख एकड़ से बढ़ कर १६४६-५० में ६,७३० लाख एकड़ हो गए। 
जो क्षेत्र बाकी बचे हैं उनके ऑँकड़े अगले कुछ सालों में तैयार हो जायेंगे | 


इसी प्रकार वन-विषयक श्रॉकड़े भी, जो पहले केवल तत्कालीन अंग्रेजी प्रान्तों 
ओर केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों तक ही सीमित थे, अब सारे देश तक विस्तृत 
हो चुके हैं। वन विषयक आँकड़ों को सुधारने के लिए एक पत्रक तैयार किया 
गया है ओर राज्यों को भेजा गया है। आ्थिक सहायता देने की नीति में जो 
सुधार हुए उनका दिल्ली में खाद्यान्नों की निकासी पर क्या असर पड़ा, इसको 
जाँच भी भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌, दिल्‍ली राशन प्रशासन आ्रादि के 
सहयोग से की गई | इसी साल परिषद्‌ द्वारा की गई पंच-बर्षीय क्ृषि-श्रॉकड़े 
सुधार योजना भी पूरी की गई । इस योजना की विशेषता यह है कि इससे राज्यों 
द्वारा इकट्ठे किये गये क्षेत्र विशेष के आरम्मिक आँकड़े सही हैं या नहीं इस 
बात की सीधी जाँच केन्द्र दर हो सकेगी | 


इसके साथ ही इस साल मद्रास के पूर्वी समुद्र तञ पर पकड़ी गई समुद्री मछ- 
'लियों की तादाद, मध्य प्रदेश के एक जिले में पशुओं की गिवती और मध्य प्रदेश 
के अ्रकोला जिले में कपास के उत्पादन के लिये ओर फसलों की अदला-बदली 
के लिए आवश्यक श्रम एवं साधनों के अनुमान क॑ लिये आरम्मिक पड़ताल शुरू 
की गई | खाद्य और कृषि संगठन के अर क-विशेषज्ञ प्रो” टी० जे* फिने की 
सेवाए' भी परिषद को अपने शिक्षण एवं अनुसन्धान-कार्य में सहायता और 
सलाह देने के लिये मिल्लीं । 


साल में ३० पुस्तकें प्रकाशित की गई । उनमें भारत में कृषि-सम्बन्धी 
कानूनों पर लिखी गई पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । भारतीय 
कृषि-सम्बन्धी अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तकों की एक सूची छप रही है। 


सिंचाई और बिजली 


मई सन्‌ १६५२ में मारत सरकार के प्राकृतिक साधन ओर वज्ञानिक 
अनुसन्धान विभाग के दो भागों में बाँठे जाने पर सिंचाई आर बिजली विभाग 
की स्थापना की गई । यह विभाग और बातों के साथ-साथ, सिंचाई और 
बिजली के विकास, नदी-घाटी योजनाओं, केन्द्रीय जल श्रोर बिजली कमीशन, 
दामोदर घाटी कारपोरेशन, विजली ओर तार और टेलीफोन व्यवस्था में तालमेल 
वैदा करने और केन्द्रीय विद्यत्‌ संस्था के काम के लिये जिम्मेबार है | 
पंचवर्षोथ योजना के स्वीकार किये जाने पर यह विभाग योजना भें शामिल 
की गई धिचाई ओर बिजली की ऐसी याजनाओं के काम की प्रगति की देखरेस्य 
करेगा जिनके लिए. भारत सरकार राज्य सरकारों को श्राथिक सद्दायता 
देगी। 


अन्तर्राष्ट्रीय कार वाइयाँ 


शुष्क इलाकों के बारे में सलाह देने वाली युनेस्की की कमेटी की तीसरी 
ओर चौथी बैठक क्रमशः सन्‌ १९५२-४३ में अंकाश और लंदन में हुई | 
इनमें शुष्क ओर अधशुष्क इलाकों के विकास ओर रेगिस्तानी इलाकों मे खेती 
करने के बारे में कई विषयों पर विचार किया गया। कमेटी यूमेस्को के शुष्क 
गदेश सम्बन्धी कार्यक्रम के अधीन उपयुक्त टेकनिकल और वेज्ञानिक संस्थाओं 
को सहकारी दर्जा देने की योजना पर विचार कर रही है । जाघपुर के जसवंत 
कालेज को यह दर्जा दिया जा चुका है। इस कालेज को शुष्क प्रदेश के विकास 
सम्बन्धी यूनेस्की की और संयुक्तराष्ट्र संघ की दूसरी संस्थाओं की रिया प्राप्त 
होती रहेंगी | शुष्क प्रदेश के इस कार्यक्रम के अधीन जो अ्रनुसंघान-योजन:एं' 
शुरू की जाएगी उनके लिए, कालेज को टेकनिकल सहायता मिलने में अधिक 
सुविधायें दी जाएँगी। अन्त में, ऐसी संस्थाओं के अ्रध्यक्ञों की समय-समय पर 
बैठक हुआ करेगी जिनमें कालेज में किए गए अनुतंघान के काम में तालमेल: 
पैदा किया जाएगा । 
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अमरिया के सिविल इ'जीनियरों बी सोसाइटी के बुलावे पर भारत ने 
शिकागो मैं सितम्बर सन्‌ १६५२ में सोसाइटी के शताव्दौ-समारोह में भाग 
लिया इसके अलावा भारत ने सिंचाई और नालियों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय 
कमीशन की कार्यकारिणी, बड़े-बड़े बाँधों से सम्बन्ध रखने वाले अन्तर्राष्ट्रीय 
कमीशन, अन्तरोष्ट्रीय विद्य त सम्मेलन, और जल शक्ति अनुसन्धान से सम्बन्ध 
रखने वाली अन्‍्तराष्ट्रीय-संस्था की बैठकों में भी भाग लिया | 


कमेटियाँ ओर सम्मेलन 

दामोदर घाटी कारपोरेशन से सम्बन्ध रखने वाली भिन्न-भिन्न समस्याश्रों की 
जांच करने और उन पर अपनी रिपोट देने के लिये १४ अक्टूबर सन्‌ १६५२ को 
एक समिति बनाई गई | इस समिति को जिन जिन बातों पर विचार करने 
को कहा गया, वे इस प्रकार हैं--जमीन को फिर से खेती योग्य बनाना ओर 
दामादर घाटी कारपोरेशन द्वारा शुरू किया हुआ पुनःसंस्थापन का काम, कोनार 
ओर तिलैया बाँध के निर्माण ओर उसके डिजाइन में परिवतेन ओर दामोदर- 
घाटी कारपोरेशन के काम के लिए सामान आदि की खरीद, आदि | 

अन्तर्राष्रीय बैंक के कहने पर भारत और पाकिस्तान ने सिन्धु नदी के 
कछार की जाँच करने के बारे में एक दल नियुक्त किया, जो सिन्धु और उसके 
आसपास की नदियों के पानी का भारत ओर पाकिस्तान दोनों में अधिक से 
अधिक उपयोग करने के बारे में योजना तैयार करेगा | इस दल की पहली 
बैठक मई-जून १६५२ में बैंक के वाशिंगठन-स्थित दफ्तर में, दूसरी दिसम्बर 
१६५२ में कराची में, और तीसरी जनवरी १६५३ में, दिल्ली में हुई । 
सितम्बर १६७३ में वाशिंगटन में इसकी अन्तिम बैठक होगी, जिसमें प्रस्तावित 
योजना तैयार की जाएगी | 

नदी-घाटी योजनाओं के काम को अधिक से अधिक कुशलता के साथ 
चलाने के लिए यह जरूरी समझक्कला गया कि देश के अच्छे से अच्छे 
इंजीनियरों की सेवाएँ प्राप्त की जाएँ । इस सबब से एक ऐसी योजना पर 
विचार किया जा रहा है, जिसके अधीन पन-बिजली ओर सिंचाई के इंजीनियरों 
की एक आल-इण्डिया-सविस शुरू की जाएगी । साथ ही राज्यों के अनुभवी 
ओर योग्य इंजीनियरों की एक सूची तैयार की जा रही है, जिसका उद्द श्य एक 
केन्द्रीय संस्था बनाना है। ये इ'जीनियर भारत ओर राज्य सरकारों द्वारा शुरू 
को गई विभिन्‍न योजनाओं के लिये टेकनिकल सहायता देंगे | 
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केन्द्रीय जल ओर बिजली कमीशन 


केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन का मुख्य काम बाढ़ की रोकथाम, सिंचाई, 
जहाजरानी और बिजली तैयार करने के उद्द श्य से देश के जल साधनों पर 
नियन्त्रण रखने, उन्हें सुरक्षित रखने और उनका सदुपयोग करने की योजना 
तैयार करना, उनमें तालमेल पैदा करना ओर उनका विकास करना है। कमी- 
शन का काम थर्मल-शक्ति के विकास ओर देश में प्राप्त बिजली के उपयोग और 
उसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने की योजनाओं की देखभाल 
करना भी है । 

इस वर्ष दो समितियों ने केन्द्रीय जल ओर बिजली कमीशन के काम 
की जाँच की । इस जाँच का उद्देश्य कमीशन की संगठन रुम्बन्धी और 
ठेकनिकल व्यवस्था में सुधार करना ओर कमीशन के खन्च में कमी करना था | 
समितियों की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। इस वर्ष नदी-घाटी 
योजनाओं के बारे में सलाह देने के लिए कोलम्बो-योजना, अमेरिका के कप 
उन्नत देशों को सहायता देने के कार्यक्रम और यूनेस्को के टेकनिकल सहायता 
कार्यक्रम के अधीन कमीशन ने ६ जानकारों की सेवाएँ प्राप्त की | कमीशन के 
कुछ अफसर ट्रेनिंग के लिए ब्रिठेन ओर अमेरिका भेजे गए । 

केन्द्रीय जल ओर बिजली कमीशन, भारत सरकार और रशज्य-सरकारों के 
भिन्न-भिन्न विभागों को कई समस्याओं के बारे में अपने विचार बताता रहा है | 
मिसाल के लिए, पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए. बिजली सम्बन्धी 
कायक्रमों के टेकनिकल और आर्थिक पहलुओं पर कापी काम किया गया और 
उन पर विचार प्रगट किए गए | 

केन्द्रीय डिजाइन-संस्था ने नमूनों ओर अ्नुमानों की जाँच आदि से सम्बन्ध 
रखने वाली भिन्न-भिन्न समस्याओं आदि पर राज्य-सरकारों को सलाह दी। 
संस्था ने पश्चिमी बंगाल की मयूराक्षी बाँध योजना, चंबल हाइडल और 
इरीगेशन प्रोजेक्ट, आसाम की उमतरु-हाइडल-योजना और राजस्थान के 
जवाई बाँध के बारे में नमूनों, ड्राइंग आदि की पूरी जाँच की । 


.. नदी-घादी-योजनाएँ 
सन्‌ १६४२-४३ में जिन बाँधों का निर्माण-कार्य जारी है, उनके काम में 


_चतुमुखी प्रगति हुई | इनमें से कुछ बाँध इस प्रकार हैं-- हीशाकुड, काकरापार 
दामोदर घाटी ओर भाकरा-नॉगल-योजनाएँ | 
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हीराकुड बांध योजना 

अक्टूबर सन्‌ १६५० में महानदी पर रेल ओर सड़क के पुल बनाए, जाने 
के बाद मुख्य बाँध, पुश्ते, और नहर बनाने का काम शुरू कर दियां गया | 
बाँध के ऐसे हिस्से जो मिट्टी से बनाए जाते हैं, बनाए जा रहे हैं ओर यह काम 
काफी आगे बढ़ा है । ३८०० फुट लंबे कंकरीट के बाँध के लिए नींव की खुदाई 
का काम लगभग पूरा ही गया है और कंकरीट डालने का काम शुरू हो गया 
है। बाहर के मिट्टी के पुश्ते बनाने का काम भी काफी आगे बढ़ा है, और कुछ 
भाग तो बनकर तैयार भी हो गए हैं। नहरें बनाने का काम भी सुचारु रूप से 
चल रहा है। दो बड़ी मशीन लगा दी गई हैं, जिनमें स्पिल-वे और बाँध के 
दाहिने किनारे के निर्माण के लिए कंकरीट तैयार कीं जाएगी | ये मशीनें जल्दी 
ही चालू हो जाएँगी । 

यओजना के लिए. बहुत ज्यादा सीमेंट की जरूरत है ओर राजगंगपुर में 
सीमेंट तैयार करने का एक कारखाना चालू है। अ्रनुमान है सन्‌ १६४३-४४ में 
बिजली-घरों, सब-स्टेशनों ओर ट्रांसमिशन-लाइनों पर काम चालू हो जाएमा | 

हीराकुड के अनुमंधान-केन्द्र में बाँध और पुश्ते बनाने से सम्बन्ध रखने 
बाली इंजीनियरी सम्बन्धी बातों पर तजुर्बे किए गए श्रोर उनकी जाँच की गयी । 
कमीशन की दूसरी योजनाओं का काम भी इस वष केन्द्र में परीक्षण के लिए, 
भेजा गया । 

हीराकुड जलाशय कोई १५४७,६०० एकड़ भूमि में बनाया जाएगा । 
चूँकि यह बाँध सन्‌ १६५४६ तक बन जाना है, इस लिए तब तक उन सभी 
जमीनों का बन्दोबस्त फिर से कर लिया जाएगा, जिन पर उस समय तक खेती 
शुरू करनी है। उड़ीसा सरकार यह काम कर रही है । पता चला है कि उसने 
ग्ग्रेत १६४२ तक ६,४४० एकड़ जमीन खेती योग्य बना ली है और अगले 
चार वर्षों में ६९,००० एकड़ जमीन खेती योग्य बगाने का कार्यक्रम तैयार 
किया गया है । बाँध बनाने के सिलसिले में जिन लोगों से जमीनें ली गई हैं 
उन्हें इस क्रम से बसाया जायगा कि हर साल के अप्रैल महीने तक २३,००० 
एकड़ जमीन खेती योग्य बनांई; जाएगी और उस पर इन लोगों को बसाया 
जायेगा । 

काकरापार बॉध योजना 
केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन बम्बई सरकार की ओर से एक बाँध 
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बनवा रहा है। इस योजना का सारा प्रारम्भिक काम पूरा हो गया 6 | अनुमान 
है कि ताप्ती नदी के श्रार-पार बांध बनाने का काम जूत १६४३ तक एस ही 
जायगा | नहरों ओर नालियों आ्रादि की खुदाई का काम ज्ञार शोर से चलन रहा 
है और जगह-जगह पर नहरों को पक्का करने का काम शुरू हो गया दे | नवम्धर 
सन १६५२ के अंत तक योजना पर २ कराड ६ लाख रुपया खर्च किया जा 
चुका है | योजना के पूरे हो जाने पर ६।॥| लाख एकड़ जमीन भें सिचार हो 
सकेगी | साथ ही ग्रनाज का उत्पादन १ लाख ६० हजार सन ओर कपास का 
उतद्ादन १६ हजार टन बढ़ जायेगा । 


दामोदर घाटी कारपोरेशन 

दामोदर घाटी कारपोरेशन का काम शुरू हुए चार वर्ष पूर हो गये हैं और 
अब पाँचवाँ वर्ष शुरू हो गया है। इप वर्ष कारपोरेशन की कारबाइयाँ काफी 
बढ़ गई | कार्यक्रम के पहले भाग के संशोधित अनुमानों के अनुत्तार इस भाग 
पर ८३ ८ करोड़ रुपए खच होंगे। इसमें से काई ४५ करोड़ रुपया १६४२-५३ 
के अन्त तक खच किया जाएगा | 

इस वर्ष तिलैया-बाँध पूरा हो गया | बाँध का उद्घाटन २१ फरवरी १६४३ 
को प्रधान मन्‍्त्री ने किया था| वास्तव में इस जल्लाशय में पिछली वर्षा का पानी 
इकट्ठा किया गया था, और इस से कोई ५ हजार एकड़ जमीन सींची गई । 
एक पनविजली घर और दो-दो हजार क्रिलोबाटद बिजली तेयार करने के दो 
कारखाने लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है | आशा है इस सारी 
योजना का काम शीघ्र ही चालू हो जायगा। 

कोनार-बाँध बनाने का काम मी काफी आगे बढ़ा है। मिट्टी के बाँध का 
कोई ५४५ फी सदी भाग और कंकरीट के बाँध का ६३ फ़ी सदी भाग तैयार हो 
गया है। यह सारा बाँध शीघ्र ही बन कर तैयार हो जायगा | 

बोकारो-बाँध-थमल-स्टेशन का काम मो लगभग पूरा हो रहा है। इसमें 
अन्त में जाकर २,००,००० किलोबाट बिजली तैयार हागी । बोकारो बाँध का 
कोई ६७ फी सदी काम पूरा हो चुका है । टरबो-जेनरेटर की पहली और दूसरी 
यूनिट और नम्बर १ और २ बायलर लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। 
५०,००० किलोवाट बिजली तैयार करने वाली पहली यूनिट २१ फरवरी १६५३ 
को चालू हो गई | इस का उद्घाटन प्रधान मन्त्री ने किया था | सारा बिजली- 
घर शीघ्र ही चालू हो जायगा । 
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एक जगह से दूसरी जगह बिजली भेजने और उस के वितरण को 
व्यवस्था का काम भी आगे बढ़ा है। १३२, ६६ और १३ किलोबाट शक्ति वाली 
१५० मील लम्बी लाइन डाल दी गई हैं ओर कोई १०० मील लम्बी लाइनें 
व्यापारिक काम के लिए प्रयोग में लाई जा रही हैं। ११२ किलोबाद की शक्ति 
वाली ६२ मील लम्बी लाइनों के निमाण का कोई ४०फी सदी काम पूरा हो चुका 
है। इन के अलावा पाँच ग्रिड सब-स्टेशन ओर चार रिसीविंग स्टेशन चालू 
किये जा चुके हैं । बोकारो-थर्मल-स्टेशन का बिजली देने का काम शीघ्र ही 
शुरू हो जायगा | 
... मैथान-योजना के निरमाण का काम भी जोरशोर से चत्न रहा है । दाहिने 
पुशते का काम लगभग पूरा हो रहा है। सर्दियों में नदी के पानी का 
बहाव एक सुरंग की सहायता से सोड़ दिया गया था और मिट्टी का मुख्य बाँध 
बनाने का काम सनन्‍्तोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के अनुसार यह 
बाँध जून १६५४ तक ओर पन-बिजली केन्द्र मार्च १६५५ तक पूरा हा जायेगा। 

पंच-पहाडी योजना का प्रारम्भिक और आवश्यक कार्य पूरा हो गया है। पानी 
के बहाव को मोड़ने वाली नहर के निर्माण का काम शुरू हो गया है | निर्माण 
कार्य के लिये ५० लाख रुपयें का सामान पहुँच गया है और काम जद ही 
शुरू हो जायगा | 

इस के साथ ही बाँध और नहरों का बनाया जाना शुरू हो गया 
है । इमारतें बनाने का काम और दूसरा आवश्यक प्रारम्भिक काम भी 
हो रहा है । 

भूमि प्राप्त करने का काम भी सनन्‍्तोषजनक ढंग से आगे बढ़ा है। 
बे-घर लागो का बसाने के लिए २० हज़ार एकड़ पड़ती ज़मीन प्राप्त की गई । 
तिलेया, कानार, बाकारों और मैथान इलाकों के ८१ गाँवों की आ्रार्थिक पड़ताल 
पूरी हो गई है। इन गाँवों में कोई १७ हज़ार व्यक्ति रहते हैं | अमी तक खेती 
योग्य बनाई गइ कोई ४ हजार एकड़ ज़मीन में १६०० परिवारों को बसा दिया 
गया है और ऐसे बेघर लोगों के लिए, जो मकान के बदले मक्रान चाहते थे, 
३४३ मकान बनवाए गए हैं। 

प्राकृतिक साधनों को पड़ताल शुरू करने और मूल आँकड़े तैयार 
करने के क्षेत्र में काफी काम किया जा चुका है | अभी तक डंध्ट० 
एकड़ ज़मीन खेती योग्य बनाई गई है । इस में से ३६२३ एकड़ ज़मीन 
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को ठीकठाक कर लिया गया है। कोई १७० एकड़ पड़ती ज़मीन पर एक 
फाम खोला गया है, जहाँ प्रयोग वगेरा किए जाएँगे | अ्रमी तक घान आदि 
की खेती वाली ४६१४ एकड़ ज़मीन खेती योग्य बनाई गई हे 
और १,११० एकड़ जंगल वाली ज़मीन साफ की गई है | राज्य सरकारों 
ओर दूसरी संस्थाओं की ओर से सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाएँ 
शुरू की गई | 


भाकरा-नांगल योजना 


पंजाब की यह योजना देश की सब से बड़ी बहुदंं शीय योजना है। 
इस योजना का काम पंजाब, राजस्थान ओर पेप्सू की सरकारें कर रही हैं । 
लेकिन मारत-सरकार ने इस योजना को पूरा करने के लिए राज़्य-सरकारों को 
कर्जे दिए हैं जिन पर सूद लिया जाएगा। 

योजना के निर्माण का काम सन्‌ १६४६ में शुरू हो गया था और यह 
काम संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है | नांगल बाँध पूरा हो गया है। उसमें 
सिफ दरवाजे लगाना और गियरिंग करना बाकों है | नांगल नहर का काम 
रे रहा है और आशा है नहर सन्‌ १६५४ तक बन कर तैयार हो जाएगी | 
आशा है नहर के पास का पहला और वूसरा बिजली-घर ऋमश: जून १६५४ 
आर जन १६५५ तक बन जाएगा | 


भाकरा-बाँध में पानी का बहाव मोड़ने वाली सुरंगें शीघ्र हो तैयार 
हो जाएँगी । मुख्य बाँध के किनारों पर जो चद्धाने हैं उनकी खुदाई 
# काम जोर-शोर से चल रहा है | निर्माण योजना तैयार कर ही गई है 
और जिस सामान दी जरूरत है, उस के नमूने तैयार कर लिए गए हैं ओर 
उन्हें मेंगाने के आर दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। 

भाकरा नहर का काम भी काफी आगे बढ़ा है और कार्यक्रम के 
अद्सार वह १६५४ तक पूरा हो जाएगा | आंशिक रुप से सिंचाई का 
बडी कह 3 ता है । सन्‌ १६५१-५२ में कोई १६ हज़ार एकड़ जमीन 
सींची गई और आशा हे कि पन्‌ १६४२-५३ के अन्त तक १०० ००० एकड़ 
जमीन की पिंचाईं की जा सकेगी | जून १६४४ तक नांगल से दिल्‍ली और 
दूसरे इलाकों को बिजली मिल सकेगी । अनुमान है, मार्च १ ६३ के श्रन्त 
तक ५४ करोड़ रूपये खच होंगे | 
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जाच-पड़ताल 

उपयु क्त योजनाओं के श्रलावा कई ऐसी योजनाएँ है जिनकी जाँच की 
जा रही है | मिसाल के लिए साबरमती और गगा बाँध योजनाओं की पड़ताल 
पूरी हो चुकी है श्रोर उनकी रिपोट की जाँच हो रही है। नर्मदा घाटी योजनाओं 
के सम्बन्ध में तावा, पु नासा और भड़ोंच बाँधों की जाँच का काम पूरा हो चुका 
है | कुर्ग की हैरंगी-योजना की जाँच का काम भी पूरा हो गया है | जोंक 
और अपर महानदी योजनाओं की जाँच हो रही है और अक्टूबर 
१६५३ तक पूरी हो जाएगी | जहाँ तक महानदी का सम्बन्ध है, क्रमबद्ध 
जल सम्बन्धी आँकड़े इकटठे करने के साथ-साथ टिक्करपाय और नासज 
बाँध की प्रारम्भिक जाँच का काम भी चालू था। महानदी डेल्टा की जाँच 
आर विकास का काम भी शुरू कर दिया गया है और जून १६५४३ तक पूरा 
हो जाएगा । 

नदियों की पड़ताल करने के लिए. एंक शाखा खोली जा रही है जो 
आसाम की सभी महत्त्वपूर्ण नदियों के बारे में बुनियादी जल सम्बन्धी ऑँकड़े 
आदि इकट्ठा करेगी । इस वर्ष कोपिल्ली घाटी और ग्वालपाड़ा जिले के 
एक भाग में पहाड़, नदियों ग्रादि की पड़ताल की गई। इसका उद्देश्य गंदा पानी 
निकालना ओर सिंचाई की योजनाएँ तेयार करना है | डिब्रगढ शहर में भूमि 
को कटने से बचाने के लिए चार मील तक नदी के दोनो किनारों को पक्‍का 
करने का विचार है | इस पर एक करोड़ रुप्या खर्च होगा । 

इस समय जिन योजनाओं की पड़ताल .की जा रही है, उन में से सके 
से महत्त्वपूर्ण कोसी योजना है | जानकारों की सलाहकार-समिति को सलाह 
पर बेल्का के बाँध की पड़ताल शुरू की गई थी । यह पड़ताल अब पूरी. 
होने वाली है। अगले वर्ष जिन योजनाओं की पड़ताल शुरू करने का 
विचार है, उनमें से कुछ कृष्णा, गोदावरी और पन्चार के बढारों में 
हैं। इन नदियों के कछार की पड़ताल योजना-कमीशन द्वारा नियुक्त की 
गई खोसला समिति की सिफारिशों के अनुसार की जाएगी । राजस्थान के. 
मरुस्थली इलाकों के विक्रास की पड़ताल के काम को सन्‌ १६५३-५४ में अधिक: 
तेज करने का विचार है | 


अनुसंधान-केन्द्र 
पूना में केन्द्रीय जल और बिजली अनुसंधान केन्द्र में हीराकुड स्पिल-के 
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(जलप्लावन द्वार) के नमूनों, हुगली बन्दरगाह, मद्रास और काचीन बन्दग्गाह 
आर महानदी और काकरापार बाघ के बारे में विस्तृत प्रयोग किए गए | 

पिछले साल भौतिक विज्ञान ओर मिट्टी की जांच के बारे में जे। ना 
प्रयोगशालाएं, खोली गई, उनमें भी खोज का उपयोगी काम हो रहा है | 
'दक्खिनी मिथ्टी' की बुनियादी और विशेष समस्याओं का इस वर्ष इन प्रयोग - 
शालाओं में अध्ययन किया गया | एक फोटो-इलैस्टिक प्रयोग-शाला खोलने का भी 
विचार है। यह भारत में सब से बड़ी प्रयोगशाला होगी | यह संयुक्त सध्ट्र- 
'संघ की सहायता से बना: जाएगी और इस में बुनियादी श्रोर विशेष समस्याश्रों 
'की खोज का ऋाम किया जाएगा । 

इंजीनियरों की टू निग 

भारत सरकार के शिक्षा-विभाग के कहने पर केन्द्रीय जल शोर 
बिजली कमीशन द्वारा बनाय्री जाने वाली नदी-घाटही योजनाओं में 
इंजीनियरी के नए ग्रेजुएटों को व्यावहारिक ट्रेनिंग देने की एक योजना 
तैयार की गई है | इस ट्रेनिंग के लिए. हर वर्ष भिन्न-भिन्न इ जीनियरी- 
संस्थाओं से पंद्रह विद्यार्थी लिए जाएँगे । पाठ्य-क्रम तैयार कर लिया 
गया है और अठारह महीने ट्रेनिंग दी जाएंगी | कुछ विद्याथियों को तो ट्रेनिंग 
दी जा चुकी है | 

इस के अलावा, बाँध के नमूने ओर उस के निर्माण की उच्च शिक्षा 
देने के लिए. एक योजना बनाई जा रही है ।'इकाफे' के तत्वावधान में एक 
'एशियाई शिक्षा-केन्द्र खोलने का भी विचार है| इस केन्द्र में जलीय साधनों के 
'बिकास के बारे में शिक्षा दी जाएगी । 


बिजली-शाखा 

केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन की बिजली शाखा का काम आम 
'तौर पर बिजली की योजनाओं में तालमेल पैदा करना और उनका 
विकास करना है । इसका एक काम बिजलीघरों की योजनाएँ और नमूने 
तैयार करना मीं है। इस वर्ष इस शाखा ने उड़ीसा के उन भागों में बिजली 
के भार के सम्बन्ध में पड़ताल की जहाँ हीराकुड बाँध से बिजली पहुँचेगी । 
'उसने राजस्थान और पेप्सू में भी ऐसी ही पड़ताल की । राजस्थान में इसके 
अलावा एक बार ओर ऐसी ही पढ़ताल की जायगी, जिसका उद्देश्य यह होगा 
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कि भाकरा-नांगल और उल नदी की बिजली-व्यवस्था से मिलने” 
वाली बिजली को केसे और किस काम में लाया जायेगा । हिमाचल 
प्रदेश ओर आसाम के कुछ इलाकों में मी जल्दी ही ऐसी पड़ताल की जाएगी | 

बिजली-शाखा ने कच्छु, भोपाल ओर मणिपुर को सरकारों को बिजली” 
के बारे में सलाह और सहायता दी | घोराजी, जूतागढ़, भावनगर और शाहपुर 
में सौराष्ट्र में बिजली लगाने की याजना के अधीन बिजलीघर बनाने कीः 
योजना बनाई गई । शाहपुर में बनाए जाने वाले ६ हजार किलोवाट शक्ति 
के भाप से बिजली तेयार करने वाले प्रस्तावित केन्द्र की मुख्य-मुख्य बातों का 
ब्योरा तैयार कर लिया गया है | साथ ही इससे सम्बन्ध रखने वाली दूसरी 
जगहों को बिजली पहुँचाने की व्यवस्था ओर सब-स्टेशनों के बारे में ब्यौरा 
तैयार किया जा चुका है | राजस्थान में बिजली तैयार करने के बारे में क्या 
स्थिति है, इस सम्बन्ध में भी वहाँ जाकर जाँच-पड़ताल की गई और राज्य 
के वर्तमान और प्रस्तावत बिजलीब्रों श्रादि के आर्थिक ओर टेकनिकल* 
पहलुओं के बारे में एक विस्तृत रिपरार्ट निकाली गई | कमीशन हैदराबाद- 
सरकार का भी सलाह देता है और इस नाते वह राज्य की बिजली-बितरण-. 
व्यवृध्था को फिर से संगठित करने के तवाल पर विचार कर रहा है | 

कमीशन द्वारा बिजली तैयार करने की कई मशीनें लगाने का काम या 
तो पूरा हो गया है या पूरा होने वाला हे । इनमें राजगंगपुर में एक हजार 
किलाबाद बिजली तैयार करने का स्टीम-प्लान्ट, हीराकुड में ५०० किलोवाट 
बिजली तैयार करने का डीजिल-पावर स्टेशन, ओर नांगल में ५,०००किलोवाट 
बिजली तैयार करने का स्टीम-पावर स्टेशन ओर इन्दौर में ३२००० किलोबाद 
का स्टीम-पावर स्टेशन शामिल है। 

बिजली-शाखा ने कोयले का अभाव हो जाने पर दिल्ली राज्य के बिंजल्ी 
बोर्ड का आवश्यकता पड़ने पर अमूल्य सहायता दी, जिससे राजधानी में बिंजली' 
पहुँचने के काम में न तो कोई गड़बड़ ही हुई ओर न काम ही रुक पाया | 

खास-खास बिजली-याजनाश्रों को सहायता देने के साथ कमीशन ने देश: 
में बिजली के विकास से सम्बन्ध रखने वाली आम दिलचस्पी की समस्याओं 
का अध्ययन किया | इस वर्ष जिन जिन विपयों पर विचार किया गया, उनमें 
से कुछ इस प्रकार हे "भारत के थभल-स्टेशनों मे ् घन ओर गर्मी पैदा करने 
की शक्ति की बचत, ताँबे के बसबार के स्टन्थ्ड निश्चित करना, 
बिजली पहुँचाने के बाहर लगाये जाने वाले तारों के लिए अल्यूमीनियम के 
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बने कन्डक्टर की व्यवस्था करना, ओर फरीदाबाद स्टीम पावर स्टेशन में 
बिजली तैयार करना । 
जहाज़रानी 

जहाँ तक देश के श्रन्दर की नदियों आदि द्वारा आने-जाने का सम्बन्ध 
है, गंगा और घाघरा नदियों के ऊपरी भागों तक नावें श्रादि ले जाने के सवाल 
को प्राथमिंकता दी गई | इस वष संयुक्त-राष्ट्रसंध के जद्ाज़रानी से सम्बन्ध 
रखने वाले एक विशेषज्ञ को सहायता से कई कायक्रम तैयार किग्रे गये । 
आसाम की नदियों में नाबें या जहाज्ञ आदि चलाए जा सकते हैं या नहीं, 
इस सवाल को भी पहले रखा गया | महानदी के मुहाने पर पाराद्वीप में प्रस्ता- 
वित बन्दरगाह बनाने के सम्बन्ध में इस साल भी जाँच-पड़ताल होती रही। 
भारतीय नोसेना की सहायता से महानदी के मुहाने पर समुद्र की विस्तृत 
पड़ताल की गई । 

तावा, नर्मदा, जोक ओर महानदी के ऊपरी भाग में बाढ़ के सम्बन्ध में 
अध्ययन किया गया | ताप्ती में बाढ़ के बारे में भी जाँच-पड़ताल की जा रही 
है। केन्द्रीय जल ओर बिजली कमीशन ने जिन नदियों के कलारों में योजनाओं 
की पड़ताज्ञ का काम अपने हाथ में लिया था, वहाँ जल-सम्बन्धी अकिड़े 
आदि तैयार करने का काम पूरा किया जा रहा है। वर्षा और जमीन के कथाव 
के बारे में एक पुस्तिका तैयार की गई है | इस वर्ष राजस्थान के शुध्क और 
अधंशुष्क इलाकों को खेती योग्य बनाने की विभिन्‍न कार्रवाइयों में तालमेल 
सैदा करने का काम जारी रहा। 


हीराकुड, काकरापार, माही और घटप्रभा योजना के बारे में भारत और 
श्रमेरिका के बीच हुए टेकनिकल सहयोग करार के अधीन अनेरिका से 


निर्माण के काम में श्राने वाली कुछ मशीनें भारत आई । 
केन्द्रीय सिंचाई ओर बिजली बोर्ड 


बोर्ड ने सिंचाई और पन-बिजली सम्बन्धी खोज के काम में ताल-मेल पैदा 
करने, संस्थाओं ओर लोगों से सम्पर्क स्थापित करते और इन विषयों पर लोगों 
तक टैकनिकल जानकारी पहुँचाने का काम जारी रखा । 


ब्ोड की खोज-समिति की सालाना बैठक शिमला में जुलाई १६५२ में 
हुई । मारत और लंका के ११ खोज केन्द्रों में बाँध और नहरों के सम्बन्ध 
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में किये गये खोज के काम और सिंचाई ओर पन-बिजली की इंजीनियरी की 
टेकनिकल बातों के बारे में लेख आदि पढ़े गये ओर उन पर बहस हुई। 


केन्द्रीय सिंचाई और बिजली बोड ने इस वष अपनी रजत-जयन्ती मनाई। 
इस समारोह में देश भर के कोई १२७ प्रमुख इंजीनियरों ने भाग लिया | 


हर महीने संत्षिप्त विवरण छापने ओर हर तीन महीने में एक पत्रिका 
निकालने के अलावा बोर्ड ने इस वष कई दूसरी पुस्तकें छुपाई । इनमें भूमि 
ओर भूमि को खेती योग्य बनाने और मारत में बहूद्रशीय योजनाओ्रों के 
बारे में भी पुस्तकें हैं | 


बोड ने बीकानेर-हाउस में एक इंजीनियरी-सम्बन्धी संग्रहालय भी खोला | 
इसमें भारत की नदी-घाटी योजनाओं के नमूने ओर उनसे सम्बन्धित चार्ट, 
योजनायें और फोटो वगेरा रखे गये हैं। इसमें मारत का एक प्राकृतिक नक्शा 
भी है जिसमें बिजली से रोशनी की ई है। इस नक्शे में बिजली ओर पन- 
बिजली सम्बन्धी वे योजनायें बताई गई हैं जिन पर इस समय काम हो रहा है या 
जोपूरी की जा चुकी हैं। इसमें विदेशों के कई बाँधों के भी नमूने बनाये 
गये हैं | 

बोड का पुस्तकालय और सूचना केन्द्र एशिया और मध्यपूव में अपने ढंग का 
अद्वितीय और सब से बड़ा है। इस वर्ष देश के भिन्न-भिन्न भागों के इंजीनियरों 
को ६४२० पुस्तकें दी गई, जो बाद में वापस करनी थीं। साथ ही भारत और 
विदेशों के लोगों के ३७२ प्रश्नों का जवाब दिया गया । इस समय पुस्तकालय 
में पुस्तकों ओर पत्रिकाओं की कुल संख्या ५६,६४१ है। 


बिजली ओर तार-टेलीफोन व्यवस्था 


बिजली ओर तार-ठेलीफोन व्यवस्था में तालमेल पैदा करने के बारे में 

मई सन्‌ १६४६ में जो केन्द्रीय स्थायी समिति बनाई गई थी, उसने इस वर्ष 

इस समस्या के भिन्‍न-मिन्‍न पहलुओं के बारे में कई वैज्ञानिक और दूसरे 

प्रकार के अध्ययन किये। कई इलाकों में मिद्टी की अवरोध-शक्ति की पड़ताल 

गई और पंजाब, मद्रास, मध्य प्रदेश आदि में एल० ए० इलैक्ट्रो मैगनेटिक- 
इनम्डक्शन के बारे में प्रयोग किये गये | 

संयुक्त राष्ट्रों के फेलोशिप-कार्यक्रम के अधीन कमेटी के कुछ अफसरों: 

को स्वीडन, कनाडा, अमेरिका ओर ब्रिटेन भेजा गया, जिखसे कि वे हन देशों: 
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भें जाकर इन्डक्टिव-कोआर्डिनेशन की समस्याक्रों को निपदाने के बार में 
काम में लाये जाने वाले तरीकों ओर प्रयोगों की जानकारी प्राप्त कर लें | 
५ पे 
केन्द्रीय बिजली बोर्ड 
बोड सन्‌ ९६३७ से भारत के बिजली सम्बन्धी नियम में पूरी तरह फेर- 
बदल करने का काम करता रद्दा है | ये नियम सन्‌ १६१० के बिजलों सम्बन्धी 
नियमों के अधीन बनाये गये थे। इन नियम में फेर-बदल करने का उद्द श्य 
यह है कि इन्हें बिजली-उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप किया 
जा सक्रे | संशोधित नियमों के मसोदै को अन्तिम रूप दें दिया गया है ओर 
उसे प्रकाशित कर दिया जायगा | 
कानून 
सन्‌ १६४८ के बिजली (खपत) कानून की कुल कमियों के दूर करने 
के उद्दे श्य से उसमें फेर-बदल किया गया है ओर एक बिल का मसीदा तैयार 
कर लिया गया है, जो राज्य सरकारी, भारत के बिजली तैयार करने के 
कारखानों के फैडरेशन आ्रादि के पास भेज दिया गया है। इन सस्थाश्रों श्रादि 
के जवाब इकटठे कर लिये गये हैं और ब्रिल को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । 
सन १६१० के ब्रिजली सम्बन्धी काबून में भी संशोधन करने का विज्ञार 
किया जा रहा है, जिससे कि बह बिजली तैयार करने श्रौर उसकी खपत के 


तरीकों में की गई प्रगति के श्रनुरूप हो जाए | इस काम के लिये एक सल्लाह 
कार बोड बनाया जा रहा है। 


दिल्ली-राज्य बिजली-बोड 

इस वर्ष बिजली का 'बी' स्टेशन बनाया गया, जिस पर २ करोड़ रुपया 
खर्च हुआ । बिजली तैयार करने की क्षमता अब १६२०० किलोवाट बढ़ गई 
है। इससे दिल्ली भें बिजली की जो मारी कमी महसूस की जा रही थी, वह अरब 
काफी हृद तक दूर हो गई है। दिल्‍ली राज्य-बिजली-बोर्ड नांगल पन॑-ब्रिजली, 
बाँध से ४० हजार किलोवाट बिजली खरीदने की व्यवस्था कर रहा है | अनुमान 
है इसमें से २० हजार किलोवाट बिजली १६५४ के मध्य तक मिल जायगी। बाकी 
बिजली इसके कुछ समय बाद मिलेगा | बोर्ड ने एक योजना स्वीकार की है, 
जिसके अनुसार ओखला के प्रस्तावित बिजलीघर से कालका जी और 
मालवीय नगर होते हुए महरौली तक ट्रांसमिशन लाइनें डालने की व्यवस्था 


( हक 
है । जब यह योजना पूरी हो जाएगी तो कालका जी, मालवीय नगर 
कक क पे | गर्ल एे ब्‌ 3 में हि: 0 . ? 
क्लोकरो, ओर महरोली की नह बस्तियों में बिजली पहुंचाइ जा सकेगी | आशा 
है बो४ नांगल से बिजली प्राप्त करने का अधिकतर काम सन्‌ १६४३-५४ तक 
पूरा कर लेगा | 
दिल्‍ली के श्रासपास की नई बल्तियों में बिजली पहुँचाने के लिए भिन्न- 
मिन्न सब-स्टेशनों में अधिक बड़े ट्रांसफामर लगाकर और सात नए सब-स्टेशन 
खोलकर बिजली-वितरण के तरीके को अच्छा बना दिया गया है। 


अचार 


केन्द्रीय जल ओर बिजली कमीशन की पत्रिकाओं के अलावा कमीशन ने 
इस वर्ष टेकनिकल विपयों पर कई पुस्तकें निकालीं। नयी दिल्ली में सिंचाई 
झ्रोर बिजली के केन्द्रीय बेड की सालाना बैठक के अवसर पर हीराकुड योजना 
पर एक फिल्म दिखाई गईं जिसमें यह दिखाया गया कि ये।जना की प्रगति 
क्रेस कैसे हुई । 


वारिज्य और उद्योग 


सन्‌ १६७४२ विश्व भर के लिए संक्रमण काल रहा । कोरिया में 
लड़ाई शुरू हा जाने के बाद चीज़ों की जो कीमतें बढ़ीं और उनका 
जा अभाव मालूम पड़ा, वह खत्म हो गया और इसके बाद भाव गिर 
गये | सरकार को अ्यनी नीति इन जल्दी बदलती हुई हालतों के अनुरूप बनानी 
थी ओर साथ ही उसे उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों की समान रुप से 
रक्षा करनी थी | इस व्‌ मंत्रालय के मुख्य काम यही रहे । 

सन्‌ १६५४२ के विदेश-व्याप्रार की मुख्य बात आर्थिक तालमेल रहा। 
देश के भीतर ओर बाहर दोनों ज्षेत्रों में विक्र ता-बाजार की जगह धीरे-धीरे 
क्रता-बाजार से ले ली | यह बात भारत द्वारा बाहर भेजी जाने वाली मुख्य 
सीजों पर विशेष रूप से ला यू होती है--जेमे पट्सन को बनी चीज़ें, चाय, . 
चमड़ा और हडियाँ, तम्बाकू, काली मित्रो, लाख और अमश्नक । सन्‌ १६५२ 
में जनवरी से दिसम्बर तक के समय में भारत ने कुल मिला कर १४०८ करोड़ 
रुपये का व्यापार किया जब कि सन्‌ १६५१ में उसने १६१० करोड़ रुपये का 
व्यापार किया था | सन १६५२ में कुल मिलाकर ६१७ करोड़' रुपये का माल 
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इस वर्ष दूमरे देशों के साथ व्यापार-सम्बन्ध स्थांपत करने और 
व्यापारिक सदूभाव के कागज-पत्रों की अदल्लाबदलछों के कारण भारत को 
कुछ दुलभ चीजें मिल गई जिनकी कमी थी और जो ओऔद्यागक या वूसरी 
तरह के आर्थिक विकास के लिए जरूरी थीं | इस ब७ बहुत सी चीजे भी 
विदेशों को भेजी गई । 

प्रदशनियाँ ओर मेले 

सन्‌ १६४२-४३ में, भारत ने सोलह प्रदर्शनयां और मेलों में भाग 
लिया | छोटे ओर घरेलू उद्योगों में तैयार होने वाली चीजों पर विशेष 
ध्यान दिया गया | इटली के लेबेंट-मेले और टर्की के इजमीर मेले उपयोगी 
थे, क्योंकि यूरोप और मध्यपूव में बाजार ढूंढने के लिये इन दोनों देशों की 
भोगोलिक स्थिति महत््वपृर्ण हैं | जन प्रदर्शनयां और मेले। में भार: 
सरकार भाग न ले सकी, उन में व्यापारियों को व्यापार सम्बन्धी बातचीत करने 
ओर व्यापार का विकास करने के लिए ओर फर्मा की अपनी चीजों का 
प्रचार करने के लिये सुबधायं दी गई । इस सम्बन्ध में फिलिपाइन में 
मनीला नाभक स्थान में हुए अ्रन्पराष्ट्रीय मेजे और जर्मनं। के हनोंबर-मेले 
विशेय रूप से उल्लेखनीय ह। बान, दैम्बग, प्रग, अकारा, कोलंबी, मौरीशस, 
द्विनिडाड जेगी जगहों में हमारे व्यावारिक प्रतांनधियों को भी दन 
ः प्रतिदिन के प्रचार के लिए वे चीज भेजा गई जा विदेशों को भेजी जा 
सक्रताी हैं । 

इन प्रदशनियों और मेलों में भारत का माग छेना उपयोगा ही रहा। 
हज़ारों लोगों ने, विशेषकर दस्तकारी की चीज़ों, घरेलू-उद्योगों से बनी 
चीज़ों और विलास की चीज़ों में दिलचस्पी जाहिर की, ।जससे कि भारतीय 
चीजों का प्रचार हो गया | 


विदेशों में व्यापारिक व्यवस्था 
इस वर्ष पश्चिमी यूराप में सात व्यापा स्क दफ्तर काम कर रहे थ, 
जिनमें से एक लंदन में था । मध्यपूर्व, पूर्वी अफ्रीका, लंका, बर्मा, 
ओर दक्षिण-पृर्वों एशिया के दफ्तर अब भी काम कर रहे हैं | जहाँ 
हमारे व्यापारिक प्रतिनिधि नहीं हैं, वहाँ हमारे राजनीतिक ओर वाणिज्य- 
दूतों के दफतर बराबर हमारे व्यापारक हितों की देखभाल कर रहे 


हैं। 


( १०० )॥ 


इस वर्ष विदेशों में भारत के व्यापारिक प्रतिनिधियों पर ठीक तरह 
से नियन्त्रण रखने के लिए. हर जगह एक-समान तरीका अपनाया गया। 
भारतीय मिशनों के सर्वोच्च अधिकारी अब अपने-अपने ह्लेत्रो के अधीन 
आने वाली व्यापारिक संस्थाओं पर प्रशासी ओर वित्तीय मामली के बारे मे 
यूरा नियन्त्रण रखते हैं । 

भारत के वर्तमान स्वतन्त्र दर और एक संगठित भारतीय विदेश-सविस की 
स्थापना के अनुसार भारतीय विदेश-सर्विस के सभी व्यापारिक अधिकारियों को 
फिर से सेक्र री प्रथम और दितीय, व्यापारिक अटेशी, स्वापॉस्क दूत, 
आदि के नाम दिए गए हैं, जा कि साधारण कूटनीतिक परमरा के श्रतिक 
निकट हैं । 


व्यापार-संतुलन 

बदलती हुई हालतों के फलस्वरूप सन्‌ १६५४२ में आश्त ओर 
निर्यात नीति में फेरबदल करनी पड़ी । आयात नीति ता पहले ही दाल्ी 
कर दी गई थी जब विदेशों की मंडियों मे माल की कमी थी श्री* उन्हें प्राप्त 
करने में कठिनाइ होती थी और जब हर महीने भारत विदेशों को बहाँ 
से मैंगाये गए माल के मूल्य से अधिक मूल्य का साल भेजता था। हालत 
बदलने पर आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए.। दूसरी श्रोर डन चाकज्ञी के 
निर्यात पर प्रतिबन्ध ढीले कर दिए जो देश में लोगों को जरूरत को पूरा करने के 
लिए आवश्यक थीं | 

जब विश्व-कीमत॑ देश के अन्दर की वीमतों से काफी श्रधिक थीं उस समय 
जो निर्यात-कर लगाये गए थे, उनकी दर कम कर दी गई | साथ ही कन्ट्रोल 
ढीले कर दिए, गए और कोटे बढ़ा दिये गए | इन उपायों के फलस्वरूप, इस 
वर्ष के पहले चार महीनों में ३५ करोड़ रुपए. का जो व्यापार-संतुल्लन बिपरीत 
चला गया था, वह धीरे-घीरे कम होने लगा और सन्‌ १६४२ की अ्रन्तिम 
तिमाही में भारत का व्यापार-सन्तुलन उसके पक्ष में है गया | 


कब्ट्रोल-व्यवस्था का प्रभन्ध 
इस: वर्ष की पहली छुमाही में. ६१,८५१ अरजियाँ आई । इनमें से 
४६,२१३ अजियाँ ३० जून १६५२ से पहले निपठा दी गई | दूसरी छमाही में 
अजियों की संख्या घट कर ४८,६३५ रह गई । लेकिन इनमें से अधिकतर 


(आह 5) 


अजियाँ इस समय के अन्त में आई. जिसका परिणाम यह हुआ कि पहली जनवरी 
१६५३ को १०,००२ अजियों के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ था । इतनी 
ग्रजियों के इकट्ठा होने का मुख्य कारण यह था कि कई चीज़ों की आयात-नीति 
की घोषणा करने में जानबूक कर देर की गई | आयात-व्यापार-नियन्त्रण सूची 
में फेर-बदल करने के सवाल पर इस व काफी ध्यान दिया गया | इस काम के 
लिए एक विशेष अधिकारी ( आफ़िसर आन स्पेशल ड्यूटी ) की नियुक्ति की 
गई । 


व्यापार को दशा 

भारत के व्यापार की (दशा इस वर्ष मोटे तौर पर बहुत कुछ पहले जैसी ही 
रही । अमरीका ओर ब्रिटेन ने ही मुख्य रूप से उस से चीजें खरीदीं और उसे बेची । 
व के पहले ११ महीनों में अमरीका ने भारत द्वारा निर्यात किए गए कुल 
माल का १७.८६ प्रतिशत माल १६५१ में ओर श्य ५५ प्रतिशत माल १६४२ 
में मेंगाया | भारत में अमेरिका से उक्त दोनों वर्षों में क्रमशः: २३६ प्रति- 
शत और ३४ ७६ प्रतिशत माल आया | लेकिन भारत के निर्यात-व्यापार में 
ब्रिटेन का हिस्सा २६.२३ प्रतिशत से घटकर २०.२६ प्रतिशत हो गया । लेकिन 
अयात में उसका हिस्सा १७,०६ प्रतिशत से कुछ अधिक यानी १८,०४७ 
प्रतिशत तक बढ़ गया। 


ओद्योगिक उत्पादन 


कई कारणों से देश के अन्दर सन्‌ १६५४२ की दूसरी तिमाही में चीजों 
के भाव गिर गये। यह अच्छी बात हुई और इसका स्वागत किया गया | 
लेकिन सरकार को इस बात की चिन्ता थी कि कहीं कीमतें गिरने से उतपतादन को 
नुकसान न पहुँचे । इस कारण, जब कभी जरूरत पड़ी, कन्ट्रोल ढीले कर 
दिये गये। देश की विदेशी विनिमय-स्थिति के हित में आयात पर जो 
प्रतिबन्ध लगाने जरूरी हा! गये, वे इस प्रकार लगाये गये कि देश 
के उत्तादक को अपनी चीजों का उत्पादन बढ़ाने का अधिक से अधिक 
अवसर प्राप्त हो सके । देशी और बाहर से मँगाये गये दुर्लभ कच्चे माल के 
उचित बय्वारे के प्रयत्न जारी रखे गये | इस प्रकार यद्यपि सन्‌ १६४२ विशेष 
रूप से कठिन वर्ष रहा; फिर भो उत्पादन में वृद्धि हुई और विकास के नए कार्यक्रम 
शुरू किये गये | इन उपायों के फलस्वरूप श्रोद्योगिक उत्पादन का साधारण 


संकेत-चिन्ह सन्‌ १६५२ में १२८.७ हो गया, जो युद्ध के बाद के किसी भी 
साल से अधिक है। सन १६५१ में संकेत-लिन्ह १६७,० ओर १६५० में 
१०५,० था। 

इस वृद्धि की सबसे महत्वपूर्ण बात बह थी कि सन्‌ १६४७० के 'उसम्ब' 
में मासिक संकेत-चिन्ह सबसे अधिक यानी १३७.८ तक पहुँच गया और जून 
का संक्रेत-चिन्ह जो सबसे कम यानी १०१४ था, विडुगे साल के आसत 
संकेत-चिन्ह से ग्रधिक था | 


घती कपड़ा 

सूती-कपड़ा-उद्योग में उत्यादन सबसे अधिक बढ़ा। सन्‌ १६४२ में 
कुल मिलाकर ४ अरब ६० करोड़ गज कपड़ा और १ अ्रस्व ४ करोड़ पोइ 
सूत तैयार किया गया। इतना कपड़ा ओर सूत पद्दशो कसी नहीं तेधार 
किया गया था। सन्‌ १६४२ में देश में प्रति व्यक्ति *४ गज कड़ा 
मिल सकता था, जबकि सन्‌ १६५१ में ११८गज ही प्रत्त था। इस के 
फलस्वरूप कन्ट्रोल ढीले कर दिए गए ओऔर दिसम्बर १६५२ से रुई के 
अगाऊ सौदों की इजाज़त दे दी गई। कपड़े की कीमतों के गिरने से कीमतें 
पर नियन्त्रण भी धीरे घारे ढीला कर दिया गया। इस समय बह एक तिदाई 
से भी कम उत्पादन पर लागू है। वितरण के नियन्त्रण की गु जाइश श्रीर 
भी कम है। एक तरह से सन्‌ १६५३ के मध्य से काड़े के निर्यात पर कीई 
प्रतिबन्ध नहीं रहा है | 


खादी ओर करघा उद्योग 


इस वर्ष करवा उद्याग को आम तौर पर काफी सून मिलता रहा | 
सन्‌ १६५२ में हर महीने ओसतन्‌ ७२,००० गाँठ सूत मिला, जबकि सन्‌ 
१६५१ में ४८,००० गाँठ सूत इर महीने मिलता था। मिल का कपड़ा 
काफी मात्रा में मिलने के कारण करपरा उद्याग को कठिनाई का सामना 
करना पड़ा और खादी उद्योग की स्थिति तो और भी खराब हा गई । इसके 
फलस्वरूप एक सूती-कपड़ा जाँच कमेटी बनाई गईं। इसका काम इस बात 
की जाँच करना है कि सूती कपड़ा तैयार करने के निम्नलिखित भिन्‍न भिन्न 
तरीकों का आपस में क्या सम्बन्ध है और देश की आर्थिक व्यवस्था में उनका 
उचित स्थान क्या है! ये हैं--मिलें. बिजली के करवे, हथकरवे ओर खादा । 


मम 


इस कमेटी की सिफारिशों प्राप्त होने तक यह व्यवस्था की गई है कि मिले 
सन्‌ १६४१-५२ के वास्तविक उत्मादन की सिफ ६० प्रतिशत धोतियाँ 
तैयार करें । 

साथ ही करघा ओर खादी उद्योग के विकास के लिए कोष इकट्ठा 
'करने के उद्देश्य से मिल के कपड़े पर तीन पाई ( एक पेसा ) प्रति गज. के 
हिसाब से एक उप-कर लगाने के बारे में एक बिल पेश किया गया। इसके 
अलावा, खादी और घरेलू उद्योगों के उत्पादन के तरीकों में खुधार करने और 
देश-विदेश में उनकी बनी चीजों की खरीद-बिक्री की सुविधार्ये देने के बारे में 
सलाह देने के लिये एक अखिल-भारदीय करधा बोड और एक अखिल- 
भारतीय खादी और आम उद्योग बोड की स्थापना की गई । 


पटसन 


पट्सन उद्योग का एक और कठिन वर्ष व्यतीत हो गया। विदेशों में 
पट्सन के स्टाक में कमी द्ोने और यूरोप की जूट-मिलों की होड़ बढ़ जाने से, 
इस उद्योग को विदेशों में अपना माल बेचने के लिये अपनी मंडियाँ बनाये 
रखने के लिये बराबर संघर्ष करना पड़ा। सन्‌ १६४१-५२ में ओसत से 
हर महीने कुल मिलाकर ६३.३ हजार टन पट्सन निर्यात किया जाता था। 
लेकिन १६४२ के नवम्बर-दिसम्बर में यह ओसत घट कर ४२.५ हजार टन 
रह गया | ३० मार्च सन्‌ १६५४२ से कारखानों में काम करने का समय 
सप्ताह में ४८ घंटे से घटाकर ४२॥| घटे प्रति सप्ताह करना पड़ा । इसके बावजद 
भी सन्‌ १६५४२ में कुल उत्तादन ६,५२,००० टन हुआ । सन्‌ १६४६ के बाद 
इतना उत्पादन पहले कभी नहीं हुआ था| सन्‌ १६५१ में इससे ८०,००० टन 
उत्तादन कम हुआ था । 

विदेशों की मण्डियों में उद्योग की स्थिति ज्यों की त्यों बनाए रखने में 
सहायता देने के >हृ श्य से सरकार ने टाट पर नियोत-कर ७५० रुपए प्रति 
टन से घटाकर २७५ रुपये प्रति टन कर दिया ओर बोरों पर निर्यात-कर ३७० 
रुपये प्रति टन से घटाकर १७४ रुपये प्रति टन कर दिया | हाल में ही इसे और 
भी घटा दिया गया है ओर यह्द ८० रुपये प्रति टन हो गया है | मारतीय पठसन- 
मिल-एसोसियेशन ने भी विदेशों में अपने प्रचार-कार्यक्रम को तेज करने के 
लिए कदम उठाये श्रौर अमेरिका, कनाडा, और ब्रिटेन को संदूभावना-मिशन 
भेजे । क्‍ ली 


( १०४ ) 


इन कार्रवाइयों के फलस्वरूप टाट की माँग फिर बढ़ गई ओर कई 
जगह, जहाँ सती कपड़े और कागज के गैलों या बोरों का इस्तेमाल द्वॉने लगा 
था, इस वर्ष फिर टाट काम में आने लगा | लेकिन बोरों की मांग कम हा 
गई और इस वध के अन्त में निर्यात की मात्रा और कीमतें दोनों कापी कम 
हो गई । पथ्सन की चोजों का भाव गिरने से कच्चे पथ्सन के भाव पर भी 
असर पड़ा और वह घीरे-घीरे गिर रहा है | पट्सन की चोजां के नियात- 
व्यापार को ज्यों का त्यों बनाये रखने ओर उसे बढ़ाने का सवाल भविष्य के 
लिए. एक गम्भीर और महत्वपूर्ण समत्या उपस्थित कर रहा है । 


लोहा ओर इस्पात 


सन्‌ १६४२ में १,१०१,००० टन इस्पात तैयार हुआ, जबकि सन १६५१ 
में १,०७४,००० टन हुआ था । विदेशों से पहले की तरह कम इस्पात मंगाया 
गया, यद्यपि इस वर्ष पिछले वधष के १४०,००० ठन के मुकाबले को£ 
१६५,००० टन इस्पात मेँंगाया गया | अनुमान है कि हर साल २४ लाख टन 
इस्पात की जरूरत होती है ओर जो इस्पात प्राप्त होता दे, वह अश्रावश्यकता 
से बहुत कम होता है । इसके बावजुदर, बदली हुई श्राथिक-स्थितियों के 
कारण कई किस्मों के इस्पात की माँग गिर गई | इस कारण इस्पात के बितरणु 
पर लगाये गये कन्ट्राल का कुछ ढीला करना संभव हो सका | 


अमेरिका-सरकार के टेकनिकल-सहयोग-कार्यक्रम के भ्रधीन मई १६५० में 
एक समझौता हुआ जिसके अनुसार खेती के काम के लिए ३० जन १६५२ में 
खत्म होने वाले साल में भारत को ५४ हजार ठन इस्पात देने की व्यवस्था की 
गई | दिसम्बर १६४२ में दूसरे समझौते के अनुसार ३० जून १६*३ मे 
खत्म होने वाले वर्ष में इतने ही इस्पात देने की व्यवस्था और की गई । पहले 
सममोते के अर्धीन, ३६,७५० टन इस्पात के आर्डर दिये जा चुके हैं और अब 
तक कोई ७००० टन इस्पात भारत पहुँच चुका है और आशा है कि बाकी 
इस्पात जल्दी ही भारत पहुँच जाएगा । 


लोहा-उद्योग की इस व की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि १६५२ के 
स्टील कंपनीज्ञ एमल्गेमेशन आडिनेस के अधीन इण्डियन आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी लिमिटेड और बंगाल की स्टील-कारपोरेशन आ्रापस में मिल गईं। 
इस कार्रवाई का उद्देश्य सन १६५६ के अन्त तक तैयार इस्पात का 


. कक :] 


उत्पादन बढ़ा कर ६२०,००० टन और कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाकर 
४,००,००० टन कर देना है | अनुमान है कि इस पर ३५ करोड़ रुपया खचच 
होगा | टाटा आयरन एण्ड स्टील कपम्नी को नए ढंग का बनाने और 
उसका विस्तार करने के प्रबन्ध पूरे किए. जा चुके हैं। इसका लक्ष्य प्रति वर्ष 
७५०,००० टन इस्गत के उत्तादन को सन्‌ १६५६-४७ तक बढ़ा कर 
६,३१,००० टन प्रतित्र्ष कर देना है। मैसूर आयरन और स्टील वक्‍से के 
विस्तार की योजना पर भी विचार किया जा रहा है | 


इंजीनियरो-उद्योग 


इ जीनियरी-उद्योगों का उत्पादन सन्‌ १६५४२ में सन्‌ १६५१ के मुकाबले 
अच्छा रहा | बिजली के लैम्प, बिजली के ट्रांसफामर, इलैक्ट्रिक-मोदर, इन- 
सुलेटर, ग्रइंडिंग व्होल और मशीनी स्क्र जैसे उद्योगों के उद्मादन में बढ़ोतरी 
हुई । कुछ उद्योगों में तो उत्तादन लगभग सन्‌ १६५४१ के बराबर रहा। 
मुख्य रूप से मशीनी औजार, रिंग और स्पिनिंग फ्रेम, तेल से जलने वाले 
लैम्प ओर बिजली के लैम्पों का उल्लेख किया जा सकता है | दैश में कई 
चीजें पहली बार बिक्री के लिए बड़ी मात्रा में बनाई गई | इनमें 
ओ्ौद्यागिक-बाइलरों, आय्रेजिगर्स, इंटरलाक निटिंग मशीनें; कार्ड और 
गिल पिन्स; फूलोरेसेंट ट्यूब, रेडियो के हिस्स, रेडियो ग्रामोफोन के पिक-अप-हैड्स, 
मशीनों के पु और बाइसिकलों के स्पोक आदि उद्योगों की विशेष रूप से 
चर्चा की जा सकती है | 

इसके अलावा सन्‌ १६५७२ में कुछ नयी चीजों का उत्रादन शुरू 
किया गया । विभिन्न वर्तमान इंजीनियरी उद्योगों के विकास को योजनाएँ भी 
तैयार की गई और इनको लागू किया जा रहा है | इनमें ऐसी धातश्रों 
जिनमें लोहा नहीं होता, कपड़े की मशीनों , स्वंचालित गाड़ियों के हिस्सों, 
टाइपराइटरों, रेडियो, बाइसिकलों, लालटेनों ओर रेज़र-ब्लेडीं आदि की चचो 
की जा सकती है। 


रासायनिक उद्योग 


सन्‌ १६५२ के आरम्मिक काल में बहुत से रासायनिक-उद्योगों के लिये 
गंधघक की समस्या बनी रही । इस साल इसकी स्थिति संतोषजनक रही । 
सिन्द्री के खाद के कारखाने के पूरे जोग्शोर से चालू हो जाने के कारण 


( १०६ ) 


सन्‌ १६४२ में एमानियम सत्पेट ( खाद ) के उद्यादन में बड़ी बढ़ामरी 
हुई | का स्टिक साडा, तरत बलारान, “ज्ञान, गाली 3. हर ०३ या ली ध्प्था, 
साबुन, अशुरू ग्लैसरीन, का्रम्टरएप.इड, ओऔर कास्मेट्बेस / सौंदर्य 
प्रसाधनों ) का सन्‌ शहषर में संभ शहुध१ के मुकाबले काफा शआधक 
उद्यादन हुआ | 

जहाँ तक दवाओं का सम्बन्ध 2, शक तेल का उल्यादन कापा बढ़ा। 
कैफीन का उ्मादन सन्‌ हक में पह शुरू किया गया । साथ ही इस 
बप पावर-अलकोीहल का उत्यादम बराब्र ददता रहा | जहां तक शयायानिक 
चीजों का सम्बन्ध है. केल्सियम-प्बाइट, चिक्त्सोमयोशीं साबुन ओर 
बिनाका द्ूथ पेस्ट पहली बार भारत में दनाएं गए। मकरी सेल प्रोसेस से 
बेनज़ीन हेक्सा-कूलोशइड, रापन ग्रेड, और काम्टिक-सोडा बनाना श्रोर 
तीन महत्वपूर्ण वैकटीरि+ा-मारक दवाश्रों का उद्यादन इस बष शुरू किया 
गया । इसके अलावा इस बात का सफलता के साथ पता चलाया गया कि तपेदिक 
'की रोकथास की नवीनतम दवा के संश्णेपणु के किये किन तरीकों से काम 
लिया जाय | इस वष सरकार की पेनिसिलीन तैयार करने की योजना का काम 
'कूछ और अ्रगे बढ़ा । 

साथ ही कई और कायक्रमों वा काम भी इस वर्ष काफ़ी आगे बढ़ा । 
इस सम्बन्ध में कलकत्ती के पास एक कारखाने की, जिसमे हर साल तीन 
हज़ार टन कैटिसयम कारबाइड बनाया जा सकता है. ६र साल छउ५०० टन 
अमोनियम-वलोराइड तैयार बस्ने के एक कारखाने की और फासपे।रिक- ५ सिड 
और ट्रिपिल सुपर-फास्फेट तैयार व+ने के एक काम्खाने की चर्चा की जा 
सकती है । 


शीशा ओर मिट॒टी के बतेन 


यद्यपि शीशे के बास्तविक उत्पादन में सन १६५४२ में कमी हुई, किर 
भो ८ नए कारखाने खुल जाने से उत्पादन-क्षुमता मे ३०,००० ठन की बृद्धि 
हुई | एक कारखाने में ३६ श्रोस तक की खिड़कियों में लगाए. जाने वाले 
शीशे की चादर बनाने की नयी मशीन लगाई गई । इसकी उद्यादन- 
क्षमता २७००० टन है | एक दूसरे कारखाने ने बोतलें, तथा तैम्पी के काम 
आने वाला काँच का सामान बनाने की एक मशीन लगाई | इसकी 
क्षमता १०,८०० टन है । 


( १०७ ) 


धीशा-उद्योग के विकास की एक महत्वपूर्ण ब्यत यह है कि उसने 
कई तरह को चीजें तैयार करना शुरू कर दिया है | थर्मस बोतल बनाने को 
एक मशान रूगाई गई | इस से इर साल १० हज़ार दजन बोतल बताई 
जा सकती हैं । बनावटी हीरे आदि बनाने का एक कारखाना खोला जा गहा 
है | शीशे के सुनहरे मोती ओर बनावटी मोती बनाने के सुझाव को स्वीकार 
कर लिया गया हैं | थर्मामीटर और हाइपोड्मिंक सिरिउस तैयार कब्ने के 
एक कार्यक्रम के लिए ओऔद्योगिक-बत्त-बास्पोरेशन की ओर से ४ लाख 
रुपए का कज दिया गया हैं। पेनिंस्लीन रखने की शीशयाँ तैयार करने 
की एक मशीन लगाई जा रही हैं जो हर साल कुल ५०,००० शीशियाँ 
तैयार करेंगी | मिट॒टी के बर्तन आदि बनाने के १३ नए कारखाने चाल्लू 
हो गए हैं ओर इससे उत्मादन-क्रमता में २०,००० टन से अधिक की 
वृद्धि हो गई है | 


सीमेंट 
सन्‌ १६५२ में सीमेंट-उद्योग की प्रगति सनन्‍्तोषजनक रही | इस वष 
कुल उत्तादन ३५ लाख टन हुआ जबकि सन १६५४१ में ३२१ लाख वन 


हुआ था। उत्पादन की ज्ञुमता ३६ लाख टन से बढ़कर ३६ लाख ७० हजार 
टन प्रतिवर्ष हो गई | 


फरागज 


कागज-उद्योग में भी बराबर प्रगति हुई | एक कारखाना दनाया जा रहा 
है जिस में हरसाल ८ हजार टन कागज तैयार होगा | आशा है कि यह कार- 
खाना १६५२ के मध्य तक चालू हो जाएगा | आशा है कि एक दूसरे कारखाने 
के विस्तार की योजना सन्‌ १६५३ में पूरी हो जाएगी । इससे इस कारखाने 
में उत्पादन ५ हजार टन प्रतिवर्ष से बढ़कर १५ हजार टन प्र तव५७ हो जाएगा । 
तीसरे कारखाने मे कागज तैयार करने के लए एक ओर यांक्री-मशीन लगाने 
का विचार है। इम्से कई किस्म के पतले कागज बनाए जा रुद्ेगे | 
मध्यप्रदेश में अखबारी कागज तैयार करने के एक कारखाने के निर्माण का 
काम भी इस वब५ कुछ आगे बढ़ा । इस कारखाने में प्रतिवर्ष ३० दृज़ार 
टन अ्रखबारी कागज तैयार किया जा सकेगा। अनुमान है कि इन सोजनाओं 
के पूरे हो जाने पर सन्‌ १६५३ तक प्रति वर्ष १७१,४५०० ठन तक कागज श्र 


( #०थ ) 
कागज के गत्तो तैयार किए जा सकेंगे ओर सन्‌ १६४४ तक कागज श्रादि 
के उत्पादन की ज्ञमता बढ़कर १७५,००० टन तक पहुँच जाएगी । 


र्बड़ु 


नबी 


रबड़ उद्योग के अधीन इस वर्ष खराब टायरों की मसर्म्त के लिए 
काम आनेवाले सेकशनल एयर ओर स्टीम बग तैयार किए. गए । स्वेंडेट 
का उत्पादन भी किया गथा। वतमान फैक्टरी की कज्षुमता ३००,००० गज 
प्रतिवर्ष है | रेडियो तैयार करने के काम में आने वाली स्व को चीजें 
तैयार करने के लिए जरूरी कई चीजें इस वर्ष देश में पहली बार बनाई गई | 


रबड़ की कई तरह की चीज़े तैयार करने की कई नयी योजनाओं की 
इस वर्ष स्वीकृति दी गई | इस सम्बन्ध में सड़क के अलावा दूसरी जगहों 
पर काम में आने वाले ठायरों और ट्यूत्रों, टेनिस की गेंदें, चीर-फाड़ 
के काम आने बाली लचकदार चीजें, और रबड़ के होज विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । व्यापार मे मन्दी आ जाने के कारण, स्वयं-चालित गाड़ियों 
के टायरों और ट्यूबों, रबड़ के जूतों और बेक्यूअ्रम अंक होजेज जेंसी चीज़ों 
का उत्पादन कम रहा | दूसरी ओर, बाइसिकिल के ठायरें, रेलों के रबड़ के 
स्प्रिंग, सबड़ के होजों, पंखों के बेल्ट, रबड़ की "सामग्री और पं।म स्प॑ज स्व 
जेसी चीजों का उत्पादन पिछले साल से अधिक हुआ | 


सन्‌ १६५२ के अन्त में एक कारखाना खालकर व्यापार के लिये बड़े 
पेपाने पर काबन-ब्लैक का उत्मादन शुरू किया गया इस वर्ष पंखों के अच्छे 
बेल्ट और “ वी” किस्म के बेल्ट ते यार करने का काम भी शुरू किया गया । 


प्लास्टिक 


प्लास्टिक-उद्योग के सम्बन्ध में फीनोलिक-रेसिन लैमीनेटेड शीट तैयार 
करने का काम इस वर्ष शुरू किया गया । इसके अलावा कंप्रेशन मोल्डिंय 
द्वारा रेडियो-सेटों के ढांचे मी बनाए गए. । देश में इस तरीके से रेडियो 
सैठ के ढांचे तैयार करने का यह सबसे बड़ा प्रयोग है । पी० बी० सी० चढ़ाए, 
हुए लेदर-क्लाथ का उत्पादन भी शुरू किया गया कलकत्ते में पोलीथिलीन- 
फिल्में तैयार करने का एक कारखाना भी बनाया जा रहा है | 


गम 2] 


दूसरे उद्योग 


रेयन ( बनावटी रेशम ) उद्योग में सन्‌ १६४१ के मुकाबले रुनू १६५२ 
में काफी अधिक उत्मादन हुआ | इनामिल ( कांच जेंसा चिकना मुलम्मा ) 
के बतनों का उत्पादन कम हो गया | इसका मुख्य कारण यह था कि इस 
तरह की तेयार को गई चौज़ों की मांग नहीं थी। बेज्ञानिक कामों में आने वाले 
यंत्राद का उद्यादन पहले जेंता ही हुआ | परतदार-लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि 
हुई | अभी तक इसका इतना अधिक उत्पादन कभी नहीं हुआ था | 

भारत का चमड़ा पक्का करने के काम में आने वाले वनस्पाति-पदार्थों 
में आतू-भरित बनाने के उद्द श्य से मिन्‍न भिन्‍न राज्य सरकारों के साथ दृत् 
उगाने के सवाल पर बातचीत की गई । मद्रासन्‍सरकार ने बच्चों के 
लगाने के लिए दा याजनाएं स्वीकार की । आशा है इन योजनाओं से हर 
साल की ११ हजार टन छाल मिल सकेगी | आसाम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, 
बम्बई, पंजाब ओर उत्तर प्रदेश में वृक्ष उगाने के वाघ्ते उपयुक्त जमीन दूढने 
के लिये पोध-घर बनाए जा रहे हैं और छोटे पैमाने पर जमीनों पर प्रयाग किये 
जा रहे है। 


बगीचा-उद्योग 


सन्‌ १६९४२ में चाय-उद्योग को भीषण संकट का सामना करना पड़ा। 
सन्‌ १६४१ में ब्रिटेन द्वारा बड़ी मात्रा में चाय की खरीद बन्द किए जाने 
से सन्‌ १६४२ में उपभाक्ताओं ने बेरोकठोक व्यापार की स्थिति में 
अच्छी किस्म की चाय खरीदनी शुरू कर दी। चाय के भाव गिर गए । बहुत 
से बगीचों को नुकसान उठाना पड़ा और सन्‌ १६४२-४३ से १०० से अधिक 
बगीनों में काम बन्द हो गया, जिससे ६० हजार कमचारी बेकार हो गए | मई 
१६५४२ में भारत सरकार ने उद्याग को समस्याओं की जांच करने और उसकी 
कठिनाइयों का दूर करने के उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए अधिकारियों 
का एक दल नियुक्त किया । उद्पादन-कर की वसूली स्थगित की गई ओर 
दूसरी ओर आय-कर के पेशगी -मुगतान के सिलसिले में कुछ रियायतें दी गई। 
सरकार ने अनुसूचित बेंकीों ओर सर्वोच्च-सहकारी-बैँकों को कई गारंथियां 
दीं जिससे कि वे चाय के बगीचों की आधिक सहायता दे सके | 


( ₹४७ ) 


वर्ष के अ्रन्त में स्पष्ट रूप से चाय के भाव बढ़ने के आसार दिखाई देने 
लगे | दूसरे बगीचों का बन्द होने से रोकने ओर ऐसे बगीचों में किर से काम 
शुरू करने के उद्द श्य से जो बन्द हो गये थे पश्चिमी बंगाल और आसाम 
सरकारों ने न्यूनतम मजरी-कानून के अधीन कई तरह की छूट दी । 


एक नए, चाय-बिल को कानूनी रूप देंने के लिए कार्रवाई की गई | इस 
बिल का उद्दे श्य दो वर्तमान कानूनों सन्‌ १६३१८ के भारतीय चाय-नियन्त्रण- 
कानून और सन्‌ १६४६ के केन्द्रीय चाय-बोर्ड-कानून को व्यवस्थातं को मिला- 
कर एक कानून बनाना है जिससे कि बोड ओर केन्द्रीय-सरकार के थीच अधिक 
तालमेल पैदा किया जा सके और उसका काम चलाने में आ्रासानी हो सके | 


सन्‌ १६४२ में १६८६३ टन कच्च, रबड़ पैदा हुए जबकि इससे पण साहा 
१७१४८टत पैदा हुई थी। लेकिन सन्‌ १६५४२ में सन्‌ १६५१ के मुद्बगों व्वड़ 
की सपत कम हुई | सन्‌ १६५४२ में रबड़ की खपत २१,०६५ ट्स हुं; जबकि सनू 
१६४१ में २२,४२७ टन हुई था । तटकर कमोशन की सिफ्मारशो पर देश थे 
पैदा होने बाली कच्ची रबड़ की कीमतों में फेरबदल की गई और भ्रव/५२ १६५२ 
में पहली श्रेणी की प्रति १०० पॉड रबढ़ की कीमत १३८ रूए. नाश्दत दी 
गई । इसी तरह दूसरी श्रेणियों की रबड़ का कीमत भी उचत अ्रन्तर से निश्चित 
कर दी गई । सन्‌ २६५२ में रबड़ की खपत में थोड़ी कर्मी हा जाने के कारण , 
सात के अ्रन्त में पिछुगे वर्षों के मुकावले अधिक स्टाक जमा था | 

दिसम्बर सन्‌ १६५२ में सन्‌ १६४७ के रबड़ उद्यादन और बिक्री सम्बन्धी 
कानून + सशोधन करने के लिए एक बिल पेश किया गया। इसका उद्देश्य 
बो्ड ओर केन्द्रीय सरकार के काम में पहले से अधिक तालमेल पैदा करना 
था। 

यद्यपि सन्‌ १६५१-५२ को फसल में २९ हजार टन से अधिक ( थानी 
पिछने साल से ढाई हजार टन अधिक ) का+ पैदा हुई, फिर भी अप्रैल 
१६५४२ से काफी के भाव बढ़ने शुरू है गए. | इसका कारण यह था कि काफी 
पीने को आदतों के धीरे-धीरे बढ़ जाने से काफी की मांग भी बढ़ गई | [क्र 
भी काफी को कीमतें कम करने के लिए सितम्बर से कार्रबाई की गई | 


दिसम्बर सन्‌ १६४२ में, सन्‌ १६४२ के कानून में संशोधन करने के. 
लिए संसद में एक बिल पेश किया गया जिससे क्रि बोर्ड और केन्द्रीय सरकार 


( १११ ) 


के काम के बीच पहले से अ्रधिक तालमेल पैदा किया जा सके ओर बोड मेँ" 
उपभोक्ताओं के पर्याप्त प्रतिनिधि लिये जा सकें । 

निर्यात कम हो जाने से नारियल के रेशे के उद्योग भें सन्‌ १६५२ के 
मध्य से मंदी रही। इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने 
बेकार मजदूरों को न्नस्त इलाकों में दावजनिक कार्यों के द्वारा काम दैकर 
सहायता के कई कदम उठाये। इस उद्याग के मजदूरों की हालत में स्थायी 
रूप से सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने कादून द्वारा एक बोड्ड बनाने 
का विचार किया है जो उद्योग के भिन्न-भिन्न पहलुओं खोज, प्रमाणीकरण ओर 
खरीद-बिक्री के बारे में काम करेगा | 

परेलू-उद्योग 

परेलू ओर छोटे-छोटे उद्योगों के विकात को अधिक ठोस रूप से 
बढ़ावा देने के लिये इस वर्ष दो बोडों--अखिल भा-तीय दस्तकारी-बो्ड और 
अ्रखिल भारतीय खादी और ग्राम-उद्येग-बोड---की स्थापना की गई | 
इसमें से पहला बोर्ड नवम्बर १६५२ में ओर दूसरा फरवरी १६५४३ में बनाया 
गया | 


दस्तकारी-बोड का काम दस्तकारी उद्योग को समस्याओं के बारे में सरकार 
का सलाह देना, उद्योग के उद्दादन का बढ़ाना और उसमें सुधार करना और. 
भारत और विदेशों में इस उद्योग की चीजों की बिक्री को बढ़ावा देना है | 
घरेलू उद्योगों से तैयार की जाने वाली चीजों के प्रचार और उनके प्रइशन के 
लिये एक अखिल भारतीय दस्तकारी संग्रहालय बनाने का भी विचार किया 
गया है । खादी ओर घरेलू-उद्योग बोड का काम सरकार को ऐसे उपायो के बारे 
में सलाह देना है जिनसे खादी और घरेलू -उद्येगों का विक्रास ठीक तरह से और 
सही रास्ते पर हो सके और बिक्री बढ सके | सरकार का विचार मिल के बने 
कपड़े पर उपकर लगाकर, खादी-कोष तैयार करना है । इस कोष में से खादी - 
उद्योग के विकास और सुधार कार्यों के लिये अनुदान और कर्ज देकर आर्थिक: 
सद्दायता दी जायेगी | 

इन दो बोर्डों की स्थापना के बाद घरेलू-उद्योग के डाइरेक्टर के दफ्तर को 
एक अलग दफ्तर के रूप में जनवरी सन्‌ १६४३ से बंद कर दिया गया। 
आब इसे औद्योगिक सलाहकार ( रासायनिक ) के अधीन विकास शाखा” 


हे 
आह 
रॉ 
४७ 


' 


का एक अंग बना दिया गया है। यह नर्थी शाखा सभी वरह के छी2-ह्टी 
उद्योगों के लिये जिम्मेदार हागी | 

भारत सरकार घरलू-उद्योगों के विकास के लिये अधिका थक व्यवस्था 
कर रही है। मिसाल के लिये, सन्‌ १६४२-४३ में २० लाख रुयये का व्यवस्था 
की गई जबकि सन्‌ १६४१-४२ में *४ ४ लाख दर4ये की व्यवस्था को गई थी | 
दस्तकारी घरेलू उद्याग आर छोटे-छोटे उद्योगों के लिये मन १६४३-५४ 
में ? करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। खादी के विक्रास के लिये भी इननी 
ही रकम की व्यवस्था की गई है । 


उद्योग ( विकास ओर नियमन ) कानून सन्‌ १६४२ 


यह कानून सरकारी आर गैर-सरकारा उग्योगी के बीच पक खत्यधिक 
महत्व रखने वाली कड़ी दे । इस काबून के अधोत बना: गई केन्द्रीय 
ओद्योगिक सलाहकार-परिष्रद ने इस व रजिस्ट्रेशन श्रोौर लाइसेंस देने से 
सम्बन्ध रखने वाले नियमों की स्थोकृति दी । ७छ नवम्बर रन १६४२ तक 
२५६२ अर्जियां आईं | इनमें से २२०६ अर्जियाँ इस कानून के ध्धीन दन् 
की गई । नये व्यवसायों में सूती ओर ऊनी कपड़े के नौ, अिजली शोर इंजी- 
नियरी उद्योग के पंच-पांच, सीमेंट के पंच, भारी रासायनिक पदार्थों के तीन, 
वनर्स्पात तेल के १४, ओरोर चीनी के पांच ६ । 


तदकर-कर्माशन 


तब्कर-कमोशन जो जनवरी १६४२ में बनाया गया था, संरक्षित उद्योगों 
की प्रगति ओर संरक्षुणु के छिये दावों की जॉच कर्ता नहा हूं । 
इस वर्ष जिन उद्योगों का पहली वार संस्द्रणु मिला, बे इस प्रकार #- 
हाइड्रोववीनीन, मशीनों के इस्रात और जोहें के बने स्क्र, , बिजली के लेग्पों 
के पीतल के बने द्वाल्डर, जिप और बाढा विधि | बत्तीस चीजों दो संरदाण 
की मियाद बढ़ा दी गई। तट्कर कमाशन मने लोहा, इस्पात और कन्लो 
रड़ की कीमतों और स्टील कारपोरशन आफ बंगाल और इंडियन श्रायरन 
एंड स्टील कंपनी के साधारण हिस्सों ( शेयरों ) के उचित पारसपरिक-शअ्रनुपात 
के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कीं। इन दोनों कम्पनियों को कानून द्वारा मिला 
दिया गया था | 


( ११३ ) 


उद्योग धंधों को आ्िक सहायता 


ओद्योगिक वित्त-ऋरपोरेशन की स्थापना जुलाई १६४८ में हुई । 
इसका उद्द श्य भारत के उद्योगों को लम्बे ओर मध्यम समय के लिये कर्जों 
के 'रूप में आ्थिक सहायता देना है। सन्‌ १६५४२ में आशिक सहायता 
के लिये उद्योगों की कोई ८र अजियां आइ | इनमें कुल मिलाकर ११२६ 
करोड़ रुपये की मांग की गई थी। इनमें से ३३ अजियाँ, जिनमें कुल 


मिला कर ४'७८ करोड़ रुपये की आशिक सहायता मांगी गई थी, स्वीकार 
की गई | 


विदेशी सहायता 


अमरीका की कम उन्नत देशों को आर्थिक सहायता देने की योजना, 
कोलंबो-योजना, संयुक्त राष्ट्र संघ और उत्तकी विशेष एजेन्सियों के टेकनिकल 
सहायता देने के विस्तृत कार्यक्रम जैसे विदेशी सहायता कायक्रमों के अधीन 
इस वध भारतीय उद्योगों के विकास के लिये, ओद्योगिक दृष्टि से समुन्नत 
राष्ट्रों से गेकनिकल सहायता प्राप्त हुई। मिसाल के लिये, इस साल उद्योगों 
के लिये विकास-परिषदों की स्थापना, दस्तकारी को चीजों की बिक्री, ओर 
कार्बन-ब्लैक, सोडा ऐश, शीशा, प्लास्टिक, हाई-टेन्शन इन्सुलेटर आदि 
उद्योगों के विकास की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये विशेषज्ञों 
की सेवायें प्राप्त की गई । 


पू'जी विनियोग 
इस वर्ष भारत-सरकार ने ऐसे सभी उद्योगों में विदेशी पूजी लगाने 
को बढ़ावा दिया जहां पर ऐसी पू जी का लगात्ना राष्ट्रीय हिंत के लिये आवश्यक 
समझा गया | इस वर्ष कोई ४७० करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी पू'जी 
लगाने की स्वीकृति दी गईं। जिन उद्योर्गों में विदेशी पूजी लगाने की इजाजत 
दी गई, वे इस प्रकार हैं--ओऔषधियां ओर दवाएं, रबड़ के टायर और व्यू ब, 
'टाइपराइटर और बिजली का सामान | 


इसके अलावा, कुछ ऐसी योजनायें मी थीं जिनके अधीन भारतीय 
कंपनियों ने टैकनिकल जानकारी की व्यवस्था करने वाली विदेशी कंपनियों 
को रायलटी ( लाभांश ) या फीस देकर मात्न तैयार किया। सन १६४२ में 


( ११४ ) 


इस प्रकार की जो योजनाएं स्वीकार की गईं, उनमें से कुछ मकानों के इलेक्ट्रिक: 
मीटर, सैन्ट्री्यूगल-पंप, बिजली के मीटर, शाक-एउजावर, और बनावटी- 
जवाहरात के निर्माण से सम्बन्ध रखती थीं । 


भारतीयों की नोकरी की स्थिति 
औद्योगिक विकास का एक उद्देश्य यह है कि उद्योग ओर बाग्ण्य के 
क्षेत्र में भारतीयों को अधिकाधिक ऊंचे ट्रैकनिकल और प्रबंध-संब्धी पद मिले | 
इसके अनुसार सन्‌ १६४७ के बाद विदेश प्रबन्ध बाली कंतनियों में मारतीय 
कर्मचारियों के बारे में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से एक पड़ताल 
की गई | 


कोई एक हजार ऐसी फर्मो द्वारा, जहां विदेशियों का अत्यधिक निमन्त्रणु 
है, पेश की गई रिपोर्टों की जांच से पता चल्ला कि सन्‌ १६४७ में एक 
हजार रुपया या इससे अधिक वेतन वाले पदों पर ७.४ प्रतिशत भारतीय थे, 
ओर सन्‌ १६४२ में भी उनकी संख्या २५ प्रतिशत से कम हो थी। २ नू १६४७ 
में एक हजार रुपये या इससे अ्रधिक वेतन पाने वाले भारतीय कर्मचारियों की 
संख्या ४६१ और गैरभारतीयों की संख्या ५५०७ थी जबकि सन्‌ १६४२ में 
यही वेतन पाने वाले भारतीयों की संख्या २३१७ और गैर भारतीयों की संख्या 
६६६१ थी। दूसरे शब्दों में, ७५० फीसदी से अ्रधिक जगह गेरभारतीयों के हाथी 
में थीं। तीन तो से ४६६ और ५४०० से ६६६ रुपये वेतन पाने वाले लागी की 
श्रेणियों में, सन्‌ १६४७ में क्रशः ६६.१ और ५७.६ प्रतिशत भारतीय थे । 
लेकिन, सन्‌ १६५२ में यह अनुपात बढ़ कर क्रमशः ६६ आर ८५ फी सदी 
तक पहुँच गया | 


भारतीय माननिधारण संस्था 


भारतीय माननिर्धारण संस्था ने भिन्न-भिन्न ज्षेत्रों में प्रगति जारी रखी | 
वर्तमान इंजीनियरी, रासायनिक और कपड़ा सम्बन्धी शाखाओं के अ्रज्ञावा 
भवन-निर्माण शाखा का उद्घाटन किया गया और इस वर्ष श्रमाज-भंडार 
के लिये इमारत बनाने के बारे में काम शुरू किया या। भारयीय माननिर्धारण 
संस्था का सर्टिफिकेशन-माक-बिल, मार्च १६५२ में संग्॒द में पास कर दिया 
गया जिसके अनुसार संस्था की निश्चित मानदंडों के अनुसार उपजों, पदार्थों: 


( ९१४ ) 


ओर तरीकों को प्रमाणित करने के लिये कई अधिकार दिये - थे और साथ ही 
जिम्मेदारियां भी डाल दी गईं । इस कानून के अधीन नियमों के मसोदे तैयार. 
कर लिये गये हैं श्लरोर सरकार उन पर विचार कर रही है | 


सन्‌ १६४२ में १०० से अ्रधिक चीजों के प्रमाप जारी किये गये। 
ये छत के पंखों, बेटरियों, कच्चा मैगनीज, नहाने और कपड़े साफ करने का 
साबुन, ब्लीचिग पाउडर, रंग और वानिश, लुब्रिकेटिंग-तेल, सूती धागे जैसी 
महत्वपूर्ण चीजों के बारे में थे। इनको मिलाकर संस्था ने कुल ३४६ चीजों, 
के प्रमाप जारी किये। साथ ही २०० और चौजों के प्रमापों के नमूने प्रचारित 
कर दिये गये हैं या विकात की अन्तिम श्रेणी तक पहुँच ग्ये हैं। सभी राज्यों 


के औद्योगिक डाइरेक्टरों का सम्मेलन करके प्रमापों को लागू करने की कोशिश 
आर तेज कर दी गई । 


कप 


इस वर्ष साल्लाना चन्दें में कुल २श्८ लाख रुपया प्राप्त किया 
गया जबकि सन्‌ १६५१ में २.०१ लाख ओर सन्‌ १६५ में १.८७ लाख प्राप्त 
किया गया था। चन्दा देने वालों की संख्या भी बढ़ गई । सन्‌ १६४१ में इनकी: 
संख्या ७१६ थी जबकि सन्‌ १६५२५ में ७७७ हो गई । साथ ही कमेटी के. 
सदस्यों की संख्या २घ८६ से बढ़कर ३२६०२ हो गई । अनन्‍्तरांड्ट्रीय दत्र में 
संस्था ने न्यूयार्क में लाख शोर अश्रक सम्बन्धी टेकनिकल-कमेटियों की बैठकें 
करने का प्रबन्ध किया | विदेशों में जब ऐसी बातों के प्रमापीकरण के बारे में. 
बेठकें हुई जिनमें मारत को विशेष रूप से दिलचस्पी थी तो भारत ने भी इनमें. 
भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल भेजें | 

पेटेंट 

इस वर्ष सन्‌ १६११ के पेटेंट और नमूनों से सम्बन्ध रखने वाले भारतीय: 
कानून में संशोधन किया गया और इस प्रकार पेटेंट और नमूनों सम्बन्धी. 
कम्टोलर को यह अधिकार दिया गया कि वह खाद्य-पदार्था और दवाओं के. 
बारे में अधिक स्वतन्त्रता के साथ पेथ्ट के अनिवार्य लाइसेंस दे सकते हैं। 
सन्‌ १६४२ में पेट्ट प्राप्त करने के लिए पेटेंट सलाहकार-समिति के पास २४ 
चीजें आई जबकि सन्‌ १६५१ में सिफ १८ चीजें आई थी | 


तदथे समितियां 
इस बर्ष विशेष समस्याओं की जांच करने के लिए. कई विशेष समितियाँ” 


( ११६ ) 


बनाई गई | मिसाल के लिए---सूती कपड़ा उद्योग के तीनों ज्ञ त्ी के ढांचे ओर 
संगठन की जांच करने ओर इस बारे में सिफारिश करने के लिए कि भविष्य में 
इनका विकास क्रिस तरह किया जाना चाहिये, कपड़ा-सलाहकार-समिति बनाई 
गई। जिंस नियंत्रण समिति की निश्ुक्ति कन्ट्रोल की वर्तमाल प्रणाली श्रीर 
भिन्‍त-भिन्‍न काबूनों के अधीन जारी किए गए भिन्न भिन्‍न नियमों ओर अधि- 
सूचनाओं की जांच करने के लिए की गई। इनके अलावा एक शरीर समिति 
सरकार द्वारा व्यापार किये जाने के सवाल का अध्ययन कर रही है | ओ्रोषधि- 
उद्योग के विभिन्‍न पहलुओं की व्यापक जांच करने के ल्लिए एक समिति बनाई 
गई | दस्तकारी, घरेलू ओर छोटे-छोटे उद्योगों के विकास के लिए दस्तकारी 
बोड ओर खादी ओर घरेलू उद्योग बोर्ड की स्थायी संस्थाओं के रूप में 
स्थापना की गई । 


कानून-निर्माण 

सन्‌ १९४२ में सरकार को बहुत झे कानून बनाने थे। इस वर्ष १५ बिल 
वास किये गये | इनमें अ्रगाऊ-सीदा ( नियमन ) बिल शोर लोहा श्रीर इस्पात 
कम्पनी ( विलयन ) बिल महत्त्वपूर्ण हैं। 

सन्‌ १६५२ में पेश किये गये ७ बिल सदन के सामने पेश हैं । 
(नमें चाय, काफी ओर रबड़ बोर्श को फिर से संगठित करने श्रीर इन उद्योगों 
गि नियमित करने, ओद्योगिक-विकास और नियमन काबून में संशोधन करने 
प्रीर मिल के कपड़े पर उप-ऋर लगाने के बिल्ल शामिल हैं। 


उत्पादन 


उत्पादन मन्त्रालय पहली मई सन्‌ १६४२ को स्थापित हुआ था । इसका 
उद्दे श्य है कि देश भंर में शीघ्रता के साथ उद्योग फैल जाएं | अप्रैल १६४८ 
में एक प्रस्ताव पास हुआ था जो कि देश की उद्योग नीति से सम्बन्ध रखता 
था । इस मन्त्रालय का काय उस प्रस्ताव के उद्देश्यों की पूर्ति करना है । 
अतः यह इस का उत्तरदायित्व है कि यह सरकारी क्षेत्र में उद्योगों पर 
नियन्त्रण रखे तथा तत्सस्बन्धी योजनाएं, बनाए । उत्पादन के लिये नये 
कारखाने बनाने और जो बन रहे हैं उन्हें शीघ्रता से पूर करने तथा जो 
उद्यादन शुरू कर चुके है उनके अ्रधिक अच्छे प्रबन्ध के लिये मन्त्रालय सब 
प्रकार के साधन जुटाएगा । 


कोयला 


इस साल १६४६ में पास हुए आवश्यक संभरण (अस्थायी अधिकार) 
कानून के अधीन कोयले के उत्पादन, वितरण तथा मूल्य पर नियन्त्रणु 
जारी रहा | इस साल कोयले का उत्पादन ३६० लाख टन रहा । इतना 
उत्पादन पहले कभी नहीं हुआ था। सन्‌ १६५२ में ३१० लाख टन कोयले 
की निकासी हुई जब कि उससे हिछुले वर्ष २६९० लाख यन की ही हुई थी। 
सन्‌ १६५२ में कोयले का कुल निर्यात ३० लाख ग्न से कुछ अधिक: 
हुआ । इस में ८७ लाख ठन वह कोयला भी शमिल है जो कि: 
रेल द्वारा पाकिस्तान भेजा गया | इस के विपरीत १६४१ में २७ लाख टन 
निर्यात हुआ । 


इस वर्ष कोयले से सम्बन्ध रखने वाला एक कानून पास हुआ जिस का 
नाम है “कोयले की खानों की अधिरत्षा तथा सुस्त्ञा सम्बन्धी अधिनियम! ॥ 
इस कानून के अनुसार एक कोयला बोर्ड स्थापित किया गया | इस वोड का 
काय कोयले की अधिरतज्ञा तथा खानों में काम करने वालों की सुरक्षा . 
सम्बन्धी समस्याओं की सुलझकाना है। अब इस बात पर अधिक ज़ोर दिया 
जा रहा है कि धातु शोधन में काम आने वाले कोयले के बजाय घटिया 


किस्म का कोयला इस्तेमाल किया जाय क्योंकि इस प्रकार के कोयले की, 


| आर 


कमी है| इस घटिया कोयले को लोक-प्रिय बनाने के लिए बालू भरने की 
योजना पर अधिक जोर दिया जा रहा है । साथ ही कोयले को साफ करने 
के लिए शुद्धिगहों की स्थापना की जा रही है । १६६१-४२ में रेलवे की 
कोयला खानों में ११ लाख रुपए का लाभ हुआ । अनुमान है कि १६५३-४४ 
# ६३१ लाख रुपए का लाभ होगा | 


रेलवे की कोयला खानों भे फालतू मजदूर की समस्या की जांच के लिए. 
सरकार ने एक कमेटी नियुक्त को थी | तथ्यों की स्वोज करने वाली इस 
कमेटी ने जांच कर यह बतलाया है कि खानों में ५.४७०० से भी कहीं अधिक 
आदमी फालतू हैं | चू'कि यह कोयले की खानों पर भारी बोझ दे सरकार 
ने फालतू आदमियों की छुंटनी करने का निश्चय किया हें | उन को नोटिस 
के समय की मजदूरी तथा बृति ( गेच्युटी ) दे दी जाएगी | 


दक्तिणी अरकाट में प्थर खोदने की एक योजना चलाने के लिए भारत 
सरकार ने इंडियन माइनिग एंड कंस्ट्रक्शन कापनी की कुछ भारी किस्म की 
खोदने वाली मशीन लेकर मद्रास सरकार को सौंप दी हैं । 


नमक 


१६५१ में इतना नमक बनाया गया कि भारत के खर्च के लिए काफी 
था। १६५२ में नमक बनाने में उन्‍नति जारी रही और उत्पादन ७६८ लाख 
मन तक पहुँच गया | इतना उत्पादन पहले कभी न हुआ था । १६४५० और 
१६५१ में जापान को लगभग ५ लाख मन नमक का निर्यात हुआ था 
पर इस वर्ष यह बढ़ कर ६७४ लाख मन हो गया | १६५३ में ८६४०४ लाख 
: मन नमक के उत्पादन का अनुमान है । योजनानुसार तथा नियमानुकूल 
चालान से नमक के वितरण के तरीके में काफी सुधार हुआ | साथ ही 
मूल्यों में चढ़ाव उतार बहुत कम रहा ओर वे ठीक जगह पर ठहरे । इस 
के साथ ही नमक की किस्म में भी काफी सुधार हुआ | 


यह सुझाब पेश किया गया है कि मण्डी की नमक खारनों को विकसित 
'किया जाए | भारत में यही अ्रकेली सेंघे नमक की खानें हैं | इस मद पर 
'ख्च के लिए. एक करोड़ रुपया पंचवर्षीय योजना में रख लिया गया है। 
'विकास के कार्यों को हाथ में लेने से पहले यह जानना आवश्यक दे कि 
वनों में नमक कितनी गहराई तक मिलेगा। इस बात को मालूम करने के 


( 26 ) 


लिए तह तक सुराख किए जा रहे हैं | इस कार्य पर खर्च करने के लिए 
१७५ लाख रुपया सन्‌ १६५२-५३ के लिए दिया गया है | 


१६५२ में सोराष्ट्र स्थित भावनगर में नमक की खोज करने वाली एक 
केन्द्रीय अनुसन्धानशाला बनाई गई । यह काय वैज्ञानिक ओर ओद्योगिक 
अनुसन्धान परिषद की देख-रेख में हुआ। फिलहाल बम्बई में बाडला नामक 
स्थान पर एक ऐसी अनुसन्धानशाला तथा एक फामम मोजूद भी है । 


सिन्द्री उबरक फैक्टरी 


२३ करोड़ रुपए की लागत से सिन्द्री उबंस्क फेक्टरी का निर्माण कार्य पूरा 
हुआ स्वतन्त्रता के बाद यह भारत का सत्र से बड़ा सरकारी धन्धा है। यह एशिया 
का सब से बड़ा उवरक कारखाना है। इस कारखाने में उत्पादन का लक्ष्य 
एक हजार टन प्रतिदिन रखा गया था । परन्तु एक ही वर्ष में ऊद्यादन 
का औसत ६६५, टन प्रतिदिन तक पहुँच गया है । श८ फरवरी १६५४३ तक 
उत्तादन २३६,५६ ० टन और कुल निकासी १४६,७५० टन हुई, जिसका 
मूल्य ५४८ लाख रुपये था । जैसा कि स्वाभाबिक है सिन्द्री के कारखाने से 
खाद्य की समस्या के हल में बड़ी सहायता पहुँचेगी । प्रति वषे ३,३०,००० 
टन एमोनियम सहफेट का अथ है ८ लाख ७५ हजार टन अधिक खाद्यान्न की 
उपज | इस कारखाने के कारण विदेशी खाद के आयात में भी भारी कमी 
हो जायगी, जिससे विदेशी बिनिमय मेँ प्रतिवर्ष १०-१२ करोड़ रुपये की बचत 
होगी । दिसम्बर सनू १६४२ तक, खाद का मूल्य प्रति उन ३४० रुपए था 
पर अब ६४ रुपए प्रतिटन घटा कर २८५४ रुपए प्रति ठन कर दिया गया 
है। इस के अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं के पूरे हो जाने पर मूल्य और 
भी अधिक घटा दिया जायगा | यौजनायें ये हैं :--- 


१. प्रति दिन ६०० ब्न कोक बनाने के लिए. एक कोक भद॒टी यन्त्र की 
स्थापना । इस यन्त्र के बनाने के लिए. एक जर्मन फर्म को २|| करोड़ झपए का 
ठेका दे दिया गया है। इस सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ हो गया है 


२. खड़िया मिट्टी की कीचड़ को उपयोग में लाने के लिए ए. सी. सी. 
द्वारा एक सीमेंट बनाने वाले यन्त्र की स्थापना | इस यन्त्र पर लगभग शी करोड़ 
रुपया खर्च होगा और यह प्रतिदिन लगभग ६०० टन सीमेंट बनायेगा | 
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३. ऐसे यूरिया यन्त्र की स्थापना जो प्रतिदिन लगभग १०० टन यूरिया 
तैयार करेगा । इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए टेकनीकल सहयोग प्रशासन 
के साहचर्य से एक टेकनीकल कमीशन बनाया गया है। ६॥ करोड़ रुपये की 
लागत से यन्त्र की स्थापना का सिद्धान्त स्वीकार मी हो चुका है। 


सिन्द्री में ट्रेनिंग प्राप्त आदमियों की जरूरत का पूरा करने के लिए एक 
ट्रेनिंग योजना बनाई गई है जिसके अधीन उस्मेदवारों को शिक्षा दी जाएगी | 
रसायन, यन्त्र ओर बिजली इ जीनियरिंग के ग्रेजुएटों को निरीक्षण के काम की 
ट्रेनिंग दी जायगी और स्कूली शिक्षा पाये हुए लड़कों को फिटिंग, बढ़ई 
के काम, बिजली के काम, लोहार के काम आदि की ट्रेनिंग दी जायगी 
इसके अतिरिक्त एक दूसरी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है | इस 
योजना के अन्तगत उन कर्मचारियों को शिक्षा दी जाएगी जो विशेष पाठ्य- 
क्रमों दवरा अपना टेकनीकल ज्ञान या अनुभव बढ़ाना चाहते हैं। 


इस प्रकार सिन्द्री के कारखाने ने राष्ट्र की खाद्य-समस्था के लिये 
अत्यावश्यक उद्योग की ही नींव नहीं डाली बल्कि उतने ही शआरावश्यक भरी 
रासायनिक तथा संलग्न उद्योगों को भी खड़ा कर दिया है। रासायनिक 
पदार्थों तथा रासायनिक इंजानियरी की खोज का एक विशाल क्षेत्र खुल गया 
है। इस संगठन में चार विंदेशी विशेषज्ञों को अतिरिक्त जो कि थोड़े समय 
के लिए नौकर रखे गए हैं, बाकी सब हिन्दुस्तानी हैं । 


हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाना 


सिंघिया-स्टीम-नेवीगेशन कम्पनी से बातचीत करने के बाद सरकार को 
यह अधिकार प्राप्त हो गया है. कि वह विशाखापत्तनम्‌ के जहाज बनानेवाले 
कारखाने में सम्मिलित हो सक्रे तथा उस के कार्य की दख-रेख कर सके । 
तदनुसार हिन्दुस्तान शिप-यार्ड लिमिटेड, जो कि पहले एक निजी कम्पनी 
थी, २१ जनवरी १६५२ को दिल्शी में लिमिटेड कम्पनी के नाम से २जिस्टर्द 
हो गई । जुलाई १६५२ में जशज के उद्योग की टैकनिकल सहायता के लिए. 
फ्रांस की एक नाविक फर्म के साथ एक पंचसाला करार हो गया है | यह 
फर्म जहाज बनाने वाले याड के पुनर्गगन तथा विकास के विषय में सलाह 
दिया करेगा । दो फ्रांसीसी विशेषज्ञ याड को विस्तृत करने की योजनाएं 
बना रहे हैं | संयुक्त-राष्ट्रसंघ के टेक्नीकल सहायता देने वाले प्रशासन 
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ने दो जहाज-निर्माण-विशेषज्ञों की सेवाट' सरकार को सौंप दौ हैं और अकः 
सरकार उनकी सिफारिशों पर विचार कर रही है । 


सन्‌ १६५२ में तीन जहाजों (८००० डी० डब्ल्यू० टी०) का निर्माण 
पूरा हुआ। अब याड एक से ठन-भार तथा बनावठ वाले दो और जहाज 
बना रहा है | याड के पास ७००० टन वाले पाँच तथा ८००० टन वाले 
दो जहाज़ों के आर्डर और हैं| ये जहाज नई बनावट के होंगे तथा डीजल! 
इ जनों से चलने वाले होंगे। मारतीय जहाजी कम्पनियों को विशाखापत्तनम 
में तैयार किए हुए जहाज़ों को खरीदने में सहायता देने के लिए भारत 
सरकार ने यह निश्चय किया है कि भारत-तठ पर व्यापार के हेतु लिए जाने 
वाले जद्दाज़ों पर ४ प्रतिशत ब्याज की दर पर दीघ॑कालीन ऋण दिया जायगा- 
ओर समसुद्र-पार के व्यापार के लिए खरीदे जाने वाले जहाजों पर २॥ प्रतिशत- 
ब्याज की दर पर ऋण दिया जायगा । 

इसके अलावा, हिन्दुस्तान-शिप-याड लिमिटेड के लिए पंचसाला स्कीम: 
में १४ करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है । जहाज़ों के खड़े करने के स्थानों 
की संख्या बढ़ाने, विभिन्‍न कारखानों, मशीनों तथा साज-सज्जा को विस्तृत करने 
तथा इजनों और बाइलरों का निर्माण करने वाले एक कारखाने की.. 
स्थापना करने के लिए भी योजना में व्यवस्था की गई है| इस काम के लिए. 
१६५४,२-५३ में ३५ लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी ओर १६५३-५४ के. 
बजट में ६० लाख रुपए की व्यवस्था की गई है | 

शिप-याड मे २००० से ऊपर प्रवीण तथा श्रध-प्रबीण कारीगर लगे हुए: 
हैं। दो फ्रांसीसी विशेषज्ञों के अतिरिक्त समी कमचारी भारतीय हैं चाहे वेः 
टेकनिंकल काम करते हों चाहे प्रशासन सम्बन्धी | 


टेलीफोन केबिल फैक्टरी 


आजकल ड्राईकोर कागज्ञ लिपटे टेलीफोन के तारों की भारत को: 
जितनी आवश्यकता होती है वह पूरे तौर पर आयात से पूरी की जाती है।' 
डाक और तार विभाग की सालाना आवश्यकता-पूर्ति पर ही लगभग छ० 
लाख रुपए खच हो जाते हैं। इस माँग को पूरा करने के लिए. पश्चिमी: 
बंगाल में ब्दवान जिले के रूपनारायणपुर में ११५० लाख रुपए की लागत 
से एक कारखाना खड़ा किया जायगा । इस सम्बन्ध में ब्रिटेन की स्टैन्डड: 


) 


डलीफोन ऐंड केब्रिल्स लिमिटेड के साथ एक टेकतिकल सहायता करार 
किया जा चुका है। 

कारखाने तथा निवास-गर्री का निर्माण प्रारम्भ हो गया है । यन्त्र 
तथा मशीनें भी आ रही ८ । यह कारखाना प्रति वर्ष लगभग ४७० मील 
लम्बे विभिन्‍न प्रकार के केबिल बनाएगा ओर इस में दिसम्बर १६५४३ तक 
'पूरा उद्यादन होने लगेगा । कारखाने का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध हिन्दुस्तान- 
केबिल्स लिमिटेड नामक एक कम्पनी को दे दिया गया दे | 

इसी बीच ६ टेकनिकल अफसरों का एक साल की 2 निंग के लिए 
ब्रिटेन भेजा गया है। ये अफसर स्टैन्डर्ड टेलीफोन्स एएड केबिह्स लिमिटेड 
के कारखाने में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 


मशीनी ओजारों का कारखाना 

भारत की मशीनी ओोजारों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 
सरकार ने ओरलीकंस के एक स्विस फर्म के साथ अ्रप्रोेल १६४६ में टेकनिकल 
सहायता के लिए एक करार किया था | करार भे प्रतिबष ६०० तीत्र गति 
वाले खरादों, ४६० मिलिंग मशीनों तथा २४० सुराख करने बाली भारी मशीनों 
'के बनाने की योजना है | एक गरारी काटने बाला तथा दूसरा ढालने 
वाला कारखाना खड़ा किया जाएगा | इस याजना पर ल्ञागत का अनुमान 
लगभग ८.३७ करोड़ रुपया है ओर सालाना उत्मादन का मूल्य लगभग 
४ करोड़ रुपया । उलद्यादन-कार्य के १६५३ के अन्त तक शुरू हो जाने 
'की आशा है! 

११० लाख रुपए के मूल्य की मशीनें तथा यन्त्र आ रहे हैं, 
ओर उन्हें बंगलोर के निकट जलहल्ली नामक स्थान पर लगाया जा 
रहा है। मशीनों के रखने के लिए स्थान बन कर तैयार हो रहे हैं। 
प्रशासनिक दफ्तरों ओर रहने की बस्तियों के लिए योजनाएं बनाई जा 
रही हैं। 

इसी बीच १३ टेकनिकल विशेषज्ञों को नोकर रख लिया गया है। उन में 
सें चार तो आ चुके हैं [इन का काम मशीनों को उतारता और ठीक जगह 


पर रखना है। नो बिशेषज्ञ ज्यूरिख में ओरलीकंस के कारखानों में टोनिंग 
ले रहे हैं । है 
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कारखाने का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध १ मार्च १६५३ को हिंदुस्तान मशीन 
टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, को सोप दिया गया है | इस में सरकार के शेयर 
८५ प्रतिशत तथा ओरलीकंस के १५ प्रतिशत हैं। 


राष्ट्रीय ओजार कारखाना 
दिसम्बर १६४७ में एक कमेटी नियुक्त हुई थी । उसकी सिफारिशों 
के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, तथा अन्य उद्दश्यों की पूर्ति के लिए 
आवश्यक यन्त्रों के बनाने के लिए राष्ट्रीय ओजार कारखाने का पुनर्गठन 
किया जा रहा है। 


योजना-कमीशन ने इस काम के लिए. १८२ लाख रुपए की व्यवस्था 
की है। आरम्भ में ८० लाख रुपए की एक योजना की मंजूरी हो गईं है। 
इस योजना के अन्तगंत नए भवनों का निर्माण, नई मशीनों का खरीदना 
और उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण चश्मे के शीशे तथा लिनेन के नापने के 
फीते बनाना है| दूसरा नवीन कार्य जो बड़ा महत्त्वपूण है बिहलौरी पत्थर 
के प्रतिध्वनि-उत्पादक यन्त्र तैयार करना होगा । इस कार्य के लिए हाल 
में ही संयुक्त-राष्ट्रसंघ के टेकनिकल-सहायता-प्रशासन से एक विशेषज्ञ 
कारखाने में आया था | कारखाने की नींव २२ फरवरी १६४३ को रखी 
गई थी । 


यह कारखाना कलकत्ता में जादवपुर के इंजीनियरिंग एड टेकनालो- 
जिकल कालेज के निकट बनाया जाएगा। इस कारखाने के भवन-निर्मोण 
पर लगभग २८,५७४ लाख रुपया व्यय होगा । 


कारखाने में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है | सन्‌ १६४२-४३ के 
प्रारम्मिक नो महीनों में इस कारखाने ने १३.४८ लाख रुपए के मूल्य की 
वस्तुए' तैयार कीं | यह पिछले तीन वप्षों में सब से अधिक है । आशा है 
कि सारे वर्ष का उत्तादन २० लाख रुपए के मूल्य का हो जाएगा । इस वष 
का सब से महत्त्वपूर्ण का. पांच इंच वाले शआआन्तरिक ( केन्द्रगामी गति 
कोणुमापक ) यन्त्र का निर्माण करना है। इस प्रकार के सूदंम मापक यन्त्र 


का निर्माण भारत में यन्त्रनिर्माण के विकास में बड़े महत्त्व का है | 


६ १२४ ) 


पेनिसिलिन का कारखाना 
विश्व-स्थास्थ्य-संघ तथा यूनीसेफ की सहायता से एक प्रेनिसिलिन पैक्टरी 
की स्थापना हुई है| इसके लिए सरकार लगभग १३० लाख रुपए और उपयु क्त 
दोनों संस्थाएं १२ लाख डालर देँगी। यूनीसिफ ८५०,००० डालर के 
मूल्य का सामान देगा ओर विश्व-स्वास्थ्य-संत्र शैल्पिक सहायता देगा, जिसपर 
उसका लगभग ३,५४० ,००० डालर व्यय होगा | फैक्टरी का स्वासित्व तथा 
प्रशासन भारत सरकार के ह्वाथ में रहेगा | 


पूना के निकट पिंपरी नामक स्थान पर यह फैक्टरी बनाई जाएगी। 
प्रारम्भ में इस का उल्यादन प्रतिबंध ३,६०,००,००,००,००,००० बुलिट 
पेनिसिलिन होगा । बढ़ते-बढ़ते यह ६०० खरब यूनिद वक पहुँच जाएगा । 
इसी बीच एक यन्त्र की स्थापना ह्ाफकित्स इंस्टीस्यूट बम्बई में हुई है। 
यहां देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए १०,००० शीशियां प्रतिदिन 
बनाई जाएगी तथा प्रतिवर्ष १५० खरब यूनिट पेनिसिलिन तैयार होगी । 

इस फैक्टरी के लिए तीन टेकनिकल अ्रधिकारी पेनिसिलशिन टेकनो।लोजी 
की ट्रेनिंग के लिए देश के बाहर गए हुए ६। उनको ट्रेनिंग देने के लिए 
विश्व-स्वास्थ्य-संघ ने एक छात्र-ब॒त्ति दी है। अभी आठ श्रादमी और जहदी 
ही जाने वाले हैं । 


डी० डी० टी० फैक्टरी 
विश्व-स्वास्थ्य संघ तथा यूनीसेफ की सहायता से एक डी० डी० टी० 
फैक्टरी भी स्थापित हो रही है। इसके लिए. सरकार २२४५ लाख 
रुपए ओर उपयु क दोनों संस्थाएं ३.५ लाख डालर देंगी | यूनीसेफ साज- 
सज्जा का प्रबन्ध करेगा और विश्व-स्वास्थ्य-संघ ठेकनिकल सहायता देगा | 
इस फैक्टरी का प्रबन्ध सरकार एक गेर-सरकारी कम्पनी से करायेगी। सह 


१६५३ के अन्त तक उत्पादन करने लगेगी। इसकी उत्तादन-च्षमता प्रति बे 
७०० टन डी० डी० थी० की होगी | 


मकान बनाने वाली फैक्टरी 
२७ जनवरी १६५३ को हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी निजी कम्पनी 
के रूप में संगठित हुई और भारत सरकार तथा श्री बसाखासिंदह वालिनवर्ग 


( १२४ ) 


लिमिटेड बराबर के हिस्सेदार बने.। यह कम्पनी मक्रान बनाने वाले कारखानों 
के उपयोग के लिए, फोम कंकरीट की छुत बनाने वाली चादरों के उत्पादन 
के लिए, पृव-निर्मित कंकरीट के भाग तथा मवन-निर्माण के लिए. लकड़ी 
का काम बनाने के लिए स्थापित हुईं थी | 


दूसरी छोटी यूनिट नाहन फाउंड्री है | यह सरकार के स्वामित्व 
तथा नियन्त्रण में आ गयी है | यह कार्य संघ के वित्तीय एकीकरण के बाद 
हुआ है। यह फाउंड़ी पेरने के कोल्हू, गन्ने का रस उबालने की कढ़ाइयां तथा 
'शुड़ बनाने के लिए. आवश्यक अन्य वस्तुएं बनाती है | प्रतिवर्ष इसका 
उत्पादन लगभग ३,००० कोल्हू है। एक निजी लिमिटिड कम्पनी, जिसका 
नाम नाहन फाउंड़ी लिमिटेड है, २० अ्रक्टूबर ६६५४२ को स्थापित हुई थी। 
इस कम्पनी का काम फाड ड्री का प्रबन्ध करना है। 


देश में कच्चे लोहे और फोलाद की भारी कमी को देखते हुए सरकार 
ने फरवरी १६४२ में अच्छी क्षमता वाली एक विस्फोट भट्टी बनाने का 
निश्चय किया | तदनुसार अक्टूबर १६४२ में सीन अफसर विश्व बैंक तथा 
अन्य विदेशी दर्लों से इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए अमेरिका भेजे 
गए, | उनकी रिपोर्ट के अनुसार एक मिशन. कायम किया गया जो कि लोहे 
और फौलाद के एक नए कारखाने के बनाने के बारे में योजना पेश करेगा । 
जेसे ही रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी, विश्व-बेंक से आर्थिक सहायता मांगी जाएगी | 
फोलाद बनाने वाले विदेशियों से आर्थिक तथा प्रौद्येगिक सहायता मी ले ली 
जाएगी, पर उस में शर्तं यह होगी कि इस बुनियादी उद्योग का प्रबन्ध तथा 
नियन्त्रण सरकार के ह्थ में रहेगा | 


बिजली की भारी साज-सज्जा में मारत को आत्म-निर्भर बनाने के 
लिए भारत सरकार ने एक बड़े कारखाने के स्थापित करने का निश्चय किया है 
जिस में कि इस प्रकार का माल तैयार होगा | इस योजना को चलाने के लिए 
यौजना-कमीशन ने ७ करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। योजना की एक सवोग- 
धूर्ण-रिपोर्ट तैयार करने के लिए १६५३-५४ के बजट में १० लाख रुपए 
की व्यवस्था और 'की गई है। 


( १२६ ) 


तेल साफ करने वाले कारखाने 


न्यूयार्क की स्टैन्डर्ड -आयल-वेकुअम कम्पनी तथा लम्दन की बर्मा 
शैल समूह की कम्पनियों के इस सुझाव को भारत सरकार ने मंजूर कर 
लिया है कि बम्बई में ट्रम्बे द्वीप पर दो आधुनिक ढंग के तेल साफ करने 
वाले कारखाने बनाए जाएं, | न्यूयाक की काह्टेबस कम्पनी के साथ भी बातों चल 
रही है कि उस की सहायता से एक तीसरा तेल साफ़ काने वाला कारखाना 
भारत के पूर्वी समुद्र-तठ पर स्थापित्त किया जाए | 

बम्बई के दोनों कारखानों का कच्चे तेल का वाणिक उत्पादन लगभग 
३३ लाख टन होगा | इस कच्चे तेल से लगभग २६ लाख दन शुद्ध किए 
हुए पेट्रोल के पदार्थ बन सकेंगे। भारत के तीनो कारखानों से देश की लगभग 
७५-८० प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति ह जाएगी । 

आशा है स्टैन्डड-वेक्ुगम कम्पनी का कारखारा जनवरी रूनू १६५५ 
तक अपना काय प्रारम्भ कर देगा और बर्मा शेल का जनवरी १६५६ तक | 
बम्बई के दोनों कारखानों में लगभग ४३ करोड़ रुपया लगेगा | इस में 
लगभग ७ करोड़ रुपया भारतीयों का ह्वागा । 


निर्माण, मकान ओर पूर्ति 


निर्माण, मकान ओर पूर्ति मन्त्रालय मई १६४२ में बना था।य हु गैर- 
फौजी निर्माण, मकान ओर दफ्तरों के स्थानों का वितरण, निवास-स्थानों की 
व्यवस्था, स्टेशनरी छुपाना और उसकी मांग की पूर्ति करना, तथा सरकारी 
भंडार के लिए सामान खरीदना और उसे ठिकाने लगाना आदि कार्य करता 
है। यह बाइलरों ओर विस्फोटक पदार्थों सम्बन्धी तथा तेल-शोधक कारखानों 
के अतिरिक्त पेट्रोलियम सम्बन्धी काम भी करता है । इस मन्‍्त्रालय का बनाना 
यह बताता है कि सरकार भकानों की समस्या को बहुत आवश्यक समझती है | 
१६५२ से पहले इस जरूरी काम के लिए कोई मन्त्रालय न था | 


मकानों की व्यवस्था 
... मकानों की समस्‍या राष्ट्रीय महत्त्व की समस्‍या है ओर इसका सम्बन्ध शहरी 
आर देहाती सभी लोगों से है। इसलिए इस समस्या को असरदार तरीके से 


( १२७ ) 


हल करने के लिए मई १६५२ में मकानों की व्यवस्था का एक अलग विभाग 
खोला गया । पंचवर्षीय योजना में मकानों की व्यवस्था के लिए ३८४ करोड़ 
रुपया निश्चित किया गया है । 


खराब और गन्दे मकानों में रहने वालों में उन मजदूरों की हालत सबसे 
खराब है जो बड़े-बड़े शहरों में कारखानों में काम करते हैं | इसलिए सरकार 
ने ऐसे मज़दूरों के वास्ते मकान बनाने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें 
सरकार भी आथिक सहायता देगी । मज्ञदूरों के लिए मकान बनाने के लिए राज्य- 
सरकारों, मकान-निर्माण-बोर्डों, गेर-हरकारी मालिकों और औद्योगिक मजदूरों 
की सहकारी समितियों को सरकार की ओर से क्ज्े मी दिए जाएंगे ओर आर्थिक 
सहायता भी | ए#-मंजिले और कई-मंजिले एक कमरे वाले मकानों के कम से 
कम आकार निश्चित हो चुके हैं | राज्य-सरकारों द्वारा या उनके मकान-निर्माण- 
बोर्डों द्वारा शुरू की जाने वाली मज़दूर-मकान-योजनाओं के लिए स्वीकृत खचे 
का ५० प्रतिशत दिया जाएगा और बाकी खर्च की पूर्ति के लिए रुपया क़ज्ञ 
दिया जाएगा । गेर-सरकारी मालिक या मज़बदूरों की सहकारी समितियाँ यदि 
मकान बनाने का काम शुरू करेंगी तो उन्हें २५ प्रतिशत आशिक सहायता दी. 
जाएगी और ३७३ प्रतिशत क़ज्ञ दिया जाएगा। इस योजना के प्रति बहुत 
उत्साह प्रकट किया गया है, ओर यद्यपि यह १६५४२ के अन्तिम भाग में घोषित 
की गई थी, अब तक लगभग १५० योजनाओं के लिए, जिनके द्वारा लगभग 
१५ करोड़ रुपये के ख्च से लगभग ४७,३२६ परिवारों के लिए मकान बनाए 
जाएंगे, अर्जियां आ चुकी हैं । 

दूसरा विषय, जो सरकार का ध्यान खींच रहा है, गन्दे मुहल्लों को साफ 
करना है | आरम्म में, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे गन्दे मुहत्लों की 
सफाई के लिए निश्चित योजनाएं भेजें, जिससे कि इस विषय में एक निश्चित 
नीति बनाई जा सके | 

देहात में मकानों की व्यवस्था उस व्यापक विकास-योजना का एक भाग है 
जो इस समय सामूहिक योजनाओञ्रों द्वारा देश के बहुत से भागों में परी की. 
जा रही हैं। जल्दी ही इसके बारे में एक निश्चित नीति बनाई जाएगी, ऐसी 
आशा है । 


( ए्शंथ ) 


निर्माण-व्यय कम करने और देश में मिलने वाले इमारती सामान को पूरे 
'तौर से काम में लाने के लिए. इस विषय पर तथा इससे सम्बन्धित अन्य विषयों 
पर रड़की, देहरादून, तथा अन्य केन्द्रों में काफी खोज-बीन हुई है । निर्माण- 
विधि की खोज-बीन के परिणामों को इकट्ठा करने और उनका मूल्य आंकने, 
निर्माण के नियमों को एक सा रूप देने, ओर राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा 
करने के ल्लिए देश में मिलने वाले इमारती सामान को काम में लाने के लिए, 
एक राष्ट्रीय-भवन-निर्माण-संगठन बनाने का विचार हो रहा है । अगले साल 
के शुरू में सरकार सस्ते मकान बनाने के सम्बन्ध में एक प्रद्शनी करना चाइती 
है और उसके बाद इसी सम्बन्ध में एक सम्मेलन भी | इसी अवसर पर दिल्‍ली 
में अन्तर्राष्ट्रीय मकान-निर्माण ओर नगर-निर्माश-योजना संध का प्रादेशिक 
'सम्मेलन भी किया जाएगा | 


केन्द्रीय निर्माण-विभाग 


इस विभाग के कार्य की ज्ञांच कस्तूरमाई लालभाई समिति ने की थी, 
जिसकी रिपोर्ट जुलाई १६५२ में पेश की गई | इस समिति की लगभग सभी 
सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। ३ सर्क्रि और ५ डिवीज्ञन बन्द 
'किए जा चुके हैं, जिससे ११ लाख रुपये साल की बचत हुईं है । प्रशन्‍्ध की 
व्यवध्था में भी फेर-बदल हुआ है, और प्रशासनिक झाडिट व्यवस्था आरम्भ 
'करने का विचार किया जा रहा है | इस योजना के लिए ६६५३-५४ में 
३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है | 


दफ्तर कम कर देने के फलस्वरूप कर्मचारियों की छुटनी भी जरूरी हो 
'गई। सम्बन्धित व्यक्तियों की कठिनाइयों को कम करने के विचार से कर्म- 
चारियों की छुटनी अखिल भारतीय आधार पर की गई और सारे विभाग पर 
'बराबर फैला दी गई। कमी में आए कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के धन्धों 
में खपाने के प्रयत्न भी किए गए | 

१६४२-७३ में, केन्द्रीय निर्माण-विभाग ने सरकारी नौकरों और 
'विस्थापित व्यक्तियों के लिये दिल्‍ली में लगभग ७,००० मकान बनाने का 
"काम शुरू किया | इनमें से अधिकांश मकान बन कर तैयार हो गए । इसी वर्ष 
दिल्‍ली की नई बस्तियों में भ्रस्पताल, स्कूल, आग-दफ्तर, स्वास्थ्य-केन्द्र, पुलिस- 


( १२९ ) 


थाने आदि बनाने का काम भी शुरू किया गया, जो लगभग पूराहो गया। 
इसके अलावा, नई बस्तियों में पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए 
जलागार और वाटर-बक्स वनाए गए तथा नई बस्तियों और शहर के बीच और 
खुद बस्तियों के बीच आने-जाने के लिए 6ड़कों की व्यवस्था की गई | 

इसी वर्ष, विभाग ने दिल्‍ली, बम्बई, कलकत्ता, और अहमदाबाद में केन्द्रीय 
सरकार के दफ्तर, इन्कम-टेक्‍्स और सेन्‍्ट्रल एक्साइज दफ्तरों के लिए कई- 
मंजिल की इमारतें बनाने का काम भी शुरू किया | हिजली में हायर टेक्नो- 
लोजी इ स्टीस्य 2 की मुख्य इमारत काफी बन चुकी है। साथ ही, कर्मचारियों 
के लिए क्वार्टर और होस्टल आदि भी बनाए जा रहे हैं, इनमें से अधिकांश 
बन कर तैयार भी हो जाए हैं | 

कलकत्ता में टेलीफोन की स्वयंचालन-योजना के लिए कई एक्सचेंज 
बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, जिनमें दो बन कर तेयार हो गई हैं । विभाग ने 
हैदराबाद, बंगलोर ओर दिल्‍ली में बड़े-बड़े टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण 
भी किया | डाक और तार विभाग के लिए एक प्रशिक्षण-केन्द्र जबलपुर में 
बनाया जा रहा है | 

कलकत्ता में सामुद्रिक इजीनियरिंग कालेज बनाया जा रहा है, जिसके 
साथ शिक्षाथियों के लिए छात्रालय और अ्रध्यापर्को के लिए. मकान मी बनाए. 
जा रहे हैं । चित्तरंजन में टेलीफोन केविल कारखाने, पिम्परी-पूना में पेनिसिलिन 
के कारखाने, बंगलौर में मशीनी औजारों के कारखाने और नासिक में छपे- 
खाने की इमारतों का बनाना भी इसी साल शुरू किया गया । 

इसके अलावा, मंगलौर में एक नए हवाई अडुड, बागदोगड़ा, गोहारी 
ओर दमदम में हवाई अड्डों पर हवाई जहाज के चढ़ने-उतरने के स्थान, 
नागपुर, सेंटाक्र ज, बागदोगड़ा और गोह्वाटी में यात्रान्त-इमास्तों और कई 
हवाई श्रद्डों पर कर्मचारियों के रहने के लिए. मकान बनाने का काम भी शुरू 
किया गया । कुछ हवाई अड्डों पर रोशनी का प्रबन्ध भी किया गया । 

योजनाओं पर १६४२-४३ में कुल १९ करोड़ और १६४३-५४ में 
१६ करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है| यह रख-रखाव के खच से अलग है | 

पुनःसंस्थापन, टेबनोलोजी इ स्टीव्यू 2 ( दिजली ), सामुद्रिक इ जीनिय- 
रिंग कालेज ( कलकत्ता ), बाल-चिन्ता-केन्द्र ( कलकत्ता ), उच्चतम न्यायालय 


है 


३० ) 


( 


( दिल्‍ली ), तथा छापाखाना ( नासिक ) आदि से सम्बन्ध रखने वाले काम 
की पूरा करने के लिए विभाग ने इस वर्ष बहुत सा सामान खरीदा । 


भूसम्पत्ति-कार्यालय ( एस्टेट आफिस ) 


श्रन्य कई कामों के अलावा इस कार्यालय का मुख्य कार्य दफतरों के और 
रहने के स्थानों का वितरण करना है | 


इस वर्ष दिल्‍ली में दफ्तरों के लिए स्थानों की मांग अधिक रही । दिल्ली 
राज्य का विधान-मंडल बन जाने, विदेशों के कई नए राजदूतावास खुल जाने 
श्रौर केन्द्रीय सरकार का काम बढ़ जाने से स्थान की विशेष कमी हो गई 
दिल्ली में दफ्तरों के लिए ३१,३३,६७६ वर्ग फुट स्थान की मांग की गई, 
परन्तु स्थान केवल २६,१०,६५६ वर्ग फुट ही उपलब्ध था | १६४२ में रहने 
के लिए कुल ४६,१०० मकानों की मांग की गई, परन्तु उपलब्ध मकानों की 
संख्या केवल १४,०३६ ह्वी थी । 

दफ्तरों के और रहने के स्थान की कमी को दूर करने के लिए कुछ दफ्तरों 
को दिल्ली से बाहर ले जाने की सम्भावना पर विचार हो रहा है । १६४२ में, 
जयपुर हाउस, धोलपुर द्ाउस और उदयपुर हाउस भी दफ्तर बनाने के लिए 
सरकार ने अपने श्रधिक्ार में ले लिए | नई दिल्‍ली में क्रीन विक्टोरिया रोड पर 
दफ्तर के लिए एक कई-मंजिल की इमारत बनाई जा रही है । जब यह बन कर 
तैयार हो जाएगी तो दफ्तरों के लिए १.३ लाख बर्ग फुट स्थान श्रौर उपलब्ध 
'हो जाएगा | 

५० ० रुपये या इससे अधिक वेतन पाने वाले अफसरों के रहने के लिए 
उपलब्ध स्थान का प्रतिशतक ६८ ४ है| चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ 
कर, श्रन्य ऐसे अफसरों के रहने के लिए, जो ४०० रुपऐे से कम वेतन पाते हैं 
स्थान का प्रतिशतक २८.८ है ओर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रहने के 
स्थान का ३३४ 

जब पंजाब सरकार चंडीगढ़ चली जाएगी तो शिमला में दफतरों के लिए 
'ओऔर रहने के लिए अधिक स्थान उपलबध हो सकेगा । कुछ दफ्तर शिमला 
भेज कर इस फालतू स्थान का सदुपयोग किया जा सकता है और दिल्ली में 
स्थान की कमी को दूर करने के लिये इस पर विचार किया जा रहा है । 


( १३१ ) 


शक, 


१६५२ की एक मुख्य बात यह भी है कि दिल्‍ली में सरकारी इमारतों के 
किराये में परिवतन किया गया । काम में आने वाली इमारतों के क्षेत्रफल के 
अ्राधार पर नई और पुरानी इमारतों के किराये एक जगह करके सरकारी 
इमारतों के स्टेंडर्ड किराये निश्चित किये गये । इस परिवर्तन से किरायेदारों का 
किराया भी बराबर हो जाएगा ओर साथ ही अगले वर्ष से सरकारी आय में 
लगमग ३ लाख रुपया वार्षिक की बृद्धि भी हो जाएगी | 


स्टेशननी ओर छपाई विभाग 
अनुमान-समिति की सिफारिशों के अनुसार, कन्ट्रोलर आफ प्रिंटिंग ऐँड 
स्टेशनरी के दफ्तर का ओर भारत सरकार के कलकत्ता-स्थित स्टेशनरी के 
दफतर का पुनर्गठन करने ओर कर्मचारियों में कमी करने के विषय पर विचार 
करने के लिये इस वर्ष एक विभागीय समिति बनाई गई थी । इस सर्मिति की 
सभी सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं और उनमें से कुछ पूरी भी की जा 
चुकी हैं । 
नई दिल्‍ली के सरकारी प्रेस में एक स्वावलम्बी और अत्यन्त गोपनीय 
विभाग और एक नई संसदीय शाखा का खोलना तथा छुपाई के काम को 
केन्द्रित करने के लिए व्यापार एवं उद्योग मन्त्रालय ओर सूचना एवं प्रसार 
मन्त्रालय से दो छापेखानों का लेना १६५२ की सबसे मुख्य घटनायें हैं । 
साथ ही, फरवरी १६५१ में नासिक में स्थापित प्रेस को बढ़ाया जा रहा 
है | इसकी ताकत बढ़ा कर मौजूदा ताकत से तिगुनी कर दी जाएगी । प्रेस की 
इमारत और क्वार्रों का बनना शुरू हो गया है । अलीगढ़ फामस प्रेम्त के 
लिये रील्स-शेड के रूप में अतिरिक्त स्थान बनाया जा रहा है, जो लगमग 
'पूरा हो चुका है। 
यह भी निश्चय हुआ है कि शिमला और मैदान के मध्य कांगज्ञ तथा 
अन्य सामान लाने-लेजाने पर होने वाले खर्च को बचाने के लिए. शिमला के 
'सरकारी प्रेस को फरीदाबाद लें जाया जाए | 
. इसके अत्वावा; फाम्स प्रेस कलकत्ता के विस्तार, फोटो-लिथो प्रेस और 
सरकारी प्रेस, नई दिल्‍ली, के एकीकरण, यूनाइटेड प्रेस ओर शिमला प्रेस का 
(मैदान में लाकर) एकीकरण ओर नई दिल्‍ली प्रेस के लिए रहने ओर काम 
करने के वास्ते अतिरिक्त इमारतें बनाने की योजनाओं पर भी विचार हो रहा है। 


५०८. 
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छुपाई के सम्बन्ध में विशेषज्ञों को सलाह लेने के उच्द श्य से, भारत सरकार 
ने कोलम्बो योजना के अनुसार, दो वष के लिए ब्रिटिश सरकार के स्टेशनरी 
आफिस, लन्दन, के एक शिल्म-सलाइकार की सेवाएं प्राप्त की | 


पूर्ति ओर वितरण का संचालन-विभाग 


भारत सरकार, राज्य सरकारों और श्रर्घध-सरकारी संस्थाओं के लिए 
अधिकतर खरीद का काम निर्माण मकान ओर पूर्ति मंत्रालय में केन्द्रित है, 
जो खरीदने बाली संस्थाओं से काम लेता है। १६५१-४२ में इन संस्थाश्रों ने 
देश में और विदेश में जो माल खरीदा उसका कल मूल्य ३०० करोड़ रुपये था | 
अप्रैल से दिसम्बर १६४२ तक ११६.१ करोड़ रुपये की खरीद हुई, 
जबकि १६४१ में इसी अवधि में १८५.७६ करोड़ रुपये की हुई थी । अनाज 
की खरीद के अलावा, अधिकतर खरीद रेलों और रक्ता-सबाओशों तथा विभिन्‍न 
राष्ट्रीय योजनाश्रों के लिए. की गई | 

भारत में जहाँ भी कीमतें ठीक दिखाई दीं वहीं से खरीद की गई | इस 
बात का भी ध्यान रखा गया कि जो सामान खरीदा जाय वह अच्छी किस्म का 
हो । अप्रैल से अक्टूबर १६५२ तक जितने सामान का निरीक्षण किया गया 
उसका मूल्य ४६ करोड़ रुपये था, जबकि पिछुले वर्ष इसी श्रवधि में निरीक्षण 
किए जाने वाले सामान का मूल्य ६४ करोड़ रुपये था। 

घरेलू धंधों को प्रोत्साइन देने के लिए सरकार ने निश्चय किया है कि 
यदि उनकी बनी चीज श्रेष्ठता ओर माल पहुचाने की शीघ्रता आदि बातों 
में अन्य उत्पादकों की बनी चीजों के मुकाबिले की हों तो घरेलू धन्धों की चीज 
को ही तरजीह दी जाए। फौजी कम्बल बनाने के लिए. पानीपत और श्रीनगर 
'के घरेलू धंधों को आथिक सहायता भी दी गई । 


हा 


विदेशों में मंडार का सामान खरीदने के वर्तमान संगठन और प्रणाली को 
सुधारने के लिए नवम्बर १६५२ में दो प्रादेशिक समितियां बनाई गईं... एक 
लन्दत में और दूसरी वाशिगटन में | लन्दन समिति दी रिपोर्ट पर विचार 
हो रहा है । 
 अलीपुर का सरकारी परीक्षा-घर सरकारी महकमों, सामान्य व्यक्तियों 
फर्मो ओर सावंजनिक संस्थाओं के सामान की परीक्षा करता है। यह परीक्षित 
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नमूनों की उत्तमता के प्रमाणपत्र देता है, नमूनों के रूप तैयार करता है, ओर 
शिल्प-सम्बन्धी जानकारी भी देता है। अप्रैल से सितम्बर १६५२ तक ८५४१५ 
वस्तुओं के विश्लेषण और परीक्षाें की गईं ओर उनसे ३,०३,४८८ रुपया 
शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ । 

पिछुले युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन ओर अमेरिका की सरकारों ने भारत 
में जो फालतू सामान छोड़ दिया था, उसमें से बहुत कुछ ठिकाने लगा दिया 
गया है, केवल थोड़ीं सी चीजें बाकी हैं। अप्रैल १६४२ से जनवरी १६४३ 
तक कुल १्८,८र करोड़ रुपये का सामान बेचा गया। 

युद्ध की ज्षतिपूर्ति के अपने हिस्से की कुल १०,४३१ मशीनें भारत को 
जर्मनी से प्राप्त हुईं | ये मशीनें राष्ट्र के काम में अच्छी तरह से लाई जायें इस 
बात को सुनिश्चित करने के लिये एक प्राथमिकता-सूची बना ली गई है, जिसके 
अनुसार रक्षा-सेवाओं को पहला नम्बर ओर रेलों को दूसरा नम्बर दिया गया 
है | अब तक ८,६८६ मशीनें काम में ले ली गई हैं। बाकी मशीनों की परीक्षा 
के लिये ओर उनके इस्तेमाल करनेवालों का निर्देशन करने के लिये निरीक्ष॒कों 
का एक दल बनाया गया है | 


विस्फोटक पदार्थ विभाग 

इस वर्ष ऐसे बहुत से महत्त्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण किया गया जहए 
विस्फोटक पदार्थ और पेट्रोलियम रखे जाते हैं और उठाये-घरे जाते हैं । इसके 
अलावा, विस्फोटक पदार्थों के रखने और उठाने धरने के कारण हुए, विस्फोर्णो 
और दुर्घटनाओं की कई छान-बीनें की गई | 'ख' और “ग' भाग के राज्यों 
में तथा उन राज्यों में, जो भारत में मिल गये हैं ओर जिनमें विस्फोटक पदार्थों 
सम्बन्धी तथा अन्य नियम द्वाल ही में लागू हुए हैं, बहुत से गोदाम नियमों के 
अनुसार नहीं बने | इन गोदामों को ठींक ढंग का बनाने के उपाय किये जा 
रहे हैं । 

विभिन्‍न राज्यों से विस्फोटक पदार्थों के बहुत से नमूने परीक्षा के लिये और 
सम्मति के लिये प्राप्त हुए । पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 
आसाम, तिपुरा ओर मणिपुर से प्राप्त विस्फोटक पदार्था की रासायनिक 
परीक्षा विभाग की कलकत्ता-स्थित नई प्रयोगशाला में की गई । इसी बीच 


रा 


बस्बई में स्थापित होने वाली दो तेल शोधनशालाञओों में से एक की 
योजना स्वीकार कर ली गई | 


इस वर्ष खानों ओर पत्थर खोदने की जगह्दों में उड़ाने के काम के लिये 
लगभग १५ करोड़ रुपया मूल्य के बड़ी ताकत के विस्फोटफ ब्रिटेन से मंगाये 
गये | गैर-फीजी कामों के लिये विस्फोटक तेयार करने के वास्ते भारत में एक 
कारखाना खोलने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ! 


पेट्रोलियम डिवीजन 


अबादान की तेल शोधन-शाला बन्द हो जाने के कारण १६४२ में 
भारत को पेट्रोलियम की चीजें और खास तौर से हवाई जद्दाज की स्प्रिट पश्चिमी 
गोलाडं के देशों से मंगानी पड़ी । अ्रप्रोल के महीने में अमेरिका की तेल शोधन- 
शालाओओों में हड़ताल होजाने के कारण भारत में माल मंगाने में कठिनाई 
हुई | इस कठिनाई को दूर करने के लिये नागरिकों द्वारा इस्तेमाल की जानेवाली 
हवाई जहाज की स्प्रिट की खपत में १४५ मई १६५४२ से २८ दिन के लिये १५ 
प्रतिशत की कमी कर दी गई | बाद में यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया और ७८ 
प्रतिशत पिछली बकाया स्प्रिट लेने की आज्ञा दे दी गई । 


अबादान शोधनशाला बन्द होजाने के कारण पेट्रोलियम की बनी विभिन्‍न 
प्रकार की चीजों के लाने-लेजाने का खर्चा बढ गया, जिसके फलस्वरूप 
जनवरी और अगस्त १६५९ में पेट्रोलियम की चीजों की कीमत कुछ बढ़ गई, 
परन्तु दिसम्बर १६५२ से फिर गिर गई । 


केन्द्रीय बाइलस बोड 


इस व, केन्द्रीय बाइलस बोर्ड ने आधुनिक बाइलर शिल्पविज्ञान के साथ 
चलने की दृष्टि से भारतीय बाइलर नियमावली १६५४० के कई नियमों हमें 
संशोधन किया | इसके अलावा, बोर्ड ने भारतीय बाइलर नियमावली १६५० 
की उस आम आलोचना को अन्तिम रूप दे दिया है जो ब्रिटिश स्टैश्डड'स 
आफिस, लन्दन, से प्राप्त हुई थी। अब भारतीय बाइलर नियमावली १६५० 
के संशोधनों का मसविदा उसके लागू किये जाने से पहले आम आलोचना! के 
लिये प्रकाशित किया जा रहा है | बोर्ड ने उन प्रस्तावों के मसविदे पर भी 
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विचार कर लिया है जो ब्रिटेन ने अन्तराष्ट्रीय बाइलर निर्माण नियमावली के 
लिये भेजा था ! 


प्राकृतिक साधन तथा वेज्ञानिक अनुसंधान 


इस वर्ष इस मन्त्रालय का पुनर्गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप ७ जुलाई 
१६५४२ को “ सर्व श्राफ इण्डिया ” , दि जूलाजिकल ([ प्राणि-शास्त्र सम्बन्धी ) 
सर्वे आफ इण्डिया  , * दि बोटेनिकल ( वनस्पति सम्बन्धी ) सर्वे आफ 
इण्डिया, ' तथा अहमदाबाद की सूती कपड़ा उद्योगों की खोज संस्था आदि कई 
संस्थायें अन्य मन्त्रालयों से हटाकर इसमें मिला दी गईं । 


ज्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया 


सन्‌ १६५२-७३ में ज्योलोजिकल सर्वे ने आर्थिक, इंजीनियरिंग, भूगर्भ 
_ सम्बन्धी भूमि जल तथा अन्य विशेष विषयों की सर्व का काम जारी रखा | 
भूगम सम्बन्धी ब्योरेवार नक्शे तैयार करने के अलावा इस विभाग ने तेल, 
कोयला, लाइम-स्टोन, तांबा, मेंगेनीज्ञ, कच्चा लोहा, लिगनाइट, अमश्नक 
आदि के लिए महत्त्वपू्ण खोजें कीं । इसके अतिरिक्त अ्रन्डमान द्वीप समुह तथा 
उदयपुर की अश्रक खानों के ज्षेत्र में भूमिजल के लिए मूगर्भ सम्बन्धी जांच- 
पड़ताल की । मध्यमारत में बोक्साइट तथा चिकनी मिट्टी, उत्तर कनारा में धातु 
मिश्रित गंधक, तथा गोलकुएडा और इसके आस-पास फेल्सपार की खोज की 


गई । 


विभागीय अधिकारियों ओर विश्वविद्यालयों के भूगभं-शास्त्र के स्नात- 
कोत्तर विद्याथियों को ट्रनिंग देने के अ्रभिग्राय से सन्‌ १६४२-१३ में एक. 
फील्ड (बाहय ) ट्रेनिंग कैम्प संगठित किया गया । इसके अतिरिक्त नेता 
विनिमय कार्यक्रम ( लीडर एक्सचेंज प्रोग्राम ) राष्ट्रसंघीय शिक्षावृत्ति योजना 
(यू० एन० ओ० फेलोशिप स्कीम ), चतुर्थलक्यीय कार्यक्रम ( प्वाइंट 
फोर प्रोग्राम ) तथा राष्ट्रसंघ की शिल्प-सहयोग योजना के अन्तगत कई एक 
अफसरों की उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेशों में भेजा गया। अमेरिका कीः 
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इस वष खनिज उद्योगों को विभिन्‍न खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी 
दी गई । खानों के मालिकों को घटिया दर्ज के और रद्दी किस्म के कच्चे 
खनिजों को काम में लाने के बारे में सलाह दी गई । भारत के हितों की रक्षा 
के लिये और खासतौर से खनिज पदार्थों के आयात और निर्यात के बारे में 
खनिज नीति क्‍या हो, इसके लिए भी टेकनिकल सलाह दी गई । 

खानों में वैज्ञानिक ढंग से खुदाई की जाए और छीजन की मात्रा में 
कमी हो इस लिए खानों का निरीक्षण जारी रखा गया | इस वर्ष, विभिन्‍न 
ज्यों में मेंगनीज़ तथा अभ्रक की खानों और क्रोमाइट, वाल्फ्राम, खडिया 
'मिट॒टी तथा पायराइट के जखीरों का निरीक्षुण किया गया । विन्ध्य प्रदेश में 
स्थानों से हीरे निकालने के बारे में भी प्राथमिक परीक्षण किया गया | 


ब्यूरो आफ माहन्स (खान कार्यालय) 


इस ब्यूरो ने “ मिनरल कन्सेशन ” (खनिज पदाथ सम्बन्धी रियायत ) 
'तथा “ पेट्रोलियम कन्सेशन ” ( पेट्रोल सम्बन्धी रियायत ) के नियमों के 
अन्तर्गत पुनरीक्षण के लिये आये हुए आवेदनपतन्नों पर विचार किया । इसके 


साथ ही इस ब्यूरो ने मारत में खनिज पदाथ तथा तेल सम्बन्धी रियायतें 


से सम्बन्धित मामलों पर भी विचार किया | 


सन्‌ १९५२-५३ में मध्य-प्रदेश में तिरोदी खान की तथा मानसुर खान 
की घटिया दर्ज की कच्ची धातु की गवेषणा का कार्य पूरा हुआ । इसके 
अलावा जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातुशोधनशाला में मध्यप्रदेश की घटिया दर्जे 
की मेंगेनीज़ धातु की उपयोगिता के बारे में ब्यूरो द्वारा प्रयोग किये गये । 


इगण्डियन स्कूल आफ माहन्स (भारतीय खान स्कूल) 


इस स्कूल की प्रयोगशाला तथा कारखाने में पढ़ा कर तथा हाथों से काम 
करवा कर ट्रेनिंग देने का काम जारी रहा । कोयलाखानों, कारखानों तथा 
भूगभभज्ञान प्रदान करने वाले स्थानों के दौर भी किए गए । एक खान सर्वे 
कैंप भी लगाया गया | गवेषणा कार्य यथापूब जारी रहा | 


किफायत समिति की सिफारिशों के अनुसार इस स्कूल की चारों कन्षाओं 
की फीस १ जुलाई १९६५२ से एक स्तर पर ला कर १८० रुपया वार्षिक कर 


च्च्क 
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दी गईं | सरकार ने यह बात भी मान ली कि १० प्रतिशत तक योग्य शिक्षा- 
थियों को मुफ्त शिक्षा की सुविधाएं दी जाएं | 

विद्यार्थियों को खानों में मशीनों से काम करने की ट्रेनिंग देने के 
लिये स्कूल में एक यन्त्र विभाग खोलने की सम्मावना पर विचार करने 
के वास्ते सन्‌ १६५२-५३ में विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त की गई। 

खान इंजीनियरिंग के ४२ शिक्षार्थियों तथा भूगर्म विद्या के 
४ शिक्षाथियों को असोसियेटशिप के डिप्लोमा दिए गए. | खान इंजीनियरिंग के 
आठ शिक्षाथियों को खान प्रबन्धकी के योग्यता सर्टिफिकेट भी दिए गए 
श्रौर वे अ्रब वेतनभोगी रोजगार में लगे हुए हैं । 

सर्वे आफ इण्डिया 

सन्‌ १६५२-४३ में “सर्व आफ इरसिडिया'”” ने कई एक महत्त्वपूर्ण 
वैज्ञानिक तथा टेकनिकल विषयों पर अपना कार्य जारी रखा । उदाहरण र्थ 
ज्वारभाठा तथा भूकम्प विज्ञान के सम्बन्ध में खोजे की गईं । भारतीय बन्दर- 
गाहों के लिए सन्‌ १६४४ के वास्ते पहले से ही भविष्यवाणियाँ प्रकाशित 
की जा चुकी हैं ओर सन्‌ १६५४४ के लिए ज्वारभाटे की तालिकाए' तैयार 
करने का काम शुरू किया जा चुका है | पंजाब और कश्मीर में फ्रास्ट 
प्र विमीटर द्वारा गुरुत्व [ भ्रेत्रिटी ) के निरीक्षण किए गए. । अक्टूबर सन्‌ 
१६५२ में ज्वारभाटा का पता देने वाली ४२ अंगों वाली ड्डसन हेज नाम 
की एक नई सशीन लगाई गई । उस फोटो सामग्री को नया रूप देने के 
लिए जिसकी अ्रवधि खत्म हो चुकी है, गवेषणा कार्य सफलतापूर्वक चल 
रह है । 

कई एक नक्शे संकलित करने, खींचने ओर छापने के अलावा इस 
विभाग ने इस वष इन नकक्‍शों के बनाने का काम भी शुरू किया:--हिन्दी 
में ७० मील प्रति इंच पैमाने वाला भारत का राजनैतिक नक्शा, ४० मील 
प्रति इंच पैमाने का भास्त का दीवारों पर टांगने वाला नक्शा ( नया 
संस्करण ), ६७ मील प्रति द व पैमाने का मारतीय रेलों का नक्शा ( नया 
संस्करण + ओर एक स्कूली एटलस | 

साथ ही इस विभाग ने ३६ योजनाओं की सर्वे का काम भी हाथ 


में लिया । इन कामों में हाल की बाढ़ों से पीड़ित इलाके के विकास तथा 
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पुनर्निर्माण में मदद पहुचाने के लिये आसाम की कोपिल्ली घाटी की सर्वे, 
माउण्ट एवरेस्ट को ठीक-ठीक ऊ चाई मालूम करने के लिये हिमालय प्रदेश 
की सर्वे, ओर सिंचाई तथा पन-बिजली की कई योजनाओं की खसूवें भी: 
शामिल है । इसके अलावा पूर्वी-पश्चिमी बंगाल सीमा, बम्बई में तेल साफ. 
करने के ऋरखानों तथा केन्द्रीय ट्रंक्टर संस्था की “्रक्‍्टर्स गोइग योजना” 
के सम्बन्ध में सुधार के लिये पड़ती जमीन के बहुत बड़े इलाकों की सर्वे का 
काम समाप्त हो चुका है । 

विभागीय अफसरों तथा उन शिक्षाथियों के लिए. जिन्हें राज्य सरकार 
और पड़ोसी देश ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, सर्वे आफ इ डिया देहरादून में एक 
स्कूल चला रही है | सन्‌ १६४२-५३ में ११ विभागीय अफसरों, बर्मा सरकार 
के २ अफसरों, अफगान सरकार के दो अफसरों ओर राज्य सरकारों के 
२४ अफसरों ने ट्र निंग पूरी की | इस समय १६ विभागीय अफसर तथा विभिन्‍न 
राज्यों के ८ अफसर ट्रेनिंग ले रहे हैं | 


जूलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया 


प्राणि-निरीक्षण-विभाग के पुनगंठन के लिए एक योजना तैयार की जा 
रही है ओर सन्‌ १६५२-५३ में इसके लिए १ लाख रुपये की व्यवस्था की 
गई थी | 

यह विभाग भारतीय शिक्षार्थियों को अपनी प्रयोगशालाओं में प्राणि-. 
विज्ञान, प्राणि-भूगोल, मत्स्य-पालन स्था पशु-स्वभाव पर गवेषणा कार्य की 
सुविधाए' देता है। विश्वविद्यालयों के प्राणि-विज्ञान विभागों तथा भारत और 
विदेशों की अन्य संस्थाओं को जो प्राणि-शास्त्र के ज्ञान को व्यावहारिक. 
समस्याओं पर लागू करने की इच्छुक हैं, आवश्यक जानकारी दी गई | 


बोटनिकल सर्वे आफ इण्डिया 


भारतीय 5नस्पति स्व के पुनर्गटन के लिये भी एक योजना तैयार की जा 
रही है। सन्‌ १६४२-५३ में भारतीय अजायबघर के शोग्योगिक विभाग के 
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पुनरगंठन का काम जारी रहा | इसके फलस्वरूप संग्रहीत वस्तुओं में काफो सुधार 
और बृद्धि हुई | ब्राजिलियन वैक्स पाम तथा काग-बलूत के बीजों के छोटे-छोटे 
'पासल बाहर से मंगवाए गए, और उन्हें मारत में तजुर्बे के लिये बोने ओर 
'परीज्षा को लिये बांट दिया गया | इस वर्ष कई प्रकार की वनस्पतियों की जांच 
करकी पहचान की गई, ओर पोधों को बारे में कई प्रकार की खोजबीन को 
'सामग्री ओर जानकारी विभिन्‍न संस्थाओं को दी गई । 


परमाणु-शक्ति कमीशन 


सन्‌ १६५२-५३ में परमाणु-शक्ति कमीशन ने उन धातुओं की ब्योरेबार 
जांच की जिनमें यूरेनियम पाया जाता है और बिह्दार में इनके महत्त्वपूर्ण जखीरे 
'पाए गए हैं। प्राथमिक सब कार्य के पश्चात्‌ अब वहां जमीन छेद कर देखने 
(ड्रिलिंग) का कार्य तथा विस्तृत अन्वेषण हो रहा है । राजस्थान में रेडियो 
शक्ति विशिष्ट 'रेडियो-एक्टिव) खनिज पदार्थों के नए जखीरे मालूम किये 
'गए हैं | 

इसके साथ ही 'इलमिनाइट” में कितना 'मोनेजाइट' पाया जाता है, 
'इसकी जाँच की जा रही है। “इलमिनाइट” में ०.१ प्रतिशत “मोनेज्ञाइट को 
'रेडियो-मीटर” से जल्दी से बताने का एक तरीका मालूम किया गया है। 
'मोनेजाइट' की मात्रा के नियंत्रण के लिए कमीशन ने एक यन्त्र भी तैयार किया 
है | इसके अलावा, फीरोजा | वैरिल) के उत्पादन को बढ़ा दिया गया - है और 
'राजस्थान, बिहार तथा दिल्ली में इसके नये खोत पाए गए हैं। 

साथ ही, तांबे की धातु के साथ जुड़े हुए यूरेनियम को थोड़ी-थोड़ों मात्रा 
में अलग करने का एक तरीका भी निकाला गया है । इसके लिए एक 
प्रारंभिक कारखाना भी स्थापित किया जा रहा है । यूरेनियम निकालने और 
'साफ करने, कीमती मिद्टियों को एक दूसरे से अलग करने ओर चिनगारी फेंकने 
वाला एक नया फास्फोरस विकसित करने के लिये एक नया तरीका निकालने 
'का काम भी जारी है । 

कमीशन द्वारा काम में लाए जाने वाले इल्क्ट्रग सम्बन्धी अधिकांश: 
"सामान का विकास भी हो चुका है | इसके अलावा, समय को सिकंड के १ करोड़वें 
भाग तक नापने के लिए, 'सँक्रोस्कोप' यन्त्र का सफलटापूबंक निर्माण हो चुका 
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है| सेकेंड के १०० वें भाग के नापने के लिए. एक ओर यन्त्र तैयार करने का 
कार्य भी आगे बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष परमाणु गवेषणा के लिए 
२५४०,००० वोल्ट का एक 'वान डर ग्राफ जनरेटर', दस लाख वाल्ट वाला एक 
'साइकलोट्रोन' अर ५०-चेनल वाला एक 'पह्स हाइट अनालाइजर' तैयार: 
किए गए है । 

जो सामान प्राप्त किया गया है, उसमें न्यू ट्रन साधन के रूप में प्रयुक्त किये 
जाने के लिये १९ लाख वोल्ट का एक “कास्केड जेन रेटर', एक 'रेडियम-बेरिलियम- 
न्यूट्रन साधन,” तथा 'सीगबान' किस्म का एक बड़ा “बीटा-रे स्पेक्टोमीटर 
उल्लेखनीय है। 


इस वष बंबइ के टाटा इ स्टीट्यूट आफ फडामेटल रिस्च' में कई एक: 
वैज्ञानिक दल संगठित किए. गए, ओर ब्रह्माए्ड किरण, (कास्मिक-रेज) 
के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की गई | उदाहरणार्थ भूमध्य रेखा के 
प्रदेश में 'कास्मिक रेडियेशन की रासायनिक बनावट, ६०,००० फुट की, 
ऊंचाई तक ब्रह्माए्ड किरण की तीत्रता, तथा जमीन के तल से बहुत नीचे 
ब्रह्माण्ड-किरण के फेलाव पर अनुसंधान किए गए | 


परमाणु शक्ति सम्बन्धी खोज-बीन के लिए प्रमाप के अनुसार एल्लेक्ट्रोनिक: 
सामान तैयार करने के बास्ते कमीशन ने अपना एक कारखाना स्थापित कियाः 
है। यह कारखाना कई सो फील्ड सर्वे मीटर! तैयार कर चुका है। 
प्रयोगशालाओं में काम आनेवाले बड़-बड़ 'स्केलर” भी तैयार किए जा: 


न्क] 
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रहे दे | 


२४ दिसम्बर १६५४ को प्रधान मंत्री ने मोनेज़ाइट फेक्ट्री का नियमानुसार. 
उद्बाटन किया । यह फैक्ट्री प्रति वर्ष १,४००० टन मोनेज्ञाइट शुद्ध कर 
सकेगी । इससे लगभग १,४०० थन कीमती मिद्चियों के कलोशइड तथा 
कारबोनेट, और १,६०० से १,८०० टन तक “ट्र्सोडियम फास्फेंट' प्राप्त. 


होंगे। 
कमीशन ने कई कारखाने स्थापित करने का निश्चय किया है। इनमें से 


पहला 'यूरेनियम -योरियम' कारखाना है, जिसमें मोनेज़ाइट से कीमती मिट्टियों 
तथा कास्फेट तत्व अलग करने के बाद जो भाग शेष रह जायगा उसको कामः 


|. डर 


में लाने योग्य बनाने के लिये शुद्ध किया जायगा । दूसरे कारखाने में यूरेनियम 
'कौ शुद्ध करके परमाणु की शुद्धता तक लाया जाएगा | एक ओर कारखाने में 
तांबे की फेंकी जाने बाली छीलन (कचरा) के लगभग २०० टनों पर प्रति दिन 
काम किया जायगा | इस छीलन के १,००० टन प्रति दिन प्राप्त हो सकते हैं 
आर अगर इसका पूरा-पूरा प्रयोग किया जा सके तो प्रति मास लगभग ह ठन 
यूरेनियम प्राप्त द्वो सकता है | 


कमीशन ने अगले चार वर्षों में परमाशु-शक्ति के विकास के लिये एक 
थोजना तैयार की है। इस योजना में अन्य चीजों के श्रल्लावा भारत में एक 
'परमाणु-प्रति-क्रियाकारी स्थापित करने का विचार है | परमाणु-शक्ति ओर अणु- 
पदार्थ-विज्ञान के काय में लगे हुए, कर्मचारियों के स्वाध्ष्य की देख भाल के 
'लिए एक चिकित्सा तथा स्वास्थूय विभाग भी स्थापित किया जाएगा । इसके 
अतिरिक्त, परमाणु-शक्ति के विकास से विज्ञात तरीकों द्वारा प्राणि-विज्ञान क्षेत्र 
में सारभूत काये करने के लिए प्राणि-विशान विभाग भी स्थापित किया 
जाएगा | द 
वेज्ञानिक कार्य 
वेज्ञानिक कार्यों में ताल-मेल स्थापित करने के लिये सलाहकार कमेटी की 
सिफारिश के अनुसार, मैसूर के राजप्रमुख की अध्यक्षता में वन पशु संबंधी एक 
केन्द्रीय बोर्ड स्थापित किया गया है । बोर्ड के कार्यों में ये चीजें शामिल हैं-- 
कानूनी तथा अन्य तरीकों से वन पशुओं के जीवन को सुरक्षित करना, राष्ट्रीय 
'पार्कों, शरण-स्थानों तथा जीव-जन्तु बागों, का निर्माण करना, और वन- 
पशुओं की ओर लोगों का ध्यान-अकषित करना इत्यादि | बोर्ड की पहली सभा 
'नवम्बर-दिसम्बर ५२ में मैसूर में हुई थी । 
भारत की राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था और यूनेस्की के तत्वावधान में नवम्बर 
१६४२ में दिल्‍ली स्थित नेशनल फिजिकल लेबोरेट्री, में वेशानिक सिद्धान्तों ओर 
भवन-रूपण तथा भवन निर्माण में उनको लागू करने के विषय पर विचार 
करने के लिए एक विचार गोष्ठी हुई । इन विचारों में भारत, बर्मा, 
इण्डोनेशिया तथा लंका ने भाग लिया और इ ग्लैंड तथा इसराइल से 
सलाहकार भी आये | अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था, विश्व स्वास्थय संघ, एशिया तथा 
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सुदूर पूब के लिए आर्थिक कमीशन तथा अन्‍्तराष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान, संस्क्ृति- 
संगठन ने भी अपने प्रेज्ञक भेजे । भारत की राष्ट्रीय वेशानिक संस्था के 
तत्वावधान में राजपूताना के रेगिस्तान के बारे में भी एक विचार-गोष्ठी हुईं । 
पूना की राष्ट्रीय रासायनिक अनुसंधान-शाला में अगस्त सन्‌ १६४२ में मारतीय 
'प्रायद्वीप के अधशुष्क मार्गों के बारे में एक ओर विचार-गोष्ठी हुई । 


भारतीय सायेप्त कांग्रेस का ४० वां अधिवेशन जनवरी सन्‌ १६५३ में 
लखनऊ में हुआ | इसमें कई विदेशी बेज्ञानिकों ने भाग लिया। इन दिनों एक 
वैज्ञानिक प्रदर्शनी भी हुई जिसमें विभिन्‍न वैज्ञानिक कारखानों की बनी चीजें 
दिखाई गईं । 


भौतिक विज्ञान में राष्ट्रीय गवेषणा के प्रोफेसर डा० सी, वी, रामन ने 
बंगलोर की इश्डियन एकाडमी आफ साइंसिज्ञ में अपना गवेधणा कार्य जारी 
रखा | डॉ० रामन और उनके सहयोगियों ने एक्स रेडियशन्स के बारे मे' एक 
महत्त्वपर्ण खोज की, जिस से गवेषणा के नए अध्यायों का श्री गणेश हुआ 
और जिसका वेज्ञानिक महत्त्व भी बहुत बड़ा है । 
रामन रिसर्च इंस्टीचूट जो ग्रब तक निर्माण के दौर से शुजर रहा था, 
अब अच्छे सामान से सुसज्जित है। अब इसके साथ एक क्रिस्टलोग्राफिक और 
मिनरलोजिकल अ्रजायबघर भी खुल गया है | इससे गवेषणा कार्य का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत हो गया है | इस समय, इस संस्था में छः गवेषणा-शिक्षार्थी ट्रेनिंग 
पा रहे हैं । 


भारतीय विज्ञान समाचार-पत्र नामक एक पाक्षिक पत्र, जिसमें भारत के. 
वैज्ञानिक तथा टेकनिकल कार्यों के ताजा समाचार होते हैं, प्रकाशित किया गया 
है | यह पत्र भारत की वैज्ञानिक संस्थाओं के अतिरिक्त ब्रिटेन में भारतीय 
वैज्ञानिक सम्पक अधिकारी तथा डी,एस,आई,आर, (लन्दन) के सूचना विभाग 
की भी भेजा गया। 


भारत में वेज्ञानिक कार्य की प्रगति पर गौर-टेकनिकल लेख विभिन्न पतन्न- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित किये जाने के लिवे प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो को भी भेजे 
गये | इसके अतिरिक्त, भारतीय गवेषणा-कर्ताओं को, कनाडा की नवीनतम 
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बैज्ञानक प्रगति की पूरी जानकारी देने के लिए, कनाडा की वैज्ञानिक पत्रिकाओं, 
म॑ प्रकाशित लेखों के सार कई एक गवेषणा संस्थाओं की भेजे गये | 


गवेषणा-शालायें ओर वजीफ़े 


सन्‌ १६५२-४३ में लखनऊ में बीरबल साइनी इन्स्टीचूट आफ 
पेलिश्रोबाटनी का निर्माण हुआ | २ जनवरी सन्‌ १६४३ को प्रधान सनन्‍्त्री ने 
इसका उद्घाटन किया | डा० ओवे एबी होग, जिनकी सेवाए यूनेस्की द्वारा 
उपलब्ध की गई हैं, सन्‌ १६५३ में इसके डाइरेक्टर होंगे | 

बुनियादी तथा व्यावहारिक गवेषणा का जारी रखने तथा युवक वेज्ञानिकों 
को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते गवेषणा शालाये, विश्वविद्या- 
लगों की प्रयोग शालाएं और बेशानिक संस्थाएं, स्थापित करने के लिए सन्‌ 
१६५२-५३ में २२ लाख रुपये के अनुदान दिए गए । इसके अलावा हैदराबाद 
की केन्द्रीय वेश्ानिक तथा ओद्योगिक गवेषणा-शाला को भवन निर्माण के लिए. 
५ लाख रुपये का सहायक अनुदान दिया गया । 

सन्‌ १६५२-५३ में युवक वेज्ञानिकों को विभिन्‍न कामों की ट्रेनिंग देने 
के लिए इन संस्थाओं में वजीफेदिये गए:-'इश्डियन एकाडेमी आफ साईं - 
'सिस, बंगलतोर, ” ' इस्डियन एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस, 
कलकत्ता , ' बोस, इन्स्टीचूट " कलकत्ता, “ टाटा इन्स्टीचूट आफ फंडामेंटल 
रिसच ” , बम्बई, तथा “ बीरबल साहनी इन्स्टीचूट आफ पेलिओबाटनी 
लखनऊ, । 


स्वीडन की ' स्वीडिश एकाडेसी आफ इंजीनियरिंग एन्ड साइंसिज ' के: 
गवेपण केन्द्र या * टेनिंग इन्डस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन ' की प्रयोगशाला में 
चमड़ा कमाने और कमाये हुए चमड़े की टेनिंग तथा गवेषणा के लिए एक. 
भारतीय वैज्ञानिक को स्टाकहाल्म ( स्वीडन ) भेजा गया । इस शिक्षार्थी कीः 
ट्रेनिंग का खच “ स्वीडिश रिसर्च कोंसिल ” देग। । इसके अलावा वह उसे. 
रहने के लिये सजा सजाया मकान मी मुपत देगी । बर्मा शेल तथा आसाम 
आयल कम्पनियों ने प्रति वष क्रमशः ५०,००० रुपये तथा १००,००० रुपये 
उन भारतीय शिक्षार्थियों को वजीफे के रूप मेँ दिए हैं जो राष्ट्र मण्डल के देशों 
में शिक्षा पा रहे हैं। “ बर्मा शेल ” कम्पनी ने ५०,००० रुपये की एक और 
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रकम उन भारतीय शिक्षाथियों को वजीफे देने के लिए दी है, जो ब्रिटेन के 
लोहनबो कालेज में मेकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा पा रहे हैं | इन योजनाओं 
का अभिप्राय यह है कि शिक्षार्थियों को विशेष विषयों की ट्रेनिंग दी जा सके 
जित से सरकार तथा उद्योगों की आ्रावश्यकताएं पूर्ण हो सकें, सरकार द्वारा 
चलाए गए कारखाने अच्छी तरह चल सके, ओर शिक्षा टेकनिकल तथा गवे- 
घृणा सस्थाओं का सुचारु रूप से संचालन हो सके | 

इन दो योजनाओं के श्रन्तगंत ब्रिटेन तथा कनाडा में ट्रेनिंग पाने के लिए 
सन्‌ १६५२ में आठ भारतीय शिक्षार्थी चुने गए। इसके अलावा ' बर्मा शेल 
कम्पनी ? ने लोहब्ो कालेज में मेक निकल इंजीनियरिंग की टेनिंग के लिए दो 
भारतीय शिक्षाथियों को चुना | 


गवेषणा का विकास ओर उपयोग 


इस वध “ कोॉसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसच' द्वारा दिए, 
गए २५ नये आविष्कारों के पेटेन्टों के लिए प्राथनापत्र दिए गए तथा एक 
दर्जन और नए प्राथनापत्र जल्दी ही दिए जाएंगे । कुछ आविष्कारों की दूर 
दूर तक चर्चा हुई। उदाहरणाथ, तम्बाकू के कचरे से निकोटीन सह्फेट तैयार 
करने के आविष्कार के बारे में तुकों, अमेरिका तथा कूबा के देशों ने पूछ ताछु 
की | सूब-ताप चूल्हा (सोलर कुकर ) के लिए पेटेन्ट स्वीक्ष। हुआ और 
व्यापारिक स्तर पर इसे बनाने के बारे में बातचीत हो रही है । 

सन्‌ १६४२-४३ में विभिन्‍न राष्ट्रीय प्रयोगशालाश्रों द्वारा किए, गए 
आपविष्कारों का प्रवाह यों रहा :--' नैशनल केमिकेल लेबोरेटरी' १३, 'नेशनल 
मेटालर्जिकल लेबोरेटरी,' ४, सेंट्रल टेकनालाजिकल रिसर्च इंस्टीचूट,' २, 
“फ्यूल रिसर्च इंस्टीचूट' २, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी,' १, संट्रल ग्लास 
एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीचूट' २, तथा सेंट्रल लेदर रिसर्त इस्टीचूट' १, ! 
पेटेन्टों के प्रमार्ों के विषय में मशविरे के लिये अच्छी सुविधाओं और गवेषणा 
कारयकर्ताओं और आम लोगों के लिये साहित्य प्रदान करने की ओर कॉोंसिल ने 
इस वर्ष बहुत ध्यान दिया । 
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वैज्ञानिक तथा टेफनिकल बोड 


अहमदाबाद के सूती-कपड़ां उद्योग को गवेषणा संस्था की अनुसंघान- 
शालायें श्राज कल सूती कपड़ा उद्योग तथा व्यापार के कई विषयों की खोज के 
कार्य में लगी हुई हैं। सन्‌ १६५२-५३ में जिन विषयों पर खोज कार्य किए. गए 
उनमें से कुछ ये हैं, एक्स-रे का कातते, बुनते तथा साफ (फिनिश) करते समय 
सूत के रेशों और धागों की 'फैटीग' (धागे का आगे न बढ़ना) और “क्रीप' 
( धागे का इधर उधर सरक जाना ) .सूती कपड़ा उद्योग में रासायनिक शुद्धि 
करते समय घन तथा गुण का नियंत्रण आदि लम्बे समय की एक योजना के 
रूप में शुरू किया गया । इसके अतिरिक्त कार्य-मार, जाब (हल्के काम) का 
मूल्यांकन तथा रोशनी और निपुणता पर सुधरी दृष्टि के प्रभाव का अध्ययन 


भौ किया गया | 

इस वर्ष इस संस्था ने, अहमदाबाद के सूती कपड़ा उद्योग में मालिक तथा 
मज़दूरों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित कराने में सहायता दी | इस संस्था का 
दूसरा योग यह था कि इसने संस्था की सदस्य मिल्लों के प्रबन्धकों और शिल्पियों 
में काम करने के वेज्ञानिक ढंग का विस्तार किया । गुण-नियन्त्रण (क्वालिटी 
कन्ट्रोल) का विषय २४ मिलों में लागू किया गया | लगभग १५० पत्रिकाओं से 
चुन-चुन कर तैयार की गई वर्गीकृत विषयों और सूती कपड़ा सम्बन्धी लेखों के 
प्रमुख भागों की एक सूची प्रकाशित करके औद्योगिक कछेन्न की महत्त्वपूर्ण घटनायें 
उद्योगों के सामने उपस्थित की गईं । 


शिल्पियों और मिल प्रबन्धकों के साथ मिल कर टेकनोलाजी, विज्ञान, 
अर कशा सत्र, तथा मानव सम्बन्धों के विभिन्‍न विकार्सों पर सोच विचार करने के 
लिए बाकायदा मीटिंग भी होती रही। 


“यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट आफ केमिकल टेकनोलाजी” 'टेकनोलाजिकल 
लेबेरेटरी आफ दि इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी,” “विक्टोरिया जुबली टेकनिकल 
इ स्टीचूट' तथा 'ए.टीआई,आर,ए.” के सम्मिलित तत्वावधान में जून सन्‌ 
१६४२ में बम्बई में एक विचार-गोष्टी संगठित की गई। अमेरिका के बपोलो 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोल्डफिंगर की सेवा भी प्राप्त की गईं। आशा की 
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जाती है कि वे इस संस्था के रासायनिक विभाग में जुलाई सन्‌ १६५३ में 
विज़िटिंग प्रोफेसर का कार्य संभालेंगे । 

भू-मोतिक विज्ञान के केन्द्रीय बोर्ड ने एक केन्द्रीय भ-मौतिक विज्ञान-शाला 
स्थापित करने की सिफारिश की है। यह भू भौतिक विज्ञान की बुनियादी तथा 
व्यावहारिक गवेषणा के लिए उच्चकोटि की गवेषणा शाला होगी | इस संस्था 
के लिए एक योजना तैयार की जा रही है | 

. भू-भौतिक विज्ञान के केन्द्रीय बोर्ड के अधीन एक प्राचीन ज्वालामुखी- 

विज्ञान (पेलिश्रोवालकेनोलो जी) कमेटी बनाई गई है | इसका पहला कार्य संसार 
के ज्वालामुखी पवतों वाले प्रदेशों के लिए ऐसी मृगभंवर्ती तहों का पता लगाना 
. है, जिनके कारण ज्वालामुखी पैदा हो जाते हैं| दूसरा काम शिला-लेखों तथा 
ज्वालामुखी विज्ञान सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करना है। कमेटी ने भारत 
की ज्वालामुखी चट्टानों के सम्बन्ध में लिखी गई पुस्तकों की सूची तैयार कर ली 
है। इस सूची को चोटी के भूगभविज्ञानबेत्ताओं से प्राप्त व्योरे के आधार पर अब 
संशोधित किया जा रहा है | 

बोड के अधीन एक भ-गर्भ भू-जल-साधन कमेटी भी काम कर रही हे । 
इस कमेटी के काय हैं--भू-जल कितनी गद्दराई पर है इसके बारे में जानकारी 
एकत्र करना , पृथवी के मीतर तहों की बनावट और विस्तार, पानी की किस्म, 
पूर्ति न होने के कारण भू-गर्भ-जल के त्यवत साधन, कुओ्नों के जल की गहराई 
की मास प्रतिमास न्‍्यूनाधिकता के बारे में जानकारी एकत्र करना आदि । 

माच-मई १६५२ में, भारत के अन्तरिक्ष-विज्ञान विभाग के दो वैज्ञानिकों ने 
भारतीय जलपोत “इन्वेष्टीगेटर' पर समुद्री प्राणि-विज्ञान के सम्बन्ध मे महासागर 
का अध्ययन किया | इस दौरे में उन्होंने जो काम किया उसमें ये बातें शामिल 
हैं :--प्रतिदिन रेडियो-सोंड तथा बैलूनों की प्रारम्भिक उड़ाने, समुद्र की निचली 
तह पर वायु की आद्रता तथा उतार चढ़ाव, समुद्र की सतह पर पानी के खारापन, 
तापमान और घनत्व आदि की नाप तोल के लिये पानी के नमूने जमा 
करना आदि | 

इन गवेषणाओं को काम में लाने के लिए योजना कमीशन एक राष्ट्रीय 
गवेषणा विकास कारपोरेशन स्थापित करने के लिये राजी होगया है और इसकी 
योजना बनाने के लिये थोड़े से कर्मचारी नियुक्त किये जा रहे हैं। 


है 


१६५२ में दिल्‍ली की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में विशान और 
उद्योग अनुसन्धान परिषद के अधीन 'नेशनल साइंटिफिक डाक्यूमेंटेशन सेंटर 
ने अपना काम शुरू किया यूनेस्को ने परिषद को तीन विशेपज्ञ सलाहकारों की 
सेवाएँ प्रदान कीं | इस कार्य के लिये आवश्यक वेज्ञानिक तथा टेकनिकल 
कम चारी नियुक्त किए जा चुके हैं | सामान भी सब प्राप्त हो चुका है। केन्द्र के 
लिए यूनेस्की के अनुदान से जो कि १२,००० डालर है, लगभग ३,००० 
वैज्ञानिक पत्र मंगवाए गए हैं | 

साथ ही इस केन्द्र ने एक सूचना विभाग, फोओें नकल करने का एक 
विभाग तथा एक अनुवाद विभाग आदि स्थापित किए है | इन विभागों के शुरू 
होने के समय से ४०० मांगें आईं, जिनमें ३०० फोटो नकल करने या वेशानिक 
लेखों की प्रतियां लेने के लिये, ७० अनुवाद के लिए. ओर ३० पुस्तक सूचियों 
ओर वैज्ञानिक विंपयों की अन्य जानकारियों के लिये थीं। 


इस साल, विज्ञान और उद्योग अनुसंधान बोर्ड तथा विभिन्‍न खोज 
कमेटियों ने गवेपण। क्षेत्र में विकास की जांच-पह्ताल की ओर विभिन्‍न योजनाएं 
चालू करने में उद्योगों को सहायता दी | उन महत्वपूर्ण योजनाओं में जिनकी 
ओर सन्‌ १६५२-५३ में ध्यान दिया गया, एक योजना 'सिलबर आयोडाइड' 
से नकली बादल बनाकर वर्षो करने की थी। 'फ्लेश स्टीम जेनरेटर' नामक 
एक नए किस्म के स्टीव बायलर का भी निर्माण किया गया | 
खानों में तथा पथ्वीं के भीतर खुदाई का काम करने वालों की सुरक्षा और 
स्वास्थ्य के बारे में खोज करने के लिए बोर्ड ने खान अनुसन्धान कमेटी बनाने 
' की जो सिफारिश की थी, उस पर योजना कमीशन द्वारा विचार हो रहा है। 
सन्‌ १६५२-५३ में बोड ने १४ नई गवेषणा योजनायें मंजूर कीं । 
इंजीनियरिंग गवेषणा बोड के अधीन “सिविल इ जीनियरिंग' , 'एरोना- 
स्किल इ जीनियरिंग', 'मेक्रेनिकल इ जीनियरिंग', 'हैड़ालिक्स इंजीनियरिंग, 
तथा रेडियो इंजीनियरिंग” सम्बन्धी कई विशेषज्ञ समितियाँ हैं । 
सिविल इ जीनियरिंग कमेटी सस्ते मकान,, सड़कें श्रादि बनाने के बारे में 
'सुझाव तैयार कर रही है। रेडियो कमेटी ने विशेष प्रकार के बिजली तथा मशीनी 
गुर्णों वाले अल्यूमिनियम अपमिश्रण तैयार करने की योजना पर और हैडालिक्स 


है जा 


कमेटी ने तीत्र फिल्टर और नल के मीटर तैयार करने की योजना पर विचार 
किया | पवन शक्ति के विकासार्थ एक विशेष कमेटी स्थापित की गई है ओर 
इसके लिए एक गवेषणा योजना मंजूर की जा चुकी है । 


वेज्ञानिक ओर ओद्योगिक अनुसन्धान परिषद्‌ 


यह परिषद्‌ राष्ट्रीय के अनुतन्धानशालाओं द्वारा खोज कार्य कर रही है। 

सन्‌ १९५२-५३ में तीन और अनुसन्धानशालाएं, स्थापित को गई जिनके नाम 
हैं; - 'सेंट्ल रोड रिसच इस्टीच्यूट', दिल्‍ली, सेंट्रल एलबट्रो-केमिकल 

रिसर्च इ'स्टीव्यू2' कराइकुड़ी, ओर “लेदर रिसच इ स्टीच्यूट , मद्रास । इनका 
उदघाटन क्रमशः १६ जुलाई १६५२ और १४ तथा १५ जनवरी सन्‌ १६+*३ 
को हुआ | अब केवल एक प्रयोगशाला अपूर्ण है, और वह है रुड़की की 
सेंट्ल बिल्डिंग रिसर्च इ स्टीच्यूट' । परिषद्‌ ने सेंट्रल साल्ट रितच स्टशन 
के स्थापनार्थ सौराष्ट्र सरकार से भावनगर के “राज होब्ला का मवन प्राप्ट 
कर लिया है | कै. 

इस वर्ष पूना की 'नेशनल केमिक्रल लेबो रेटरों आफ इंडिया! ने महत्त्व- 
पूर्ण विषयों पर कार्य किया। अन्य कार्यों के अतिरिक्त ये कार्य किए गए- 
चमड़े और खालों से सरेस बनाना, तम्बाकू के कचरे से निकोटीन सहफेट तैयार 
करना, गन्धक का सायक्रो-बायलोजिकल उत्मादन ओर प्राकृतिक रूड़ का 
क्लोरिनेशन तथा काजू के छिलके के द्रव से इमैमल तैयार करना, चमड़े तथ॥ 
फर्श की पालिश तैयार करने के लिए गन्ने की कच्ची गाद को शुद्ध करना, 
कारबन कागज बनाना आदि | 

मैसूर के केन्द्रीय फूड टेकनोलाजिकल इ स्टीच्यूट” में जिन मुख्य विषयों 
पर खोज की गई उनमें कुछ ये हैंः--- बनावटी चावल, तथा माल्टिड दूध 
पाऊढर तैयार करना, उत्तम प्रकार के निशास्ते तथा नशा न करने वाली शराब 
बनाना, और फलों तथा सब्जियों को डिब्बों में सुरक्षित रखना आदि। सस्ते 
पर पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी तैयार किए. गए. और अब पोषण की दृष्टि से 
उनकी जाँच की जा रही है । 

सोना तथा अन्य बहुमूल्य घातुओं को महसूल की चोरी करके देश से बाहर 


का 


( १४० ) 


ले जाने और लाने वालों को पकड़ने के लिए दिल्‍ली की नेशनल फिजिकल 
लेबोरेटरी' ने एक दस्ती 'एम्टी स्मगलिंग वैदरी' तैयार की | 

अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त सूय की शक्ति को खाना पकाने के काम में 
लाने के लिए गर्म हवा वाला एक इ जन तैयार किया गया | 

सन्‌ १६३२-५३ में जिन अनुसंधान-शालाओं में महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए 
वे हैं-- नेशनल मेटालजिकल लेबोरेटरी', जमशेदपुर, 'सेंट्रल ड्रण रिसच 
इ स्टीच्यूट' लखनऊ, ४पेंट्रल लेदर रिसिच इस्टीच्यूट' मद्रास, 'फ्यूश्ल 
रिसिच इंस्टीच्यूट' डिगवाडीह, 'सेट्रल ग्लास एन्ड सिरेमिक रिसचच इंस्टीच्यूट' 
जादवपुर, कलकत्ता, सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इस्टीच्यूट' रुड़की ओर 
सेंट्रल रोड रिसच इ्टीच्यूट' दिल्‍्ली। 


कराइकुडी में 'सेंट्रल एलेक्ट्रो केमिकल रिसर्च इ स्टीच्यूट” का भवन तैयार 
हो चुका है। बहुत कुछ सामान भी प्राप्त किया जा चुका है | 

२६ गवेषणा विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के अनुसार परिपद ने 
विश्वविद्यालयों तया गवेषणा-संस्थाओं को बुनियादी तथा व्यावहारिक गवेषणा 
संस्थाओं को बुनियादी तथा व्यावहारिक गवेषणा के लिए. अनुदान दिए | इस 
समय ऐसी १०० से ज्यादा स्कीमों पर अमल किया जा रहा है| 

परिषद की शासन समिति ने २० माच १६५४२ की मीटिंग में एक कमेटी 
नियुक्त की। यह कमेटी मारत के विभिन्‍न भागों में रिहायश की न्यूनतम 
आवश्यकताओं तथा रिहायश के सम्पूर्ण विंपयों के वेशानिक अध्ययन के लिए 
बनाई गई | इस कमेटी की अर तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है | 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क 


भारत इय्सरनेशनल कोसिल आफ साइ टिफिक यूनियन्स ' तथा ११ 
अन्य वेज्ञानिक संघों का सदस्य है। इन संस्थाओं द्वारा भेजा गया साहित्य 
गवेषणाशालाओं और विश्व-विद्यालयों की प्रयोगशालाओं के लिए बहुत 
काम की चीज प्रमाणित हुआ, क्योंकि यह उन्हें नवीनतम वेज्ञानिक प्रवृत्तियों 
के सम्पर्क में रखता है| 


६ 8३ 5] 


इस वर भारत अन्‍्तरोष्ट्रीय लेख्य प्रमाण ( डाक्यूमेटेशन ) संघ तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय गणित संघ में शामिल हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय लेख्य प्रमाण संघ के 
कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय लेख्य प्रमाण केन्द्र ही मारत में राष्ट्रीय संगठन के 

रूप में काम करेगा | दो और राष्ट्रीय कमेटियां स्थापित की गई हैं, जिनमें से 

एक अन्तर्राष्ट्रीय गणित संघ के लिए और दूसरी पत्तियों की सक्षाथ अ्रन्तरोष्ट्रीय 
कमिशन के लिए है | 

भारतीय वैज्ञानिकों का कार्य सराह्य गया है और उनमें से बहुत से 
वेज्ञानिक अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संधघों के अधीन विभिन्‍न संगठनों में नियुक्त 
किये गए हैं | इस प्रकार, विभिन्‍न वैज्ञानिक संगठनों में भारत के विचार्रों का 
प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से हो रहा है। 

कई एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मारतीय वैज्ञानिकों 
के प्रतिनिधि मएडल भेजे गए | ऐसे सम्मेलनों में माग लेने से, भारतीय 
वेज्ञानिकों द्वारा शुरू किये गये विशेष प्रकार के टेकनिकल कार्यों को प्रोत्साहन 
मिलता है। ऐसे संस्गों से उन्हें विशेष विषयों पर विदेशों में किए. गए आधु- 
निकतम विकास कार्यों के बारे में पूरी-पूरी जानकारी मिली | 

ब्रिटेन में भारतीय वैज्ञानिक सम्पक अधिकारी ने हमारी गवेषणा-शालाओओं, 
वेज्ञानिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के लिए. आवश्यक विज्ञान तथा 
टेक्निकल विषयों की जानकारी ब्रिटेन तथा अन्य यंरोपीय देशों से प्राप्त करने 
का काम जारी रखा | इस तरह की जानकारी प्रायः साधारण तौर से प्राप्त नहीं 
की जा सक्रती। इसमें अनुवाद, गवेषणा-पत्रों ओर वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाओं 
तथा इन पत्रों में दिए गए उन लेखों के अनुवादों को सूचियाँ सम्मिलित हैं 
जो भारत के काम के होते हैं | इसके अतिरिक्त वह ऐसे नये टेकनिकल प्रकाशन 
भी भेजता है जिनकी सारे मारतीय संगठनों को जरूरत होती है। इसके अ्रलावा 
वैज्ञानिक सम्पर्क अधिकारी उन वैज्ञानिकों से भेंट करने तथा उनके बारे में 
सूचना देने का कार्य मी करता है, जिन्हें भारत में किसी ओहदे पर लगाने. 
का विचार होता है | 

अकाशन 

सन्‌ १६४२-५३ में भारत का घन अथात्‌ ''वेल्थ आफ इस्डिया” ( भारत 

के आशिक उतलादनों तथा औद्योगिक साधनों का कोश ) नामक पुस्तक की 


( १५२ ) 


तीसरी जिल्द का तींवरा भाग प्रकाशित किया गया | इसके अतिरिक्त 'नेशनल 


रजिस्टर आफ साइटिफिक एन्‍्ड टेकनिकल परसोनेल” नामक पुस्तक की 
तीसरी जिल्द का पहला भाग भी प्रकाशित किया गया। क्‍ 

इस वर्ष के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों में से कुछ ये हैं-- 'इ डेक्स ट 
ज्यूथीज फ्लोरा', 'फैट्स एन्ड श्राइल्ज रिव्यू- १६४६,” “फौटस एन्ड 
आइल्ज रिय, १६४०, तथा “वेल्थ आफ इण्डिया” कच्चा माल-जिह॒द 
३ | इसके अतिरिक्त गेहूं तथा गेहूँ से तैयार को गई वस्तुओं के मनुष्यों के 
योग्य आहारों के विषय की रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई । 

इसके अतिरिक्त विभिन्‍न राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं के बारे मेंकई पुस्तिकाएं, 
वैज्ञानिक ओर श्रौद्योगिक परिषद समाचार नामक एक पत्रिका (बुलिटिन) तथा 
“विज्ञान प्रगति! नामक, विज्ञान की सूचना युक्त, हिन्दी की एक मासिक 
पत्रिका भी प्रकाशित की गई | 


३3. संचार 


परिवहन और संचार के साधन राष्ट्र की प्राण-शिराएँ हैं। इसलिए समस्त 
विकास-कार्यक्रम में सरकार की संचार-योजनाओं का स्थान बहुत ही महत्त्वपूण 
है। सरकार ने रेलों, बन्दरगाहों, जहाजरानी, सड़कों, नागरिक उड्डयन, डाक 
ओर तार पर काफी रुपया ख् करने की योजनाएँ बनाई हैं। स्वतन्त्रता के छुठे 
वध में परिवहन ओर संचार की सुविधाओं के विकास में इसीलिए इतनी 
उन्नति हुई है | 


रेले 


पिछुले वर्ष की अ्पेज्ञा सन्‌ १६४१-५२ में रेलों के वित्तीय परिणामों ओर 
कई कामों में अधिक सुधार हुआ । इस वष सब रेलों की कुल आमदनी 
२६०.८२ करोड़ रुपए थी; रेलों से इतनी आमदनी पहले कमी नहीं हुईं | यह 
आमदनी यात्रियों ओर माल दोनों से हुईं, ओर दोनों प्रकार की आमदनी 
पिछले सब सालों की आमदनी से अधिक रही । 

इसके अलावा, रेलों पर सन्‌ १६४७-४८ से आ्रामदनी के मुकाबले खर्च का 
अनुयात इतना कम कभी नहीं रहा, जितना कि इस साल। कुल आमदनी, 
यात्रियों से आमदनी, माल से आमदनी, ले जाए जाने वाले माल के वजन, 
माल के ले जाने की दूरी ओर रेलों के चलने की दूरी आदि में इस साल सब से 
अधिक वृद्धि हुई । परन्तु पिछले १० सालों से यात्रियों के यातायात में जो 
लगातार बृद्धि हो रही थी, उसमें इस साल पहली बार कुछ कमी हुईं । फिर भी 
रेलों द्वारा ले जाए जाने वाले यात्रियों की संख्या युद्ध से पहले वर्षों की अपेक्षा 
१३३ प्रतिशत अधिक रही | 


विकास काये 


यद्यपि सन्‌ १६४२-४३ में रेलों की समृद्धि कम रही, फिर भी पुनःसंस्थापन 
ओर रेल-सुविधाओं के विकास की गति में कोई अन्तर नहीं आने पाया, यही 


2.) 


नहीं, सन्‌ १६५३-४४ में यह गति और तेजी से हो रही है । सन्‌ १६४३-५४ 
के लिए, रेलों का पूजीगत बजट ७६,६१ करोड़ रुपया रखा गया है, जब कि 
सन्‌ १६५२-५३ का संशोधन अनुमान ७६,७० करोड़ रुपए था | 

१६५२-५३ में जो आवश्यक काय पूरे किए गए. या शुरू किए गए 
उनमें ये उल्लेखनीय हैं--पश्चिमी रेलवे की डीसा-गाँवीधाम शाखा, जो 
अक्टूबर १६५२ में खोली गई, उत्तरी रेलवे की विजनौर-चांदपुर-सियाऊ 
शाखा, जो नवम्बर १६५४२ में फिर से चालू की गई, पश्चिमी रेलवे की वसाद- 
कथाना लाइन, जिसके सन्‌ १६५३ में पूरे होने की आशा है और दक्षिणी 
रेलवे की क्विलोन-इनांकुलम को मिलाने वाली छोटी लाइन, जो दिसम्बर 
१६४२ में शुरू की गई | इसके अलावा रेलों के काम के लिए. अ्रधिक बिजली 
प्राप्त करने के लिए, हे करोड़ रुपए के खर्च से कल्याण के बिजली घर को 
विस्तुत किया गया | 

इस प्रकार, उखाड़ी हुई १२ लाइनों में से, जिन्हें फिर से बिछाने की स्वी- 
कृति परिवहन-बोड ने रुनू १६५० में दी थी, दो लाइनें बिछाई जा चुकी हैं, 
दो सन्‌ १६५३-५४ में बिछाई जाएंगी, और सात के बिछाने का काम पूरा 
होने वाला है । उत्तरी रेलवे की रोहतक-गोहाना-पानीपत लाइन ही एक ऐसी 
लाइन है, जिसका बिछाना बाकी है। इस पर सन्‌ १६५३-५४ में काम शुरू हो 
जाएगा । इसके लिए २२ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है । 


_बारसी लाइट रेलवे के खरीदने के लिए १.८६ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, सौराष्ट्र में भावनगर तारापुर लाइन 
की पड़ताल और मध्यप्रदेश में इन्दौर तक तथा उड़ीसा में बेराबिल और सम्बल- 
पुर के बीच बड़ी लाइनों की आरम्मिक पड़ताल का काम शुरू हो गया है। 
पेराम्बूर ( मद्रास) में रेलवे के डिब्बे बनाने वाले कारखाने के निर्माण का 
काम आगे बढ़ रहा है। इस कारखाने के बनाने के लिए. सन १६५३-५४ 
के बजट में १३ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है | हु 

इसके अलावा, सन्‌ १६४३-५४ में ५ ओर लाइयें बनाने की 
व्यवस्था की गई है | इनमें से मध्य रेलवे की एक लाइन से खंडवा और 
निगोली को मिलाया जाएगा और पश्चिमी रेलवे की एक लाइन से गांधी- 


६ हक 


धाम और कांघला की मिलाया जाएगा । एक दूसर बडा काम मोकामे 
के पास गंगा पर रेल-सड़क-पुल का बनाना है। 

इसके साथ ही, विजयवाडा से मद्रास की ओर यातायात सम्बन्धी 
कठिनाइयों और साबरमती जैसे कुछ जंकशनों पर एक गाड़ी से दूसरी 
गाड़ी पर माल चढ़ाने की कठिनाइयों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया 
जा रहा है| कोयला, लोहा और इस्पात के स्थानान्तरण की सुविधाएं बढ़ाने 
के लिये कुछ शाखाओं पर लाइनों को बढ़ाने का विचार भी हो रहा है। 
इसके लिए. ४ करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा | 

इंजन ओर डिब्बे 

रलों के इंजनों ओर डिब्बों की स्थिति पर भी सावधानी से विचार 
दो रहा है। १६५२-५३ में २३६ नए इंजनों के प्राप्त किए जाने की आशा 
है | इनमें से ३६ चित्तरंजन के इंजन-कारखाने से लिए जाएंगे । टाटा 
लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कम्पनी ने जनवरी १६४३ तक ३५४ इजन 
बनाए थे | | 

१६४१-७२ में सवारी गाड़ी के ७७१ नए डिब्बे काम में लिए गए, 
जबकि १६५०-५१ में ४७६ लिए गए थे । पैरम्बूर में डिब्बे बनाने का जो 
कारखाना तैयार हो रहा है, वह एक पाली प्रतिदिन काम करके एक वर्ष में 
इस्पात ही इस्पात के ओर हहके वजन के २४५० रेल-डिब्बों के ऊपरी हिस्से 
बना सकेगा | सन्‌ १६५३-५४ में २४५४ इंजनों, १७६ बाइलरों, १,रे८४ 
सवारी गाड़ी के डिब्जों और १०,६६३ मालगाड़ी के डिब्बों की आवश्यकता 
होगी; जिनमें से १५० इंजन, 5६३ बाइलर, १,१२१ सवारी गाड़ी के डिब्बे 
ओर ६,८३४ मालगाड़ी के डिब्बे देश में ही बन जाएंगे और केवल बाकी के ही 
बाहर से मंगाए जाएंगे--ऐसी आशा है | 

यात्रियों के लिए सुविधाएं 
इस साल यात्रियों को अधिक सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान दिया 


गया । प्रतीकज्ञालय, पीने का पानी, प्लेय्फार्म के अच्छे फर्श, टिकट देने का 
अच्छा प्रबन्ध आदि कुछ छोटी-छोटी सुविधाएं तो सब स्टेशनों पर की जा 


|. औ 5 ॥) 


रही हैं| ऐसा प्रबन्ध करते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा 
कि वह स्टेशन कितना बड़ा है और किस दर्ज का है। अधिक बड़े स्टेशनों 
पर प्रकाश और सामान रखने के स्थान की अधिक अच्छी व्यवस्था, 
प्लेटफार्मों के ऊपर छुत डालना आदि काय किए जा रहे हैं। दिसम्बर १६४२ 
तक इंटर ओर थड क्लास के डिब्बों में २० हजार से अधिक पंखे लगाए जा 
चुके हैं। थढ क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को भी उनके डिब्बे में भोजन- 
गाड़ियोँ से खाना पहुंचाने का प्रबन्ध किया जा चुका है | इस साल थ् क्लास 
के यात्रियों के लिए खास-खास डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों पर पहले से 
टिकट लेने की ओर लम्बे सफर के लिए. खास गाड़ियों में स्थान सुरक्षित 
कराने की सुविधाएं भी बढ़ा दी गई हैं | 

इसके अलावा, रेलों में मीड़-भाड़ कम करने की भी कोशिश की 
गई | सवारी गाड़ियों के चलने की कुल दूरी सन्‌ १६४८-४६ में ६३२० लाख 
मील से बढ़ कर सन्‌ १६५१-५२ में १,०५० लाख मील हो गई । श अप्रेल 
१६५२ से १ जनवरी १६५३ तक १०९ नई गाड़ियां चलाई गई और 
१०८ गाड़ियों के अन्तिम गन्तव्य स्थान और आगे बढ़ा दिए गए, सबारी 
गाड़ियों के चलने की कुल दूरी प्रतिदिन ६,८५० मील बढ़ गई; इसमें से 
४,४८३ मील बड़ी लाइन पर बढ़ी | उत्तर-पूर्वी रेलवे की पहली आसाम- 
रेलवे शाखा पर यात्रा की स्थिति और यात्रियों की सुविधाओं की जांच करने 
के लिए एक विभागीय समिति बना दी गई है | 

साथ ही, रेलवे के समय पर आने-जाने का पूरा ध्यान रखा गया 
ओर कई दूसरे कामों को भी बड़ी दक्षता से किया गया | 


यात्रा सम्बन्धी रियायतें 


इस साल यात्रियों को कुछ रियायतें मी दी गई । इनमें से एक 
रियायत तो शिक्षा सम्बधी याज्राओ्रों के लिए स्वीकृत स्कूलों को तथा सामूहिक 
योजनाश्रों पर काम करने वाले स्वयंसेव्कों को रियायती टिकर्यें का जारी 
करना था । विद्यार्थियों को यह रियायत पहले से ही प्राप्त थी । दूसरी रियायत 
थड क्लास के लिए, 'जहाँ चाहो वहां घूमो” टिकटों का जारी करना था। 


( १५७ ) 


यह रियायत रेलवे शताब्दी प्रदशनी के अवसर पर दी गई थीं | यह केबल 
एक ही मंडल की रेलों के लिए थी ओर यात्रा जारी करने से १४ दिन तक 
उपलब्ध रहती थी | 


काय-पटुता 


इस साल रेलों के चलाने में पिछले साल की अपेक्षा अधिक पटुता 
दिखाई गई | उदाहरण के लिए, बड़ी लाइन की रेलों का सूचक अंक सन्‌ 
१६५०-५१ में १००.७ से बढ़ कर सन्‌ १६४१-४२ में १०२८ हो गया 
ओर छोटो लाइन का सन्‌ १६५०-५१ में ६२४ से बढ़ कर सन्‌ १६५१-५२ 
में ६३.६ हो गया | समय पर आने-जाने के सम्बन्ध में, बड़ी लाइन पर 
समय का पालन करने वाली गाड़ियों की संख्या सन्‌ १६५२ के पूर्वाद्ध में 
७८ ४ प्रतिशत थी, जबकि पिछुले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या ७७.१ 
प्रतिशत थी | छोटी लाइन पर सम्य १२ आने-जाने वाली गाड़ियों की 
संख्या १६४२ में ८१ प्रतिशत और सन्‌ १६५१ में ७४.३ प्रतिशत थी । बड़ी 
लाइन पर मालगाड़ी के डिब्बों ओर इ जनों का इस्तेमाल भी अच्छा रहा | 
पर छोटी लाइन पर इस्तेमाल इतना अच्छा नहीं रहा | 


सेवाएं 


रेलों की सभी महत्त्वपूर्ण नोकरियों के लिए चुनाव-बोर्डों द्वारा 
आदमी चुने जाते हैं। बोर्ड के तरीके को अधिक सन्तोषजनक बनाने के 
लिए तथा कमचारियों को सीनियरिटी के आधार पर ऐसे ऊंचे ओहदों तक 
पहुंचाने के योग्य बनाने के लिए, जहां से आगे केवल चुनाव से ही आदमी 
चुने जाएंगे, अस्थायी प्रस्ताव तैयार किए जा चुके हैं | दोनों संधों से बातचीत 


करने के बाद अन्तिम आदेश जारी हो जाएंगे | 


इसके अलावा, कर्मचारियों को बाजिव रकम, छुट्टी, ओर पांस 
आदि देने में देरी होने की शिकायतों को दूर करने की दृष्टि से सुधार के 
उपाय बताने के लिए एक समिति बनाई गई है। इस समिति ने उत्तरी रेलवे 
पर परिस्थिति की छान-बीन कर ली है । 


( (१४८ ) 


निश्चित मात्रा तक अथात्‌ रिक्तस्थानों के २४ प्रतिशत तक द्वितीय 
श्रेणी के अफसरों को तरक्की दैकर प्रथम श्रेणी के अफसर बनाने के लिए 
भी कदम उठाए जा रहे हैं| अधिक अफसरों को तरक्की के योग्य बनाने के. 
लिए २५ प्रतिशत की वतंमान मात्रा भी बढ़ा कर ३३३ प्रतिशत कर दी 
जाएगी | साथ ही, यह भी निश्चय हुआ है कि द्वितीय श्रेणी के जो अफसर 
३ वर्ष के अधिक किसी सीनियर ओहदे पर स्थानापन्‍न होकर काम कर लुके 
हैं वे फिर से अपने ओहदों पर नहीं उतारे जाएंगे, बल्कि स्थानापन्न रूप 
में उसी ओहदे पर कायम रहेंगे | उन अफसरों के मामलों पर भी विचार 


किया जाएगा, जो पिछुले वर्षों में ३ साल से अधिक स्थानापन्न रहने के 
बाद फिर अपने ओहदों पर उतारे जा चुके हैं । 

सभी रेलों पर, जिनमें पहले देशी राज्यों की रेलें भी शामिल हैं 
केन्द्रीय वेतन कमीशन की लगभग सभी सिफारिशें पूरी की जा चुकी हैं। 
संयुक्त सलाहकार समिति की सिफारिशों और पंच-फैसला भी अधिकतर कार्या- 
न्वित किया जा चुका है । 

स्टोर-संगठन 

भारतीय रेलवे स्टोर-जांच-समिति की सिफारिशों के अनुप्तार स्टोर 
के प्रबन्ध का पुनगंठन शुरू कर दिया गया है । प्राप्ति के तरीके में सुधार 
के लिए रेलवे स्टोर की एक प्रामाणिक सूची तैयार की जा रही है | भंडार 
में अधिक सामान जमा न रखने और मौजदा भंडारों से पूरा लाभ उठाने 
के लिए, अखिलभारतीय आधार पर स्टोर के इस्तेमाल को समन्वित और 
न्यायपू्वक व्यवस्थित करने का प्रबन्ध भी किया जा चुका है । 

इसके अलावा, स्टोर की चीज़ों के नाम, इंजन और डिब्बों की 
मरम्मत, कर्मचारियों की ट्रेनिंग के तरीके श्रादि के बारे में रेलों में जो घोर 
बेमिन्य था, वह दूर किया गया। रेलवे के सभी कार्मों को उचित मानदण्ड 
का बताने के लिए विशेषज्ञों की एक मानदए्ड सलाहकार समिति बनाईं गई 
है| यह समिति काफी काम कर चुकी है ओर विभिन्‍न रेलों के बीच तथा 
एक ही रेलवे के विभिन्‍न प्रदेशों के बीच जो असमानता थी, वह धीरे-धीरे 
कम की जा रही है। 


( १५६९ ) 


च्ति-पूति के दावे 

इस साल रेलों द्वारा खोए गए या खराब किए. गए माल की ज्ञति- 
पूर्ति के दावों के तय करने में काफी सुधार हुआ । दावों के तय करने में 
लगने वाले समय का औसत सन्‌ १६४६-५० में ६४ दिन था, जो घट 
कर सन्‌ १६५०-५१ में ७५ दिन ओर सन्‌ १६४१-५२ में ७२ दिन रह 
गया | पुराने मामले मी छाटे जा रहे हैं ओर उस सबको अधिक प्राथमिकता 
दी जा रही है। 

हाल ही में जो दावे पेश किए गए हैं, उनमें से अधिकतर उन 
हानियों के सम्बन्ध में है जो चलती गाड़ी में या चोरों के संगठित दलों द्वारा 
चोरी करने से हुई हैं | गृह मन्त्रालय का एक बड़ा श्रफसर इस आतंक को 
दूर करने के उपाय सुभाने के लिए छुह्टों रेल मण्डलों के प्रधान कार्यालयों में 
भेजा गया है। 

अष्टाचार 

रेल-कमंचारियों में रिश्वतखोरी ओर अ्रष्टाचार को कम करने के 
लिए लगभग सभी रेलों ने भ्रष्टाचार विरोधी संगठन बनाए हैं । जालसाजी 
ओर घोखेबाजी के कई मामले पकड़े गए. और उनके लिए. ऐसे दण्ड 
दिए गए जिससे ऐसे काम फिर न किए जा सके | इस बुराई को दूर करने 
के लिए ओर कोन से उपाय काम में लाए जाएं यह जानने के लिए शीघ्र 
ही एक कमेटी बनाई जाएगी, जो इस समस्या पर विचार करेगी | 


पुनः समूहीकरण 
१६५२-५३ की सब से बड़ी घटना समस्त भारतीय रेल-चक्र का 
केवल एक केन्द्रीय प्रशासन के अधीन होना ओर दैनिक प्रबन्ध की सुविधा 
के लिए. उसे ६ मण्डलों में विभाजित करना हे। दक्षिण रेलवे मण्डल १४ 
अप्रेल १९५१ को, मध्य ओर पश्चिम रेलवे मण्डल ५४ नवस्बेर १६५१ को 
ओर उत्तर, उत्तर-पु्व और पू्व॑ रेलवे मए्डल १४ अप्रे ल १६५२ को बना | 


यात्री-भ्र णियां 


जो शाखाए' दो महत्त्वपुर्ण बड़ी लाइनों को जोड़ती हैं उनको छोड़ 
कर शेष सब शाखाओं को गाड़ियों से तथा बड़ी लाइन की भी कम महत्त्वपु्णं 


(. .॥ 


गाड़ियों से प्रथम श्रेणी के डिब्बे पहले ही हटा लिए. गए थे । कुछ एक्सप्रेस 
और डाक गाड़ियों को छोड़ कर बाकी सब गाड़ियां से प्रथम श्रेणी के डिब्बे 
अब १ अप्रेल १६५४३ को हटा लिए गए हैं | अक्टुबर १६५३ तक सभी प्रथम 
श्रेणी के डिब्बे हटा लिए जाएंगे | यह भी निश्चय हुआ है कि छोटी-छोटी 
शाखाओं पर केवल दो श्रेणी के डिब्बे रखे जाएं--एक तो तीसरी श्रेणी के 
और दूसरे यातायात को देखते हुए दूसरी श्रेणी के या मध्यम ( इन्यर ) 
श्रेणी के | 
सलाहकार-समितियां 


रेलों का नए समूहों में रखकर उनके बड़े-बड़े मएडल बनवाने के सिलसिले 
में ओर रेल-प्रयोक्ताओं के अधिक अच्छे प्रतिनिधित्व के लिए तथा रेल-सेवा 
की दक्षता में सुधार के लिए यह निश्चय किया गया है कि मौजूदा स्थानीय 
सलाहकार समितियों के स्थान पर ( १) प्रादेशिक या डिवीजनल-स्तर पर 
रेल-प्रयोक्ता सलाहकार समिति, ( २ ) दर रेलवे के प्रधान कार्यालय में मण्ड- 
लीय रेल-प्रयोक्ता सलाहकार समिति और (३) के-द्र में एक राष्ट्रीय रेल- 
प्रयोक्ता-सलाहकार समिति बनाई जाय | 

पहली समिति में उन क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, जिनमें होकर 
रेल जाती है | इनमें खेती-बाड़ी से सम्बन्ध रखने वाले लोग भी शामिल हैं । 
राष्ट्रीय परिषद रेलों द्वारा की जाने वाली सेवाओं ओर दी जाने वाली सुविधाओं 
से सम्बन्ध रखने वाले अखिल भारतीय महत्त्व के मामलों का निपटारा करेगी | 
मण्डल-समिति स्वभावतः केवल अपने मण्डल के ऐसे ही मामलों का निपयारा 
करेगी | दोनों समितियां और राष्ट्रीय परिषद सलाह देने वाली होंगी । 


श्रमिक-कल्याण 


सजदूरों के कल्याण के काय और सुविधायें बराबर बढ़ाई जा रही हैं। 
यदि मकान बनाने के काम को ही लिया जाय तो पता चलेगा कि सन १६४७ 
से १६३२ तक ५ सालों में मजदूरों के लिए ३०,२८७ नए, ववाटर बनाए 
गए | सन्‌ १६३२-४३ में ८,००० क्वाटरों के बनाने की आशा है| ३१ मार्च 
१६४३ तक चतुथ श्रेणी के २ लाख से भी अधिक आवश्यक कर्मचारियों को 


( १६१ ) 


मकान मिल जाएंगे | इसका अर्थ यह हुआ कि इस श्रेणी के ६६ प्रतिशत कम - 
चारी मकान प्राप्त कर चुकेंगे | चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं ओर नर्स स्कूलों 
तथा कल्याण-कार्यों आदि की व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। 
१६५३-५४ के बजट में इसके लिए. ८.६७ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई 


है । 
गवेषणा 


इजनों और डिब्बों के निर्माण की गति में तेजी के साथ-साथ गवेषणा और 
जांच के कार्यों में भी बहुत विस्तार हुआ है। १६५२-५३ में गवेषणा-संचालन. 
के अधीन एक संगठन बनाया गया। इसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में रखा 
गया ओर इसके दो उपकेन्द्र बनाए गए---एक चित्तरजन के उपकेन्द्र में जहाँ 
रासायनिक और धघातुसम्बन्धी गवेषणा आस्म्म करने के लिए सामान इकट्ठा 
किया जा रहा है | लोनावला का उपकेन्द्र इमारतों और कंकरीट आदि से सम्बन्ध 
रखने वाली समध्याश्रों की जांच करेगा | दिल्‍ली के सभोप शकूरबस्ती की मिट्टी 
यन्त्रविज्ञान प्रयोगशाला को भी लोनावला भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां 
इस किस्म के काम के लिए अधिक सुविधाएं हैं । 

क्‍ प्रदशनी 

दिल्‍ली में एक विशाल पैमाने पर रेलवे शताब्दी प्रदशनी का आयोजन 
किया गया था | यह, प्रदर्शनी माच से मई १६४३ तक रही । इस प्रदर्शनी 
में यह बताया गया था फि भारत में रेलवे ने पिछुले १०० व्धों में कया काम 
किए और क्या-क्या उन्नति की, तथा उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्‍या 
. योग दिया | प्रदर्शनीय वस्तुओं में पुराने ओर नए, ढंग के इंजन और डिब्बे 
भी थे। यह विचार है कि इस्तैमाल में आने वाली रेल-सामग्री की खास-खास' 
चीजों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी-वाली जगह्ट पर एक विचित्रालय खोला 
जाए. और इन चीजों की नाप-तोल, वार्षिक खपत और भारत में बनाए जाने 
की सम्भावना के सम्बन्ध में जानकारी दी जाए | 


बजट 
फरवरी १६५३ में संसद के सामने उपस्थित किए, गए बजट के अनुसार 
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सन १६५२-५३ में रेलों की कुल आय २६६,३५ करोड़ रुपए थी ; 
संचालन का कुल खा, जो २१६१ करोड़ रूपए था तथा अन्य 
खर्चे काट कर, असली आमदनी ४३.५६ करोड़ रुपए रही । 'साधारण 
रजस्व' की मद में लाभांश दें देने के बाद ६४८ करोड़ रुपए की बचत 
हुई, जबकि मई १६५४ में १६५२-४३ के बजट में २३.४७ करोड़ 
रुपए की बचत का अश्रनुमान लगाया गया था | इस प्रकार लगभग 
१४ करोड़ रुपए की कमी हुई । इसका खास कारण रेलों की सर्म्पक्ति और 
कारखानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अधिक व्यवस्था हो जाने के 
फलस्वरूप आमदनी में १२.६१ करोड़ रुपए की कमी और संचालन के खर्च 
में ११६ करोड़ रुपए की वृद्धि का होना है। आमदनी को कमी का खात्त 
कारण यात्रियों से होने वाली आय की मद में १०.१४ करोड़ रुपए की कमी 
' और माल * होने वाली आय की मद में १.१० करोड़ रुपए की कमी है । 


परिवहन 
केन्द्रीय-परिवहन-बो डे 
सन्‌ १६४२-५३ में केन्द्रीय-परिवन-बाड ओर उसकी स्थायी-समिति ने 
नयी रेलों के निर्माण के कार्यक्रम ; भोटर-गाड़ियों और सड़क के रास्ते आने-जा ने 
चाले माल और यात्रिय पर टैक्स लगाने के सम्बन्ध में कई राज्य सरकारों द्वारा 
बनाए गए कानूनों ओर लोहा, इस्पात, कपड़ा' और सीमेंट का उत्तादन करने 
वाले कारखानों को कच्चा माल पहुचाने और वहां से तेयार माल ले जाने से 
सम्बन्ध रखने वाली हालत के बारे में विचार किया । इसके अलावा, कायला 


अनाज, नमक, कच्चा मैगनीज़, ओर रासायनिक-खाद के लाने-ले जाने के बारे में 
भी विचार किया गया 


पंच-वर्षीय-योजना में रेल सम्बन्धी योजनाओ्रों के लिए. ४०० करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई. यह रकम हर साल ८० करोड़ रुपये के हिसाब से ख्॑ की 
जाएगी । इसमें से १५० करोड़ रुपया योजना के १६५१-५२ और सन्‌ १६५२- 
3४३ में खर्च करने के लिए रखे गए हैं । इसके अनुसार, रेल-विभाग ने २२ 
कारों की एक सूची तैयार की | योजना के बाकी समय में आठ योजनाओं के 
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लिए १८ करोड़ रुपए निश्चित करने का विचार है| अनुमान है इसपर कुल 
मिलाकर ३१.२२ करोड़ रुपया खर्च होगा | 


सन्‌ १६५२ में रेलों ने सन्‌ १६४१ से अधिक कोयला एक जगह से दुसरी 
जगह पहुचाया। सन्‌ १६५२ में जहाजों द्वारा दक्षिण भारत के औद्योगिक केत्रों 
ओर सौराष्ट्र को पहले से अधिक कोयला भेजना संभव था । वास्तव में सन्‌ १६५२ 


में जहाजों से जो कोयला दूसरी जगहों को भेजा गया उसकी मात्रा पहले दो बरष्षों 
से अधिक थी | 


बंदरगाह-प्रशासन 


इस वर्ष बम्बई की तरह कलकत्ता-बन्दरगाह कमीशन में जहाजी-हितों को 
सीधा प्रतिनिधित्व दिया गया । बम्बई, मद्रास, और कलकत्ता बंदरगाहों में ट्रस्ट 
को बेठकों में भाग लेने के लिए, पदेन और सरकारी ट्रस्टियों को फीस देने की 
प्रथा पहली जनवतसी १६४३ से बंद कर दी गई | देश के बड़े बड़े बंदरगाहों की 
शक डाकूमेंटरी-फिल्म तैयार की गई ओर सिनमाघरों में दिखाई गई । 


कलकत्ता-बंदरगाह 


सन्‌ १६४१-५२ में कलकत्ता-बं दरगाह के काम में २७४५२,६७१ रुपए का 
घाठा हुआ | आशा है कि सन्‌ १६४२-५३ में २,६८२,४५२ रुपए की इचत 
होगी । सन्‌ १६५१-५२ में इस बंदरगाह से ४,०६३,०६३ टन माल आया ओर 
५,४८६,६१४ टन माल विदेशों को भेजा गया | जनवरी सन्‌ १६५३ के अन्त 
तक इस बंदरगाह से २,८१८,६२७ टन माल विदेशों से मारत आ्राया और 
9, ४०३,११२ टन माल भारत से विदेशों को भेजा गया। सन्‌ १६४१-४२ में 
१,४६० जहाज इस बंदरगाह के अन्दर आए | सन्‌ १६५३ के अन्त तक कोई 
१,२६२ जहाज इस बंदरगाह में आए | 
इस वर्ष बंदरगाह-कमिशनरों ने कई महत्वपूर्ण कार्यो पर जिनमें रिमाउंठ 
आर सीमक महल सड़क पर क्वाटर बनवाने, कायला-लादने की मशीन लगाने, 
“चाय के लिए और गीदामों की व्यवस्था करने, १२ एंजिल और ३७२ रेल के 
'डिब्बे (माल गाड़ी) खरीदने के काम शामिल हैं, पूजीगत खर्च किया | इस 
खर्च को परा करने के लिए सन्‌ १६५२-५३ में पोर्ट-ट्रस्ट के कोष में से डेढ़. 
'करोड रुपए के कर्ज लिए गए । 
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बम्बहे-बंदरगाह 


सन्‌ १६५१-५२ में बम्बई बंदरगाह के काम में श्य२६१ लाख रुपए की 
बचत हुई | अनुमान लगाया जाता है कि सन्‌ १६५२-५३ में ४८ ४१ लाख 
की बचत दिखाई जाएगी । लेकिन , अन्तिम-संकेतों से पता चलता है कि बचत 
इतसे अधिक होगी | सन्‌ १६४१-५२ में इस बंदरगाह से ५,८०६,००० टन माल 
विदेशों सें भारत आया ओर १,६७३,००० टन माल विदेशों को भेजा गया । 
जनवरी १६५३ के अन्त तक इस बंदरगाह से ३,७८१ ,६०२ टन माल आया ओर 
१,४६५,२४४ टन माल विदेशों को भेजा गया | सन्‌ १६४१-५२ में २,७६७ 
जहाज इस बंदरगाह पर आए | जनवरी १६५४३ के अन्त तक कोई २,२६१ 
जहाज इस बदरगाह पर आए | 


पोर्ट-ट्रस्ट ने इस वर्ष कई महत्त्वपूर्ण कार्यों पर पु'जीगत ख्च किया । इन 
कार्यों में, एक जगह से दूसरी जगह माल पहु चाने के शैड ओर गोदाम, समुद्र 
तट पर काम करने वाले लोगों और जहाजों पर काम करने वाले लोगों और 
अनुसूचित कर्मचारियों में, खलासियों आदि के लिए. क्वाटर बनवाना शामिल 
हैं। सारा खच पोर्-ट्रस्ट ने अपने कोष से पूरा किया । पोटं-ट्रस्ट ने कराची 
पोट-द्रप्ट के बेघर-कर्मचारियों को काम पर लगाना जारी रखा । अक्टूबर . सन्‌ 
१६५४२ के अन्त तक इस तरह के कुल ७०५ लोगों को काम दिया गया | 


' मद्रास-बंदरगाह 


सन्‌ १६४१-५२ में मद्रास-बंदरगाह के काम में ४८८६ लाख रुपए. 
की बचत दिखाई गई | बजट के अनुमानों के अनुसार सन्‌ १६४२-५३ में 
४१.११ लाख रुपए की बचत का अनुमान किया जाता है। लेकिन, वर्तमान 
संकेतों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि बचत इससे भी अधिक हो 
सकती है। बंदरगाह से १,८५४,६८२ टन माल देश के अन्दर आया और 
२३००, १३८ ठन माल देश के बाहर गया । जनवरी १६५३ के श्रन्त तकः 
१,५२६,८५१ टन माल विदेशों से आया और २,६६१,०६ यन माल विदेशों 
को गया। सन्‌ १६४१-५२ में कुल मिलाकर १,०६१ जहाज बंदरगाह पर आए 
जबकि जनवरी १६५३ के अन्त तक बंदरगाह पर आने वाले जह्मजों की 
संख्या ६२२ थी | 
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इस वर्ष पो<-ट्रस्ट ने जिन महत्त्वपूर्ण कामों पर पृजीगत खर्च किया 
उनमें नयी गोदामों, बालू निकालने की नयी मशीनें लगाना शामिल है। 
'घह सारा खर्च पो2-ट्रस्ट ने अपने कोष से क्रिया न कि कर्जों से | 


फोचीन बंदरगाह 


सन्‌ १६४१-४२ में कोचीन-बंदरगाह के काम में १६*६६ लाख 
रुपए की बचत दिखाई गई । सन्‌ १६४१-५२ में इस बंदरगाह से कुल 
मिल्लाकर १,५८०,८४७ ठन माल आया और गया। इसमें से ११,६६,००७ 
टन माल आया और ३,८४०,८४० टन माल गया। इन आंकड़ों से पता 
चलता है कि सन्‌ १६४०-५१ में इससे १७ प्रतिशत यानी २३३,६६६ 
टन कम माल आया-गया था। आयात में पिछुले साल के मुकाबले १४ 
फी सदी और निर्यात में र८ फी सदी वृद्धि हुई | सन्‌ १६४२-५३ में 
इस बंदरगाह से कुल मिलाकर ७३६,७६१ टन माल देश के अन्दर आया 
झोर २०४,०७३ टन माल देश से बाहर गया । 


बंदरगाह-विकास 


किक] वि प 


कांडला बंदरगाह के लिए जहाज्ों के ठहरने का स्थान बनाने के 
ठेके की इस वर्ष अन्तिम रूप दे दिया गया । गांधीधाम में एक बस्ती की 
योजना बनाने के लिये अमरीका का कम उन्मत देशों को सहायता 
देने की योजना के अधीन मेसस एडमस रोवड और ग्रीले ( अमरीकी 
फर्म ) की सेवाएं प्राप्त की गई । पूना के केन्द्रीय. जल 
और बिजली अनुसंधान केन्द्र ने कलकत्ता डायमंड हाबर ओर समुद्र के 
बीच पानी की गहराई को बढ़ाकर उसे जहाज़ों के. आने जाने योग्य बनाने 
के लिए, नदी के दो नमूने तैयार किए हैं। संकरेल-रीच पर जो तजुर्ब किए 
गए, उन्हें भी पूरा किया जा चुका है | इस वध एक टेकनिकल-समिति 
बनाई गई जो इस बात के बारे में विचार करेगी कि हुगली नदी को किस इृद 
तक पहले से अधिक ओर तिरन्तर रूप से ऐसा पानी मिलता रहे जिसमें मिट्टी 
न हो । सरकार समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है । 
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बम्बई में प्रिंस ओर विक्येरिया गोदियों को नए ढंग का बनाने 
के बारे में एक योजना स्वीकार की जा चुकी है | अनुमान है इस योजना 
पर ४.३० करोड़ रुपया खर्च होगा । नयी गोदियों में प्रथम-श्रेणी के १४ 
वर्थ और दूसरी श्रेणी के ८ वर्थ बनवाए जाएंगे | साथ ही इन गोदियों से 
हर साल लगभग ८ लाख टन माल अधिक आ जा सकेगा । 

मद्रास पो८-ट्रस्ट का विचार एक वेठ-डाक बनाना है जिसमें चार 
बड़े-बड़े जहाज आरा सके | सरकार ने इस योजना के पहले भाग के ए' 
भाग को स्वीकृति दे दी है । अनुमान है इस पर १.१५ करोड़ रुपया खर्च 
होगा | योजना के पहले मांग के 'बी' भाग के जितनी जमीन को जरूरत है, 
वह भी राज्य सरकार से खरीद ली गई है| इस पर ३० लाख रुपया खच 
हुआ है | 

'कोचीन-बंदरगाह के मुख्य घाट के अगले भाग के निर्माण का काम 
इस वध पूरा हो गया | इस पर ४२.८४ लाख रुपए खर्च हुए | एक जगह 
से दूसरी जगह को भेजे जाने वाले माल के लिए एक शेड और ऐसे लोगों के 
लिए दफतर बनाने का काम पूरा हो गया है जिनका बंदरगाह से व्यापार 
संबंध है | सन्‌ १६५२-४३ में बन्दगाह के लिए. २५ लाख का कज दिया 
गया | इस कर पर सूद लिया जायगा | इस कर्ज का उद्देश्य कई योजनाओं 
का खच पूरा करना है। अनुमान है कि इन योजनाओं पर कोई ५४.४ लाख 
रुपया खच होगा | 

कच्छु के बंदरगाहों को ठीक ठाक रखने ओर उनमें सुधार करने 
के उद्द श्य से पंच वर्षीय योजना में इस काम के लिये १३.४ लाख रुपए 
की व्यवस्था है । सन्‌ १६५१-४२ में कच्छु में छोटे-छोटे बंदरगाहों के 
कोष के लिए. २ लाख रुपए के कर्ज दिए गये जिससे कि विकास के काम 
पूरे किए जा सके | सन्‌ १६५३-४४ के लिए भी ३५ लाख के कर्ज की 
व्यवस्था की गई है। विकास के जो काम अ्रमी तक पूरे किए जा चुके 
हैं उनमें मुद्रा शहर और बोचा क्रीक में बनाई गई नयी जेटी के बीच सड़क 
ओर छोटे-छोटे बन्दरगाहों पर किए. गए, कई दूसरे विकास और मरम्मत 
. के काम शामिल हैं | इन बन्दरगाहों की प्रबंध-व्यवस्था भी फिर से संगठित 

की गई है ओर कच्छु की खाड़ी की जल-सम्बन्धी पडताल जारी है । 
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श्रम. 

बंदरगाह के अधिकारियों ने कमंचारियों की सेवाओं की शर्तों में 
सुधार करने के लिए कई कदम उठाए, | मिसाल के लिए-बम्बई, मद्रास और 
कलकत्ता में गोदियों में काम करने वाले मजदूरों की नौकरी के रजिस्ट्रेशन 
ग्रोर नियमन की योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया | कलकत्तोे में एक 
गोदी-श्रमिक-बोडे की स्थापना की गई । मद्रास, बम्बई ओर कलकत्ता के 
बंदरगाहों के लिए कम से कम मंजूरी की दर भी अन्तिम रूप से निश्चित 
की गई । 

सरकार ने बम्बई पोट-ट्रस्ट के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया 
है कि कुल ६२८ में से ३३६ छोटे-छोटे मकाम बनवाए जांय | अनुमान है 
इनपर ६६.२४ लाख रुपए खच होंगे | 


राष्ट्रीय-बंदरगाह-बोड 
बम्बई-सरकार ने राज्य के छोटे-छोटे बंदरगाहों भें सामुद्रिक-पड़ताल 
करने के लिए अपनी ही एक संस्था बनाई है। इस काम के लिए अ्रमरीका 
की टेकनिकल-सहयोग-सस्था के अधीन एक जानकार की सेवाएं भी प्राप्त 
की गई हैं | 
भारत सरकार ने बम्बई सरकार को २० लाख रुपए का कज देने का 
फेसला किया है जिससे कि वह ओखा के बंदरगाह में कुछु आवश्यक मरम्मत 


ओर बदल का काम शुरू कर सके | 
योजना के पांच वर्ष के समय में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कोचीन 


श्र विशाखपद्टम के बड़े-बड़े बंदरगाहों को फिर से ठीक ठाक करने ओर 
उनमें सुधार करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया दे । अनुमान 
है-इस पर २६.२७ करोड़ रुपया ख् होगा | योजना-कमीशन इस काम 
के लिए १२ करोड़ देने को राजी हो गया है । | 
जहाजरानो 
सन्‌ १६५२-५३ में भारतीय जहाजरानी ने सबतोमुखी-प्रगति की 
पिछुले वर्ष लाभदायक भाड़े पर जहाज में लादने वाला माल प्राप्त होने के 


7 हक 


कारण, जहाज कम्पनियों ने सन्‌ १६५१-५२ में काफी अच्छी प्रगति की। 
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! सिंधिया और इंडिया सस्‍्टीम जैसी कुछ कम्पनियों को इस वर्ष पहली बार 


लाभ हुआ। इससे ये कम्पनियाँ पिछले साल के नुकसान को पूरा करने में 
समर्थ हुई । पुराने जहाज़ों की कीमतों में भी कमी हुई और इससे कुछ 
कम्पनियों ने विदेशों से जहाज़ खरींदकर अपनी माल ढोने की शक्ति में 
बढ़ोतरी की | 
पंंच-वर्षी य-योजना में ऐसी व्यवस्था की गई है कि योजना-काल के 
अन्त में भारतीय जहाज़ों की माल लादने की शक्ति में २००,००० जी० आ० 
टी० की वृद्धि हो जाए। सन्‌ १६५२-५३ में समुद्र-तट के साथ-साथ होने 
वाले व्यापार के लिए १ करोड़ रुपए और विदेशी व्यापार करने के लिए 
जहाज़ खरीदने के वास्ते २ करोड़ रुपए कर्ज के रूप में देने की व्यवस्था 
की गई है | इस वष कोई ५०,००० टन माल ढोनेवाले १३ जहाज़ खरीदे 
गए | लेकिन, १५,००० टन माल ढोने वाले तीन जह्मज्ञ बेच दिए गए। 
इस प्रकार जहाजों की माल ढोने की शक्ति में कुल ३५,००० टन की ही 
वृद्धि हुई । सन्‌ १६५२ के अन्त में १५० जी० आर० टी से अधिक के ऐसे 
जहाजों को माल ढोने की कुल रजिस्टर की हुई शक्ति ४५२,२७४ टन 
थी जिनके मालिक भारतोय हैं | रुन्‌ १६५१ में ऐसे जहाज्ों की शक्ति 


.४१७,२२५ टन थी | 


समुद्र तट के साथ-साथ व्यापार करने की इजाजत सिर्फ भारतीय 
जह्ाज़ों को ही देने की नीति इस वर्ष पूरी तरह लागू की गई । आम तौर 
पर भारतीय जहाज़ों ने समुद्र तट के साथ-साथ होने वाले व्यापार की सभी 
आवश्यकताएं पूरी कीं ओर इस तरह के व्यापार के लिए विदेशी-जहाज्ञों से 


बहुत कम सहायता ली गई | 


सन्‌ १९४२ के अन्त में आन्‍्तरिक ओर समुद्र तट के साथ-साथ 
होने वाले व्यापार के लिए भारतीय-कम्पनियों के पास २५४,००० टन के 
जहाज थे जबकि सन्‌ १९५१ के अन्त में २१०,००० टन के जहाज थे | 
भारतीय-कम्पनियाँ ने सन्‌ १९५२ के अन्त तक ७०,००० टन के जहाज 


किक. 


किराए पर लिए जब कि सन्‌ १९५१ के अन्त तक १५,००० टन के 


जहाज लिए थे । 
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विजगापट्म शिपयाड पर सरकारी-खाते में बनने वाले दूसरी किश्त 
के तीन जहाज इस यघ बनाकर तैयार किए गए | इनमें से पहला जहाज 
ग्रेंट-ईस्टर्न शिपिंग-कम्पनी को और बाकी दो, सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी 
को बेच दिए गए | अब इस याड में आडर देकर सभी तरह और सभी आकार 
के जहाज बनवाए जा सकते हैं | 


सरकार और जहाजी-उद्योग के बीच पहले से आधिक सम्पर्क स्थापित 
करने के उद्द श्य से इस वष जहाज मालिकों की एक सलाहकार समिति बनाई गई | 
इस वध समिति की दो बैठकें हुई जिनमें राष्ट्रीय-जहाजरानी के विकास से 
सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर विचार किया गया | 


शिक्षण के जहाज्ञ 

जहाज चलाने आदि की शिक्षा देने वाला 'डफरित' जहाज और बम्बई 
के नो-परिवहन ओर इ जीनियरी सम्बन्धी कालेज में जहाजरानी के लिए 
अफसरों को शिक्षा देने का काम जारी रहा | कालेज अब एक स्थायी संस्था बन 
गयी है। जनवरी १६५३ में खत्म होने वाले दस महीनों में नौ-पहिवहन का काम 
सीखने के लिए १०६ और इ जीनियरी का काम सीखने के लिए ११५ लोगों को 
कालिज में भरती किया गया । सामुद्रिक-इ जीनियरी को शिक्षा देने वाले 
डायरेक्टर के दफ्तर को भी १३ सितम्बर १६५२ से स्थायी कर दिया गया है । 
सामुद्रिक-इ जीनियरी का काम सीखने के लिए नयी योजना के अधीन सन्‌ 
१६४९ में जो लोग मरती किए गए थे, उनके पहले दल ने वर्कशाप का काम 
पूरा कर लिया है और सितग्बर १६५२ के मध्य में उन्होंने चौथे साल का कोर्स 
जिसमें सेद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करया जाएगा, कलकत्त में शुरू किया | 


जहाजों के कर्मचारियों को काम सिखाने वाले जहाजों--“भद्रर ओर 'मेखला' 
से १,०४५ लोग काम सीख कर निकले ओर उन्हें व्यापारिक-जहाजों के काम पर 
लगा दिया गया । व्यापारिक-बेडा-विभाग के २ इंजीनियरों ओर जहाज 
निरीक्षक और सामुद्रिक पड़ताल करने वाले दो निरीक्षकों ने ब्रिटेन 
में परिवहन-मंत्रालय में अपनी टेनिंग परी की । कोलंबो-योजना की 
उैकनिकल-सहयोग-योजना के अधीन दो इंजीनियर ओर जहाज निरीक्षकों को 
ट्रंनिंग के लिए ब्रिटेन भेजा गया | 
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जहाजियों की मल्लाह 

कलकत्ता-पोर्ट कमिश्नरों ने सितम्बर १६५२ में कलकर्त्त में जहाजियों के 
लिए एक होस्टल बनाने का काम शुरू किया था। आशा है यह होस्टल १६५३ 
के मध्य तक बन जाएगा। मद्रास में मारतीय जहाजियों के होस्टल की इमारत 
बनवाने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं | 

अगस्त १६५२ में जहाजियों की डाक्टरी-परीक्षा से सम्बन्ध रखने वाले 
नियमों में कुछु फेर बदल की गई | सन्‌ १६५२ में बम्बई में ११,२६६ ओर 
कलकतते में १३,४८२ जहाजियों की डाक्टरी-जांच की गई । घी२-धीरे यह 
संख्या बम्बई में ३१,५८४ ओर कलकत्ते में ३४,९४० तक पहु'च गई | बम्बई, 
कलकत्ता ओर मद्रास के अलावा कोचौन ओर विजगापटम में भी डाक्टरी परीक्षा 
की व्यवस्था की गई | 


डेक-यात्री-समिति 


भारत-सरकार ने डेक-यात्री-समिति की प्राय; समी सिफारिश स्वीकार कर 
ली हैँ । मिसाल के त्ञिए--सरकार ने ऐसे यात्रियाँ की हालत सुधारने के सम्बन्ध 
में सिफारिश मान ली हैं जो बिना वर्थ के यात्रा करते हैं--जैसे कई जगहों के 
लम्बे-तफर के लिए बंक की व्यवस्था करना, लोगों को श्रधिक जगह देना और 
यात्रियों के लिए समुद्र-तट सम्बन्धी सुविधायें देना ओर खाने पीने की अच्छी 
चीजें देना । यात्री-कल्याण-समितियों की स्थापना और मुख्य-मुख्य बंदरगाहों में 
यात्रियों की मलाई के लिए अफसरों की नियुक्ति करने के बारे में भी पिफारिशें 


स्वीकार कर ली गई हैं। 


जहाजरानी सम्बन्धी कानून 
इस वर्ध भारत-सरकार ने सन्‌ १६४८ के समुद्र पर जीवन की रक्षा सम्बन्धी 
श्र तराष्ट्रीय-समझ्ौते को पक्का कर दिया जो १६ नवम्बर १६५४० से लागू हो 
गया है । मारतीय- जहाजरानी कानून, १६२३ में संशोधन करने के लिए. एक 
बिल संसद में पेश कर दिया गया है जिससे समझौते की विभिन्‍न व्यवस्थाओं 
को लागू किया जा सके । 


. भारतीय जहाजरानी संशोधन और एकीकरण बिल तैयार किया जा रहा 
है। इसका उद्दे श्य जहाजरानी से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्‍न कानूनों का 
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एकीकरण करना ही नहीं है बल्कि वर्तमान कानूनों में संशोधन करना भी है 
जिससे उसे जहाजरानी की वरतेमान प्रथाओं ओर हालतों के अनुरूप बना 
दिया जाए | 


प्रकाश-स्तंभ 

इस वर्ष केन्द्रीय-प्रकाश-स्तंभ-विभाग ने पिछुले ऐसे देशी राज्यों के पचास 
प्रकाश-स्तंभों का प्रबन्ध ओर देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया जो 
समुद्रों में अपने जहाज वगेरह चलाते थे | इन प्रकाश स्तंभों को कार्य-कुशलता 
के स्वीकृत-स्तरों तक लाने के लिए कई तरह के सुधार किए गए हैं | साथ ही. 
मीनाक्वाय द्वीप के प्रकाश-स्त'भों के ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत सरकार को 
सोंप जाने के गबन्ध लगभग पूरे हो गए हैं । 

इनके अज्ञावा, सन्‌ १६५२-४३ में कई नए प्रकाश-स्तंभ और लाइटबाय . 
(एक प्रकार की तैरने वाली चीज जिस के सहारे पानी में गिरा हुआ मनुद्य 
अपनी जान सहायता पहु चने तक बचा सकता है) बनाए गए । इनमें कच्छु. 
की खाड़ी के दा बड़े प्रकाशवान वाय, केक्र मेटीं शोल्स से कुछ दूर स्थित एक 
बड़ा बाय; डोलफिन्स नोज़ विजगापट्टनम, कोयालथोट्टम, आावण्कोर-कोचीन 
राज्य और कच्छु की खाड़ी के पूर्व में चेन्का द्वीपों के तीन प्रकाश-स्तंम 
शामिल हैं । 

इनके अलावा, मद्रास के प्रकाशस्तंभों में बिजली की व्यवस्था की गई । 
प्रकाश स्तंभों में सुधार करने ओर उन्हें आधुनिक-ढठंग का बनाने के लिए: 
प्रकाश करने के यंत्र आदि मंगाने के आडर दिए गए.। प्रकाश स्तंभ सम्बन्धी 
विभाग ने भारत के समुद्र तट के साथ-साथ कई नए. प्रकाश स्तंभ बनाने की: 
योजना बनाई है। भटकल में नया प्रकाश-स्तंभ बनाने का काम हो रहा है ओर 
उसमें प्रगति हुई है । क्‍ 

साथ ही, प्रस्तावित 'सुशिगंठन-शोल्स लाइट हाऊस' के लिए. अध्ययन 
किया जा रहा है। इसके अलावा इस वर्ष कई निर्माण-कार्य पूरे किए गए. 
जैसे राजपुर खाड़ी ओर श्रायस्टर राक्स ह्लाइयटहाउसेस में पानी के ठेका का 
निर्माण, टैबिल द्वीपों में हस्पाते के टेकों का निर्माण आदि। द्वीपों के प्रकाश- 
स्टेशनों और मुख्य-भूमि के बीच आवागमन की आधुनिक सुविधाओं की: 
व्यवस्था करने की दिशा में पहला कदम यह उठाया गया है कि दो मोटर-बोट.. 
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“बनाए जा रहे हैं| योजना कमीशन ने प्रकाश-स्तंभों के लिए एक विकास- 
-योजना स्वीकार की है | अनुमान है इसपर ४ करोड़रुपया खर्च होगा | अनुमान 
'है योजना-काल में इसमें से २ करोड़ रुपया खर्चे हो जाएगा | इस ख्चे 
को पूरा करने के उद्दोश्य से यह सुझाव दिया गया है कि प्रकाश-देय की वर्तमान 
दर बढ़ा दी जाए । इसके अनुसार, प्रकाश-देय की वर्तमान दर को दो आने 
अ्रति टन से बढ़ाकर चार आने प्रति टन करने के लिए भारतीय-प्रकाश-स्तं भ- 
कानून में संशोधन करने के लिए. एक बिल संसद में पेश किया जा चुका है | 
अन्तर्देशीय-जल-परिवहन 
आंतरिक जल-परिवहन के क्षेत्र की सबसे बड़ी घटना--गंगा-ब्रह्मपुत्र वाटर 
-ट्रांसपोट-बोर्ड की स्थापना है । रुन्‌ १६४२-५३ में इस बोर्ड की दो बैठकों में 
-आसाम की बाढ़ से पैदा होने वाली स्थिति पर विचार किया गया और इस 
बात पर जोर दिया गया कि नदी के बहाव की गति को उपयुक्त स्थान पर रोकले . 
' के लिए औपचारिक-उपाय करने की जरूरत है। बोर्ड ने सन्‌ १६५२-५३ के 
अपने काम में गंगा नदी के उथले पानी में से नावों को दूधरी नाबों की 
"सहायता से बाहर निकालने की प्रारम्मिक-योजना को ऊँची प्राथमिकता देने 
का पैसला किया है | इस योजना की व्योरे बार बातें तैयार करने के लिए 
“संयुक्त राज संघ से एक विशेषज्ञ मिस्टर जे० जे० सूरे की सेवाएं प्राप्त की गई' | 
: इनकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है | 
भास्त-सरकार ओर नावाकोर-कोचीन सरकार से दक्षिण भारत में एक 
जल-परिवहन-बोड बनाने के सुकाव पर विचार किया गया है। राज्य-सरकार 
नें प्रतिषष एक लाख रुपया और भारत सरकार ने सन्‌ १६५३-५४ में २ लाख 
-रुपया राज्य के प्रस्तावित बोर्ड के कोष में देना स्वीकार कर लिया है | 
सड़क-परिवहन 
: भारत में सड़क ओर रेल यातायात के बीच ठोस तालमेल पैदा करने के 
' उद्द श्य से यह बात मान ली गई है कि रेलों और बड़ी बड़ी, सड़क यातायात 
' कम्पनियों के वित्तीय-हितों को सम्मिलित कर दिया जाय | बम्बई, मध्यप्रदेश 
और उड़ीसा में रेलें ऐसे काम में माग ले रहों हैं । उत्तर प्रदेश, बिहार, मेसूर 


हैदराबाद, सौराष्ट्र और कच्छु की सरकारों ने भी उनसे ऐसे काम में भाग 
लेने को कह । है । | 
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खुद-मुखतारी ओर कुशल-प्रबन्ध की व्यवस्था करने के उद्देश्य से,. 
योजना कमीशन ने सिफारिश की है कि जहां कहीं भी राज्य-सरकार मोटर 
आदि खुद चल्ाती हैं, वहां कारपोरेशन बनाए जाएं. । बम्बई, दिल्‍ली औए 
बिलासपुर में मोटर आदि चलाने के लिए. कानून द्वारा कारपोरेशनें बना दी; 
गई हैं। सन्‌ १६४० का सड़क-परिवहन- कारपोरेशन कानून इस वर्ष बिहार, 


मैसूर, हेइराबाद ओर कच्छु में लागू कर दिया गया जिससे कि वहां भी ऐसे हीं. 
कारपोरेशन बनाए जा सके । 


यातायात-सलाइकार परिषद्‌ की बैठक जनवरी सन्‌ १६५३ में हुई और 
उसमें मोटर-गाड़ी -कर-जाँच-समिति को सिफारिशों को लागू करने के उपायों 
पर विचार किया गया। परिषद ने, राज्य सरकारों की मोटर यातायात को फिर 
से संगठित करने की योजनाओं को लागू करने में सुविधा देने के उद्देश्य से 
सन्‌ १६५४३ के मोटर-गाड़ी-कानून में संशोधन करने के लिए. एक बिल के 
मसोदे की जाँच की | आशा है जल्दी ही बिल अन्तिम रूप से बना दिया 
जाएगा । 


इस वध दिल्ली-ट्रांसपोट-एथाहटी ने कई ओर रास्तों पर बसे चलानी शुरू: 
कर दीं। जिससे कुल मिलाकर ३१५ ३५ मील के रास्ते पर बसे चलनी शुरू 
हो गईं जबकि पिछले वर्ष के अन्त में २७०७ मील लम्बी सड़कों पर ही बसे 
चलती थीं | कई रास्तों पर तो पहले से अधिक बसें चलने लगी हैं और अधि- 
कांश रास्तों पर बसों के आने-जाने के नियत-समय का ध्यान पहले से अधिक. 
दिया जाने लगा है। 


दिल्‍ली ट्रांसपोट सर्विस के काम की जाँच करने के लिए जुलाई सन्‌ १६५२ 
में एक समिति नियुक्त की गई थी। इसकी सिफारिशों को लागू किया जा रहा 
है | कई दिशाओं में कई तरह के सुधार किये जा चुके हैं । सन्‌ १६५२-५३ 
में डिसिल-आइल से चलने वाली ५७ बसें ओर चलाई गईइ । इनको मिलाकर 
बस संख्या ३०४ तक पहुँच गई। तीस और बसों के लिए आइ्र दिए जा 
रहे हैं। विनय नगर और कारोनेशन रोड पर एक-एक डिपो बनाए जा रहे हैं। 
इन पर कोई ८ लाख रुपया खो होगा । ट्रांसपोर्ट-एथारटी को बसे खरीदने” 
और डिपो बनवाने के लिए, ३३ लाख रुपये का कर्ज दिया गया । सन्‌ १९५३- 
५४ में ७० डिसिल एंजिल वाली बसे, खरीदने के लिए ४५ लाख रुपए, कह 
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अ'कड़े संग्रहीत करना, देश के लोगों को पद्दा़ पर जाने के लिए बढ़ावा देना, 
और प्रादेशिक सलाहकार सर्मितियों का निर्माण उल्लेखनीय है। दिल्ली में 
प्रादेशिक सलाहकार समिति ने प्रादेशिक पर्यटन अधिकारी ओर पयटन-उद्योग 
से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्‍न व्यवसायों के बीच सम्पक स्थापित करने की 
दिशा में उपयोगी काम किया है । बम्बइ के प्रादेशिक-पर्यटन-दफ्तर के लिए 
भी ऐसी ही समिति हाल में ही बनाई गई है । कलकतचा और मद्रास में भी 
ऐसी ही समितियां बनाई जा रही हैं। 

इस वर्ष सैर के लिए, आने वाले लोगों के रहने की उचित व्यवस्था करने 
थी समस्या पर विशेष-ध्यान दिया गया। रेलें अपने-अपने आराम णश्हों में 
रहने की उचित व्यवस्था करने और महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में आराम के लिए और 
ज्यादा कमरे बनवाने के बारे में कारवाई कर रही हैं। साथ ही बहुत सी राज्य 
सरकार डाक-बंगलों को सुधारने की कोशिशें कर रही हैं । कुछ राज्यों क 
सर्किट हाउसों में विशेषझर राजस्थान में सैर के लिए आने वालों के रहने को 
ज्यवस्था की गई हे। 

होटलों में अच्छे भोजन और सर्विस की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने 
प्रादाशक होटल एसोसियेशन ब्नाने के हिए प्रोत्साहन दिया है। इस तरह के 
एसंसियेशन बम्बई, कलकत्ता, दिहली और मद्रास में काम कर रहे हैं। होटल 
चलाने वालों को अपने होटल के स्टैन्डड में सुधार करने के लिए. सहायता 
दी जा रही है | इस सम्बन्ध में विशेष आदेश जारी कर दिए गए हैं कि रेलों 
के भोजनगह आाद यात्रियों के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करें । 

अब सुसज्जित टूरिस्ट कारें और सैल्लून भी उचित दरों पर मिल सकती हैं । 
कई महत्त्वपूण सैर-के-द्रों को जाने वाली सड़क में सुधार किया जा रहा है ओर 
सड़क के रास्ते सैर करने वालों के लिए रास्तों के नक्शे और चार तेयार किए 
जा रहे हैं। सैर केन्द्रों पर गाइड को सेवाओं और दूसरी तरह की सुविधाओं 
में सुधार किया जा रहा है। बम्बई और दिल्ली के प्रादेशिक-पयटन दफ्तरों 
में एक एक और मद्रास में एक गाइड नियुक्त कर दिया गया दे । सैर करने 
वाले लोगों के लिए एक विशेष परिचय पत्र जारी किया जाता है जिससे कि वे 
सरकारी अधिकारियों से चूगी के भुगतान, रेलों में सीटों के रिजव कराने ओर 
डाक-बंगलों में रहने दी जगह प्राप्त करने के बारे में. जल्दी द्दी सद्दायता प्राप्त 
कर सके | इसके साथ-साथ पर्यटन सम्बन्धी प्रचार पर भी विशेष ध्यान दिया 
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जा रहा है। इंडिया-दूरिस्ट-इनफार्मेशन के नाम से एक पुस्तिका; त्रावशकोर 
-कोचीन, राजस्थान, शान्ति निकेतन, हैदराबाद, और काश्मीर के बारे में 
प्रादेशिक पथ-प्रदर्शक- पुस्तिकाएं; एक सचित्न-हैडबुक आफ इ ड्या ; एक होटल 
गाहड पैनोरामा आफ इंडिया ; मद्रास, कुल्लू , कांगड़ा, ओर हैदराबाद के नाम: 
से कई छोटी छोटी पुस्तके प्रकाशित की गई । आगरा, श्रजन्ता-एलोरा, बम्बई 
कलकत्ता, दिल्‍ली, काश्मीर, कोनारक, ओर मेसूर के बारे में फोल्डर ओर 
आगरा, बुद्ध गया, बनारस, दार्जलिंग, दिल्‍ली, जयपुर, काश्मीर, और उदय- 
पुर के बारे में पोस्टर छुपवाएं गए ओर बांटे गए। भारत का एक सचित्र 
नक्शा विशेष रूप से तैयार किया गया जिसमें भवन-निर्माण कला ओर मूर्ति 
कला के लिए आकषण रखने वाली चीज दिखायी गयी हैं । दक्षिण भारत, 
पूर्वी भारत, मध्यमारत, उत्तरी भारत, और दिल्ली के बारे में गाइड-पुस्तकें. 
आर मद्रास, बनारस ओर हिमालय की चोटियों के बारे में फोल्डर तैयार किए 
जा रहे हैं। अमरीकी सेर करने वालों के लिए एक अमरीकी महिला द्वारा लिखी 
गेयी एक शापिंग गाइड के अलावा आशा है कि शिकार ओर मछली पकड़ने के. 
बारे में एक मनोरंजक-पुस्तक जल्दी ही छापी जाएगी | 


भारत में यात्रा सम्बन्धी उपयुक्त रंगीन फिल्में बनाने के लिए, प्रबन्ध किए 
जा रहे हैं। ये फिल्में विदेशों को भेजी जाएंगी और इन पर कोई लाभ नहीं 
उठाया जाएगा | इनमें से कुछु तो जो दिल्‍ली, आगरा, जयपुर, काश्मीर,. 
कुल्लू और स्पीती के बारे में हैं, जारी कर दी गई हैं। बनारस, बम्बई, हैदराबाद, 
मद्रास, मेसूर श्रोर चावणकोर-कोचीन के बारे में फिल्में बाटी जा रही हैं | 
पयटन-प्रचार-कार्यक्र/ में रंगीन चित्रों के पोस्ट-कार्ड भी शामिल हैं । प्रादेशिक. 
पयटन-दफ्तरों और विदेशों में मारतीय-मिशनों में रंगीन ट्रांसलाइट फोटो-चित्र 
दिखाने के बारे में कारवाई की जा रही है | प्रदशन के लिए महत्त्वपूर्ण स्मारकों: 
के नमूने भी प्राप्त किए जा रहे हैं | 


सन्‌ १६४२ में २५,४४६ विदेशी पैर के लिए भारत आए। इनमें से' 
५, हजार अमरीकी थे | यात्री बड़े बड़े दलों में भी आए। मिसाल के लिए 
'कारोनिया' ओर 'स्टीहला पोलेटिस” नामक जहाज सन १६५२ के शुरू में 
बहुत से अ्रमरीकियों को भारत लाए, | साधारण तौर पर जो जाँच की गई है 
उससे पता चलता है कि यात्रियाँ ने भारत में २ करोड़ ५० लाख रुपए, ख्च 
किए | सन्‌ १६५२ में विदेशों के कई यात्रा सम्बन्धी प्रतिनिधि भारत आए ॥ 


( १७७ ) 


वह यह पता चलाने यहां आए कि भारत में सेर करने वालों, को क्या सुविधाएं 
प्राप्त हैं । 
विदेशियों को आकर्षित करने के अलावा देशवासियों को काश्मीर ओर 

दूसरे पहाड़ों पर जाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में विशेष कारवाइयां: 
की गई हैं । 

जम्मू ओर काश्मीर सरकार ने श्रीनगर में सर करने वालों को सूचना 
आदि देने के बारे में केन्द्र खोल रखा है जो बड़ी अच्छी तरह ओर कुशलता 
से काम कर रहा है । सन्‌ १९५० में यात्रियों की संख्या ६,७८३ थी जब कि 
सन्‌ १९४१ में १०,५७६ ओ्रोर सन्‌ १९५२ में १३.१०० हो गयी । दूसरे 
पहाड़ी शहरों में पर्यग्न-केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया है। 
ये केन्द्र मसूरी, दाजलिग, उगकमंड, नेनीताल, कोदाई वैनाल, शिम्लाः 
ओर रानीखेत में काम कर रहे हैं। कांगड़ा-कुल्लू घाटियों, महाबलेश्वर, और 
मेथीरन के लिए सलाहकार-समितियां हैं | पंजाब सरकार ने अपने राज्य के, 
लिए, एक पर्यटन-सलाहइकार- समिति बनाई है | 

सरकारी-यात्रा-संस्थाओं के अन्‍्तराष्ट्रीय यूनियन ने, जिसका भारत 
भी सदस्य है, यूरोप और अफ्रीका के कमीशनों के ढंग पर एशया और 
सुदूर पूव के लिए भी प्रादेशिक-यात्रा-कमीशन बनाए हैं | इसकी पहली देटक 
नयी दिल्‍ली में मार्च १६५३ को हुई थी जिसमें यात्रा ओर निवास सम्बन्धी. 
सुविधाओं में सुधार करने, आंकड़े इकट्ठा करने, होटलों के वर्गीकरण ,. 
ओर होटल कर्मचारियों को काम सीखने की सुविधाएं देने आदि प्रश्नों पर . 
विचार किया गया | कमीशन ने इस प्रदेश के देशों में कम से कम सुविधाओं 
के स्टेन्डड निश्चित करने के उद्दे श्य से, चु गी व्यवस्था, पासपोट ओर वबीसा: 
' व्यवस्था, और मुद्रा ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों का अध्ययन करने का भी: 
फैसला किया | 


राष्ट्रीय राजमार्ग 


राष्ट्रीय राजमा्गों के बारे में एक मसोदा तैयार वर लिया गया 
है ओर आशा है यह अगले वध संसद में पेश कर दिया जाएगा | बिल में 
उन मूल सिद्धान्तों और नीतियों की चर्चा की गई है जो संविधान के सातवें 


[ श७ल ) 


अनुच्छेद की पहली सूची के २३ व॑ विषय के अधीन सड़कों को राष्ट्रीय राज- 
मार्म-घोषित करने के सम्बन्ध में ध्यान में रखी जाएंगी | 


इस वर्ष-पंच-वर्षीय-योजना के साय के लिए राजमाग बनाने की 
योजना तैयार करने के बारे में काफ़ी काम हो रहा है उसमे से अधिकतर 
काम लापता! पुल और सड़के बनवाने और ऐसी महत्त्वपूर्ण सड़कों का दर्जा 
बढ़ाने के बारे में है जो विभाजन के बाद मुख्य आबादी वाले शहरों ओर 
ऐसे शहरों के बीच बनाई गई जिनके विकास के लिए प्राथमिकता दी गई 
है। महत्त्वपूर्ण योजनाओं में नरकंदा से चिमनीं ( हिन्दुस्तान-तिब्बत-रोड ) 
तक की मोटर की सड़क, राजकोट-पोरबंदर के बीच की सड़क का सभी मोसम 
में मोयर द्वारा आने-जाने की सड़क के रूप में विकास करना, और आसाम- 
असैस-रोड पर मोकामेह के पास गंगा नदी के पुल पर सड़क बनाने का 
काम उल्लेखनीय है| 


सन्‌ १६५१-५२ में १६० मील लम्बी नयी सड़कें ओर १० बड़े-बड़े 
पुल बनवाए गए. | साथ ही ७५४० मील लम्बी सड़कों का सुधार किया गया। 
२२ हज़ार रनिंग-फुट के २० बड़े-बड़े पुल बनाए जा रहे हैं | इनपर ३,४० 
करोड़ रुपया खचे होगा | इनमें से कई पुल तो ऐसे नमूनों के हैं जो 
भारत के लिए, नए. हैं | राष्ट्रीय राजमागों को ४५० मील लम्बा किया जा 
रहा है ओर १,५०० मील लम्बे गजमाग के सुधार का काम चालू है | इस 
समय कुल मिला कर ४०० राष्ट्रीय-राजमा्ग विकास वक्‍स काम कर 


रहे हैं। 


जनवरी १६५३ के मध्य तक ५४ योजनाओं को पारिमाषिक तौर 
पर स्वीकृति दे दी गई | इन योजनाश्रों भे से प्रत्येक पर एक-एक लाख से 
: अधिक ओर कुल मिलाकर कोई २ करोड़ ८२ लाख रुपया खे होगा। 
इसी समय में ३७ योजनाएं पूरी की गई' जिनमें से. प्रत्येक पर एक-एक 
लाख से अधिक और कुल मिलाकर २ करोड़ १६ लाख रुपए. खर्च हुए,। 


सन्‌ १६४१-५२ में ५.२० करोड़ रुपया खर्च हुआ | अनुमान है 
सन्‌ १६६२-४३ में साढ़े चार करोड़ रुपया खर्च होगा। सन्‌ १६५३-५४ के 
लिए १,५४० करोड़ रुपए के खर्च की व्यवस्था की गई है । 


( १७६ ) 


इसके अलावा, सन्‌ १९५१-५२ में राष्ट्रीय-राजमार्गों को सुरक्षित रखने 
ओर उनकी मरम्मत कराने पर ३४७.६१ लाख रुपए. खर्च हुए । अनुमान 
है इस 


है इस काम पर सन्‌ १९५२-५३ में ३ करोड़ ७० लाख ओर सन्‌ १६५३-५४ 
में ३ करोड़ €० लाख रुपया खच होगा। 


गा ओर “'घ भाग वाले राज्य 

सड़क सम्बन्धी संस्था ने पांच साल के समय से 'ग!' और “घ! 
राज्यों और कबायली-प्रदेशों में सड़कों के विकास की योजनाएं तैयार की 
हैं। और बातों के साथ-साथ इन योजनाओं में अधिक से अधिक सड़कें 
बनाने की व्यवस्था की गई है जिससे लोग उन इलाकों तक आ-जा सकें जो 
अब तक अगम्य बने हुए हैं । 

सन्‌ १६५१-५२ में कुग को छोड़ “ग” भाग वाले राज्यों और 'घ! 
भाग वाले राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा दूसरी सड़कों के निर्माण 
ओर सुधार पर ६२.८८ लाख रुपया खर्च हुआ | आशा है सन्‌ १६५२-५३ 
में १ करोड़ ६८ लाख रुपया खर्च होगा | सन्‌ १८५३-५४ के लिए. २२६.२४ 
लाख रुपया की व्यवस्था की गई है। 


इसी प्रकार सन्‌ १६५१-५२ में इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों 
को छोड़ दूसरी सड़कों की मरम्मतें ओर संरक्षण पर ७३.०६ लाथ रुपए 
खर्च हुए। अनुमान है सन्त्‌ १६५२-५३ में ३२.४८ त्ञाख रुपए, खर्च 
होंगे जबकि सन्‌ १९५३-५४ के लिए ३०.५५ लाख रुपए कीं व्यवस्था 
की गई है । 

इस वर्ष आठ महत्त्वपूर्ण कार्य पूरे हुए जिनमें से हर एक पर १ 
लाख से अधिक रुपया खच हुआ और कुल मिलाकर १३.६१ लाख रुपया 
ख् हुआ | इनके अलावा, १४ निर्माण-कार्यों को मंजूरी दी गई। 
अनुमान है-इनपर कोई ३९ लाख रुपया खर्च होगा । चौदद महत्त्वपूर्ण 
योजनाओं पर विचार हो रहा था| इनमें से हर एक पर एक लाख से 
अधिक रुपया खचे होगा । हे 

विशेष-क्ायक्रम 

भारत-सरकार ने सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्यमास्त और पेप्सू' को 

विकास-कार्यों के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी | इनमें से अधिकतर भाग 


( रं८० ) 


सड़क के कामों पर खर्च किया जा रहा है । विकास-कार्मों के लिए जो 
रकमें इन्हें दी जाएंगी, वे केन्द्रीय-सढ़क-कोष ( विशेष ) निधि में जमा 
कर दी जाएंगी जिससे कि परिवहदन-विभाग इन कार्मों को कार्यान्बित 
करने पर ठोस नियन्त्रण रख सके। 

दूसरी विशेष-योजनाओं में पश्चिमी सम्रुद्र तट सड़क ( हुबली से 
आ्रावणकोर-कोचीन सीमा तक ), पठानकोट-जम्मू सड़क ओर सहकारी- प्रयत्नों 
द्वारा गांवों की सड़कों के विकास की चचा उल्लेखनीय है | सरकार बम्बई 
आओर मद्रास में पश्चिमी-समुद्र तठ-सड़क के विकास पर ५० फी सदी तक 
खर्च वहन करेगी । द 

पठानकोट-जम्मू सड़क के काम का पहला भाग पूरा हो चुका दें 
और इसपर कोई ३ करोड़ रुपया खर्च होगा | दूसरे भाग का काम जिस पर 
पांच वर्ष के समय में 5० लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है, शुरू कर 
दिया गया है। कुल मिलाकर २६ लाख रुपए के खर्च के दो अनुमानों को 
हाल में ही मंजूरी दी गई है। इस सड़क पर होने वाले ख् का अ्रधिकतर 
भाग जम्मू ओर काश्मीर सरकार से वसूल किया जाएगा | 

गांव सड़क-विकास-सहकारिता-योजना के अधीन सहकारिता के 
आधार पर योजनाएं शुरू की जाएंगी | उनके लिए सड़क कोष ( साधारण ) 
निधि से सहायक अनुदानों के रूप में १५ लाख रुपया राज्यों को देने के लिए 
अलग कर दिया गया है | साथ ही राज्य सरकारों को यह प्रचार करने के 
लिए कि बैलगाड़ियों के चकों में चोड़े टायरों का प्रयोग किया जाए, जिससे 
बैलगाड़ियों के प्रयोग में आने वाले वतमान चककों से सड़कों को नुकसान 
न हो पाए, श्रार्थिक-सहायता देने को कहा है | दिल्ली की केन्‍्द्रीय-सड़क 
अनुसंधान-संस्था को बैलगाड़ियों के एक्सेलवाले चकों के नमूने तैयार करने 
का काम दिया गया है। 


केन्द्रीय-सड़क-कोष 
केन्द्रीय-सड़कन्क्रोष से सड़क-विकास ओर अ्रनुसंघान के काम के 


लिए रुपया मिलता रहा। अब इस कोष से राष्ट्रीय-राजमार्गों को छोड़ 
दूसरी सड़कों के विकास के लिए हर वध कोई साढ़े चार करोड़ रुपए; मिलते 


( श्ृू१ ) 


हैं । कई राज्यों के कई सो निर्माण-कार्यों को कोष से पूरी तरह या आंशिक 
रूप से सहायता मिलती हैं। सन १६४२-५३ के लिए इस कोष से ३,७ करोड 
रुपए, के खच की व्यवस्था की गई है | इसके अलावा, कोष ने मंत्रालय 

रा स्वीकृत और मंजूर योजनाओं के लिए. इस वर्ष १८००१ लाख रुपए, 
की मंजूरी दी । हाल में ही राज्यों को सड़कों ओर पुलों के विकास के लिए, 
कोष ( साधारण ) निधि से कल मिलाकर १६ लाख रुपए. की आशथिक- 
सहायता दी गई । 


अनुसंधान ओर टेकनिकल कारवाहयां 


सड़क संस्था के डिसाइन-तेयार करने वाले केन्द्रीय दफ्तर को इस 
वर्ष की कार्रवाइयों में फलोंग और सीमा के लिए डिंसाइन तैयार करना 
ओर सड़क के किनारों पर विज्ञायत-बोर्ड लगाने के सिद्धान्त आदि 
शामिल हैं | 


प्रधानमंत्री ने १० जुलाई १६५४२ को बाकायदा तोर पर दिल्ली के 
ग्रोखला नामक स्थान पर केन्द्रीय-्सड़क-अनुसंधान संस्था की स्थायी-इमारत 
का उदघाटन किया । इस वर्ष इसमें सड़क-इंजीनियरी के भिन्न-भिन्न 
पहलुओं पर खोज की गई । सड़क-निर्माण से सम्बन्ध रखने वाली विभिन्‍न 
समस्याओं पर राज्य-सरकारों को सलाह दी गई। इस सम्बन्ध में सामूहिक-योजना 
संस्था को उसके ग्राम एवं शहरी सामूहिक्र विकास योजनाओं के अधीन दी 
गई सलाह का उल्लेख किया जा सकता है| 


भारत सरकार की बड़ी संख्या में सड़क के टालर प्राप्त करने की योजना 
के अधीन मैससे जेस्प एण्ड कम्पनी से डिसिल से चलने वाले सड़क के ४७५ 
टाल्लर बनाए ओर विभिन्‍न लोगों और संस्थाश्रों को दिए। इसी प्रकार -मेसस 
टाटा लोको-मोटिव-एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी को जिन ६४० स्टीम-टालरों 
के बनाने के आडर दिए गए थे, उनमें से ६१७ जनवरी श्६४३ के मध्य 
तक भिन्न-भिन्न लोगों और संस्थाओं को श्रला८ कर दिए, गए. । इनमें 
में 55७ बन चुके हैं | संयुक्त राष्ट्र के टैकनिकल सहयोग-कार्यक्रम के अधीन 
मिद्दी हटाने वाली दो मशीन प्राप्त करने की व्यवस्था को अन्तिम रूप दे 
दिया गया है । 


६ शहर 


शिक्षण 


सड़क और पुल इ जीनियरी के आधुनिक तरीकों की उच्च व्यावहारिक 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब विभिन्‍न योजनाओं के अ्रधीन सुविधाएं द 
जा रही हैं। मिसाल के लिए-कामनवैल्थ 2कनिकल सहयोग कार्यक्रम के अधीन 
बम्बई और मध्यमारत के दो सड़क इंजीनियरों को केनाडा में इस समय 
शिक्षा दी जा रही है | अमरीका के कम उन्‍नत देशों की टैकनिकल सहायता 
देने के कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय-सड़क-संस्था के एक इंजीनियर को पुल 
निर्माण और उसके नमूने तेयार करने की व्यावहारिक-शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए, चुना गया है| केन्द्रीय-सड़क-संस्था भी सड़क ओर पुल के डिसायन 
तैयार करने के आधुनिक तरीकों के बारे में राज्य सरकारों के इंजीनियरों को 
ट्रेनिंग देती है। 


संचार 
डाक ओर तार विभाग 


सारे देश को ११ डाक-तार-सकिलों में ओर ४ टेलीफोन-जिलों में बाँदा 
गया है। इसके अलावा चार प्रशासनिक एकक भी बनाए गये हैं| प्रत्येक डाक-तार 
सर्किल और प्रत्येक ठेलीफोन-जिले में प्रादेशिक सलाहकार समितियां बनाई 


गई हैं। 


सनू १६४२-५३ में विभाग ने जो काम किया है उसका व्यौरा इस प्रकार 
है :-- लगभग २ अरब ५६ करोड़ २० लाख डाक द्वारा भेजी जाने वाली 
चीजें, ६ करोड़ ३८ लाख रजिस्ट्रीशुदा चीजें, ५ करोड़ ८६ लाख मनीश्रा्डर, 
१ करोड़ ४४ लाख सेविंग बेंक के लेन-देन, १४५ लाख नेशनल सेबिंग्स 
सर्टिफिकेट्स, २ करोड़ ६७ लाख तार और १ करोड़ १२ लाख ट्र क-काल | 

योजना-कमीशन' ने डाक, तार ओर टेलीफोन के विकास के लिये एक 
योजना की सिफारिश की है, जिस पर लगभग ५४० करोड़ रुपया खर्च होगा । 
इस योजना में गांवों में डाक की सुविधाओं ओर बड़े शहरों में टेलीफोन की 
सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है | 


तदनुसार, गांवों ओर शहरों में डाकखाने खोलने, अतिरिवत्त ट्रेनिंग केन्द्र 
खोलने और अच्छी तथा उपयुक्त इमारतें बनाने की योजनाएं, बनाई जा रहीं 


( ८३ ) 


है। डाक सेवाओं में मशीनों का प्रयोग, पोस्टकाड और लिफाफे आदि बेचने 
के लिए दरार वाली मशीनों का लगाना, और तारीख की नई किस्म की मुहर 
बनाने के लिये आधुनिक ढंग के कारखाने बनाना आदि बुछु अन्य विषय हैं 
जिनके सम्बन्ध में योजनाएं, बनाई जा रही हैं। 

टेलीसंचार व्यवस्था केक्षेत्र में कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, नागपुर, 
बंगलौर, तरावशकोर, शिमला, हैदराबाद, दिल्‍ली, कानपुर ओर लखन्ऊ जसे 
बड़े-बड़े शहरों ओर बिहार के कोयला वाले क्षेत्रों में टेहीफोीन एबसचेंजों की 
छमता बढ़ाने की योजनाएं, बनाई गई । ट्रक-टेलीफोन-व्यवस्था के सुधार ओर 
विस्तार के बारे में योजनाएं बनाई गई हैं। साथ ही नये टेलीफोन-सर्किट बनाने 
की योजनाएं बनाई गई हैं | पांच वर्ष के समय के पहले दो वर्षों में १९ करोड़ 
रुपया खच किया जा चुका है । 

डाकखाने 

सन्‌ १६५२-५३ में दो हजार या अधिक आबादी वाले हर एक गांव में 
डाकखाना खोलने का कार्यक्रम पूरा किया गया। इकतीस मार्च सन्‌ १६५३ में 
गांवों में कुल मिलाकर ३६,७४१ ओर शहरों में ५,६८६ डाकखाने थे | 

अब एक नयी योजना बनाई गई है | विशेष इलाकों में डाकखानों की 
भरमार रोकने के लिए पहली अप्रेल सन्‌ १६५३ से न सिफ आबादी पर बल्कि. 
इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि डाकखाने तक पहुं चने के हूए लोगों. 
की कितनी दूर तक आना होता है । अब ऐसे गांवों के समूहों में बाकखाने 
खोले जाएंगे जहां की आबादी कुल मिलाकर दो हजार या इससे अधिक हैे। 

जहां तक चिह्ठियां बांदने का सवाल है, इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि 

डाकिया हर एक गांव में नियमित समय पर पहु चे। 


शहरी इलाकों में डाक की अधिक अच्छी सुविधाएं ढेने के उद्द श्य से ५ नव 
लाख या इससे अधिक आबादीवाले शहरों भ चलते-फिस्ते डाकखाने खोले जा 
रहे हैं | मद्रास, नागपुर, दिल्‍ली ओर कानपुर में ऐसे डाकखाने काम कर रहे 
हैं| बग्बई, अहमदाबाद, पूना हैदराबाद, कलकत्ता, और वंगलौर में जहदी ही 
ऐसे डाकखाने खुल जाए गे | भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये चलते- 
फिरते डाकघर का एक अच्छा नमूना तैयार किया जा रहा है। 


( श्यू४ ) 


हवाई जहाज द्वारा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के चिट्ठियां, पोस्टकाड, 
मनीआडर और बीमा-चिट्विठयां आदि ले जाने की योजना इस साल भी 
लोकप्रिय रही । देश के अन्दर की कोई २७ फी सदी डाक हवाई जहाओों द्वारा 
आई-गई। 
दो जनवरी सन १९४३ से अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र, स्विट्जसलैणड 
ओर आटे लिया के लिये सीधी हवाई पासल-सर्विस शुरू की गई | इसी तारीख 
से नियमित रजिस्ट शन-फीस देकर हवाइ जहाज से लंका के लिये भी रजिस्टड 
यत्र भेजे जा सकते हैं। दो अकबर सन १६५२ को गांधी-जयंती के अवसर 
पर डाक-विभाग ने नये टिकट जारी किये जिनमें भारत के विख्यात संतों ओर 
कवियों के चित्र थे । ये टिकट इस देश में पहली बार फोटोग्रबूर प्रोसेस से 
लैयार किए गए | 
चिट्ठी आदि कीं संख्या बढ़ जाने ओर डाक-विभाग के कममचारियां की 
संख्या में वृद्धि हो जाने से डाकखानों में बड़ी भीड़भाड़ हो गईं है । इससे 
बस्तुतः विभाग की कार्य-कुशलता पर बुरा असर पड़ता है। इस कारण, पंच- 
वर्षोय-योजना क अधीन कोई साढ़े तीन कश्ेड़ रुपये की लागत से डाकखानें, 
डाक-दफतरों की इमारतें, ओर कर्मचारियों के रहने के क्वार्टर बनाने का विचार 
है। इसके अतिरिक्त ऐसे ही कामों के लिये छोटी-छोटी निर्माण-योजनाश्रों को 
पूरा करने के वास्ते ७५ लाख रुपये के खर्च की व्यवस्था है | डाकखानों में 
नियन्त्रण रखने और देखरेख करने के उद्देश्य से उनमें संगठन-सम्बन्धी सुधार 
करने ओर देहाती इलाकों में चिद्धियां आदि पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार 
करने के बारे में सुझाव देने के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति की गई । इस 
की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है | इधर, इस वर्ष बीस नये पास्टल- 
 'डिवीजन बनाए गए हैं ओर डाकखानों और रेलवे मेल सर्विस के इंसपेक्टरों की 
नई जगहें निकाली गई हैं । 
डाकखाना जीवन-बीसा योजना में कई सुधार किये गये जिरुसे कि इस 
काम में देरदार न होने पावे | कुछ फार्म ओर सूचियां जो अ्रब तक हाथ से 
तैयार की जाती थीं, अब ऐड़ सोग्राफ प्लेटों की सहायता से तैयार की जाती हैं 
डाकखाना जीवन-बीमा योजना को ऐसे उद्योगों पर भी लागू करने का विचार 
है जिनका संचालन सरकार करती है या जिनमें सरकार का अधिकांश 


( श्थआ, द ) 
हिस्सा है । 
कोल॑ंबो-योजना के अधीन ब्रिगिश पोस्ट आफिस से दो जानकारों की सेवाएं 
प्राप्त की गई हैं जो डाक तार विभाग को शअ्पने काम में मशीनों का प्रयोग 
करने के बारे में सलाह देंगे । इस काम के लिये पंचवर्षीय योजना भें ३० लाख 
रुपए के ख्च की व्यवस्था की गई है । 


विभाग के काम में सुधार करने के उद्देश्य से एक अधिकारी को ब्रिटिश 
पोस्ट आफिस की प्रशिक्षण-योजना की जानकारी प्राप्त कराने के लिये ब्रिटेन 
भेजा गया था। इधर सहारनपुर में एक प्रशिक्षण-केन्द्र खोला गया है | इसमें 
उत्तरप्रदेश, पंजाब ओर दिल्ली सर्किल के नये मरती किये गये लोगों को काम 
सिखाया जाएगा । सन्‌ १९५२ में अप्रेल-द्सिम्बर के बीच डाकखानों और 
रलवे-मेल-सर्विस के ५८० लोगों को इस केन्द्र भें काम सिखाया गया । बिहार, 
बम्बई, हैदराबाद ओर मद्रास में जल्दी ही एक एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का 
विचार है। नेपाल सरकार को यह सुविधा दी गई है कि वह सहारनपुर में अपने 
कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकती है। नेपाल के लोगों का पहला 
दल सन्‌ १६५४२ के अक्ट्बर-दिसम्बर सत्र में केन्द्र में भरती हुआ था | इस 
दल ने अपनी शिक्षा पूरी करली दे । 


टेलीफोन 


भारत में ३१ मार्च १६५२ को टेलीफोन एक्सचेजों की संख्या ८२ थी। 
सन्‌ १६४२ के अप्रैल-द्सिम्बर में २९ नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये जबकि 
२६ जगहों पर टेलीफोन एक्सचेंजों को फिर से ठीकठाक किया गया और उनका 
विस्तार किया गया । ३१ दिसम्बर सन्‌ १६४२ में टेलीफोनों की संख्या 
१६६ ६३४ थी । 


सन्‌ १९५२-४३ में २८६ पब्लिक काल आफिस खोले गये । इस प्रकार 
अब पब्लिक काल आफिसों को कुल संख्या १,८८९ तक पहुँच गई | स्थानीय 
सेलीफोन-व्यवस्था के विस्तार के साथ साथ ट्रक-व्यवस्था में भी सुधार किया 
गया ओर उसका विस्तार किया गया | इस प्रकार, १७ ट्रक लाइनों की और 
व्यवस्था की गई । 


(८ आल.) 


इस वर्ष देश में एक चैनल वाले ३ ओर तीन चैनलवाले ४ कैरियर लगाये 
गये | इनके अलावा, बारह चैनलवाले २ ओर तीन चैनलवाले ४ केरियर 
लगाये जा रहे हैं 

जमीन के नीचे ट्र क-केबिल डालकर मुख्य-मुख्य केन्द्रों की एक दूसरे से 
जोड़ने की योजनाएं भी तैयार कर दी गई हैं | एक ओर बम्बई और थाना, 
और दूसरी ओर कलकता और आसनसोल के बीच ऐसे केबिल डालने के 
लिए स्वीकृति दी जा चुकी है | नई दिल्‍ली ओर अमृतसर के बीच केबिल डालने 
की योजना भी तैयार की जा रही है । 

“अपने टेलीफोन के आप मालिक बने” योजना जो दिसम्बर सन्‌ १६४६ 
में शुरू की गई थी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्‍ली, कानपुर, अहमदाबाद, 
अमृतसर, नागपुर, हैदराबाद, मेरठ, राजकोट, सूरत, भर्टिंडा, इन्दौर, घुबरी 
ओर बंगलौर में लागू है । इस वर्ष इरोदी ओर कुदुर नामक दो जगहों में भी 
लागू कर दी गई | इस प्रकार अरब ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या श्८ 
हो गई है जहां अपने टेलीफोन के आप मालिक बनो” योजना लागू है । 
३१ दिसम्बर सन्‌ १६५२ तक १३,७५२ लोगों ने योजना के लिये चंदा 
दिया ओर कुल मिलाकर ३१,६८७,५०० रुपए, जमा हुए । ३१ दिसम्बर 
१६४२ तक कुल मिलाकर १३,१०६ टेलीफोनों की व्यवस्था की गई | 

बुलसर ओर तिरुपती में 'अपने एक्सचेंज के आप मालिक बनो” योजना के: 
अधीन, इस वर्ष दो टेलिफोन एक्सचेंज खोले गये । मैसर राज्य में देवनगरी में 
एक्सचेंज खोलने के लिये रकम जमा हो गई हैं ओर एक्सचेंज खोला जाने वाला 
है। आशा है कि बम्बई रुकिल में आनन्द नामक जगह में जल्दी ही एक 
एक्सचेंज खुल जाएगा । 

टेलीफोन की फीस का 'मेसेज-रेट-सिस्टम” जो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, 
अहमदाबाद, पूना, कानपुर, अमृतसर, इंदोर, इलाहाबाद, दिल्ली, नागपुर 
ओर शिमला में लागू है, सोलह दिसम्बर सन्‌ १६५२ को तिवेंद्रम में भी लागू 
कर दिया गया | इस प्रकार यह प्रणाली अब १३ जगहों में लागू है। 

पब्लिक-काल आपफिसों में दूसरी जगहों से आने वाले फोन के लिये पंदेश- 
वाहक-व्यवस्था (८४५९7४८४ 8८7ए०7९८९) अब ७४ और पब्लिक-काल 
आपफिसों में लागू कर दी गई है | इस प्रकार, अब यह व्यवस्था कुल मिलाकर 


( श्द्७छ ) 


४१२ दफ्तरों में लागू है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, बंगलोर ओर 
पूना तथा बिहार में कोयले वाले क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण निर्माण-कार्य किये जा रहे 
हैं 

आशा है कि कलकता आठेमैटाइजेशन स्कीम के एक अंग के रूप में सन्‌ 
१६५३ के मध्य तक तीन एकक्‍्सचेंजों की स्थापना की जाएगी, जिनमें कुल 
मिलाकर १४,००० लाइनों की व्यवस्था हों सकेगी | अब तक इस योजना पर 
३.५ करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और सन्‌ १६४३-५४ के लिए १.५. 
करोड़ रुपए. के खर्च की व्यवस्था की गई है । 

आशा है कि बम्बई में दित्म्बर सन्‌ १६५३ तक १,४०० लाइनें स्थापित की 
जाएंगी | इनके अलावा ६,५०० लाइनें तो लगाई जा चुकी हैं| कोई ७,२०० 
लाइनों के आर्डर दिए जा चुके हैं । 

मद्रास में किलपाक ओर माइलापुर में दो नये एक्सचेंजों की इमारतें बनकर 
तैयार हो गई हैं और आशा है कि सन्‌ १६४३-४४ में ३,००० लाइनों का: 
सामान पहुँच जाएगा। केन्द्रीय एक्सचेंज में पुराने सामान की जगह नये सामान, 
की व्यवस्था करने की भी एक योजना बनाई जा चुकी है । 

दिल्‍ली में तीस हजारी में ४,००० लाइन का आगयेमेटिक एक्सचेंज बनाने 
का काम भी आगे बढ़ रहा हैं। पहली २,६०० लाइनों पर २४ जनवरी सन, 
१६५३ से काम भी शुरू हो गया है। 

हैदराबाद, बंगलौर, पूना, ओर बिहार के कोयले वाले क्षेत्रों में टेलीफोन 
एक्सचेंजों को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा दिल्‍ली, नई दिल्‍ली, अमृतसर 


ओर इलाहाबाद के लिए आगणे-एक्सचेंज की चार योजनाएं, स्वीकार की जा चुकी 
हैं। हाथ से चलाए जाने वाले एक्‍्सचेंजों को आये-एक्सचेंजों में बदलने और 
बनारस, कोयम्बद्ूर, लखनऊ, कानपुर, शिवाजी नगर ( पूना ) ओर आसन- 
सोल में आटो-एक्सचेजों का विस्तार करने की योजना तैयार की जा चुकी हैं । 

भारत और जापान के बीच १४ अगस्त सन्‌ १६४२ से सीधी रेडियो- 
टेलीफोन व्यवस्था चालू की गई । नेरोबी और बर्मा के लिए. भी ऐसी व्यवस्था 
करने ओर भारत-ब्रिटेन रेडियो टेलीफोन व्यवस्था को ब्राजील, ग्रीस, आस्ट्रिया 
ओर इसरायल तक बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है । 


( रऑि्प८ ) 


सन्‌ १६५२-५३ में टेकनिकल कर्मचारियों की शिक्षा का काम काफी आगे 
बढ़ा | अब तक जिन लोगों को शिक्षा दी जा चुकी है या दी जा रही है, 
उनकी संख्या ४५० है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्‍ली, नागपुर ओर 
अम्बाला के प्रशिक्षण-केन्द्रों के अलावा टेलीफोन अआ्आपरेटरों को काम सिखाने 
के लिए २ दिसम्बर सन्‌ १९४५२ से सहारनपुर में एक क्लास खोली गई । इन 
केन्द्रों में हर वध कोई ८०० टेलीफोन-आपरेटर काम सीखते हैं । 


मशीनों आदि को ठीक-ठाक रखने के तरीके में सुधार करने और मरस्सत 
के प्रादेशिक-वर्कशापों को पुन: संगठित करने के बारे में सहायता देने के लिए 
कोलम्बा-योजना के अधीन ब्रिटिश पोस्ठ-आफिस से सन्‌ १६४२ में एक 
टेल्लीप्रियर-जानकार की सेवाएं प्राप्त की गईं। तार व्यवस्था के मशीनीकरण 
की समस्याओं को निपटाने और जमीन के नीचे टेलीफोन ओर तार के केवल 
बिछाने के बारे में योजना तैयार करने के लिए, अब जानकारों के एक दल की 
सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं । 


न्तराष्ट्रीय टेली-संचार-यूनियन के पूर्ण अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधियों का 
सम्मेलन ३ अक्टूबर सन्‌ १६४२ से २३ दिसम्बर १६९४२ तक अफजन्टाइना के 
ब्यूसस आयसे नामक शहर में हुआ था | इसमें भारत के प्रतिनिधिमंडल ने भी 
. भाग लिया जिसमें चार सदस्य थे | मारत पहली बार प्रबन्ध परिषद्‌ का सदस्य 
बना । मारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अबीसीनिया के हितों का भी प्रतिनिधित्व 
किया। भारतीय प्रतिनिधिम'डल की अबीसीनिया-सरकार ने सम्मेलन में अ्रपनी 
ओर से भाग लेने ओर हस्ताक्षर करने के पूर्ण अधिकार दे रखे थे । 


तार 


पांच हजार या इससे अ्रधिक आबादवाले शहरों और इरएक सबडढिवीजन 
के सदर मुकाम में तारघर खोलने की नीति पर धीरे-धीरे अमल किया जा रहा 
है। सन्‌ १६५२ में ११२ तारघर खोले गये। इस प्रकार ३१ दिसम्बर सन्‌ 
१६५२ तक तारघरों की संख्या ८,३६२ तक पहुँच गई । 

इस बष आठ “वायस-पफ्रीक्वेंसी-टेलीआफ-सिस्टम' चाल्यू कंरके मुख्य-मुख्य 
स्टेशनों के बीच देलीग्राफ-सर्कियों की संख्या बढ़ा दी गई |. इसके अलावा नई 
दिल्‍ली ओर कलकत्ते के बीच 'वायस-फ्रीव्वेसी-टेलीग्राफ-य्त्र' को चलाने के 


( (पु६ ) 
'कफ्रीक्वसी-माइलेशन-सिस्टम” से काम लिया गया । 


टेलीप्रिंयरों के काम में काफी सुधार हुआ । सन्‌ १६४१-५२ में साधारण 
संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में ओसतन १६७ घर्टे की देर 
होती थी लेकिन १६५२-५३ में ( दिसम्बर सन्‌ १९४२ के अन्त तक ) यह 
घटकर १३४ घण्टे रह गई | इस सुधार का ज्ञान “आवश्यक” और 
“साधारण” तारों के पारपस्रिक अनुपात से हो जाता है। “एक्सप्रेस”'- तारों 
का अनुपात धीरे-धीरे कम हो रहा दे जिससे पता चलता है कि “साधारण!” 
तारों पर जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है । सन्‌ १६४८-४६ में यह 
अनुपात ४५ फी सदी, सन्‌ १६४६-५० में ३७४ फी सदी ओर सन्‌ १६४१- 
५२ में २९४ फी सदी था। 


साथ ही टेलीप्रिंय्यों को ठीक-ठाक रखने के काम में बड़ा सुधार हुआ है । 
टेलीप्रिंटरों को ठीक-ठाक रखने के लिए जितने घंटे काम करने की जरूरत होती 
है, अब इसमें भी कमी कर दी गई है -ओर फालतू पुर्जा आदि की खपत में 
भी कमी की गई है। और अधिक टेलीप्रिंटर ज्गाएं गए हैं | साथ ही २५० 
नये टेलीप्रिंगरों के आडर दिए गए, हैं। टेलीप्रिंटर के काम में सुधार करने के 
ताथ-साथ वायस-पफ्रीक्त्रसी-टेलीग्राफ-सकिटों को भी स्थायित्व दिया गया है | 


तार घरों के श्रन्दर, तार भेजने ओर तार प्राप्त करने में जितना समय 
लगता था उसे अरब बहुत कम किया जा रहा है । संदेशों के एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक भेजने ओर उनकी पहुँच में जो देरदार होती थी, उसे टेली- 
प्रिंटरों और मशीनों की सहायता से कम किया जा रहा है | एक नयी योजना 
के अधीन सारे तार एक छेददार फीते पर प्राप्त किए जाएंगे जो एक ट्रांसमीटर के 
आरपार लगा होगा | इस प्रकार हाथ से किए जाने वाले दो काम कम हो 
जाएंगे | ये काम हैं-- संदेश प्राप्त करना ओर संकेत देना। ट्रांजिय आफिस 
( बीच के दफ्तर ) के स्विच-शेड्ड की सहायता से एक तार घर अपने स्विच- 
बोर्ड से दूसरे तार घर के साथ सीघा सम्पर्क स्थापित कर सकेगा। इस तरह 
से जो लोग बहुत से तार भेजा करते हैं ओर प्राप्त करते हैं, वे टेलीप्रिंग्रों की 
सहायता से सीधे तार घर से द्वी संदेश प्राप्त कर सकते हैं ओर संदेश दे सकते 
हैं । एक प्रस्ताव यह भी है कि शुल्क देने वाले लोगों के लिए टेलीफोन-ट्र क- 
सर्किट की तरह ही एक टेलीप्रिंग्र-सर्किट की व्यवस्था कर दी जाए | इससे 
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विभिन्‍न शहरों में शुल्क देने वाले लोग अधिक शीघ्रता से एक दूसरे के पास 
संदेश भेज सकेंगे । 


हिन्दी के तारों का प्रचार दिनोंदिन बढ़ रहा है | सन्‌ १६४१-५२ 
में ७८०१ तार भेजे गये जबकि इस वष के पहले ग्यारह महीनों में इनकी 
संख्या बढ़ कर १७,०१३ हो गई । अब हिन्दी के तार ८५६ शहरों में लिए 
जा रहे हैं, जबकि पिछुले वर्ष २३ शहरों में ही लिए. जाते थे । हैदराबाद के 
नानलनगर में कांग्रेस अधिवेशन के समय पहली बार हिन्दी का टेलीप्रिंटर काम 
में लाया गया और यह सफल रहा। उत्तर प्रदेश ओर बिहा' के उन स्थानों 
से हिन्दी में तार द्वारा मनीआडर भी भेजे जा सकते हैं और प्राप्त किये जा 
सकते हैं जहाँ हिन्दी से तार भेजने की व्यवस्था है । पहली जनवरी सन १६५३ 
से देवनागरी लिपि में संक्षिप्त तार के पते दर्ज करने की इजाजत दे दी गई 
है। तार के फाम और लिफाफे हिन्दी में भी छपने लगे हैं 


इस वध तार सम्बन्धी और भी कई सुविधाएं दी गई हैं। पहली जनवरी 
सन्‌ १६५३ से तीन महीने, छे महीने, नी महीने ओर एक साल के लिए 
क्रमशः आठ, बारह, सोलह ओर बीस रुपए. के हिसाब से तार के संक्षिप्त 
पते दज करने की व्यवस्था की गई | फिनलैंड, नावें, स्वीडन, और बेल्जियम 
के लिए भी फोये-टेलीआम सर्विस शुरू की गई | यह व्यवस्था जल्दी ही 
जम॑न फेडरल रिपब्लिक तक बढ़ा दी जाएगी | विदेशी तारों की डी-लक्स 
सर्विस, जो पिछली लड़ाई के शुरू होने पर बंद कर दी गई थी, अब तक 
२१ देशों में चालू कर दी गई है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल्ल है ) 


वायरलेस (बेतार का तार) 


सन्‌ १६४२-५३ में कलकत्ता और अगरतल्ला के बीच रेडियो- 
टेलीफोन-सर्विस शुरू की गई और मद्रास ओर रंगून के बीच तेज रफ्तार 
वाली वायरलेस-टेलीफोन सविस चालू थी । रंगून और भारत के बीच 
. रैडियो-देलीफोन व्यवस्था फिर से शुरू करने ओर तूतीकोरन, कॉडला 
विशाखफ्धनस, ओर कॉचीन में खुले वायरलेस स्टेशन खोलने का विचार 
है जिससे कि समुद्र में जहाज़ों को रेडियो 'ढारा टेलीफोन और तार 
भेजे जा सकें । 
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गोदाम 


... आसाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस वर्ष कटिहार में एक 
'गोदाम बनाया गया । गोदामों की वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य 
से कलकत्ता को मेसस इबकन लिमिटेड को वततमान व्यवस्था की जांच करने 
का काम सोपा गया | इस फरमम की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है | 

सन्‌ १६४२-१३ में कई केरियर सिस्टम ओर टेलीफोन-एवसचेजों 
की स्थापना का काम पूरा किया गया। इस के अलावा, आगरा, चंडीगढ़ 
कोयंबटूर, जबलपुर, जोधपुर, लखनऊ ओर मेरठ में टेलीफोन-व्यवस्थाओं 
के लिए जमीन के नीचे केबिल डालने की योजनाओं को अंतिम रूप दिया 
गया | साथ ही दस निर्मोण कार्यों का विशेष-विवरण तैयार किया गया 
ओर जारी किया गया और दस निर्माण-कार्यों के विवरण को अंतिम रूप 
दिया जा रहा है | इसके अलावा ग्यारह निर्माण कार्यों के अस्थायी 
विवरण जारी किये गये ओर नो के विवरण जारी किए जा रहे हैं | पंद्रह 
जनवरी सन्‌ १६५३ तक इंजीनियरी सम्बन्धी ६७ आदेश तैयार किए. गए 
ओर ६४ जारी किए गए | 


खोज 

सन्‌ १६५२-४३ में यंत्रों और सर्कियों के कई नये नमूने तैयार किए 
गए जेसे आये-मैनुअल रिले सेट,' 'मेनुअल एक्सचेंज मीटर रूट टेस्ट सर्किट, 
ट्रक-बोर्डा पर काम के लिये हाई 'फ्रीक्वेंसी -मोनीटरिंग सकिट' आदि | 

कल्याण के काये 

कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में इस वर्ष सबंतोमुखी प्रंगति हुई । 
इकतीस मार्च सन्‌ १६५४३ तक १८३ सहकारी-समितियाँ, १८७ केन्टीन, २२७ 
टिफिन-रूम, श्८२ शयनागार, २३२ आर० एम० एस० रेस्ट हाउस, ओर 
३२६ कलबों की व्यवस्था थी | विभाग की ओर से रात के स्कूल, हालीडे 
होम / क्रीड़ा-गह ) ओर अनाज की दुकानें चलाई जाती हैं । दिसम्बर सन्‌ 
१६५२ और जनवरी सन्‌ १६५३ के बीच ६ केन्द्रों में प्रादेशिक खेल-समारोह 
हुए और फरवरी सन्‌ १९५३ में नई दिल्‍ली में डाक ओर तार विभाग का अखिल 
भारतीय खेल-समारोह हुआ | इसके अलावा प्रादेशिक ओर श्रखिल भारतीय 


बैडमिंटन-प्रतियोगिताएं भी हुई | कर्मचारियों और उनके परिवारों के लोगों 
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की बी० सी० जी० के टीके लगाने के बारे में एक श्रान्दोलन शुरू किया गया 
है| देश के ६ चुने हुए तपेदिक के अस्पतालों में टी० बी० वार्ड बनाने का 
विचार है, जिसमें १२० रोगियों के रहने की व्यवस्था होगी । इसके अलावा 
करौली और अन्य स्थानों में कर्मचारियों के लिये १५ स्थानों की व्यवस्था है । 


भारतीय टेलीफोन उद्योग 


बंगलोर में इ'डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज मारत का एक-मात्र कारखाना 
है जहां आशथेमेटिक-टेलीफोन ओर केरियर-साम्ग्री बनाई जाती है | यह 
ग्रब एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में चलाया जा रहा है । इसकी 
वर्तमान एकत्रित पूजी २२२५ लाख रुपए है जिसमें से श्य४६ लाख रुपये 
भारत सरकार ने, ३१२ लाख मैसूर सरकार ने ओर ६७ लाख रुपए 
'आेमेटिक टेलीफोन एर्ड इलैकिट्रक कम्पनी” ने लगाए हैं । 

सन्‌ १९५२-५३ में कारखाने ने सभी दिशाओं में प्रगति की | डायल 
ओर कंडेन्स को छोड़ कर ठेल्लीफान-यंत्र की सभी चीजें अब इस कारखाने 
में बनने लगी हैं | ये दोनों चीजें बनाने की योजनाएं तेयार की जा चुकी हे 
और चार कमचारी ट्रेनिंग के लिये लिवस्पूल भेजे जा रहे हैं | डाक तार 
विभाग की कलकत्ता टेलीफोन आठटोमेटाइज़ेशन योजना के लिए. यंत्रादि 
तैयार विए जा रहे हैं। बग्बई, दिहली ओर दूसरी ज्गहों के एवसचेजों के लिए 
नयी एक्सचेंज-लाइनों की योजनाएं तेयार कर ली गई हैं। 

आशा है कि सन्‌ १९४२-५३ में बनाए गए टेलीफोन-यन्त्रों की 
कुल संख्या २७,००० तक पहुँच जाएगी। इनके अलावा ११,००० टेलीफोन- 
लाइनें मी बन चुकेंगी | कारखाने में एक्सचेजों में काम आने वाली दूसरी 
सहायक चोजें जेसे एरेस्ट्स, फ्यूज़ स्ट्रिप्स, प्रोट् बटर स्ट्रिप्प, सिंगल लाइन 
प्रोट्र क्ट्स और रेलेज़ भी तेयार की जा रही हैं । सन्‌ २६५३-५४ के लिए 
४०,००० टेलीफोन-यंत्र ओर ३०,००० आेमेटिक-एक्सचेंज लाइनों 
का कार्यक्रम है। ः 

कारखाने में आटोमेटिक एक्सचेंज सामग्री तैयार करने के साथ-साथ 
एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के यंत्रादि मी तैयार किये जा रहे हैं 
आर उनका विकास किया जा रहा है | “वन प्लस वन कैरियर सिस्टम! का 
सफलतापूवंक विकास किया गया ओर अ्रब डाक व तार विभाग के लिए. ३६ 
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अआ।डर दिए गए हैं ओर उन पर काम हो रहा है | इस के अलावा १-३ 
कैरियर सिस्टम का भी विकास किया जा रहा है | साथ ही सेक्राफोन और 
परीक्षण के यंत्रों का भी विकास किया जा रहा है। 


कारखाने में ६५ लोगों की ऊंची शिक्षा दी जा रही है | इनमें से ३७ 
'का संबन्ध उत्पादन पक्ष से ओर २८ का इंजीनियरी पक्ष से है। इसके अलावा 
कारखाने के मशीनी और बिजली विभागों के कर्मचारियों को काम सिखाने 


के लिए क्लास चलायी जा रही है | असेम्बली विभाग ( पुर्जो को जोड़ने का 
विभाग) में कई लड़कियों को भी काम सिखाया जा रहा है। 


नागरिक विपरान-सं चालन 


सन्‌ १६४२-४३ में नागरिक विमान-संचालन की सबसे महत्त्वपूण घटना 
भारत में हवाई परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय था | तदनु- 
सार २१ मार्च सन्‌ १६४३ में संसद मे एक बिल पेश किया गया जिसमें दो 
'कारपो रेशन बनाने की व्यवस्था थी | इनमें से एक कारपोरेशन देश के अन्दर 
तथा पास-पड़ोस के देशों के लिए ओर दूसरा दूरस्थ अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-सर्विस 
के संचाहुन के लिए बनना था | २८ मई सन्‌ १६७३ को बिल को राष्ट्रपति की 
स्वीकृति प्राप्त हो गई । इस कानून के फलस्वरूप दो कापरेशन, जिनके नाम 
“एयर इन्डिया इन्टरनेशनल' तथा “इंडियन एयरलाइन्स' हैं, १५ जून सन्‌ 
१६५३ से स्थापित हो गए हैं | दोनों ही कापरिशनों के सदस्यों की नियुक्ति भी 
सरकार द्वारा कर दी गई है। १ अगस्त १६५३ को एयरलाइन्स को कार्परेशनों 
द्वारा अपने अधिकार में लाया जाएगा | 


प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण के ल्ए पंचवर्षीय योजना में योजना कमीशन ने 
8.५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की है । इसमें से १.२५ करोड़ रुपए, की सन्‌ 
१६५३-५४ के बजट में व्यवस्था की गई है| 

इस वर्ष, देश के विभिन्‍न भागों में तीन नए, हवाई-अड्डे और दो 
'संचार-केन्द्र खोले गये | लालतपुर ओर चकोलिया के हवाई-अड्॒ड को वायु- 
सेना से ले लिया गया है | इन्हें क्रशः दिल्‍ली-नागपुर और नागपुर-कलकत्ता 
के रात को हवाई मेल के रास्ते पर संकट के समय हवाई जह्यजों को उतारने 
के केन्द्रों के रूप में काम में लाया जाएगा | मंगलोर में एक नया हवाई अड्डा 
बनाने का काम पूरा हो गया है। कोचीन हवाई अड्डा जल-सेन् के सुपुर्द कर 
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दिया गया था | नागरिक विमान संचालन विभाग अब कुल मिलाकर ७७ 
हवाई अड्डों की देखरेख करता है ओर उनका संचालन करता है | इनके अलावा 
कृच-बिहार ओर बालुर्घाद हवाई अड्'डु पश्चिमी बंगाल सरकार से और 
मुजफ्फरपुर ( रेवाघाठ ) हवाई अड्डा बिहार सरकार से लिया जा रहा है । 

हवाई सर्विसों के संचालन के लिए. मैदानी सुविधाएं देने को दिशा में 
धीरे-धीरे प्रगति हो रही है | साथ ही अन्तराष्ट्रीय नागरिक विमान-संचालन 
संस्था द्वारा निर्धारित प्रमाणों के अनुसार हवाई अड्डों को सुसज्जित रखने के 
कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में भी प्रगत हो रही है । सन्‌ १६५२-५१ 
में जो निर्माण कार्य परे किये गए, उनमें से कुछु इस प्रकार हैं:--- मंगलौर में 
एक नया हवाई अड्डा बनाना, दमदम, पालम, गौहाटी, बागडोगरा में जहाज 
उड़ने की जगहें ( रनवे ) ओर टैविसयों के रास्ते बनाना और उनमें सुधार 
करना, सान्ताकु ज में पहाड़ियों को चोटियोँं पर बाधा-सूचक रोशनी का इंतजाम 
करना, दमदम में जमीन पर रोशनी की व्यवस्था करना ओर नागपुर में एक 
टर्मिनल-इमारत बनाना । जिन-जिन निर्मोण कार्यों का काम चल रहा है, उनमें 
दमदम, सांन्ताकुज ओर अगरतल्ला में रहने के लिए, क्वार्टर बनाने, सान्‍्ता- 
कुज बागडोगरा ओर गोहाटी में टरमिनल-इमारत बनाना, तुलसी पाइप लाइन 
डालना, सान्ताकुज के ट्रोली-2क को दूसरी दिशा में मोड़ने ओर लखनऊ, 
न ओर गोहाटी में ट्रांसमिटिंग-स्टेशन बनाना आदि काम शामिल: 
हैं । 

सन्‌ १६५२ में नो वायु-यात्रा कम्पनियां नियमित हवाई सर्विस चला रहीः 
थीं ओर सात, अनियमित हवाई सर्विस । रात को चिहद्वियां वगैरह ले जाने 
वाली हवाई सर्विस में, जिसका संचालन डकन एयरवेज लिमिटेड ओर एयर 
इन्डिया लिमिटेड करती हैं, कोई २६,७८३ यात्री, २,८७६, ३०८ पौंड चिह्नियां 
आदि और १,०७१,८५० पोड माल आया -गया | इस प्रकार इर दिन श्रोसतन 
. ७३ यात्री, ७,८५६ पोंड डाक और २,६२८ पौंड माले आया-गया । 

इसी प्रकार, अनियमित हवाई सविसों ने २६,५२८ घंटे हवाई जहाज 
चलाए और ५,,८६६,४७६ मील की उड़ान की | इस सर्विस द्वारा ८३ ७६० 
यात्री और १३७,६६४,७४१ पोंड माल आया-गया। 


सन्‌ १६५४२ सें तीन भारतीय हवाई यातायात कम्पनियां 'एयर इन्डिया 
इ टरनेशनल', भारत एयरवेज” और “'हिमालियन एवियेशन' ने अन्तर्राष्ट्रीय 


( १९५४ ) 


हवाई सविस चालू रखी | एयर इंडिया इंटरनेशनल ने बम्बई-करांची-अदन 
ओर नेरोबी के रास्ते पर साप्ताहिक-सविस चलाने के अलावा, ५ दिसम्बर 
१६५२ से इसी रास्ते पर हर पखबाड़े में पर्यटकों की विशेष सुविधा के लिए 
एक टूरिस्ट क्लास सविस भी शुरू की । 


हिमालयन एवियेशन लिमिटेड ने अफगानिस्तान को साप्ताहिक सर्विस जारी 
. रखी । इन रास्ते पर करांची में उतरने की व्यवस्था नहीं थी | इस सर्विस को 
पश्चिमी पाकिस्तान की भूसि से बचकर निकलना पड़ता था क्योंकि पाकिस्तान 
सरकार ने भारतीय हृवाई जहाजों के अ्रपनी भूमि पर उड़ान करने की मनाही 
कर रखी थी | समझौते की बातचीत के फलस्वरूप पाकिस्तान ने भारतीय हवाई 
जहाजों को दो रास्तों से होकर जाने की इजाजत दे दो है । ये हैं--- लाहौर- 
कन्धार ओर कराची कंघार के रास्ते | भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस सुझाव 
को स्वीकर कर लिया है। लेकिन, अभी तक किसी भारतीय हवाई जहाज ने इन 
रास्तों पर उड़ान शुरू नहीं की है । 


इस वर्ष निम्नलिखित सविसों को फिर से संगठित किया गया ; भारत 
एयरवेज द्वारा संचालित गोहाटी-कु भीग्राम सविस का गौद्दाटी-कु मीग्राम इम्फाल 
के रूप में; एयर इंडिया द्वारा संचालित “मद्रास-बंगलौर-कोयम्बटर-कोचीन. 
त्िवेन्द्रप्न सविस” का “मद्रास-बंगलोर-कोयम्बट्र-कोचीन-च्रिवेन्द्रम-मदुरा-त्रिचना- 
पलली ' के रूप में; हिमालया एवियेशन द्वारा संचालित अहमदाबाद- करांची-जही - 
दान-कंधार- काबुल सर्विस का बम्बई-करांची-कंधार-काबुल के रूप में; एयर 
सविसेज आफ इंडिया 'द्वारा संचालित “बम्बई-पूना-बंगलोर सविस' का बम्बई- 
पूना-बेलगांव-बंगलौर के रूप में; ओर 'एयर सविसेज आफ इंडिया” द्वार 
संचालित “बम्बई-कोचीन सर्विप्त' का 'बम्बई-मंगलौर-कोचीन सर्विस” के रूप में; 
साथ ही कई सर्विस बन्द कर दी गईं । दूसरी ओर, इंडियन नेशनल एयरवेज 
लिमिटेड को दिल्‍ली -आगरा सर्विस के लिए, एयरवेज (इंडिया ) लिमिटेड 
को कलकत्ता-गौहाटी-शीलांग-कलकत्ता सविस के लिए और 'डकन एयरवेज 
लिमिटेड” को “बम्बई-ओरंगाबाद सबिस' के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए गए | 

इस वध अमरीका की कम उन्नत देशों को टैकनिकल सहायता देने की 
योजना और कोलम्बो-योजना के अधीन कई अधिकारी ट्रं निंग श्राप्त करने के 
लिए अमरीका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया भेजे गए । इनके अलावा श्रन्तरोष्ट्रीय 


( शहु६ ) 


नागरिक विमान संचालन संस्था की माफत नागरिक विमान संचालन की भिन्‍न- 
मिन्‍न शाखाओं के जानकारों की सेवाएं प्राप्त की गई | 
इलाहाबाद के नागरिक विमान-संचालन-प्राशक्षण केन्द्र के डड्डुयन, 
इवाई अड्डा, संचार ओर इ जीनियरी सम्बन्धी स्कूलों में सन्‌ १६५२-५३ में 
बहुत से विमान संचालका आर आपरेटरों को काम सिखाना जारी रहा । डकोटा 
इवाई-जहाज की ट्रंनिंग की योजना भी केन्द्र में शुरूकी गई । इसी तरह से 
भारत के विभिन्‍न केन्द्रों में दस फ्लाइं्ग क्लब ओर दो ग्लाइडिग क्लब काम 
करते रहे । इन क्लबों में ११५७ 'ए/ श्रेणी के विमान चालक, ६५७ “बी” श्रेणी 
के विमान चालक और १८ ग्लाइडर विमान चालकों की काम सिखाया गया | 
अनुमान है कि इन क्लबों को कुल मिलाकर १५ लाख रुपए की आर्थिक सहायता 
दी गई | 
सन्‌ १६५२-५३ में विभिन्‍न क्चेत्रों में खोज का काम भी होता रहा। 

मिसाल के तोर पर बंगलौर की हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड द्वारा बनाए गए 
एच-टी-२ किस्म के ट्रनर हवाई जहाज के लिए २० दिसम्बर १६४२ को 
सर्टिफिकेट दिया गया । एक बिचले किस्म का ग्लाइडर जहाज-आाई० टी० १ 
बनकर तेयार हो गया ओर तीन अनुभवी ग्लाइडर चालकों ने उसकी उड़ान 
की जांच की जिसमें वह सफल रहा । इस वर्ष इसी तरह के दो और ग्लाइडर 
जहांजों के ढांचों के हिस्से बनाने का काम पूरा हो गया । भारत में हवाई 
जहाज सामग्री के प्रमाप-विवरण तैयार करने के उद्देश्य से कई प्रयोग किए 
गए और विशेष विवरण तैयार किए गए | विदेश से मंगाए गए वी० जी० 
रिकाडेर की किस्म के कई एक रिक्राइर को वर्कशाप ( कारखाने ) में बनाया 
गया। टेक-अआरफ कैमरा के लिए अच्छे किस्म का एक व्यू-एनेलाइजर' भी 
बनाया गया। बंगलोर की हिन्दुस्तान एयर-क्राफ्ट लिमिटेड में भारत में पहली 
बार कुल धातु का ट्र नर-हवाई जहाज बनाया गया । 


हवाई-यातायात-सम ते 


ही सन्‌ १६४२ में भारत ने अफगानिस्तान, मिस, थाईलेंड और ईरान के साथ 
इवाई-यातायात सम्बन्धी समझौते किए । जापान, बर्मा, इटली और इराक के 
साथ जल्दी से जल्दी ऐसे ही समभौते करने का विचार है। 


( (१६७ ) 


वेमानिक-संचार-सर्विस 


इस वर्ष मंगलोर और कानपुर (सिविल) में वेमानिक-संचार-सर्वित के दो 
नये केन्द्र खोले गये जबकि कोचीन केन्द्र, नौसेना के सुपुर्द कर दिया गया। अब ऐसे 
केन्द्रों की कुल संख्या ५८ है। मध्यपूर्व के इलाके की आवश्यकताश्रों को पूरा 
करने के लिए बम्बई में मोसभी जांच के सम्बन्ध में समाचार ब्राइकास्ट करने 
के एक प्रादेशिक केन्द्र की भी स्थापना की गई। 


कुल मिलाकर रेडियो सम्बन्धी ४३६ सुविधाएं दी गई जर्बाक पिछले साल 
४०६ सुविधाएं दी गई थीं | 


मौसमी जांच का दफूतर 

भारत का मौसमी जांच का दफ्तर, सैनिक और असैनिक विमान-संचालन, 
जलसेना शोर व्यापारिक बेड़े, बंदरगाहों, खेती, ठिचाई और बिजली योजनाओं, 
सावजनिक निर्माण कार्यों, लोक-स्वास्थ्य और अ्मम जनता के लिए मौसम के. 
बारे में सूचना आदि देता रहा | 

सन्‌ १६५४२ में खरात्र ग्येसम के बारे में चेतावनी दी जाती रही । विभिन्‍न 
प्रादेशिक केन्द्रों को चेतावनी सम्बन्धी सूचना में जिन चेतावनियों का उल्लेख: 
है उनकी संख्या कुल मिलाकर ७८५ है। इस प्रकार सन्‌ १६५२ में कोई ३,८०० 
चेतावनियां जारी की गई थीं | नवम्बर सन्‌ १६५२ के मद्रास समद्रतट के तूफान 
जेंसे भयंकर मोसम के अवसरों पर आल इंडिया रेडियो से विशेष चेतावनियां 
ब्राडकास्ट की गई | साथ ही आल इह डिया रेडियो के २२ स्टेशनों से १७ 
स्थानीय भाषाओं में किसानों के विशेष लाभ के लिए मौसम सम्बन्धी समाचार हस 
रोज ब्राडकास्ट किए गये । 


इसके अलावा हवाई जहाजों के लिए जारी की गई मौसम सम्बन्धी तथा 
अन्य सूचनाओं की संख्या १२४,००० है। कोई ४८,००० विमान-संचालकों 
को हृवाई-जहाज उड़ाने से पहले यह बताया गया कि उन्हें अपने रास्ते में कैसे 
मोसम का सामना करना पडेगा। साथ ही कोई ५,८०० विमान-चालकों से 
हवाई जहाज उतरने पर यह पूछा गया कि उन्हें रास्ते में केसे मौसम का सामना 
करना पड़ा था। इसी तरह से कलकता, मद्रास और बग्बई बंदरगाह को 
इस वध कोई ५,००० चेतावनियां दी गई । 


( शृह्थ ) 


अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमान-संचालन-संस्था की सिफारिशों के अनुसार २४ 
अगस्त १६५२ से बम्बई से मोसम सम्बन्धी प्रादेशिक समाचार ब्राडकास्ट किए 
जाने लगे | ये समाचार हर तीसरे घंटे के बाद ब्राड्कास्ट किए गये और इनमें 
अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-स्थलों श्रोर भारत ओर पाकिस्तान में हवाई जहाजों के उतारने 
के सम्बन्ध में पूर्वानुमान दिए गये | साथ ही धरन-बम्बई के रास्ते पर मौसम 
सम्बन्धी पुबानुमान की व्यौरेवार बातें भी इस ब्राब्कास्ट में दी गईं 

इस वष निरीक्षण-केन्द्रों में १६ वेघशालाएं तथा एक रडार.विड्ग स्टेशन 
ओर भी खोला गया | अंदमान द्वीप-समूह में भी ६ वेघशालाएँ स्थापित की 
गई । भूकंप विज्ञान, खगोल विद्या ओर नक्षन्र-विज्ञान के बारे में विशेष 
अध्ययन ओर पयवेक्षण जारी रहा | 


हवाई-संचालन में अधिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से भारत 
में ५ जुलाई १६५२ से मौसम सम्बन्धी विश्व-संस्था और अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक 
विमान संचालन-संस्था द्वारा निधारित नये तरीके को लागू किया गया । जनवरी 
सन्‌ १६४३ से इस बात की व्यवस्था की गई कि मौकमी जांच के मुख्य-मुख्य 
दफ्तर में धरातल सम्बन्धी विवरण का एक अतिरिक्त चार्ट तैयार किया जांए। 
बम्बई, कलकत्ता और नई दिहली में नये किस्म के ब्राड्कारट यंत्र की सहायता से 
कई टेलीप्रिंटर-केन्द्रों को एक साथ संदेश भेजने के तरीके से फोरकास्टिंग-दफतरों 
में सूचना आदि पहले से जल्दी पहुँचने लगी है। 


.... वर्षा सम्बन्धी आँकड़े और सूचनाएँ प्राप्त करने के अलावा सन १६५२-५३ 

में भिन्‍न-मिन्‍न नदियों के कछारों का जल सम्बन्धी अ्रध्ययन किया गया | इस 
वर्ष दामोदर और मयूराक्षी नदियों के कछारों का व्योरेवार जल-घन वातिकीय 
(09070-77602070[0ट08!) अध्ययन और राजस्थान के जल-विज्ञान का 
अध्ययन पूरा किया गया | वर्षा सम्बन्धी ऑकड़ों और सूचनाओं के विशलेषण में 
सुविधा देने के लिए होलेरिथ कार्डों पर इन आँकड़ों आदि के छपवाने का काम 
शुरू किया गया | इसके अलावा आसाम की नदियों के बारे में सामूहिक जल- 
सम्बन्धी ऑकड़े आदि तेयार करने का एक कायक्रम तैयार किया गया । 


शिलाग मे भूकम्प को जाँच के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय वेधशाला स्थापित की 
गई । मद्रास में मामूली से मामूली भूकम्प का पता चलाने वाला एक केन्द्र 
खोला गया जो भारत के आसपास के समुद्रों में तृफानों का पता लगायेगा | 
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बंम्बई में भी जल्दी ही ऐसा केन्द्र खोला जाएगा | बखारा और बोकरो में भूकम्प 
का पता चलाने के केन्द्रों के निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है जबकि देहरादून 
में स्व आफ इंडिया द्वारा बनवाई जाने वाली भूकम्प सूचक वेधशाला की 
इमारत बन कर तैयार हो गई है । 


जेट हवाई जहाजों के लाभ के लिए तीस हजार फुट ओर इससे अधिक 
ऊँचाई पर मोसम की जाँच करने के वास्ते रेडियो विंड-फांइडिंग स्टेशनों की 
स्थापना के वारे में एक योजना तेयार करली गई है और आशा है, यह योजना 
सन्‌ १६५३ में लागू कर दी जाएगी । 


अमरीका की कम उन्नत देशों को टैकनिकल सहायता देने की योजना ओर 
कामनवेल्थ टेकनिकल-सहयोग- कार्यक्रम के अधीन विभाग के अधिकारी मौसम- 
विज्ञान में ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमरीका और ब्रिटेन भेजे गएं। इस 
व पूना के मौसमी जाँच के दफ़्तर में कई अधिकारियों के अलावा धु८् 
विद्याथियों को भी काम सिखाया गया | जर्मनी में बान यूनिवर्सिटों का एक 
विद्यार्थी, जसि भारत सरकार की ओर से भारत-जर्मनी ओद्योगिक-सहयोग 
कार्यक्रम के अधीन फेलोशिप प्रदान को गई है, अवद्बर १६४२ में पूना में खेती 
सम्बन्धी मौसमी जाँच के विभाग में भरती हुआ | वह खेती सम्बन्धी मौसमी जाँच 


के क्षेत्र में खोज का काम करने के लिए आया है। 


पूना ओर नई दिल्‍ली में विभाग की वकंशापों में मौसमी जाँच ओर भूकम्प 
का पता चलाने के काम आने वाले यंत्र ओर दूसरे यंत्र बनाए, जाते रहे । इस. 
वर्ष यंत्र और पंच आदि बनाने के तरीकों में सुधार हुआ | बिजली की घड़ियाँ 
आर एक साथ संदेश मेजने के लिए टेलीप्रिंगर-रिले यूनियों जैसे नए किस्म के 
यंत्र इस साल बनाए गए | 

इस वर्ष मोसम सम्बन्धी जो आँकड़े तथा सूचना आदि इकट्ठी की गई या 
जिसका अध्ययन किया गया, उसमें सन्‌ १६५१ को 'सेंसर रिपो८ आफ इंडिया” के 
लिए तैयार किए गए पंद्रह प्राकृतिक प्रदेशों और ४३ प्राकृतिक डिबीज़्नों और 
भारत भर का मौसम सम्बन्धी संज्षिप्त विवरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
मोसमी जांच की विश्व-संस्था के अनुरोध पर ऐसे नक्शे बनाए गए हैं जिनसे 
भारत और आसपास के इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ने के बारे में मासिक 
तथा वार्षिक औसतों का पता चलता है। मद्रास राज्य में बराबर सूखा पड़ने के 
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बारे मैं जो पूछताछ की गई है, उसे ध्यान में रखते हुए इस बात की व्यापक जाँच 
की गई कि इस इलाके में पिछले वर्षों मैं वर्षा की स्थिति क्‍या रही | 


समुद्रपार संचार व्यवस्था 


यह व्यवस्था भारत ओर विदेशों के बीच तार, टेलीफोन और रेडियो 
कोटो सर्विस के काम के लिए. जिम्मेदार है। इस समय समुद्रपार-संचार-व्य- 
“ बध्था चार सर्विसो--“वायरलेस टेलीग्राफ सर्विस, “रेडियो टेलीफोन सर्विस, 
'फीटो-टेलीग्राफ सविस', और “'सबमेरीन कैबिल टेलीग्राफ सर्विस” को चला 
रही है ! 


समुद्रपार-संचार-व्यवस्था के पांच साला विकास कायक्रम के अधीन बल- 
कत्ता में एक नया टेली-संचार केन्द्र स्थापित करने का बिचार है | इस केन्द्र 
में वायरलेस द्वारा सीधे लंदन तार भेजने की व्यवस्था होगी । जब इसका पूरा- 
पूरा विकास हो जाऐगा तो अमरीका के लिए सीधी टेलीफोन सर्विस और पूरे 
. और सुदृरपू्व के देशों के लिए सीधी तार और टेलीफोन सर्विस की व्यवस्था 
हो जाएगी | 


भारत ओर जापान के बीच १४ अ्रगस्त सन्‌ १६५२ में सीधी रेडियो टेलीफोन 
सर्विस शुरू की गई थी। आशा है सन्‌ १६५३ में तार ओर टेलीफोन की चार 
सीधी सबसे शुरू की जाएंगी | ये हैं-मारत ओर ईरान, भारत और इण्डो-चाइ ना 
:और कलकत्ता और लंदन के बीच वायरलेस टेलीग्राफ सविंस और भारत और 
पूर्वी अफ्रीका के बीच रेडियो-टेलीफोन सविस | 


कामनबैल्थ टेली संचार करार में जो वित्तीय-व्यवस्था की गई है, उसकी 
*मियाद अस्थायी रूप से एक साल के लिए और बढ़ा दी गई है। बस्मूदा टेलीसंचार 
क़रार (लंदन रिवीजन्स १९४९) की कई घाराश्रों में पोंड के अवमूल्यन के बाद 
“फेरबदल की गई । इन संशोधित धाराश्रों को एक पूरक समभोते द्वारा पहली 
“अक्टूबर सन्‌ १६५२ में लागू किया गया | इस समझौते में उन्हीं देशों ने भाग 
*लिया जिन्होंने मूल समम्कीता किया था । 


.. तार आर टेलीफोन द्वाण सन्देश भेजने के ज्षेत्र में विदेशों की नई 
खोजों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की कम उन्नत देशों 
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को- टैकनिकल सहायता देने की योजना के अधीन समुद्रपार-संचार व्यवस्था के: 
दो अधिकारियों को अमरीका और संयुक्त राष्ट्र के फेलोशिप-कार्यक्रम के 
अधीन दो श्रथिकारियों को ब्रिटेन ओर अमरीका भेजा गया। कंलंबो योजना के. 
अ्रधीन कुछु अधिकारियों को 2 निंग के लिए विदेश भेजने की भी व्यवस्था की; 
जा रही है 


रेलवे जांच दफ्तर 
रेलवे जांच दफ्तर के मुख्य काम रेलों की जांच करना, रेल दुघटनाओं 
की जांच करना, नये किस्म के इ जनों ओर बोगियों आदि की मंजूरी देना, 


प्रमापीकृत लम्बाई चोड़ाई को भंग करने के सम्बन्ध में अजियों की जांच करना 
ओर उन्हें निपटाना है । 


रु 


सन्‌ १६५२-४३ के पहले दस महीनों में सरकारी इंस्पेक्य्रों ने 
१६,००० मील रेल के शस्ते की जांच की | इसके अलावा उन्होंने कोई २५६ 
मील लम्बी नई लाइनों की, उन पर गाड़ियां चलने से पहले जाँच की | मार्च 
१६५२ से लेकर फरवरी १६५३ तक इस दफ्तर ने चौदह मुसाफिर- गाड़ियों वी: 
दुघंटनाश्रों की जांच की | इसने नये किस्म के इ'जिन ओर डिब्बे चलाने के 
बारे में मंजूरी के लिए आई हुई सात आजियां और प्रमापाकृत लम्बाई-चोड़ाई. 
को भंग करने के बारे में दस अजियां निपटाई | 


वायरलेस योजना तथा समन्वय विभाग 


जुलाई सन १६५२ में संचार-विभाग में एक नये विभाग बायरलेस 
प्लानिंग एएड कोआडिनेशन. ब्रांच ( वायरलेस योजना तथा समन्वय विभाग ) 
की स्थापना की गई । यह विभाग एक सलाहकार के अधीन खोला गया 
जिसका काम भारत में वायरलैस से सम्बन्ध रखने वाले सभी कार्यां के बारे में 
योजना बनाना और उनमें तालमेल पैदा करना है। यह विभाग सन्‌ १६५१ 
में जिनेवा में होने वाली विशिष्ट 'एडमिनिस्ट्र व रेडियो कांक्र स' के अन्तिम 
कानून को देश में लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है । 

यह विभाग नये अ्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कई वायरलेस स्वि्सों का 
संचालन करने लगा है, विशेष रूप से 'मीडियम वेव आडकास्टिंग सविस का 8 
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प्यह घीरे-धोरे दूमरे कार्यों के लिए भी फ्रीकेसियां निश्चित कर रहा है। इसके 
अलावा यह विभाग अन्तर्राष्ट्रीय बाधाओं से मुक्त फ्रीकेंसियों के चुनाव के लिए 
मोनिटियरिंग व्यवध्था कर रहा है। इस प्रकार की फ्रीकेसियाँ भारत में वायर- 
'लैस स्विस के लिए निर्धारित की जाएँगी | 


चल ९ 
आन्तरिक ओर वेदेशिक कार्य 

देश का सुप्रबन्ध विधि ओर व्यवस्था की स्थापना, कुशल केन्द्रोय और 

-राज्यीय प्रशासन और प्रगतिशील वैधानिक कार्यों पर निमर है । इन ज्षेत्रों में भी 

“सरकार ने इस वर्ष उत्साहजनक उर्न्नात की | इसके अ्रतिरिक्त भारत की फौजी 

ताकत ज्यों की त्यों बनी रही, ओर उसकी सुच्ढ विदेशी नीति के कास्ण 

सद्भावना में वृद्धि हुई तथा संसार के राष्ट्रों में उसको प्रतिष्ठा बहुत बढ़ 
गई । 


आन्तरिक मामले 
गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दो प्रकार की है। पहली का सम्बन्ध सार्वजनिक 
'सेवाओं से है ओर दूसरी का सावजनिक सुरक्षा से | जहाँ तक सावजनिक सेवाओं 
'का सम्बन्ध है, केन्द्र पर केन्द्रीय सेवाओ्ों तथा दो अखिल-भारत सेवाओं की जिम्मे- 
दारी है--जिनको भारतीय प्रशासन सेवा तथा पुलिस सेवा कहते हैं । जिनकी 
व्यवस्था ओर प्रबन्ध संयुक्त रूप से, केन्द्र तथा राज्य की सरकारों की ओर से किया 
'जाता है । 


जहां तक सावजनिक सुरक्षा का सवाल है, केन्द्र द्वारा शासित-त्षेत्रीं में 
विधि और व्यवस्था को बनाए रखने की वेघानिक जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर 
'है। भाग “ग' राज्य कानून, १६५१ के पास हो जाने के बाद से अब इस बारे में 
कुछ अधिकार भाग “गण? के राज्यों को मिल गए. हैं । 


अखिल-भारतीय सेवाएं 
मास्तीय नागरिक शातन-(केन्द्र) संवर्ग योजना (इंडियन सिविल 
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णडमिनिस्ट्रे गिव--(सेन्ट्रल) केडर स्कीम को अमल में लाने के सिलसिले में, 
'पदों पर नियुक्तियों की इस साल अन्तिम सूची तैयांर करली गई थी । उक्त संवर्ग 
के लिए अफसरों के चुनाव का काम, जिसका भार संघीय लोक-सेवा-आयोग 
(यू-पी-एस-सी) के चेयरमैन तथा केन्द्रीय एस्टेब्लिशमेन्ट बोर्ड पर होगा, प्रगति 
'कर रहा है। सन्‌ १६४२-४३ में भारतीय पुलिस सेवा में निश्चित आयु से बड़े, 
११ व्याक्तयों का नियुक्त आम जनता में से ही की गई थी। इन नियुक्तियों से 
आपत्‌ कालीन भरती-याजना के अन्तर्गत भाग 'क! के राज्यों के लिए तथा 
भारतीय शान और पुलिस सेवा (राज्यों तक विस्तार) योजना के श्रन्तर्गत 
भाग 'ख' के राज्यों के लिए निश्चित आयु से बड़े अफपरों की भरती का काय 
यूण हो चुका है। शासन ओर युलिस सेवा में जो और नियुक्तियां अब की 
जाएंगी उन में २५ प्रतिशत तो सिविल सर्विस के अफसरों को तरकक्‍कों देकर 
भरी जाएँगी और शेष ७५ प्रतिशत संघीय-लोक-सेवा-आयोग के मारफत 
प्रतियोगिता-परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों से भरी जाएँगी । 


भाग “क' राज्यों को भारतीय नागरिक शासन संवर्ग योजना की वर्गीकरण- 
सूची अ्रंतिम रूप से तैयार कर के छाप दी गई है । भारतीय पुलिस के 
सिलसिले में अस्थाई वर्गीकरण सूची भी तेयार हो गई है। जहाँ तक भाग 
'ख' के राज्यों का सवाल है, मैसूर के भारतीय शासन और पुलिस सेवा का 
वर्गीकरण तथा हेदराबाद और ज्ावनकोर-कोचीन की शासन सेवाओं के 
वर्गीकरण की सूची तैयार कर ली गई है। सन्‌ १६५०२ में भारत सरकार राज्य 
सरकारों की सलाह से, अखिल-मारत सेवाएं कानून, १६५१ के अनुसार 
कानूनी नियमों को अन्तिम रूप से निर्णय करने में लगी हुई थी, ताकि भरती 
करने में तथा परिवीज्ञा (प्रेबेशन), छुट्टियां, पेंशन आदि के मामलों में सब जगह 
एक से नियम लागू हो सकें | इन सब नियमों पर जल्दी ही एक सभा कर के 
जिस में कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग रंगे, विवेचन किया जाएगा। तब 
इन नियर्मा को घो.घत किया जाएगा ओर पालियामेंट के आगे विचार के 
लिए रखा जाएगा | 


प्रशिक्षण 


अग्रैल सन्‌ १६५२ में मास्तीय शासन-सेवा प्रशिक्षण स्कूल ने 
प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर ३८ उम्मीदवारों को भर्ती 


६. शक 


किया | ऐसी आशा है कि मार्च १६५३ तक ये उम्मीदवार अपनी पूरी पढ़ाई 
करके, निकल अआयेंगे। माउन्ट अबू के केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालिज में 
९ खास उस्मीदवार्रो ने जून १६५२ से दिसम्बर १६५२ तक प्रशज्षण प्राप्त 
किया | इसके अतिरिक्त सन्‌ १६५१ की प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के 
आधार पर, जिन रे८ परीक्षा-कालीन-उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था, 
वे इस साल प्रशिक्षण पा रहे हैं। वे जुलाई १९५४३ के अन्त. तक ट्र निंग ' पूरी 
कर लेंगे, ऐसी आशा है | 
केन्द्रीय सेवाएं 

स्पेशल भरती बोडे या संघीय लोक-सेवा-आयोग की सिफारिशों के आधार 
पर प्रथम, द्वितीय औ्रोर ततीय श्रेणी के ग्रे ड अर्थात्‌ अंडर सेक्र री, सुपरिण्टेण्डेन्ट 
और सहायक सुपरिस्टेण्डेन्ट के ग्रेड पूरी तौर से बना दिये गए हैं । चतुर्थ 


श्रेणी के वर्गीकरण करने का काम अभी चालू है ओर यह आशा है कि सन्‌ 
१६९५३ तक वह समाप्त हो जाएगा | 


सचिवालय तथा उससे संलग्न दफ्तरों में कई एक स्थानों पर ऐमे व्यक्ति 
नियुक्त हैं, जो कि अपने-अपने ग्रेडों में मुश्तकिल नहीं है । ऐसे कर्मचारियों 
की स्थिति स्पष्ठ करने तथा नौकरी को नियमित करने के लिए यह जरूरी है 
कि सहायक सुपरिण्टेण्डेन्ट तथा सद्दायक कमंचारियों (अस्स्टिन्ट) के नियमित 
अस्थाई कार्यालय बनाये जायें | सहायक सुपरिण्टेश्डेन्ट की संख्या ३६० होगी 
तथा सहायकों की १,२०० होगी | 


सरकार केन्द्रीय सचिवालय-स्टेनी-ग्राफर-सेवा-योजना को भी कार्योान्वित 
करने में लगी हुई है। इस योजना का ध्येय यह है कि जो व्यक्ति स्टेनोग्राफर, 
पर्सनल अ्रसिस्टेन्ट या इसी प्रकार के कोई और काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियों 
को ठीक से वर्गीकृत तथा सुगठित कर दिया जाये और उनमें जो योग्य व्यक्ति 
हैं, उन्हें केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उचित ग्रेड में खप जाने का मौका मिल 
सके । 
सन्‌ १६५३ में क्लक-सेवा को संगठित करने के लिए एक योजना बनाई 
जाने वाली है| यह योजना अ्रपर डिविजन और लोअर डिविज्ञन इन दो ग्रेडो 
में अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त ओर भी कई योजनाएं हैं, जो कि 
इस समय विचाराधीन हैं। निम्नलिखित योजनाएं उल्लेखनीय हैं---केन्द्रीय 
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जंगल सेवा, केन्द्रीय कृषि और पशुपालन सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, रक्षा- 
विज्ञान सवा, भारतीय इजिनियरिंग सेवा, केन्द्रीय लाइब्रेरियन्स सेवा, 
ओद्योगिक व्यवस्था-सेवा, भारतीय सूचना सेवा, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, 
आंकड़ा-संग्रह कर्ताओं की सेवा । 

सच्चिवालय प्रशिक्षण स्कूल का संगठन इस ढंग पर किया गया है कि 
भारत सरकार के मत्रालय (मिनिस्ट्रियल)-कर्मचारियों की सभी श्रेणियों को 
'सुआ्रायोजित ओर व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जा सके | जनवरी १६५३ के श्रन्त 
तक ६,७४० सरकारी नोकरों को इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ | इ० 
'साल भमिन्‍न-मिन्‍्न विषयों पर सुझाव और व्याख्यानों के अतिरिक्त व्यवह्यरिक 
शिक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। क्‍ 

जो व्यक्ति भारत सरकार के दफ्तरों में क्लक ग्रेड में काम करने के इच्छुक 
हैं, उनकी भलाई के लिए, अगस्त १९४२ से एक स्कूल टाइपराइटिंग तथा 
स्टेनोग्राफी की योग्यता की जांच का काम कर रहा है | ठाइपशइन्िंग की 
परीक्षाओं में अरब तक लगभग २,१२० उम्मीदवार बैठ चुके हैं, जिनमें , ३४० 
सफल रहे, जब कि स्टेनोआफो में ४४३ उम्मीदवारों मे से २१६ पास हुए हैं | 

कार्यालय (संगठन) योजनाएं 

प्रशासन में यथा संभव किफायत करने के विचार से गृह मंत्रालय ने भारत 
सरकार के अधीन जितने भी कार्यालय हैं, उन सब को विस्तृत जांच की 
है। यह काम, विशेष रूप से चुने गये अधिकारियों को सोपा गया है । खाद्य 
कृषि मंत्रालय, अ्रम मंत्रालय तथा सिंचाई और बिजली मंत्रालय के जांच का 
'काम पूरा हो गया है। जब कि संघीय-लोक-सेवा-अआयोग ओर आयात- 
निर्यात के चीफ कन्ट्रं।लर के दफतरों की जाँच का काम चालू है | 


वर्शानात्मक संस्मरण जिनमें प्रत्येक मंत्रालय या विभाग की वतंमान 
संस्थाओं तथा उनके कारयवाहियों का वर्णन है, सन्‌ १६४६ से बशबर प्रतिवर्ष 
उनका हिंलाब किताब ठीक-ठाक रखा जाता है । सन्‌ १६५१ की संत्सरण 
माला इस साल पूर्णुंरूुष से तैयार करके छाप दी गई है । 
( 
विभागीय कार्यवाही 


सरकार ने इस बात की व्यवस्था की थी कि केन्द्रीय-सस्कार में समी 


, 


मंत्रालयों और विभागों में कई एक अधिकारियों को अपने-अपने विभाग 
की जांच पड़ताल का काम सोंपा जाएगा, जब कि वे इस काम में संलग्न 
होंगे, उन्हें उनकी दैनिक जिम्मेदारी से अवकाश मिल जाएगा. ताकि मामलों 
के निबदारे में अनावश्यक देर न हो। इस तरीके से उन अपराधी अफसरों 
की अब सजा से बचने का मौका नहीं मिल स्वेगा जेसा कि पहले टेक्निकल: 
गा जाँच कार्यवाही की भूल के कारण मिल जाता था । 


विस्थापित सरकारी नौकर 


केंन्द्रीय सरकार के अधीन पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को नौकरी: 
के सिलसिले में, आयु ओर फीस के मामले में जो रियायतें दी गई थीं उनकी. 
मंजूरी दिसम्बर १६५० तक थी, परन्तु बाद में वे साल-दर-साल बढ़ा दी गई, 
थीं | ये रियायतें एक साल के लिए दिसम्बर १६५३ तक ओर बढ़ा दी गई 
है | उसके बाद सन्‌ १६५४४ में ये रियायतें केवल उन्हीं विस्थापितों को मिल. 
सकेंगी जो कि भारत दिसम्बर १६५० के बाद आये | बाद में सन्‌ १६५४ में 
इस बात की फिर जाँच की जायेगी कि इन रियायतों की अवधि सन्‌ १६४४ 
के बाद आगे बढ़ाई जाए कि नहीं १ 

वृद्ध अफसर 

च॒ुद्ध अफसरों की नौकरी की अवधि को आगे बढ़ाना या उन्हें फिर से 
नौकरी पर लगाने की नीति सन्‌ १६५२-५३ में और कड़ी कर दी गई है । 
मंत्रालयों को इस विषय में अपने सुझाव कम से कम ६ महीने पहले देने पड़ेंगे । 
इस साल ३२८ अधिक आयुवाले अफसरों को फिर से काम पर नियुक्त करने 
की मंजूरी दी गई थी | इनमें से १०६ व्यक्ति तो टेकनिकल तथा २२२ व्यक्ति 
नान-टेकनिकल थे। १०० अफसरों को अपनी नौकरी पर काम करते रहने की भी. 
इजाजत दी गई | इनमें से २५ व्यक्ति तो टेकनिकल थे श्लौर ७७ नान-टेकनिकल 
थे। उन अफसरों में से जिन्हें बुद्ध होने के बाद भी नौकरी करने की आज्ञा दी, 
गई या जिनकी नौकरी की अवधि बढ़ा दी गई, ११४ विस्थापित व्यक्ति थे | 


सावजनिक सुरक्षा 


सन्‌ १६५२ का निवारक-निरोध (द्वितीय संशोधन) कानून ३० सितम्बर 
१६५२ से अमल में आया | इस के मुख्य कानून की अवधि को २१ दिसम्बर, 
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१६५४ तक बढ़ा दिया है। और साथ ही उसकी धाराओं को कई प्रकार से 
ढीला कर दिया है। उदाहरणार्थ किसी भी अधीन कमचारी के द्वारा पास 
किया गया निरोध का हुक्म, राज्य की सरकार की आज्ञा के बिना, १२ दिलों 
से अधिक लागू न रह सकेगा। रोके गए, व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 
व्यक्तिगत रूप से सलाहकार समिति के सामने पेश हो सकेगा । किसी व्यक्ति 
को रोकने की अधिकतम अवधि एक साल निश्चित की गई है। 

सन्‌ १६५२-५३ में अपराधी-जनजाति कानून, १६२४ ओर राज्यों में 
लागू इसी प्रकार के कानून समाप्त कर दिए गए, ओर अब एक नया अखिल 
भारतीय-स्वाभाविक-अपराधी-विधेयक तेयार किया जा रहा है | 


पुलिस विभाग 


भाग 'क' के राज्यों ओर अजमेर, कुर्ग, दिल्‍ली तथा अन्दमान निकोबार 
में पुलिस की संख्या प्रायः पूबंवत्‌ है। राज्य की सरकारों को पुलिस-विभाग 
के लिए आवश्यक शस्त्रादि, गोला, बारूद ओर बेतार के तार की सामग्री प्राप्त 
करने में सहायता दी जाती थी | 

राज्य सशस्त्र पुलिस सेना (कानून का विस्तार) कानून, १६४२, अब पास 
कर दिया गया है | इस कानून के अधीन कोई भी विशेष सशस्त्र पुलिस सेना 
की ठुकड़ी पर जो कि किसी एक राज्य को हो पर काम किसी दूसरे राज्य में कर 
रही होगी, अनुशाप्तन की जिम्मेदारी लागू होगी, जो कि विशेष कानून के द्वारा 
उन पर डाली गई होगी । 


इस विशेष पुलिस विभाग का अधिकार क्षेत्र “ग' राज्यों ओर कानूनी तथा 
अन्य संस्थाओं तक, जिनमें सरकार को दिलचस्पी है, विस्तृत कर दिया गया | 
इस संगठन के म्राग में जो कुछु कठिनाइयां थीं उसे भ्रष्टाचार रोकथाम कानून 
में ओर भारतीय दंड विधान तथा जाब्ता फीजदारी की कुछ धाराओं में सुधार 
करके दूर कर दिया गया । रिश्वत देना भी एक अपराध करार दे दिया गया। 
गवाही जुटाने, तथा मामलों को निब्रटाने के लिए, भ्रष्यचार के कुछ मामलों 
में क्षमा-दान दिलवाने तथा मुकदमें का निर्णय स्पेशल जजों के द्वारा करवाने 
की भी व्यवस्था की गई है। 

पुलिस के लिए अन्तराज्यीय बेतार के तार की व्यवस्था का विस्तार, लखनऊ, 
बम्बई, मद्रास, राजकोट और पो” ब्लैयर तक कर दिया गया है। अन्य जगहें 


( रेग्ड ) 


में भी ऐसे केन्द्रों की स्थापना का कार्य शीघ्रतापूवक आगे बढ़ रहा है और 
१६४३ के अन्त तक उसके पूर्ण हा जाने की आशा है । 


शस्त्र-कानून और नियम 


भारतीय शस्त्र नियम, १६५१, सभी “ख'* राज्यों पर (जम्मू और काश्मीर 
को छोड़ कर) १७ जुलाई १६५२ से लागू कर दिये गये हैं । इन नियमों के 
: अन्तगंत केन्द्रीय सरकार के आवश्यक अधिकार भी इन राज्यों को दें दिये 
'गये हैं । 

जसे-जेसे शस्त्रों की सप्लाई की स्थिति सुधरी, भारत सरकार ने नवम्बर 
१६५२ से जनता को बन्दुक-पिस्तोल आद देने पर से कन्ट्रोल उठा लिया। 
राइफल क्लबों के संस्थापन कार्य को प्रेरणा देने की दुष्ट से राज्यों की 
"सरकारों को यह सलाह दी गई कि वह इस प्रश्न पर विचार करें कि क्लब की 
'लाइसेन्स-फीस में कुछु रियायत दे दी जाए । द 


दंड-व्यवस्था में सुधार 

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ से डाक्टर वाल्टर सी० रेकलेस की जो 
“कि अपराध-विजान के एक विशेषज्ञ हैं, सेवायें प्राप्त कर ली हैं। उन्होंने 
बम्बई में, समाज-विज्ञान के टाटा इंस्टीट्यूट में अपराध-विज्ञान पर एक 
प्रशिज्ञण-पाठयक्रम तथा जेल अधिकारियों के लिए सुधार-व्यवस्था-शिक्षण 
का प्रबन्ध किया था। इसके अतिरिक्त तमाम जेलों के इंस्पेक्टर जनरलों 
'की एक अखिल भारतीय कान्फ्रॉंस तथा कुछ राज्यों के परिवीत्षा (प्रेबेिशन) 
अफसरों की भी एक कान्‍्फ्रेन्स बम्बई में की गई थी । भारत में सभी जगह एक 
'सी परिवीक्षा (प्राबेशन) प्रणाली रहे, इसलिए, मारत सरकार नमूने के लिए एक 
अखिल भारतीय अपराधी-परिवीज्षा विधेयक पर विचार कर रही है । 

डाक्टर रेकलेस का काम डाक्टर गालवे ने चालू रखा । इनकी सेवाएं 
भी संयुक्त राष्ट्रसंघ से उधार मांगी गई थीं । डाक्टर गालवे ने भी अनेक 
राज्यों का दौरा किया ताक वह जेलों के निर्माण ओर विकास की योजनाएं 
तैयार करने तथा परिवीक्षा (प्रेबेशन) सेवाएं स्थापित करने और 'बाल- 
अपराधियों के लिए विशेष प्रकार की संस्थाओं का संगटन ओर सुधार करने 
में उनकी सहायता कर सके । 


( २०६ ) 


प्रेस 

प्रेत कानून जांच कमेटी तथा राज्य सरकारों को सिफारिश के आधार 
'पर शरदकालीन अधिवेशन में एक प्रेस ओर कितानों का रजिस्ट्रेशन 
(संशोधन) विधेयक १६५२, लोक सभा में पेश किया गया था | इस विधेयक के 
मुख्य कानून में ऐसा सुधार किया गया है कि वह इश्तिहारों पर भी लागू हो सके 
और छुपाई या प्रकाशन में जो अस्थाई परिवतंन करने हों, उसके लिए. नई 
घोषणा (डिक्लेरेशन) करने की जरूरत न पड़े और यह भी कि कोई भी ऐसी: 
'बेघणा निरथ क्र समक्री जाएगी, यदि उसके बाद ३ महीने के अन्दर अखबार 
का प्रकाशन शुरू नहीं किया गया या किसी अखबार का प्रकाशन १२ महीने 

या उससे अधिक समय तक बन्द रहा । 


विदेशी लोग 


भारत और पाकिस्तान आने-जाने के लिए जो पहले परमिट प्रणाली थी, 
उसके स्थान पर १७ अक्तूबर १६५४२, से पासपोट तथा वीसा प्रणाली चालू 
कर दी गई है। परिणामस्वरूप १६५४० के भारतीय पासपोर्ट नियमों में 
आवश्यक सुधार करने पड़े | पूर्वी ओर पश्चिमी सीमाओ्ों पर तमाम स्वीक्षत 
मार्गो' पर पासपोर्ट जांच के लिए चोंकियां बिठा दी गईं थीं | 


संसद में व्यापार और उद्योग विभाग के मंत्री ने आश्वासन दिया था और 
यह बताया था कि भारत सरकार की यह घोषित नीति है कि भारत में विदेशी 
ओर अधध-विदेशी व्यवसायों के कर्मचारियों का भारतीकर॒ण कर दिया जाएगा । 
इस साल सभी विदेशी कर्मचारियों को ऋर्जियों की, जो कि उन्होंने मासत में 
प्रवेश ओर अपने ठहरने की अवधि बढ़ाने के लिए दी थीं, खूब बारीकी से 
जांच की गई | केवल ऐसे मामलों को छोड़ कर जहाँ कि यह स्पष्ट था कि ऐसी 
जगह जहाँ पर कि कोई विदेशी काम कर रहा है या करेगा, कोई उपयुक्त मारतीय 
काम करने के लिए नहीं मिल सकेगा या फिर जहाँ पर यह ख्याल था कि भास्त 
में विदेशी कमचारी के आने से या उसको ओर अधिंक दिन ठहरने की आज्ञा 
देने से, भारत को लाभ होगा, ऐसी अजियों पर॑ विचार नहीं किया गया। 


६ शक ..) 


हे ३ 6. 


१ जनवरी १६४२ को, विदेशियों संबंधी नियमी १६३६, के अनुसार रजिस्टड: 
होकर ७०,३२६ विदेशी लोग भारत में रह रहे थे | इनमें मुख्य रूप से निम्न- 
लिखित देशों के लोग थे--चीनी २३,७६२; तिब्बती १०,७१४ अफ्गाना 
६,२४४; अमेरिकन ५,६३१, ईरानी ४,४०१ ओर बर्मी ३,१२२। इसमें इन 
लोगों की गणना शुमार नहीं है-- बच्चे जो कि १६ वर्ष की आयु के नीचे थे, 
राष्ट्रमंडल के देशों के नागरिक और विदेशीय राजदूत तथा अ्रधिकारी जो कि. 
अपना नाम दज कराने को बाध्य नहीं थे । 


.. संशोधित भारतीय नागरिकता विधेयक विचाराधीन है। और यहः 
आशा की जाती है कि साल के अन्तिम भाग में वह संसद के आगे पेश किया; 
जा सकेगा । 


केन्द्र द्वारा शासित त्षेत्र 
सन्‌ १६५२ में पूर्वी बंगाल से आए, हुए ५१ विस्थापित परिवारों को 
श्रन्दमान में बसाया गया। सन्‌ १६४२-५३ में बस्ती बसाने की पक पंचवर्षीय 
योजना, जिसपर ४०३ लाख रुपया खर्च होगा, मंजूर की गई थी । 
तदनुसार अन्दमान में २०,००० एकड़ जंगली भूमि को साफ किया 
जायेगा ओर उसे खेती के योग्य बनाया जाएगा | इस भूमि पर मुख्यतः धान 
की खेती के लिए पांच वष्रों की अवधि में लगभग ४, ००० खेतिंहर परिवारों को: 
बसाया जाएगा | इसके अतिरिक्त २०,००० एकड़ पहाड़ी ज्ञमीन मकान बनाने,. 
और फल तथा साग-सब्ज़ी के बगीचे लगाने के लिए काम में लाई जाएगी | हर: 
एक परिवार को पांच एकड़ साफ को हुई धरती तथा पांच एकड़ जंगल से युक्त 
धरती दी जाएगी, साथ ही २,००० रुपया कर्ज के रूप में भी दिया जाएगा | यह 
बस्ती सहकारी आधार पर बसाई जाएगी | दिसम्बर १६५२ में जंगल साफ करने 
की योजना कार्यान्वित की गई | वर्तमान ध्येय यह है कि मई १६५३ तक ५०० 
एकड़ धरती साफ कर दी जाए. श्रोर उसमें १०० विस्थाप्रित परिवार बसा दिए 
जाएं। माच १६५४ तक और भी १,४०० एकड़ धरती साफ कर दी जाएगी 
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ के उपाध्यक्ष ओर डेरी अनुसन्धान संस्था 
' बंगलौर के निर्देशक की सिफारिश पर इस साल पो“ ब्लेबर की डेरी का फिर 
से संगठन कियां गया | द 


ह आह 


सन्‌ १६०२-४३ में टेबल आयलेंड, मायाबन्दर, लॉग आ्रयलैंड, 
कारनिकोबार, नान काओऔरी श्र कोन्‍्ड्ूल में मोसम-सूचक केन्द्र खोले गये। 
ये केन्द्र बंगाल की खाड़ी तथा भारत के पूर्वी तट पर मौसम की भविष्य वाणी 
के लिए पूना को सूचना देंते हैं | 


अनुसूचित जातियां और जनजातियां 


भारत सरकार के अधीन अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आयु 
ओर फीस के संबंध में जों खास रियायत दी जाती थी वह सन्‌ १६५२ में भी 
चालू रखी गई | वास्तव में आयु की रियायत ओर भी बढ़ा दी गई थी। नान- 
गजेटेड नोकरियों में प्रवेश के लिए. ३ साल से पांच साल तक आयु बढ़ा दी 
गई । आगे यह बात भी विचाराधीन है कि सरकारी नौकरियों में मरती की 
इन्हें ग्रधिक सुविधाएं दी जाएं | 


भाग 'क' ओर भाग “ख!' के राज्यों की अ्नुसू चित जनजातियों के कल्याण 
के लिए सन्‌ १६४२-४३ में लगभग १,७६,६५,००० रुपयों तथा भाग “गा 
राज्यों में १४,३५,५०० रुपयोँ का सहायक अनुदान दिया गया | इसके 
अतिरिक्त इस उद्द श्य के लिए सन्‌ १६५३-५४ के बजट में भाग . 'क' तथा 
भाग 'ख' राज्यों के लिए २,२५,००,००० रुपयों तथा भाग “ग' राज्यों के लिए 
३०,००,००० रुपयों की व्यवस्था भी की गई है | 


सामाजिक ओर शिक्षा की दृष्टि से पिछुड़ी जा तियों की दशा ओर 
अयोग्यता की जानकारी के लिए और उनके सुधार के उपाय बनाने के लिए 
इस वष ११ सदस्यों का एक पिछुड़ी-जाति-कमीशन मी नियुक्त किया गया | 


आन्ध्र-राज्य 


इस साल राजस्थान के चीफ जस्टिस श्री के० एन० वांचू को इस 
अभिप्राय से नियुक्त किया गया कि वे आन्ध्र राज्य के निर्माण में. जो आशिक: 
तथा अन्य बातें विचोरणीय हैं, उन पर अपनी रिपोर्ट दें। इस आन्म शज्य 
में (मद्रास शहर को छोड़कर) तेलगू भाषी भाग सम्मिलित होगा । बांचू साहब ने 
अपनी रि्पोट दे दी हे और वह भारत सरकार के बिचाराधीन है । 


् 


(६ २१३ ) 


मंत्रियों को तनख्वाह और भत्ते 
१२ अगस्त १६५४२ को मंत्रियों की तनख्वाह और भत्ता कानून, १६५२ 
' को राष्ट्रपति ने मंजर किया ओर उसके अनुसार मंत्रियों की तनख्बाह कानून, 
१६४७ रह कर दिया गया। इस नये कानून के मुताबिक प्रत्येक मंत्री 
को २,२४० रुपये ओर प्रत्येक उपमंत्री को १,७५० रुपये प्रति मास 
तनख्वाह मिलेगी । मंत्री और उपमंत्री दोनों को सजी-सजाई कोठी भी मुफूत 
मिल्लेगी । 


संघीय लोक-सेवा-आपोग 


संघीय लोक-सेवा- आयोग ने सन्‌ १६४२-५३ में मिन्न -मिन्न २४. 
परीक्षाएं लीं जिन के किये १७,५१२ उमीदवारों ने अजियां भेजी थीं। चालीस 
से अधिक विभागीय प्रमोशन-कमेटियों की अध्यक्षता के लिए आयोग 
ने अ्रपने प्रतिनिधि भेजे | इसके अतिरिक्त आयोग का १६ ऐसे मामलों 
से सम्बन्ध रहा, जिनमें कमेटियां कागज्ञों को इधर-उघर भेज कर किसी 
निर्णय पर पहुँचीं। सब मिलाकर, कुल ३,४२४ अफसरों के मामलों पर विचार 
किया गया | 


सवित्रालय के कमचारी 
. इस साल संसद की अनुमान-कमेटी का सिफारिश के अनुसार सचिवालय- 
कर्मचारी-कल्याण और सुविधा कमेटी बनाने की ओर कदम उठाया गया |] 
ताकि सम्पूर्ण सचिवालय-स्टाफ के लिए साहित्यक, सामाजिक, तथा मनेरंजक 
कार्रवाइथों की व्यवस्था की जा सके | इस उद्गेश्य क्री पूर्ति के लिए ग्रद-मंत्रा- 
लय को खर्च के लिए ४५, ६०० रुपये दिये गये हैं । 
रजय 
राज्य मन्त्रालय 'ग' भाग के राज्यों अर्थात्‌ भोपाल, बिलासपुर, हिमाचल- 
प्रदेश, कच्छु, मणिपुर, त्रिपुरा, ओर विन्ध्य-प्रदेश ओर आम तौर से 'ख” भाग 
के राज्यों के प्रशासन से सीधा सम्बन्ध रखता है । सन्‌ १६५२-५३ में इत 
मंत्रालय ने निम्नलिखित मुख्य कार्य किये :--- 


जे, 


'ख' शज्यों में लोकतन्त्रात्मक शासन की स्थापना के कार्य को पूरा करना, 
कुछ '“ग' राज्यों में विधानमण्डलों तथा मम्त्रालयों की स्थापना करना तथा 
राज्यों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को पूरा करना | 


भाग 'ग राज्य 


. भाग “ग' राज्य शासन कानून १६५४१ के अनुसार हिमाचल प्रदेश, 
विन्ध्य-प्रदेश और भोपाल राज्य में ग्राम चुनाव के तुरन्त बाद मन्त्रिपरिषद 
स्थापित करने के प्रबन्ध किये गये | तदनुसार मार्च १६५२ में इन राज्यों में 
राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्री नियुक्त किये गये । उसी 
कानून के अनुसार २७ जुलाई १६५२ को कच्छु राज्य में सलाइकार 
परिषद्‌ स्थापित की गई । इस प्रकार की परिषदे मणिपुर ओर त्रिपुरा राज्यों में 
भी स्थाप5त की जावँगी। 


इसके अलावा १ अप्रैल १६४२ से अजमेर, भोपाल, कुर्ग, देहली, 
हिमाचल-प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश में इस कानून की धारा १६ को लागू 
किया गया । उसी तारीख को दोहरी-सदस्यता-निष्ेध (“ग' राज्य) नियम 
१६५२ भी प्रकाशित किये गये । 


बढ़े हुए श्रधिकार 


कानून के अनुसार हिमाचल-प्रदेश, विन्ध्य-प्रदेश व भोपाल में 
मन्त्रि परिषद तथा विधान सभाओं के स्थापित हो जाने से ले.फ्टनेन्ट गवर्नरों 
तथा चीफ कमिश्नर को ११ अप्रेल १६४२ से अधिक वित्तीय अधिकार 
दिये गये और उनकी इन राज्यों की कुछ सेवाओं के सन्बन्ध में, जो कि 
अब केन्द्रीय सेवायें हैं, कुछ अधिकार तथा कर्तव्य सोपे गये | 


लेफ्टिनेन्ट गवनर तथा चीफ कमिश्नर इन अधिकारों और कार्यों को 
प्रयोग करते समय मन्ज्रिपरिषद को सलाह लेंगे । इसके अलावा वे उन 
विषयों पर संवधान के अनुच्छेद ३२० की व्यवस्थाओं के अनुसार संघीय लोक 
“ सेवा आयोग की सलाह लेंगे जिन पर संविधान के अनुसार आयोग से सलाह 
लेना आवश्यक होगा | अरब इस बात पर विचार हो रहा है कि उनको और 
भी अधिकार दे दिये जायें, जिससे भारत सरकार से बार-बार न पूछना पड़े | 


( २१५ ) 


शासन-व्यवस्था 


हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य-प्रदेश व मोपाल. में विधान मण्डलों और 
सन्त्रि-परिषदों की स्थापना से उन राज्यों की शासन प्रणाली में कुछ हेस 
फेर की आवश्यकता हुई | इन तीनों राज्यों में चीफ सेक्रटेरी नियुक्त किये 
गये और सचिवालय और विशेष रूप से विधान सभा से सम्बन्धित विभाग 
"को बहुत कुछ बढ़ाया गया । केन्द्र से अनुभवी कमंचारी भेजे गये जिन्होंने 
विधान सभाओं की स्थापना करने तथा काम करने के नियम बनाने कम 
प्रारम्भिक काय किया | 


त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में शासन प्रणाली कौ पुनर्गठित करने 
का कार्य लगभग पूरा हो चुका है । इनमें वहां के कमचारियों के वेतनों के 
बढ़ाने का आयोजन है । बढ़े हुए. वेतन आसाम व पश्चिमी बंगाल मेँ 
प्रचलित वेतनों के समान होंगे । विन्ध्य-प्रदेश में भारत सरकार के एक 
अफसर ने इस विषय में छानबीन की । उसकी सिफारिशों पर विचार 
हो रहा है | ः 

इस वर्ष भोपाल में एक कृषि विभाग स्थापित करने की स्वीकृति 
दी गई | इससे उस राज्य के विभिन्‍न विभागों का पुनर्गठन पूरा हो गया + 
हिमाचल-प्रदेश व कच्छु में पुनर्गठन क्रमश; १६४८-४६ व १६४६-४० 
में ही पूरा हो गया था। कच्छु में बम्बई राज्य के वेतन लागू किये गये ओर 
सौराष्ट्र के वेतन, जो बीच के समय में लागू किये गये थे, समाप्त कर 
दिये गये । | 


सहायता अनुदान 


सन्‌ १६३२-५३ में भारत सरकार ने हिमाचल-प्रदेश, भोपाल औएरू 
बिन्ध्य-प्रदेश को अनुदान देने की स्त्रीकृति दी, जिससे उनके बजट की कमी: 
पूरी हो सके व उनके स्थिर कोष में बचत भी बनी रहे । १६४३-४४ को. 
हिमाचल प्रदेश को ६५ लाख रुपये, मोपाल को ११२९ लाख ओर बिन्ध्य 
प्रदेश को १९० लाख रुपयों का अनुदान देने का सुझाव रक्‍्खा गया है॥ 
इसके अलावा विन्ध्यप्रदेश को ४० लाख रुपये का अनुदान 
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जो वहाँ के वेतनों की दर संशोधित किये जाने और सेवाओं के पुनगठः 
के कारण हुए, बकाया व चालू खर्च को पूथ करने के लिए. ओ 
दिया जायेगा । 


इसके अतिरिक्त, रियासतों की पृ'जीगत आवश्यकताओं की पूर 
"करने के लिये हिमाचल प्रदेश को ५१,४८६ लाख, भीपाल की ५१.७५* लाख 
और विन्ध्य-प्रदेश को ६५.४४ लाख रुपये देने की केन्द्रीय बजट में व्यवस्था 
-की गई है । 


मेमीरेएडम 


« सन्‌ १६४३ के प्रारम्भ में हीं भाग 'ग? राज्य के मुख्यमन्त्रियों ने 
भारंत सरकार के सम्मुख एक मेमोरेण्डम उपस्थित किया जिसमें उन्होंने ओर 
चीजों के श्रलावा निम्नलिखित सुझाव दिये 


१, लेफ्टिनेन्ट गवनरों तथा चीफ कमिश्नरें के अधिकार बढ़ा दिये जाय॑, 
जिनको वे मन्त्रियों की सलाह से काम में ला सके | 


२. सामान्य लोकसेवा श्रायोग तथा गजेटेड अफसरों के लिए एक सामान्य 
संवर्ग स्थापित किया जाये। 


२. /“ग राज्यों को सरकारों को अपना पूजीगत बजट बनाने की 
अनुमति मिले जिसमें पंचवर्षीय योजना के अधीन जो यौजनाए 
बनाई जायेंगीं, उनका व्यय भी सम्मिलित होगा । 


४. कुछ 'ग' राज्यों के लिये आम उच्च-न्यायालयों की स्थापना की 
जानी चाहिये . और 


५. काय नियमों में संशोधन होना चाहिये जिससे कि मन्त्रालयों को 
:. अधिक अ्रधिकार मिल सकें | 


. केन्द्रीय सरकार ईस मेमोरैन्डम पर विचार कर रही है। 








। #* ५ 
कह 


«इसके अलावा मापाल को ३३.४० लाख रुपये व बविन्घ्य- 


हा को ५० लाख रुपये अन्न खरीदने के लिये अलग से दिये 
गये हैं । 


( २१७ 
पंचत्रषीय-योजना 

योजना कमीशन ने हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य-प्रदेश, भोपाल, कच्छे,... 
जिपुरा ओर मणिपुर राज्यों की विकास योजनाओं पर कुल मिला कर लगभग 
२,२०८ लाख रुपये खच करने का निश्चय किया | 

खः राज्य 

सन्‌ १६५४२ के आम चुनाव के पश्चात्‌ कांग्रेस पार्टी ने ट्रावनक्रोरः 
कोचीन ओर पेप्सू को छोड़ कर सभी राज्यों के विधान मण्डलों में. बहुमत 
प्राप्त किया | ट्रावनकोर-कोचीन ओर पेप्सू की विधान सभाओं में सब 
से बड़ा दल कांग्रेत का ही था | तदनुसार कांग्रेस पार्टी ने सभी राज्यों 
में मन्त्रिमएडल स्थापित किये । सभी राज्यों में कांग्रसी मंत्रिमंडल कायम: 
रहे पर पेप्सू में कांग्रंत पार्टी को शक्ति में कमी आ जाने के कारण 
कांग्रेस मन्त्रिमशडल को २२ अप्रैल १६५२ को इस्तीफा दे देना पड़ा । 
उसके पश्चात्‌ सरदार ज्ञानसिंह रेड़ेवाला ने, जो कि यूनाइटेड पार्णी के. 
नेता थे, मन्त्रमण्डल बनाया । फरवरी १६५३ में वहां की राजनैतिक. 
परिध्थिति इतनी डांवाडोल हो गई कि राष्ट्रपति को वहां की राज्य-व्यवस्था 
विधान की धारा ३५६ के अनुसार ४ माच १६५३ को अपने हाथों में लेनी. 
पड़ी, ओर राज्य कौ विधान सभा मंग कर दी गई । राष्ट्रपति द्वारा लिये. 
गये अधिकारों और तमाम कार्यों को पेप्सू के गज-प्रमुख उस सलाहकार 
की सलाह से संभालते हैं, जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है | लेकिन उन: 
अधिकारों और कार्यों पर राष्ट्रपति का निरीक्षण, आदेश तथा नियन्त्रण है। 


परामशे-दाता 

आम चुनावों के पश्चात्‌ , घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैसूर: 
के अतिरिक्त अन्य सब 'खाँ भाग के शखज्यों में परामशंदाताओं की [नयुक्ति के 
प्रश्न पर पुनः विचार किया गया । इन राज्यों को स्थायी ओर कुशल शासन 
व्यवृध्या को स्थापना करना, उचित वित्तीय प्रणालियों को चालू करना शांति 
एवं तथा व्यवस्था की स्थापना करना होगा है | अतएव यह बात आवश्यक समझी 
गई कि भारत सरकार शासन एबं वित्त सम्बन्धी प्रमुख मामलों पर परामश देने 
के लिये परामशंदाताओं को नियुक्ति करके इन राज्यों को सहायता देती रहे। 
इस प्रकार सन १६५२-५३ में हेदराबाद, पेप्सू व राजस्थान में परामशंदाता: 
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“काम करते रहे | १६५२ के अन्त में सौराष्ट्र का प्रादेशिक कमिश्नर वापस 
“बुला. लिया गया। मध्यभारत में परामशंदाता को अन्य काय सौंप -: 
“दिया गया | द 


उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश 

भाग “'ख' राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेन्शन, छुट्टियां, 
दोरे के भत्ते इत्यादि के लिये इस समय एक से नियम नहीं हैं । उनके वेतन 
भी प्रत्येक राज्यों में मिन्‍न भिन्‍न हैं ओर 'क' राज्याँ के न्यायाधीशों के 
लिये विधान ने जो वेतन तय किये हैं, उनकी अपेक्षा कम हैं । अभी वेतन 
“की समान करने में कुछु समय लगेगा, परन्तु इसी बीच में यह आवश्यक 
'समभा गया है कि पेन्शन, छुट्टियां, दोरों आदि के नियम भी एक समान 
हों और जहाँ तक सम्भव हो वे लगभग वैसे ही हाँ जैसे कि 'क” राज्यों के 
न्यायाधीशों पर लागू हैं। इन नियमों के विषय में भारत सरकार जांच करने 
"के पश्चात्‌ जिस अस्थाई परिणाम पर पहु ची है, उन्हें राज्य सरकारों के पास 
उनके विचार को जामने के लिये भेज दिया गया है | 


आशिक सहायता 

जहाँ तक आशिक सहायता का प्रश्न है मारत सरकार ने 'ख' राष्यों 
“की आर्थिक समस्याओं और बजट से अपना सम्बन्ध बनाये रखा और समय 
' समय पर राज्य सरकारों को सलाइ व सहायता भी दी | भारत सरकार से 
'भाग 'क' राज्यों ओर भाग “ग' राज्यों को प्रायः अधिक अन्न उपजाओं, 
'नदीघाटी योजना, सिंचाई, अभाव-म्रस्त भागों को सहायता आदि कार्यों 
"के लिये आमतौर पर आ्राथिक सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त 
"भारत सरकार ने सन्‌ १६४१-५२ में 'ख' माग के कम विकसित राज्यों-- 
-अध्यमारत, सोराष्ट्र, राजस्थान ओर पेप्सू को ३ करोड़ रुपये सहायतार्थ दिये । ये 
' अनुदान पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत वशेष योजनाओं के लिये योजना- 
“कमीशन की सलाह से दिये गये थे | 

सन्‌ १६४२ के अन्तिम भाग में शजस्थान की सरकार को कठिन 
'परिस्थितियों व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | इस कारण इस कठिनाई 


“पर विजय पाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को १५० लाख रुपये 
बपेशगी दिये। 
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१६५३-५४ के केन्द्रीय बजट में “ग' राज्यों की पूजीगत विकास 
योजनाओं के लिये ५० लाख रुपये मध्यमारत को, ७५ लाख ० सौराष्ट्र को, 
१०० लाख ० मैसूर को, १०० लाख रू० राजस्थान को, १५० लाख ट्रावनकोर- 
कोचीन की और ३०० लाख रुपये हैदराबाद को ऋण के रूप में सहायता 
देने की व्यवस्था की गई | 


जम्मू और काश्सीर राज्य 


२१ अ्रगंस्त १६५२ को जम्मू ओर काश्मीर राज्य की संविधान समा 
ने राज्य के अध्यक्ष के बारे में एक प्रस्ताव पास किया | राज्य की संविधान 
सभा ने युवराज श्री करणुसिंह को सदर-ए-रियासत चुना, जिसे राष्ट्र- 
पति ने स्वीकार किया । युवराज ने १७ नवम्बर १६५२ को पद 
भार संभाला | 


सदर-ए-रियासत का चुनाव भारत ससकार और जम्मू तथा काश्मीर 
सरकार के बीच किये गये समभोते के अनुसार था। जुलाई १६५२ में प्रधान 
मन्त्री ने इस समझौते को संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश किया । समभोते 
की अन्य शर्ताीं को, जिनका सम्बन्ध संविधान की नागरिकता, मूल अधिकार, 
उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र आदि व्यवस्थाओं के जम्मू ओर काश्मीर 
पर लागू कियेजाने से है, अभी तक लागू नहीं किया गया है। ये सब व्यवस्थाएं, 
उस नए संविधान में कर दी जायेगी, जिसे राज्य की संविधान सभा बना रही हे | 
२१ अगस्त १६५२ को एक प्रस्ताव द्वारा समा इस समभोते को स्वीकार करने 
की सम्मति दे चुकी है | द 


भूमि सुधार 


राजस्थान जागीर उन्मूलन कानून ओर मध्यभारत-जागीर उन्मूलन 
कानून सन्‌ १६५१-५२ में बनाये गये थे। दोनों ही राज्यों में उनके विरुद्ध 
कानूनी विराध हो जाने के कारण वे लागू न किये जा सके । राजस्थान में 
कानून का विरोध करते हुए जागीरदारों द्वारा अदालत में अजियां पेश 
करने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय ने एक निषेघ आज्ञापत्र निकाल कर 


कि 


सरकार को तब तक के लिये कानून लागू करने से रोक दिया जब तक कि 
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अजियों पर)कोई फैसला न हो जाये । मध्यभारत के उच्चतम न्यायालय 
ने इसको प्रमाणित बताया : परन्तु जागीरदारों के उच्चतम न्यायालय में 
अपील कर देने से उच्चतम न्यायालय ने एक विशेष आज्ञा निकाल कर 
राज्य सरकार को तब तक कानून लागू करने से रोक दिया, जब तक कि 
अपीलों पर कोई निर्णय न दे दिया जाय । क्‍ 

हैदराबाद में राज्यों ओर किसानों 4. बीच जमींदारी उन्मूलन का 
काये शुरू हो गया है। अब राज्य की सरकार योजना कमीशन की 
सिफारिशों के अनुसार खेती के आकार को निश्चित करने के प्रश्न पर विचार 
कर रही है। द 


. सन्‌ १६४२-५३ में सौराष्ट्र में किये गये भूमि के सुधार के सम्बन्ध में ये 
कानून पास किये-- सौराष्ट्र भूमि सुधार कानून १६५१, बरखाली उन्मूलन 
कानून १९५१ तथा सीराष्ट्र सम्पत्ति प्राप्ति कानून १६५४१ । 


इन कानूनों को लागू करने में सोराष्ट्र सरकार ने काफी प्रगति की है | इस 

वध १३,६२० गिरासदारों ने अर्जियां पेश की हैं, जिनमें उन्होंने अपने जोतने 

के लिये भूमि मांगने की प्रार्थना की है| इसमें से १०,५१७ अजियों पर निर्णय 

चुका है, जिसके फलस्वरूप २३६ “'क' दर्ज के, १,६३५ 'ख' दर्ज के तथा 

,२३६ .ग' दर्ज के गिशसदारों की निजी जुताई करने के लिए लगभग 

१,७४, श्य८ एकड़ भूमि दी गई है। इस कानून के अनुसार उनकों लगभग 
२,६३,४११ एकड़ भूमि पर मौरूसी अधिकार भी दिये गये हैं हा 


इनके अलावा गिरासदारों के असामियों की मौरूसी अधिकार प्राप्त. करने 

के लिये दी गई २४,०२५ अजियों पर भी निर्णय हो चुका है, ओर उन्हें 

१,३६,५०० एकड़ भूमि पर भोहसी अधिकार मिल गया । बरखालीदारों को 

खुदकाश्त के लिये भी २६,८५५ एकड़ भूमि दी गई है । उनके असारमयों की 

मोौरूसी अधिकारों के सम्बन्ध में १५,६५५ अजियों पर निर्णय हो चुका है और 
उन्हें लगभग २६,६७८ एकड़ भूमि पर मौरूसी अधिकार प्राप्त हो गया है | 


क्‍ * पेप्सू में भूमि की पहे दारी व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव पेश करने के 
लिए भारत सरकार ने जो समिति बैठाई थी, उसने जून १९४२ में अपनी 
रिपोट पेश की | पेप्सू सरकार ने इन सिफारिशों को साधारणुतया स्वीकार 
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कर लिया है और एक कानून भी बनाया जिसमें निम्नलिखित बातें: 
होंगीः--- आला मालिकियत अधिकारों का उन्मूलन, अ्रसामयों के द्वारा 
जमींदारों को देने के लिये लगान निश्चित करना, गेर कानूनी बेदखली से 
बचना, मौरूसी किसानों को अपने खेतों का मालिकाना हक और खेतों के 
आकार को सीमित करना | २७ फरवरी १६५३ को इस कानून के सिद्धान्तों 
पंर विचार करने के लिये आयोजन कमीशन ने पेप्सू सरकार ओर राज्य के 
कानून ओर कृषि मन्तरालयों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया | सम्मेलन 
ने इन सिद्धान्तों को आमतौर से स्वीकार कर लिया है | 


विन्ध्य-प्रदेश और भोपाल में जमीदारी उन्मूलन की समस्या पर विचार 
किया जा रद्दा है। विन्ध्यप्रदेश की सरकार ने जागौरदारी और पवाई के उन्समू- 
'लन के लिए. विधान सभा में एक बिल भी पेश किया है। इसमें जागीर और 
'पवाई भूमि के सरकारी अधिकार में लिये जाने की व्यवस्था है | जागीरदारों 
'का खुदकाश्त भूमि पर और निजी कु ओं, पेड़ों, इमारतों, मकानों, खुली जगहों, 
तालाबों व बाग बगीचों पर भी अधिकार बना रहेगा । 

भोपाल में जागीरदारी प्रथा की छानबीन करने और उसपर रिपो० देने 
के लिये एक विशेष अफसर नियुक्त किया गया । इस अफसर द्वारा की गई 
सिफारशों का मोपाल सरकार ने स्वीकार कर लिया है । जागीरदारी के उन्मू. 
जन के लिये एक बिल का मसविदा भारत सरकार के पास भेजा गया है। यह 
बिल जागीरदारों का क्रमिक आधार पर मुआवजा दैने की व्यवस्था करता है | 
जो भूमि जागीरदारों को खुदकाश्त करने के लिये दी जावेगी, उसका क्षेत्रफल 
भी निर्धारित किया जावेगा । . 


वैधानिक काय 
सन्‌ १६५२-५३ में राज्यमन्त्री ने संसद में दो बिल पेश किये । पहले का 
सम्बन्ध हेदराबाद की मुद्रा के विमुद्रीकरण से है। इस बिल से दैदराबाद का 
बह कानून रह हो जायेगा. जो बड़े नोटों को स्थानीय सिक्कों ओर एक रुपये 
के नोगें में बदलने के लिये बाध्य करती है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि 
३ वर्ष तक ये नोट कानूनी सिक्के माने .जायें, लेकिन इन्हीं शर्तों के अनुमार 
जो केन्द्रीय. सरकार लगाएगी । दूसरा बिल  ट्रावनकोर-कोचीन-उच्च 
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न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक डिविजन बेंच स्थापित करने की व्यवस्था 
करता है, जिनका क्षेत्राधिकार ट्रावनकोर जिले में होगा ।) 

१६५२-४३ में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत ४० बिलों के अतिरिक्त राज्य मन्त्रा- 
लय में भाग 'ख' राज्यों से ४० बिल जांचपड़ताल और स्वीकृति के लिये भीः 
आए | संवर्ती ्षेत्रों में कानून बनाने के बारे में भारत सरकार व भाग “क”* और 
“व! राज्यों को सरकारों के बीच एक ऐसी प्रथा जारी हो गई है कि ऐसे 
कानूनों को बनाते समय सलाह ली जायेगी | इसका उद्द श्य समस्त भारत 
में काूनों में समानता बनाये रखना और कानून के लागू रखने के अनुभव को 
एक दूसरे के लिये उपलब्ध बनाने के बारे में विचारों का आदान प्रदान करना 
भी होगा । 


भाग 'ग' राज्य कानून १६५१ ने हिमाचल प्रदेश, विन्ध्यप्रदेश ओर. 
भोपाल राज्यों के लिये कानून बनाने की प्रणाली में एक परिवर्तन ला दिया। 
यह कानून इन राज्यों को राज्य संवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों.पर कानून 
बनाने का अधिकार देती है, परन्तु शर्ते यह है कि ऐसा कानून संसद द्वारा 
बनाये गये कानूनों में कोई संशोधन व उनका उल्लंघन न करता हो। इसके. 
अलावा इसमें भाग “ग' राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पास किये गये समस्तः 
विलों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने की व्यवस्था की गई है | सन्‌ १६५२-५३ 
में राष्ट्रपति ने भाग 'ग' राज्यों के २० बिलों पर स्वीकृति दी । 


त्रिपुरा, मणिपुर, कच्छु ओर बिलासपुर में भाग 'क' के राज्यों में चालू 
उपयुक्त कानूनों को लागू करने का पुराना तरीका जारी रहा | इस प्रकार सन्‌ 
१६५२-५३ में इन रियासतों में भाग 'क' राज्य के सात कानून लागू किये गये । 


विधि और व्यवस्था 


इस बच राजस्थान और सौराष्ट्र में डाकुओं के उपद्रवों, मध्यमारत में 
श्रमिकों की कठिनाइयों, कमी की हालतों, जमींदारों और किसानों के सम्बन्ध 
और पेप्सु में कम्युनिस्टों की हरकतों तथा किसान-सम्बन्धी अशान्ति के कारण 
विधि और व्यवस्था को खतरा उसनन हो गया | इन परिस्थितियों का सामनाकरले : 
के लिये पुलिस की शक्ति बढ़ाई गई । जिन लोगों के बारे में डाकुओं को शरण 
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तथा घन, हथियार व गोला बारूद देने का पता चला,. उनपर निवारक निरोधः 
कानून लागू किया गया । नागरिकों को ग्राम प्रतिरक्षा सभाएं बनाने ओर धनी 
लोगों को फौज से निकाले हुए अच्छे चाल-चलन के पुरुषों को हथियार बन्द 
चौकीदार रखने के लिये प्रोत्साहित किया गया | 


इसी समय नियमित प्रशिक्षण, गुप्तचर सेवाओं में सुधार तथा आधघुनिक- 
सामान के द्वारा पुलिस की निपुणता व आदश में भी वृद्धि की गई। डाकुओं 
से मुठभेड़ में जो सिपाही मारे जाते थे, उनके आश्रितों को पेंशन तथा _त्ति देने 
के नियम और उदार कर दिये गये | तत्पश्चात राजस्थान में भारतीय-हथियार 
कानून ओर नियम भी लागू किये गये और उनके ठीक-ठीक लागू होने के लिये 
' हथियारों की गणना की गई | जिन लोगों पर डाकुओं को शरण तथा सहायता 
देने का देह किया जाता था, उनको दंड देने के लिये उन गांबों में अतिरिक्त 
पुलिस का प्रबन्ध किया गया । उन गांवों में जहां डाकुओं का प्रकोप था,. 
अपराधों को रोकने के लिये पंचायतों की स्थापना की गई | द 


क्षेत्रों का समायोजन 


भारतीय शासन विधान १६३५ की धारा २६९० “ए! के अनुसार गंवनरं-. 
जनरल द्वारा २५ जनवरी १६५० के जारी किये गये एक आदेश और २६: 
जनंवरी १६५० को विधान के लागू हो जाने के फलस्वरूप ठिरोही राज्य के 
आंबू रोड और दिलंबारों तहसीलों के बहुत से गांव बम्बई राज्य में मिला दिये 
गये । सिरोही राज्य का शेष भाग राजस्थान में मिला दिया गया। इस निर्ण॑य. 
से राजस्थान के लोकप्रिय नेताओं को सनन्‍्तोष नहीं हुआ | इस कारण अक्तूबर 
१९५१ में राज्य मन्त्री ने संसद में एक घोषणा की कि आम चुनाव के बाद 
इस विषय पर अधिक विचार करने का भारत सरकार ने निश्चिय किया है। 

२२ श्रप्रौल १९५२ को राजस्थान की विधान सभा ने सर्वंसम्मत से एक- 
प्रस्ताव पास किया, जिसमें यह विचार प्रगट किया गयाकि विधान के अनुच्छेद रे 
के अन्तगत राजस्थान के आबू और उसके निकट्वर्ती क्षेत्रों को राजस्थान राज्य, 
में मिलाने को कार्य जल्दी से जल्दी किया जाये । जनवरी १६५० में हुए: 
निर्णय पर बम्बई संरकार पुनः विचार करने के पक्ष में नहीं है, परन्तु उससे 
इसे विषय को राज्य के विधान मंडल में उसके विचार्?ों के लिये पेशं करने को: 
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“कहा गया । बम्बई राज्य के विधान मंडल के विचारों को जानने के बाद इस 
प्रश्न पर पुनः विचार किया गया है | 

१८ अगस्त १६५२ को मारत सरकार, पंजाब, हिमाचलप्रदेश, पेप्सू और 
'शजस्थान राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें बिलासपुर राज्य 
के मविष्य तथा उसके भाकरा-नांगल योजना से सम्बन्ध पर विचार किया गया। 
सम्मेलन में निम्नलिखित निणुय हुए:-- 
(१) भाकरा-नांगल्ल-योजना का निर्माण तथा भविष्य में उसका प्रबन्ध एक 
'काबूनी संस्था के नियन्त्रण में हागा, जो शीघ्र ही स्थापित की जायेथी । 


(२) उम्तर्मे उससे सम्बन्धित राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व होगा, जिसे 
कानून के द्वारा आवश्यक अधिकार दिये जायेंगे और 


(३) इस संस्था को स्थापना के बाद बिलासपुर हिमाचलप्रदेश में 
मिला दिया जायेगा | 


उस्मानिया विश्व-विद्यालय 
सन्‌१६४५२ के प्रारम्म में भारत सरकार ने निश्चय किया कि उस्मानिया विश्व- 
विद्यालय का, दक्षिण में उसकी केन्द्रीय स्थिति, उसके अनुभव तथा परम्पग को ध्यान 
में रखते हुए, एक केन्द्रीय संस्था में बदल दिया जाये ओर उसकी शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी हो तथा उसका कार्य बनारस, अलीगढ़, ओर दिल्ली विश्व- 
विद्यालयों की भांति चलाया जाये | तदूनुप्तार श्रप्नील १६५२ में परिवर्तन के काय 
को करने के लिये एक समिति स्थापित की गई । १९५२ में हैदराबाद की 
विधानसभा ने इस विषय पर विचार किया और सबकी राय हुईं कि इस प्रस्ताव 
के पहलुओं पर शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा सबसे पहले विचार किया जाये | तदूनु- 
सार मासत सरकार ने आचाय नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक सामति स्थापित की, 
जजों सारी समस्याञ्रों की जांच करेगी | इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की 

जा रही है। 

मध्यभारत की राजधानी 
. मध्यमारत की राजधाना कहां स्थापित की जाये, इस विषय में काफी 
मतभेद रहा है । ग्वालियर, इन्दौर और उज्जैन के लिये विरोधी दावे पेश किये 
गये । जुलाई ३६५६९ में मध्यमारत की मंत्रीपरिषद ने प्रधानमंत्री से. इस प्रश्न 
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का निणय करने की प्रार्थना करने का निश्चय किया । इसके अनुमार प्रधान- 
मन्त्री ने इन सब बातों पर विचार करते हुए ग्वालियर में वर्ष में सात से साढ़े 
सात माह व इन्दौर में साढ़े चार से पांच माह तक राजधानी रखने का निर्णय 
दिया । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उज्जैन को शिक्षा 4 संस्कृति का केन्द्र 
बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये। 


.. कानून 

सन्‌ १६४२-५३ के आरंभ में आय-कर-अपीली-अदालत की, जिसकी 
स्थापना भारतीय आयकर कानून १६२२ के अधीन की गई थी, आठ बैंचें 
थीं। इनमें से हर एक बैच में एक जज और एक एढक्राउंटेंट होता है । इनमें. 
से दो बैंच बम्बई में, दो मद्रास में और बाकी चार इलाहाबाद, कलकत्ता, 
दिल्‍ली ओर पटना में हैं । इन आठ में से छै बैंचों को स्थाई रूप से स्वीकृति 
मिली है और दो को केवल फरवरी १६४४ के अंत तक के लिये, जम्मू ओर 
काशमीर को छोड़ देश के बाकी सभी इलाके, अदालत के अधिकार क्षेत्र में 
आते हैं | द 

पीजदारी-कानून-संशोधनं-अध्यादेश १६४३ के अधीन घूसखोरी ओर 
भ्रष्टाचार के मामलो को निबटाने के लिये जो तीन विशेष अदालत बनाई गई 
थीं. उनमें से दो--बम्बई और कलकत्ता की अदालतों ने अपना काम क्रमशः 
२४ अप्रल १६४५० और २६ मई १६५४० को खत्म कर दिया । शिमला में 
पूर्वी पंजाब विशेष अदालत को भंग करने में, हाईकोट अर सुप्रीम को” में 
अपीलें किये जाने; कारंवाई रोक देने के सम्बन्ध में स्टे-आडेर की अजियां देने 
ओर ब्रिटेन ओर बर्मा में कमीशन पर कुछ गवाहों की गवाही लेने के कांस्ण देर. 
हो गई | ब्रिटेन में कमीशन का काम अक्तूबर १६४२ में खत्म हो गया । ब्मो. 
का कमीशन भी जहदी ही जारी किया जायेगा | अदालत ने अपने काम का 
काफो भाग खत्म कर लिया है और यह रुन्‌ १६५३ के मध्य तक बाकायदा तौर 
पर खत्म किया जा सकता है । 

कानून-मंत्रालय के एक ज्वाइंट-सेक्र ठरी केन्द्रीय-पंशन-अपील-अदालत 
के एकत्र सदस्य बने रहेंगे। वह पेशन-अपील अदालतों की दूसरी अपीलों 
की सुनवाई करते हैं। अनुमान है यह काम सन्‌ १६४३-४४ के माली वर्ष के. 
अन्त से पहले ही खत्म हो-जायेगा | 
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क्‍ संविधान-सम्बन्धी ब्रांच 
यह ब्रांच पहली मार्च सन्‌ १६४६ को कानून-मंत्रालय में खोली गई थी ॥ 


इसका काम संविधान से संबंध रखनेवाले आम-प्रश्नों की निब्दाना, 
संविधान के अधीन राष्ट्रपति के आदेश जारी करना और संसद, राज्य विधानः 
मंडलों, और राष्ट्रपति ओर उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का काम संभालना है । 
यह आंच पहली सितम्बर १९५२ को खत्म कर दी गई क्योंकि इसका काफीः 
काम खत्म हो चुका था | सनू १६५२ के परिसीमन-आयोग-कानून (१६५२ के 
_छाफा ) की तोसरी धारा के अनुसार भारत सरकार ने २९ जनवरी सन्‌ 
१६५३ में परिसीमन-कमीशन बनाया | आशा है कमीशन अक्तूबर १६५३ के. 
अन्त तक अपना काम खत्म कर लेगा । 


० आल ५ 
वधानक-काय 


विधान के क्षेत्र में, कानून-मन्त्रालय का काम विशेष-विवाह-बिल १६५२ 
श्रोर सन्‌ १६५२ के हिंदू-विवाह और विवाह-विच्छेद बिल के काम को और 
आगे बढ़ाना होगा | दूसरा बिल हिंदू कोड बिल की पहली किश्त है| इसके: 
अलावा, मन्त्रालय पर जन-प्रतिनिधित्व (संशोधन) बिल और रिपीलिंग और 
एमेंडिंग-बिल को पेश करने और उसे पास कराने की जिम्मेदारी होगी । पहले 
बिल में जन-प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने की व्यवस्था है ओर दूसरे 
बिल में भारत सरकार के कुछ ऐसे कानूनों को रह करने की व्यवस्था की गई 
है जो बेकार हो गये हैं| साथ ही इसमें कई दूसरे कानूनों में संशोधन करने की 
भी व्यवस्था की गई है। सन्‌ १९५३-५४ में यह मन्त्रालय हिंदू-कोड-बिल के: 
बूसरे भागों के बारे में आवश्यक बिल पेश करने का काम करेगा। 


 अखिल-भारत वकील समिति 


वकीलों की अखिल-भारत-समिति की नियुक्ति भारत-सरकार ने दिसम्बर 
१६५१ में की थी | इसका उद्देश्य इस बात की जाँच करना है कि देश भर 
. के लिये वंकीलों की एक संस्था बनाना कहां तक उचित होगा | साथ ही यह 
इससे सम्बन्ध रखने वाले दूसरे मामलों पर भी विचार करेगी आशा है यह्द 
समिति अपनी रिपो् जल्दी ही सरकार को पेश कर देगी। 
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केन्द्रीय एजेन्सी शाखा 

सन्‌ १६५२-५३ के आरम्म में, केंद्रीय एजेन्सी-शाखा में एक सरकारी- 
एजेन्ट, एक उप-सरकारी एजेन्ट, एक सहायक सरकारी एजेन्ट और 
कुछ कमचारी थे | इसकी स्थापना अ्रगस्त सन्‌ १९५० में हुई थी । 
यह शाखा उन मामलों को निपदाने के लिये बनाई गईं थी जो सुप्रीम-कोट 
के सामने पेश हाँ और जिनमें भारत सरकार या राज्य सरकार दिलचस्पी 
रखती हों । चूंकि सरकार को सुप्रीम-कोट के सामने अलग-अलग 
मामलों के लिए वकील की फीस के तौर पर भारी खर्च वहन करना पड़ता था, 
इसलिये, यह उचित समझा गया कि सुप्रीम-कोट के सरकारी-काम के लिये एक 
जूनियर-एडवोकेट रखा जाय | इसके अनुसार नवम्बर सन्‌. १६५२ में सरकारी- 
एजेन्ट के पद को सरकारी-एडवोकेंट; और उप-सरकारी एजेन्ट के पद को 
सरकारी एजेन्ट के पद में बदल दिया गया | सरकारी-एडवोकेट, केन्द्रीय और 
रांज्य सस्कारों की श्रोर से फीजदारी के मामलों विशेषकर बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की : 
अरजियों की सुनवाई करता और दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सामने ज्नियर 
एडवोकेट की तरह पेश होता है । वह सिर्फ उन्हीं मामलों में नहीं आता 
जहां राज्य-सरकार एक विशेष-वकील चाहती है। सरकारी एडवोकेट को सुप्रीम 
कोर्ट के सामने जाने के लिये अतिरिक्त-फीस प्राप्त करने का अधिकार नहीं 


है। 
सूचना एवं प्रसार 
प्रस-कमीशन 


भारत सरकार ने अवतूबर सन्‌ १६४५२ में प्रेस-कमीशन नियुक्त किया था ॥ 
यह कमीशन भारत में प्रेस ( अखबारों ) की हालत की जांच करेगा और [इस 
बारे में सुझाव देगा कि भविष्य में इसका विकास कैसा होना चाहिए । कमीशन 
के सदस्यों की संख्या दस है और जस्टिस ओर राज्यध्यक्ष इसके अध्यक्ष हैं॥ 
इसके सदस्यों में संसद के सदस्य और प्रमुख पत्रकार शामिल हैं । कमीशन को 
जिन विषयों पर बिचोर करना है, वे काफी व्यापक हैं| दाल में ही कमीशन ने 


( रर८ ) 


अखबारों, पत्रिकाओं, सम्पादकों की संस्थाओं, पत्रकारों की संस्थाओं ओर 
विज्ञापन की एजेन्सियों आदि को एक प्रश्नावली भेजी है जिसमें बहुत सी बातें 
पूछी गई हैं। आशा है इसकी रिपोर्ट अक्तूबर के अन्त तक पेयार हो जाएगी । 


॥] हि डियो 
आल इ डिया रे 

धन्‌ १९५२-५३ में पंच वर्षीय-योजना के एक अंग के रूप में रेडियो 
शाखा के विकास के लिए ४३.२६,००० रुपए की मंजूरी दी गई । रेडियो के 
खच में कमी की गई पर फिर भी आल इंडिया रेडियो से सन्‌ १६५२ में कुल 
मिलाकर ७४,६४० घंटे कार्यक्रम चला जबकि सन १६५४१ में ७३,०७२ और 
सन १९५० में ६४ ४२६ घंदे कायक्रम चला | अब हो म-सर्विस में १६ भाषाओं 
जिनमें संस्कृत भी शामिल है, और २० बालियों में ब्राडकास्ट होता है। उधर 
एक्सटर्नल सर्विसेज में १४ भाषाओं में ब्राडकास्ट हो रहा है | 


संगीत 

रेडियों कार्यक्रम बढ़ाने के साथ-साथ, उसकी किस्म सुधारने के भी प्रयत्न 
किए गए | इसलिए, उत्तर और दक्षिण भारत के शास्त्रीय ओर हल्के शास्त्रीय- 
संगीत ब्राडकास्ट करने वाले कलाकारों का चुनाव करने ओर उनके श्रेड 
( दर्जा ) निश्चित करने के काम में आ्राल इंडिया रेडियो को सहायता देने के 
लिए एक सलाहकार-मंडल बनाया गया | 

इसके साथ ही, हल्ऊे संगीत के स्तर में भी सुधार किया जा रहा है | फिल्‍मी 
संगीत ( गानों ) के कार्यक्रम का समय कम कर दिया गया है और इस प्रकार 
जो समय बच जाता है, उसमें ऐसा हल्का-संगीत ब्राडकास्ट किया जाएगा जो 
संगीत कला के स्वीकृत नियमों के अनुरूप होगा। 

साथ ही ऐसे नए रागों के प्रचार के लिए जिनका धीरे-धीरे प्रयोग कम 
हो रहा है, दिल्‍ली से इतवार के सबेरे शास्त्रीय-सगीत का एक विशेष कार्यक्रम 
ब्राडक|स्ट किया जाता है। क्‍ 

इस वष आलइंडिया रेडियो ने दिल्ली से एक राष्ट्रीय-संगीत-कार्यक्रम शुरू 
किया | इसका उद्द श्य जनता की सांस्कृतक-एकता का बिकास करना है | यह 
कार्यक्रम आल इ ड्या रेडियो के सभी स्टेशन रिले करते हैं। इसमें हिन्दुस्तानी 
ओर कर्नाटक संगीत, दोनों के विख्यात संगीतश भाग लैते हैं। 


[ २२९ )' 


इसके अलावा आल इन्डिया रेडियो ने महत्त्वपूर्ण समारोहों, ओर सम्मेलन 
की कारवाईयों को प्रसारित किया जैसे सांची का अन्तर्राष्ट्रीय बोद्ध सांस्कृतिक 
सम्मेलन, सारिपुत्र और महामोगहलायन के परवित्र-अद्शेषों. की उनके मृल स्थानों 
तक की यात्रा, गणराज्य दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, गांधी जयन्ती आदि | पंच- 
वर्धीय-योजना पर प्रधान-मन्त्री ओर राज्यों के मुख्य-मन्त्रियों के रेडियो-भाषण 
प्रसारित करने की भी व्यवस्था की गई । 
समितियां 

आल इ'डिया रेडियो को संगीत ओर दूसरे कार्यक्रमों के बारे में सलाह 
देने के लिए. इस वर्ष दो समितियां बनाई गई । इसके अलावा एक सलाहकार 
मंडल बनाया गया है जो कलाकारों की संगीत ब्राडकास्ट करने की योग्यता की 
जांच करेगा | हिन्दुस्तानी ओर कर्नाटक संगीत पर विचार करने के लिए इस 
मंडल को दो भागों में बांद दिया गया है जो इस प्रकार हैं--- उत्तरी शाखा 
और दक्षिणी शाखा | इनके अलावा २० कार्यक्रम-सलाहकार-समितियां १३ 
ग्राम-सलाहकार-समितियां और ४ सलाहकार-मंडल हैं जो अल इ डिया रेडियो के 
भिन्‍न-मिन्‍न स्टेशनों से शिक्धा-सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारित करने में सहायता दैते 


हैं । 


आल इ'डिया रेडियो की सम्पर्क-समिति की सिफारिश के अनुमार रेडियो 
सेट रखने वाले ऐसे सभी लोगों को ज्ञुमा कर दिया गया जिन के पास लाइसेंस 
नहीं थे । इसके फलस्वरूप कोई २७,००० लोगों ने नए लाइसेंस हिए आर 
कोई इतने ही व्यक्तियों ने जिनके लाइसेंस की मियाद खत्म हो गई थी, नए 
लाइसेंस लिए. | साथ ही रेडियो-प्रदर्शनियां भी की गई', रेडियो द्वारा प्रचार 
के काम को प्रोत्साहन दिया गया और रेडियो लाइसेंस के बिना रेडियो रखने 
वाले लोगों की रोकथाम के आन्दोलन को तैज किया गया, जिससे रेडियो- 
लाइसेंसों क्री संख्या बढ़ जाए। 
समाचार-शाखा ( न्यूज सर्विसेज ) 
सन्‌ १६५२ के अन्त तक हर रोज ७३ समाचार बुलेटिन ब्राडकास्ट 
किए जाते थे । इनमें से ४४ बुलेटिन देश , के लिए. और २६ विदेश 
के लोगों के लिए थे | इम व्यवस्था में दो बुलेटिन और शुरू किए गए। 
इनमें एक दस मिनट का फ्रांसीसी भाषा का बुलेटिन है जो पश्चिमी यूरोप, 


६, आह 


उत्तरी अफ्रीका और मध्यपूर्व के लोगों के लिए. है ओर दूसरा बुलेटिन कोकणी 
का है जो बम्बई स्टेशन से प्रसारित किया जाता है | 

साथ ही संसदीय कारवाई के बारे में हर दिन ओर सप्ताह में एक 
बार साप्ताहिक समीक्षा ब्राडकास्ट की जाती है | खेलों के समाचार, 
प्रादेशिक खबरें, पंचवर्षीय योजना ओर विश्व-शान्ति का काम आगे बढ़ाने 
की दिशा में भारत के योग के बारे में काफी समाचार वगेरह बाडकास्ट 
किए गए । 


वैदेशिक-कारयक्रम ( एक्स्टरनल सर्विसेज) 

इस वर्ष आल इंडिया रेडियो ने भारतीय संगीत के रिकार्ड और छोटे 
छोटे कार्यक्रमों के रिकार्ड आस्ट्रेलिया, मलाया, बर्मा, लंका, सीरिया, जमनी, 
अमरीका, ब्राजिल, स्विट्ज़रहड, उत्तरी रोडेशिया आदि देशों को भेजे । ये 
रिकाड इन देशों की होम-सर्विसेज़ के काम आएंगे । इनके अलावा महात्मा 
ग्रांघी के बारे में एक अभिलेख सीरिया के रेडियो को ओर भारतीय- 
महिलाशों की स्थिति के बारे में एक अभिलेख जारडन रेडियो को 
भेजा गया। 

वाद्य-बृन्द, वाद्य संगीत ओर लोक गीत, शास्त्रीय और हल्के फुल्के 
गाने सभी सर्विसेज्ञ में प्रसारित किए, गए और विदेशियों के लिए इनके साथ 
टिप्पणियां भी ब्राडकास्ट की गई | 

आल इ डिया रेडियो के आरकंस्ट्रा से ईरान और अ्रर्ब के संगीत 
ब्राडकास्ट करने के बारे में जो प्रयोग किए गए, वह सफल रहे | इसके 
अलावा भारतीय राष्ट्रीय-दिवस ओर विदेशों के राष्ट्रीय दिवस जैसे विशेष 
कार्यक्रम भी भिन्‍न भिन्‍न स्विरेज्ञ से प्रसारित किए गए । यूरोप और 
श्रर॒ के लोगों के वास्ते प्रसारित किए. जाने वाले कार्क्रमों के लिए ऋम्श: 


बिके 


लंदन ओर काहिरा के प्रमुख व्यवितयों के भाषणों के रिकार्ड दैयार 


किए गए | 
लि 0 
लिसनर-रिसच 
हद सुनने वाले लोगों के विचारों आदि के बारे में जानकारी प्राष्त 
करने वाले यूनि्ों ने जो सबसे महत्त्वपूर्ण काम शुरू किया है, वह गांवों में रेडियो 


( रहे ) 


सुनने वाले लोगों के विचार जानने के बारे में है। इसके लिए इस बात का- पता 
खगाया जा रहा है कि कितने लोग रेडियो सुनते हैं, और ऐसे गांवों में जहां 
आम लोगों के लिए रेडियो-सेट लगा दिए गए हैं समाचारों का प्रचार कैसा 
ओर कितनी तेजी के साथ होता है। इनके अलावा दूसरी बातों की भी जान- 
कारी प्राप्त की जा रही है | 


इ जीनियरिंग 


इस वर्ष आल इंडिया रेडियो की अनुसंधान-शाखा ने बोडास 
मशीनों के दो चलाऊ नमूने बनाए. जिनकी सहायता से रेडियो-चेनल पर 
बातचीत की जा सकती-है। आम जनता के लिए लगाए गए, रेडियो-सेंटो; ऐसे 
रैडियो सेटों के लिए बिजली प्राप्त कर के दूसरे साधनों ओर आल इ'डिया रेडियो 
द्वारा तैयार किए. गए यंत्रों. की सहायता से आयनावरण (आइनोस्फियर -) 
से सम्बन्ध रखने वाले मह्त्त्पपूण अंकड़े वगैरह, दूसरे देशों को भेजने वे. लिए 
क्टठा किए जा रहे हैं । विदेशों के लिए ब्राडकास्ट किए जाने वाले 
कायक्रमों में ठेकनिकल-सुधार करने के उपाय किए. गए हैं । आल इ'डिया 
रैडियो के सभी स्टेशनों से निश्चित समय पर सीटी (पिप्स) देने का यंत्र बना 


लिया गया है ओर उससे काम भी लिया जा रहा है। 


फ्रीक्वैसी-एसाइनमैंट ( आजृति संख्या निश्चित करने) ओर उससे 
संबंध रखने वाले विषयों पर विचार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा 
अगस्त रन १६५२ में स्थापित की गई थी। इस शाखा ने इस बारे में 
सूचना वगैरह इकठठा की कि सोलर-साइक्लि में मारत की हाई-फ्रीक्वेंसी 
सम्बन्धी जरूरतें क्या हैं। सन १६५१ में जिनेवा में हुए ई० ए० आर० सम्मेलन 
में भारत के लिए. मीडियम-वेव ओर ट्रापिकल बैंड में जो फ्रीकनसियां ( आवृत्ति 
संख्याएं ) निर्धारित की गई थीं, उन्हें लागू करने का काम इस शाखा ने 
पूरा किया | 


विकास-योजनाएं 


भारत मैं रेडियो का विकास करने के लिए पंच-वर्धीय योजना तैंयार 
की गई है | इसमें दूसरी बातों के साथ-साथ, बम्बई, अहमदाबाद, बंगलौर 
कलकत्ता, जालन्धर और इलाहाबाद में बड़ी शक्ति के शार्ट वेव ट्रांसमीयर 
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लगाने की व्यवस्था की गई है | साथ ही नागपुर, मद्रास इंदौर ओर 
हैदराबाद में २०११० किलोबाट मीडियम वेब ट्रांसमीटर लगाने थी व्यवस्था 
की गई है। पूना, जयपुर, जोधपुर ( रिलेइ ग-केन्द्र ) ओर राजकोट में नए, 
रेडियो-स्टेशन बनाए, जा गे। कलकत्ता ओर मद्रास में स्टूडियो की इमारतें 
बनाई जाएंगी और नई दिल्ली के ब्राडकास्टिंग हाउस ( रेंडियो-स्टेशन ) को 
बढ़ाया जायेगा । कप 


इस वर्ष ७,५०,००० रुपए के मूल्य का सामान, यंत्र आदि खरीदा 
गया । त्रिवद्रम और बस्बई में क्रमश: स्टूडियो और नया रिसाविंग-केन्द्र 
खोले गये | नागपुर और गोहाटी में ३५० फुण ऊंचे मास्ठ ( मस्तूल ) 
बनाए गए. | अमरीका की जिस फर्म ने भारतीय कायक्रम दूसरी जगह पहुँचाने 
वाले औ्रौर दूसरी जगहों के कार्यक्रम आदि प्राप्त करने वाले बल्ब भारत भेजे थे, 
उससे यह कहा गया है कि वह ऐसे बल्बों के बदले में दूरूरे बल्ब दे जो गोदाम में 
रखते समय नष्ट हो गए या जलते नहीं हैं | ऐसे बल्बों की कीमत कोई ४२,४०० 
डालर है। अमरीकी फर्म २७,३०० डालर की मूल्य के बल्ब बदलने को राजी 
हो गई है। इस सम्बन्ध में कोशिश की जा रही है कि फर्म सभी बल्ब देने को 
तैयार हो जाए | इस बात की संभावना पर भी विचार किया गया कि आल 
इंडिया रेडियो की अनुसंधान-शाखा ने जो लिमीटिंग एम्प्लीफायर तैयार 
किया है उसे आम बिक्री के लिए. बनाने की क्‍या संभावनाएं हैं । इसके 
अलावा दिल्ली में रिकाड तैयार करने की मशीन लगाई है। 


प्र स-इन्फामंशन-ब्यूगे (समाचार-सूचना-कार्यालय) 


सन्‌ १६४२ में ब्यूरो ने ७,६६८ प्रेस-विज्ञप्तियां जारी कीं जिनमें 
से १,८०८ कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रादेशिक दफतरों से प्राप्त हुई । 
इनक॑ अलावा १६५ सरकारी-प्रकाशन, प्रशासी रिपोर्ट, कमीशर्नों और 
कमेटियों की रिपोट आदि निकाली गई | इस बर्ष १४० सचित्र लेख दिए गए, 
जिनमें से २६ गणराज्य और स्वाधीनता-दिवस के लिए विशेष रूप से तैयार 
किए गए थे।.. 
.... इनके अलावा, १२ छोटी-छोटी पुस्तकों के मतोदे तैयार किए गए 
जिनमें पांच खाद्य ओर खेती, एक कलकत्ता की नई टकसाल, एक अपने 
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आप इनकम टेक्स से बचाई गई रकम की इत्तला करने की योजना और 
एक भारत को दूसरे देशों से प्राप्त होने वाली टेकनिकल-सहायता और 
भारत द्वारा दूसरे देशों को दी गई टेकनिकल-सहायता के बारे में है । 


सम्मेलन 

ब्यूरो ने ३२०३ सम्मेलनों ओर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के सम्बन्ध में अखबारों 
के लिए सामग्री ओर फोटो चित्रों की व्यवस्था की | इन सम्मेलनों में श्रमजांच 
के बारे में एशियाई देशों की भोष्ठी, कामनवेल्थ आफिसियल मैडिकल हिस्ये- 
रियन्स लिएज्ोन कमेटी' बच्चों को भलाई के बारे में अन्तर्थष्टीय सम्मेलन, 
ओर गर्म देशों में भवन निर्माण के बारे में गोष्ठी आदि शामिल हैं। 


पंचवर्षोय-योजना 
सामूहिक-योजना के कायक्रमों के लिए विशेष रूप से सूचना सेवाओं 

का संगठन किया गया। ये सेवांए योजना की प्रबन्ध-व्यवस्था, केन्द्रीय: 
सरकार ओर राज्यों की कारवाई के ज्षेत्रों, और अन्य योजनाओं की ब्योरे- 
वार बातों के बारे में संगठित की गई | पंच-वर्षीय योजेना का एक: 
संक्षिप्त विवरण हिन्दी, उद्‌, गुजराती, मराठी, बंगाली श्रौर तमिल में निकाला: 
गया । द क्‍ द 
प्रतिरक्षा 

...__ भारत सरकार के मभिन्‍न-मिन्‍न मंत्राल्यों के प्रचार के .काम के: 
अतिरिक्त ब्यूरो की प्रतिरत्ता-शाख। ने “हमारी सशस्त्र सेना! नामक एक. 
डाकूमेंटरी-फिल्म तैयार करने में सहायता दी | इस . फिल्म में. यह बताया 
गया है कि सेनाओं ने नागरिकों को क्या-क्या .सहायता पहुचाई । नेशनल- 
वेडेट कोर ओर भारतीय हवाई बेड़े की टेकनिकल-सेवाओं के बारे में दीः 
डाकूमेंटरी फिल्में तैयार करने का काम शुरू किया गया । इस वर्ष संशस्त्रः 
सेनाओं की घटनाओं के बारे में ३५ न्यूज रीलें ( समाचार सम्बन्धी फिल्में )| 
जारी की गई । 

* इनके अलावा, “हमारी सेना के सैनिक” ओर 'सेनाओं के कमीशन” 
नामक दो प्रुस्तक तैयार दी गई जो अब छापी जा रही हैं। पहली में यह बताया 
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“गया है कि सेना में किस-किस मूलवंश ( जाति ) ओर प्रदेशों के लोग हैं । यह 
“पुस्तक नए कमांडिंग अफसर्सों के लिए तैयार की गई है | दूसरी पुस्तक में यह 
सूचना दी गई है सेना में किन शर्तों पर मस्ती की जाती है । यह पुस्तक 
'उन लोगों के लिए है जो सेना में भरती होना चाहते हैं | 


बेंदेशिक-मामले 

भारत में श्रीमती रूजवेल्ट की यात्रा, जापान के संसदीय-सद्भावना- 
'मिशन, मलाया के गहमंत्री, नाइजीरिया के सदुभावना-मिशन, यूगोास्लाविया 
के सदभावना-मिशन ओर ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले भारतीय 
'विद्यथियों के शिक्षा सम्बन्धी दौरे के बारे में अखबारों के लिए सूचना, लेख 
आदि और फोठोे चित्रों आदि की विशेष रूप से व्यवस्था की गई । चीन 


-में भारत के सांस्कृतिक मिशन की कारवाइयों के बारे में भारतीय अखबारों 
को ब्यौरेवार सूचना भी दी गई | 


खाद्य ओर कृषि 

सन्‌ १६५१-५२ में खाद्य ओर खेती के बारे में प्रचार का काम करने 
"के लिए जो शाखा खोली गई थी, उसने अखबारों के लिए सूचना देने के 
साथ साथ फिल्में, पोस्टर, छोटी-छोटी पुस्तके, फोल्डर, नारे और विज्ञापन 
तैयार किए | यह शाखा खाद्य-स्थिति के बारे में प्रति सप्ताह सचित्र लेख 
प्रकाशित करती है। इसके अलावा इस शाखा ने हिन्दी और अंग्रेजी 
मैं पाँच छोटी-छोटी पुस्तक निकालीं जो इस प्रकार हैं :-- 
फ्राम लेबो रेटरी टू फील्ड, 
टूवडंस लैन्ड ट्रांसफार्मेशन-पार्ट वन एण्ड हू , 
लैन्ड ट्रांसफार्मेशन-ए फिलासफी एशड ए फेथ , 
दी गासपेल आफ दी डर्टी हैंड , 
सेव दी नेशन्स फूड फ्राम इनसैक्टस, रैट्स एएड डैम्प, 

पांच पुस्तिकाएं इस समय लिखी जा रही हैं और नौ छापी जा रही 
हैं। साथ ही अगमार्क घी, अ्रगमार्क तेल, आसू के कीड़े और बीमारियां, 
च्वाड़गुड़ और वनमहोत्सव के बारे में पोस्टर तैयार किए गए । इंदौर में हुई 
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विस्तार-गोष्ठी. ओर मसूमि-विजश्ञान-सम्मेलन की १६ मिलीमीटर लम्बी एक फिल्म 
तैयार की गई । कूड़ा-करकट को काम में लाने के बारे मैं एक फिल्म बनाई 
जा रही है । 
'फोटो-चित्रों की व्यवस्था क्‍ 
फोणो-चित्रों की मांग, ब्यूरो के साधनों से कहीं अधिक हो गई। 
ब्यूरो के फोठोग्राफरों ने सन्‌ १६५२, में १,३७८ फोटो लिए जब कि सन १६५१ 
में ६७८ ही फोटो लिए गए. थे। इन फोटो की १,६६,५२० प्रतियां तैयार की गई 
जिनमें से ३,१६८ प्रतियां एक्जिवीशन-साइज की थीं | इनमें से समाचारों 
के लिए महत्त्व रखने वाले १,७४६ फोटो की ४६,६५५ प्रतियां देश भर के 
अखबारों ओर पत्रिकाओं को भेजी गई' | इससे यह पता चलता है कि पहले 
से ४० फी सदी प्रतियां अधिक बांदी गई' ओर २० फी सदी फोये अधिक 
लिए गए | 
इनके अलावा भारत सरकार के विदेश-विभाग की भारतीय-सूचना- 
शाखा को ७४,७७७ प्रतियां विदेशों के ६० सूचनान्केन्द्रों की मार्फत वहां के 
अखबारों में बांदने के लिए दी गई” | इनमें २,४०० बड़ी फोटो थीं जो 
भारतीय कला, भवन निर्माण कला और दूसरे सांस्कृतिक विषयों और 
सामाजिक और ओद्योगिक-विकास के बारे में हैं | ये फोणे-चित्र ब्र सेल्स 
और इज़मीर ( त॒ुकीं ) के अन्‍्तर्राष्ट्रीय-मेलों, लेवेंट के मेले और नैराबी 
सिडनी, ओस्लो, रायोडीजीनेरो, विलिंगठन  .ोकियों ओर लंदन की प्रदर्शनियोँ 
रखे गए थे | इनके अलावा ब्यूरो के पुस्तकालय में ६ हज़ार नए फोटो 
रखे गए। अब इस पुस्तकालय में ४५,००० से कुछु अधिक फो्े हैं इवो- 
नायड-ब्लाक तैयार करने के लिए ७१,५०० रुपए के अनावतंक ओर 
७४,३०० के आवत्त क खर्च की व्यवस्था की गई दै | ये ब्लाक मुफ्फंसिल 
इलाकों में भारतीय भाषाओं के पन्नों को दिए जाएंगे | 


भारतीय-भाषा-व्यवस्था 


तेलग की सर्विस व्यवस्था के लिए बजट में ३० हजार रुपए का प्रबन्ध किया 
गया है। बम्बई ओर कलकत्ता के हिन्दी अखबारों में बांदने के लिए, हिन्दी के 
समाचार आदि ब्यूरो के टेलीप्रियररों पर रोमनर-नलाप में इन ज्गहों पर शाखा 
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दफतरों को भेजे जाते हैं। एक नयी व्यवस्था शुरू की गई है जिसके अनुसार 
समाचार बुतेटिनों में काम आने वाले व्यक्तियों ओर शहर्थभ आदि के नामों के 
सही उच्चारण देवनागरी-लिपि में दिए जाते हैं | ब्यूरो ने गुजराती भाषा में, 
सामूहिक-यो जना कार्यक्रम में प्रयोग किए गए पारिभाषक शब्दों का एक कोष 
तैयार किया है। इसका अच्छा स्वागत हुआ है । 


इस वर्ष टेलीप्रिंटर लाइन मद्रास-आपिस तक बढ़ा दी गई । इस प्रकार 
ब्यूरों के दूसरे छोटे-छोटे दफ्तरों से एक साथ ही सूचना भेजी जा सकेगी | 
प्रे स-सम्पर्क-व्यवस्था 

अखिल भाग्त पमाचारपत्र सभ्मेजन की केन्द्रीय-प्रेस- सलाहकार- समिति 
से निकट सम्पक बनाए रखा गया | निम्नलिखित स्थानों के लिए पतन्नकार्ण के दल 
भेजने की व्यत्रस्था की गई; सांची विहार समारोह; कांडला बद'गाह की नींव 
रखने के अवसर पर कॉंडला और गांघीधाम; पठानको--मुकेरियाँ रेल के 
उद्घाटन पर पठानकोट सिटी; सिंद्री, चितरंजन और आसाम-रेल-लिंक | ब्यूरो 
की प्रतिसक्ञा-विभाग सम्बन्धी शाखा ने पत्रकारों को जल, थल आर वायु सेना के 
केन्द्रों को देखने ओर भारतीय हवाई बेड़े के जद्मा्जों में सैर करने के लिए भेजा | 

ब्यूरो ने विदेशों के सम्पादकों, संवाददाताओं ओर फोेग्राफर्स आदि को 
सुविधाएं देने के अलावा, ईरान के पाँच सदस्यों वाले प्रेस-प्रतिनिधिमंडल के 
दौरे के लिए. प्रबन्ध किया । 


फिल्म-डिविजन 
डाकूमेंटरी 


फिल्म-डिविज्ञन ने भारत के राष्ट्रीय जीवन के विभिन्‍न पहलुओं पर फिल्में 
आदि तैयार कीं | फिल्मों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती रही है । सन्‌ १९५२-५३ 
में ३६ डाकूमेंटरी-फिल्में बनों, जब कि सन्‌ १६५१-५२ में ३६ बनी थीं । दस 
डाकूमेंटरी फिल्में बनाई जा रही हैं या बनकर तैयार होने वाली हैं। 


( २३७ ) 


इस वर्ष की महत्त्वपूर् सफलता दो रंगबिरंगी फिल्में तैयार करना है । इसमें 
से एक “कुमायेँ की पहाड़ियाँः कई रंगों में तैयार हो गई है ओर उसे 
जल्दी ही सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा | दूसरी फिल्म “उत्तरी भारत 
के पहाड़ी-स्टेशन'” जल्दी ही पूरी हो जाएगी। सन्‌ १६५४३ के गणराज्य दिवस 
ओर इस अवसर पर दिल्ली में हुए लोक नृत्यों के बारे में एक रंगीन-फिल्म 
तैयार की जा रही है । 

इनके अत्तावा इस वर्ष सूचना ओर शिक्षा की दृष्टि से महत्त्व रखने वाली 
कई फिल्में बनाई गईं जेसे---'दी ग्रेंट एक्मपेरीमेंट”', “पब्लिक स्कूल्स आफ 
इंडिया, 'चूज़ योर कैरिंशर', ओर “नेशनल फिज्ञीकल लेबोरेय्र”। "नो 
योर कन्ट्री' (अपने देश की जानकारी प्राप्त करो) नामक फिल्मों के सिलसिले 
में मनीपुर ओर आसाम पर दो फिल्में तैयार की गई | 

खाद्य ओर खेती के बारे में जो फिल्में तैयार की गईं इनमें भूमि को फिर से 
खेती योग्य बनाने ओर भूमि के कठाव के बारे में तैयार की गई फिल्मों क विशेष 
चर्चा की जा सकती है । स्वास्थ्य संबंधी शज्षा देने के लिए, केन्सर, आंखों की 
रक्षा और कांढ़ के बारे में फिल्में तैयार की गईं | भारतीय हवाई-बेड़े, नेशनल- 
कैडेट-कार ओर< मंडा-दिवस के सम्बन्ध में तन फिल्में बनाई गई, जिनमें 
सेनाओं के काम की. चर्चा हे | बेघर लोगों के पुनर्वात के बारे भें चुनारगढ़ 
फोर्ट के एक महला-गह की फिल्म तैयार की गईं | सामहिक-योजनाओं के 
सम्बन्ध में लोगों की दिलचस्पी जगाने के लिएं एक फिल्म सिनेमाघरों को दी 
गई जिसका नाम-'रोड टू न्यू इंडिया! (नवीन भार्त की ओर) है। प्राचीन- 
स्मारकों ओर इमारतों के बारे में दो फिल्म जारी की गईं । इनमें- से एक 
विजयानगरम्‌ और दूसरी बीजापुर के बारे में है । 

.. इनके अलावा, प्राइवेट पिल्‍्म-निर्माताओं को प्रोत्साइन देने के उह्ू श्य से, 
उनकी सात फिल्में जनके नाम इस प्रकार हैं--- 'इंडिया प्लाउज डीपर ' 'इठावा 
स्टोेरी', 'राड उ्ू तिब्बत' और 'हाबीज्ञ. हाको!' फिल्‍म डिवीजन की ओर से 
निकाली गई । इनके अलावा प्राइवेट फिल्‍म निर्माताओं की ६ फिल्में तेयार करने 


केठेकेदिए गए। ... क्‍ 
न्यूज़ रीलें (समाचार-फिल्में) 

भारत में हर सप्ताह न्यर्ज़् रील जारी की जाती है | इसके अलावा हर महीने 
चुने हुए, समाचारों के बारे में एक विशेष-फिल्म तैयार की जाती है. जो विदेशों“ 


( श्इं८ ) 


में दिखाने के लिए भेजी जाती है | इस पर कोई लाभ नहीं उठाया जाता । 
न्येज़ रील में मारतीय समाचारों के अलावा विदेशों के समाचार भी होते हैं। 
यह समाचार अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, हालेंड ओर दूसरे देशों से समाचार-फिल्मों 
के बदले में प्राप्त होते है। इस प्रकार फिल्‍मों और टेलीविजन के माध्यम से 
भारत की घटनाओं का विदेशों में बड़ा प्रचार होने लगा है । 
वितरण 

सन्‌ १६४२-५३ में भारत की डाकूमेंट्री-फिल्में कई देशों को व्यावसायिक: 
आधार पर बांदी गईं | ये फिल्में अब पूर्वी श्रक्रीका, मारीशस, मेडागास्कर, 
हिन्दवीन स्थाम, मलाया, सिंगापुर, इ'डोनीशिया, वेस्ट इडीज, फिजी द्वीप- 
समूह, न्यूजीलैन्ड, बेहरीन ओर अदन में दिखाई जाती हैं । अमरीका, केनाडा 
ओर दक्षिण अमरीका में फिल्मों को व्यावसायिक आधार पर देने के प्रबन्ध को: 
अन्तिम रूप दे दिया गया है | 


फिल्म-समारोह 


सन्‌ १६४२ में मारत में एक अंतराष्ट्रीय-फिल्म-समारोह हुआ । इसको 
फलस्वरूप भारत को विदेशों से फिल्म-समारोहों में भागलेने के बुलावे बढ़ गए हैं।' 
पन्‌ १६४२-५३ में भारत ने आठ अंतर्रष्ट्रीय-फिल्म-समारोहों में माग लिया । 


यीजना 
पंच-वर्षीय योजना को लागू करने के सम्बन्ध में सामूहिक-योौजना-प्रशासनः 


और शिक्षा मंत्रालय के लिए. अलग-अलग फिल्म-यनिर्टे बनाई जाएंगी । इनके. 
अलावा योजना-कमीशन के लिए अलग दो यूनिण होंगी | 


सामूहिक-विकास-योजनाओं के काम के बारे में इर साल आठ से लेकर १२ 
तक बड़ी-बड़ी और कई छोटी-छोटी फिल्में अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला, तमिल और 
तैलगू में बनाई जाएंगी । ये फिल्में ३५ मिलीमीटर और १६ मिलीमीटर लम्बी 
होंगी। तीन नयी यूनियों में इर साल १६ मिलीमीटर की लम्बाई की १८ शिक्षा- 
सम्बन्धी फिल्में बनाईं जाएंगी | इन फिल्मों का उद्चोश्य- भारत में बुनियादी और 
सामाजिक शिक्षा का विकास करना है । 


( २१३६ ) 


प्रकाशन-विभाग 


पेम्फलट 


इस वर्ष अंग्रेजी, हिन्दी, उदू , पंजाबी ओर बंगला में ५३ पुस्तिकाएंँ: 
पूरी .की गई', जबकि लक्ष्य ४८ पुस्तिकाएं, तैयार करने का था। इनके. 


अलावा निम्नलिखित १५ पुस्तिकाएं छापी जा रही हैं या लगभग तैयार. 
हो गई हैं :-.. 


गांधी एलबम ( गांधी-चित्र-माला का पहला संग्रह ); सरदार पटेल: 
के भाषण ( हिन्दी ); भारत-चित्रों में ( हिन्दी ) ; भारतीय कला का 
सिंहावलोकन (हिन्दी ) ; प्रधानमंत्री के भाषण; राष्ट्रपति के भाषण ; मारीशश 
में प्रवासी भारतीय; भारत की परिवहन प्रणाली; निकोबार ओर अंडमान 
हद्ीप; भारत का चीनी उद्योग ; पहली पंच-वर्षीय-योजना-जनता-संस्करणु 
( हिन्दी ); पंच-वर्षीय-योजना ( संक्षिप्त परिचय ) ; पंच-वर्षीय-योजना 
( देहात के पाठकों के लिए ) ओर पंच-वर्षीय योजना ( हिन्दी और 
अंग्रेजी ) 

पाँचवा वर्ष ; हमारा संविधान ( चौथा संस्करण ) ; हरिजिन्स टुडे 
और फेक्ट्स एबाउट इंडिया नामक पुस्तकें सबसे अधिक बिकीं । पंच-वर्षीय-- 
योजना ( संक्षिप्त-पर्चिय ) और दी हैन्ड बुक आफ इंडिया लोगों को बहुत 
पसंद आई और वे फिर छापी गई | 


सामूहिक-योजनाओं के बारे में कई प्रादेशिक भाषाओं में कई 
पुस्तिकाएँ निकाली गई | ये पुस्तिकाएं सामूहिक प्रशासन योजना की ओर से 
छापी गई । 


पत्रिकाए'. 

छोटी छोटी पुस्तिकाएं निकालने के अलावा अंग्र जी, हिन्दी, उदू' 
और अरबी की ७ पत्रिकाओं के ६७ अंक निकाले गए । इन्हें भारंत ओर 
४१ दूसरे देशों में बांठा गया | इन सात पत्रिकाओं में से दो-'माच आफ: 


इंडिया” और 'सोत-उल-शक'” विदेशों में प्रचार के लिए थे | 'मा्च आफ इं डिया 
अंग्रेजी में छुप्ती -है.ओर यह एक सचित्र-सांस्कृतिक पत्रिका है। यह दो-दो. 


( २४० ) 


महीने बाद छुत्ती है और अंग्रेजी भाषाभाषी देशों के लिए है। दूसरी 
पत्निका में अरब माषाभाषी देशों के लिए अरबी में लेखादि होते हैं । 

देश के लिए जो पन्निकाएं निकाली जाती हैं वे इस प्रकार हैं-हिन्दी 
में दो मासिक. पतन्निकाएँ- आजकल' ओर “बालभाग्ती” ; एक उदू मासिक- 
आजकल', अंग्रेजी में पंद्रह दिन के बाद निकलने वाला-'काश्मीर' और 
श्रंग्रेजी का मासिक कुरुक्षेत्र! | कुरुक्षेत्र सामूहिक-योजना-प्रशासन द्वारा निकाला 
जाता है और इसमें सचित्र लेखों द्वारा यह बताया जाता है कि देश में 
सामूहिक योजना के काम में क्‍या प्रगति हुई है | साथ ही इसमें गांवों 
भेँ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए. उपयोगी सूचना भी रहती है। 
सौत-उल-शक' और 'बच्चों का आजकल' का प्रकाशन बन्द कर दिया 
गया है। पहला विदेश-विभाग के कहने पर और दूसरा बचत के उद्देश्य से 
अब काश्मीर मासिक-पन्निका में बदल दिया गया है । 


बिक्री हि 

इन प्रकाशनों की बिक्नती की कोशिश कई तरह से की गई । 
महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनियों ओर सम्मेलनों में दुकानें लगाई गई | कई महत्त्वपूर्ण 
प्रकाशन, विदेशों में भारतीय-मिशरनों ने वहां की प्रदर्शनियों ओर 
मैलों में भी रखे | 


विज्ञापन-सलाहकार की शाखा 


सामूहिक योजनाओं, सर. स्माल सेविग्स स्कीम, नौकरी दिलाने की 
व्यवस्था, कारखानों में मजदूर्श आदि की 'ज्षा के नियम, स्वास्थ्य, शिक्षा 
घरलू-उद्युग और अगमाक के बारे में विज्ञापन-सम्बन्धी जोरदार कार्रवाई 
की गई | 

इस वर्ष सैर के सम्बन्ध में एक पोस्टर की २०,००० प्रतियां और 
पाँच फोल्डर्श को १,५४०, ००० प्रतियां छापने के आड्र दिए गए.। इनके अलावा 
नो पोस्टरों, पोस्ट-कार्ड-साइज के चार चित्र और मद्रास, पुरी-भुवनेश्वर और 
बनारस के बार में तीन फोल्डंर तैयार किए जा रहे हैं । 


... स्माल-सेबिंग्स-स्कीम ( छोटी-छोटी रकमें बचाने की योजना) के 
सम्बन्ध में फोल्डरों,, स्ंटीकरो,' और कलैन्डर्सं की २,२६,७०० प्रतियाँ 


( २४१ ) 


छापी ओर बांटी गई | इन पर कोई ३४,० ०० रुपया खर्च हुआ | इसके अलावा 
ट्रं ज़्री सेविंग्स डिपाजिट के विशापन के लिए माचिसों के पीछे चिपकाने के लिए 
२,००,००,००० लेबिल तैयार किए गए | साथ ही सिनेमा के लिए ३,००० 
विज्ञापन-चित्र तैयार किए गए.। नेशनल सेविंग्स सर्टिफकेट के बारे में भीः 
३,२०० सिनेमा विज्ञापन तैयार किए गए । 


सन्‌ १६५३ के एक कल्ेन्डर की १५,००० प्रतियां ओर दो पोस्टरों 

की १३,००० प्रतियां पुनर्वास और नोकरी दिलाने के डायरेबटर के दफ्तर के. 

लिए और त्तीन पोस्टरों की ६०,००० प्रतियां कारखानों के मुख्य-सलाहकार के. 

- दफ्तर के लिए छापी गई । प्रतिसत्षा-मंत्रालयके लिए पांच पोस्टर, एक: 
फोल्डर, ओर ८०० सिनेमा-विज्ञापन तैयार करने का काम किया गया । 


तीसरे वनमहोत्सव के अवसर पर एक पोस्टर की ४०,००० प्रतियां 
तैयार करने के अलावा श्रग़मार्क के बारे में दो परचे, एक पोस्टर और सिनेमा- 
विज्ञापन तैयार किए. जा रहे हैं । निट्ठयों में टिकट कैसे लगाने चाहिए इस 
बारे में एक पोस्टर की कोई ४०,००० प्रतियां छापी गई' । द 
प्र स-विज्ञापन 

सन्‌ १६५२-५३ में अखबारों के लिए १६० विज्ञापन दिए गए। ये 
विज्ञापन २१७ अखबारों ओर पत्रिकाओं में कुल मिलाकर ६,१०० बार छापें' 
गए, और इस प्रकार इन विज्ञापनों ने कोई १,३१२,५०० कालम-इंच जगह 
घेरी । इन २१७ अखबारों में से १६० भारतीय भाषाओं के हैं और 
५७ अंग्रजी के | भांस्तोय भाषाओं के १६० अखबारों में से ४४ हिन्दी, 
के हैं | 


भारतीय भाषाओं के अखबारों को अधिकाधिक विज्ञापन दिए जा रहे हैं । 
सन्‌ १६४२-५३ में भारतीय माषाआओं के पन्नों को कुल विज्ञापनों के ७४० फीसदी, 
विज्ञापन मिले जब कि सन्‌ १६५१-५० में ७३० फी सदी ओर सन्‌ १६५०-५१ 
में ७०० फी सदी मिले थे। सन्‌ १६४८-४६ में अंग्र जी अखबारों आदि को 
हिन्दी से दुगने विशापन मिले | लेकिन, सन्‌ १६४२-५३ में दोनों को लगभग 
बराबर विज्ञापन मिले | 


६, ३ 


केन्द्रीय फिल्‍म संसर ( जांच ) बोड 


अपग्रेल सन १६५२ और जनवरी सन १६५०३ के बीच बोड ने २,२६८ 
फिल्मों की जांच की | कोई २,४३४ फिल्मों को सर्टिफिवेट दिए गंए जिसमें 
से २,४११ “'य' सर्टिफिकेट थे ओर २३ 'ए” सर्टिफिकेट थे | इक्कीस फिल्मों को 
सर्टिफिकेट नहीं दिए गए, जब कि कई फिल्मों की उनके कुछु हिस्से निकाल 
देने के बाद साठिफिकेठ दिए गए.। इस समय॑ में कुल मिला कूर ४६,६६५ 
फुट की रील॑ काट दी गई | इसी समय में ७११ फिल्मों को इस बारे में 
सर्टिफिकेट दिए गए क्रि वे मुख्य रूप से शिक्षा से सम्बन्ध रखती हैं.। 

फिल्म सेंसर बोर्ड के पास भेजी गई फिल्मों की जांच अच्छी. तरह 
करने ओर यह देखने के लिए कि फिल्में उसी रुप में लोगों को दिखाई 
जाती हैं जिसे प्रमाणित किया जाचु का है, सिनेमा सम्बन्ध! ( सेंसरशिप-) नियमों 
में कुछ संशोधन [कए गए | फिल्मों को जांच करने ओर उनपर फिर से 
विचार करने के लिए बनाई गई कमेटियों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई ओर 
न्यूज़ रीलों ( समाचार सम्बन्धी फिल्मों ) ओर डाकूमेंटरी फिल्मों की जल्दी 
' जांच करने को व्यवस्था की गई | सर्फिकेट जारी किए जाने से पहले 
फिल्म की एक सर्टाफाइड ( स्वीकृत ) प्रति या शूटिंग रिक्रप्ट-बोड के पास 
रखा दी जाती है। अगर सिनेमाघरों में यह फिल्‍म अन्य किसी रूप में दिखाई 
गई तो स्टि फर्केट रद्द कर दिया ज| सकता है। इसके श्लावा ये साब्फिकेट 
घप्ििफ ५ वर्ष तक ही चल सकते हैं। हे 

सिनेमा सम्बन्धी सन १६५२ के कानून में संशोधन करने .के लि 

एक बिल संसद में रखा गया | इसका उद श्य कई कमियों को दुरः करना 
है। जांच का उद्द श्य यह है कि ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन न किया जा सके 
जो लोक-हित के लिए हानि-कारक हैं । 


8 
रिसर्च एण्ड रिफरेंस डिविज़न 

सन्‌ १६५२-५३ में इस शाखा को एक व्यापक रिफरेंस-एनुअ्रल 

तैयार करने का महत्वपूर्ण काम दिया गया | यह पुस्तक अरब छापी जा रही 

है। इस पुस्तक में भा(त की मूल बातों का संग्रह है | साथ ही इसमें, यह दिया 

गया है कि भारत सरकार के मिम्न-भिन्‍न विभागों और राज्य रुस्कारों:-ने 
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क्या काम किया और क्‍या सफलतायें प्राप्त कीं | चाल्नू वर्ष कौ पुस्तक. में 
एक विशेष विषय की चर्चा की गई है | यह विषय है-संसद और राज्य 
विधानमडलों के पिछुले आम-चुनाव । 


यह श'खा समाचार्रो की एक सची तैयार कर रही है | इसमें देश 
ओर विदेश दोनों की खबरें होंगी | सूची तेयार करने में महत्वपूर्ण समाचारों 
की ही ध्यान रखा जाता है | जो समाचार मुख्य रूप से स्थानीय महत्व 
रखते हैं. उन्हें इसमें नहीं लिया जाता है | इस वर्ष सम्राचार-सूमिका 
का एक सिलसिला शुरू किया गया । इससे रेडियो और सूचना. मंत्रालय 
की मिन्‍न-मिन्‍न शाखाओं को तत्संबंधी विषयों पर सूचना मिल सक्रेगी । 


प्रतिरक्षा 


स्थल-सेना 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सेनाओं ने जो भी सफलताएँ प्राप्त की हैं, उन 
पर अब स्वतन्त्रता के छुठे वर्ष सिंहावलोकन करने से सनन्‍्तोष होता है। देश 
विभाजन के परिणामस्वरूप जो समस्याएँ उपस्थित हो गई थीं, उनमें से 
अधिकांश हल की जा चुकी हैं ओर अब सेनाओं को अधिक संगठित करने 
का काम शुरू हो गया है । इसमें विशेष रूप से अफसरों ओर सैनिकों के 
प्रशिक्षण, उत्पादन बढ़ाने के लिए, फोजी सामान बनाने के कारखातों के 
पुनर्गठन, सरक्ञा-विज्ञान-सविस की स्थापना, ओर सेना के पिछले सैनिका के 
पुनः संस्थापन और मलाई की योजनाओं का ध्यान रखा गया है । 


प्रशिक्षण 

प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सेना की आम-नीति, भारतीय साधनों को ध्यान 
में रखते हुए आधुनिक ढंग की शिक्षा देने की रही है। बढ़े अफसरों के लिए 
सैनिक-प्रशिक्षण के डाइरेक्टर द्वारा 'पाक्षिक-अध्ययन' चलाने के अलावा 
एक सैनिक-अम्यास जो भारत में अपने ढंग का सबसे बड़ा अभ्यास था, किया 
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गया | इसका उद्देश्य अफमरों और सैनिकों को जहां तक संभव हो लड़ाई 
की अधिक से अधिक वाध्तविक स्थिति में अगले मोच॑की लड़ाई की ट्रेनिंग 
देना था | मारत के प्रधान-मंत्री, रक्षा-तंगठन के मंत्री, ओर दो प्रतिरक्षा उप- 
मंत्रियों ने यह अभ्यास देखा ओर उसके तंचालन की सफलता पर संतोष: 
प्रकट किया | 


. सेताओं की सामान्य-शिक्षण-संस्थाओं में पिछुले सालों की भांति ही 
प्रगति जारी रही । कुछ अ्फगरों को इस उद्द श्य से विदेशों में ट्रेनिंग प्राप्त 
करने के लिए भेजा गया कि सशस्त्र सेनाओं के अफसरों को युद्ध के नए तरीकों: 
आर सिद्धान्तों की जानकारी रहे | 


इसके अलावा, भारत ने बसों, इडोनीशिया, नेपाल, अफगानिस्तानः 
ओर लंका आदि देशों की स्थल सेना और वायुसेना के कर्मचारियों को प्रशि- 
क्षण की सुविधाएं भी दीं | 


हथियार ओर युद्ध सामग्री 


हथियारों और लड़ाई के दूसरे सामान के बारे में आत्म-निभर होने की 
दिशा में निरन्तर प्रयत्न होते रहे । इस समय सेना की सबसे बड़ी आवश्यकता 
यही है। अम्बरनाथ में प्रधान मंत्री द्वारा मशीनों के पुज़ं बनाने की फौक्‍्टरी 
का उद्घाटन कराके इस दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया गया | यह 
कारखाना नयी सेनिक सामग्री के लिए पुजों आदि की जरूरतों को पूरा करने. 
में काफी सहायता देगा | यह कारखाना,नए ढंग का है। फीजी सामान बनाने 
के कारखाने भी बराबर इस बात की कोशिश करते रहें कि वे सशस्त्र सेनाओं 
की सभी जरूरतें पूरी कर सकें और बाहर से कम से कम चीजें खरीदी जाएं । 
एक वायरलैस फैक्टरी बनाने. के लिए भारत-सरकार ने एक फ्रांसीसी-फर्म के 
साथ समक्ोता कर लिया है। इस फैक्टरी के बन जाने पर बहुत सी चीजे. 
बनाई जा सकेंगी जिससे तीनों सेनाओं की. आ्रावश्यकताएं पूरी हो सकेंगी 
आशा है-फैक्टरी में सन्‌ १६५६ तक काम चालू हो जाएगा । 
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रक्षा-विज्ञान 

रक्ञा-सामग्री से रक्षा-विज्ञान का निकट सम्बन्ध है क्योंकि वेशानिक क्षेन्न 
में किए गए काम पर ही रक्षा-सामग्री का विकास निभर है । भारत ने हाल 
ही में रक्षा-विज्ञान में दिलचस्पी लेनी शुरू की है ओर इसलिए राष्ट्रमंडल के 
विभिन्‍न देशों के प्रमुख वेज्ञानिकां के साथ रक्ता-विज्ञान की समस्याओं पर 
विचार करने का इसे जो अवसर प्राप्त हुआ था, छसका स्वागत किया गया। 
वैज्ञानिकों के इस सम्मेलन का प्रधान मंत्री ने उद्घाटन किया । बाद में 
प्रतिनिधियों ने आपस में विचार विश किया और लेखादि पढ़े । इस समय 
इस बातचीत का पूरा-पूरा मूल्य आंकना कठिन है, फिर भी इस सम्मेलन में 
भाग लेने वाले सभी देशों को बड़ा लाभ होगा । 


सन्‌ १६५२ के आरम्म में खिड़की में युद्धसामओ-अ्ध्ययनशाला की 
स्थापना हुई | भारत में यह इस किस्म की पहली ही अ्ध्ययनशाला है । यह 
अध्ययनशाला टेकनिकल अफसरों के लिए. पहला नियमित कोर्स अवतूबर 
१६५३ में आरम्म करेगी | यह कोर्स १८ महीने का होगा और इसके द्वारा 
अफसरों को युद्धसामग्री सम्बन्धी विज्ञान ओर शिल्प की बुनियादी शिक्षा दी 
जाएगी | इस अध्ययनशाला का एक और महत्वपूर्ण काम विश्वविद्यालयों तथा 
अन्य गेर-फोजी अनुसन्धानशालाअ से सम्पक रखना ओर हर तरह से प्रतिर 
ज्ञाविज्ञान की बुनियादी जानकारी को फेलाना होगा | 


पंशन का नया कोड 


साल की एक ओर खास घटना पेंशन कोड का संशोधन है। सरकार ने 
सशस्त्र सेनाओं के अफसरों तथा सेनिकों के रिटायर होने पर मिलने वाली 
पैंशन की दर बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। अफसरों के सम्बन्ध में मासिक 
पेंशन की संशोधित अधिक से अधिक दर कप्तान के लिए ३५० रुपए से लेकर 
जनरल के लिए १००० रुपए, तक जाती है। जलसेना ओर वायुसेना के इसी 
»रो के अफसरों की भी इतनी ही पंशन मिलेगी । सेनिका के सम्बन्ध में, 
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मासिक पेंशन की संशोधित दर अधिक से अधिक १५३ रुपए स्थल-सेना . के 
सूत्रेदार-मेजर के लिए, ११६ रुपए जलसेना के चीफ आर्टिफिसर के लिए 

श्रौर १६५ रुपए वायुसेना के मास्टर वारन्ट अफंसर के लिए तथा कम से कम 
१५ रुपए १५ वंर्ष की नौकरी वाले स्थल सेना के सिपाही के लिए निश्चित 
की गई है। | द 


कल्यानवाला कमेटी की रिपोर्ट 


सन्‌ १६५४ का एक दूसरा खास काम कल्यानवाला बमैटी की रिपोर्ट 
की कार्यान्बित करने के सम्बन्ध में निर्णय कंरना था । कमेटी की सिफारिशों के 
ग्रनुसार सरकार ने प्रतिरतक्षा- कारखांनों में काम करने वाले नौकरों के प्राविडेंट 
फंड में अपना अंश ६३ प्रतिशत से बढ़ा कर ८ $ प्रतिशत कर दिया है । 
इसके अलावा, हर कारखाने में कुछ ओद्योगिक ओहदों को स्थायी घोषित करने 
का निश्चय किया गया है और जो गैर-ओद्योगिक कर्मचारी कंन्फर्म (पक्के 
हुए बिना ही रिटायर हो जाएंगे, उनको उनकी गैर-अस्थायी सर्विस के लिए 
उसी दर पर वृत्ति (ग्रेच्युइटी) दी जाएगी जो औद्योगिक कमंचारियों पर लाग्रू 


होती है । 


जो कर्मचारी संगतिकरण-योजना के फलस्वरूप नीचे के ग्रेड में आ गए 
हैं, पर जिन्होंने पहली बार में ही उपयुक्त घन्धे की परीक्षा पास कर ली 
हैं, बे वेतन-कमीशन की वेतन-दर के चुनाव की तारीख कें अनुसार १ जनबरी 
१६४७ या १जनवरी १६४८ से उपयुक्त वेतन-दर के लिए. “योग्यता प्राप्त' 
समझे जाएंगे। जिन कमचारियों ने धन्धे की परीक्षा पास नहीं की, पर जो 
३१ दिसम्बर १६४३ तक पास कर लेते हैं ओर पहली बार में ही सफल हो 
जाते हैं, उनको भी ऊंची वेतन-दर का कुछु लाभ मिलेगा, और वह बीते समय 
के लिए भी लागू होगा । | 


राष्ट्रीयरण 


, स्वतन्त्रता के बाद से सशस्त्र सेनाओं के राष्ट्रीयकरण न बहुत प्रगति हुई 
है | इस समय स्थल सेना में कुल ५७ अफसर हैं, जिनमें ५९ विशेषज्ञ हैं और 
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वे टेकनिकल ओहदों पर हैं। विदेशी अफसरों को कम करने के लिए. एक 
योजना बना ली गई है, जिसके अनुसार सन १६५५ तक कुछ विशेषजों को छोड़ 
कर कोई ब्रिटिश अफसर न रहेगा। जलसेना में इस समय कुल ४६ ब्रिठिशं॑ 
अफसर हैं ओर व युसेना में केवल ६ । 


कोरिया में भारतीय फौजी अस्यताज 


कोरिया में भारतीय फौजी अस्पताल ने साल भर सहायता-कार्य जारी 
रखा | कोरिया में पहु चने पर सैनिकों और नागरिकों से उसे जो प्रशंसा ओर 
बहादुरी मिली थीं, वह अरब भी उसी प्रकार मिल रही है | 
० कक. 
पिछली सॉनक 
पिछुले सैनिकों के पुनर्वास के प्रयत्नों में इस वर्ष सरकार को संतोषजनक 
परिणाम प्राप्त हुए हैं। देश के विभिन्‍न भागों में बसाई जाने वाली किसानों 
की ६ बल्तियों में से भोपाल की बद्धी पूरी हो गई है ओर उत्तरप्रदेश में 
. मानूनगरे की बड़ी बस्ती का काम आगे बड़ रहा है | इसके अलावा सरकार ने 


कई दूसरी योजनाएं भी चालू कीं, जिनसे पिछले सैनिकों को जीवन में नए. सिरे 
से काम शुरू करने में सहायता मिल सकती है। 


जल-सना 


भारतीय जल-सेना का यह वर्ष भरी ट्रेनिंग, मेहनत, योजना-निर्माण और 
स्थिर प्रगति में व्यतीत हो गया। 


प्रशिक्षण 


वर्ष भर इस. बात पर मुख्य रूप से जोर दिया गया कि जल्न-सेना को 
ट्रेनिंग और संगठन की आवश्यकता है| समुद्र में, समुद्र-तट पर और अब 
हवा में ट्रेनिंग के क्षेत्र में जलसेना ने दो मुख्य काम किए. । इनमें से एक 
यह है कि मई में एक जहाज पर जिसका नाम “गरुड़” रखा गया, ओर समुद्र- 
तठ पर जल-सेना के पहले हृवाई-स्टेशन के खुलने ओर जहाजी बेड़े की 


3... कल 


आगवश्यक्तायें पूरी करने वाली यूनिट की स्थापना हो जाने से, नोसैनिक- 
उड्डयन आरम्म हो गया | इस यूनिट का मुख्य काम जहाजी-बेड़े के ओर जल- 
सेना के प्रशिक्षण-केन्द्रों के कमचारियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं देना 


है । 


खुद अपनी वायुयान सम्बन्धी सुविधा हो जाने के कारण अब जलसेना 


इस छोटे से आरम्भ के आधार पर ही एक महान्‌ और सन्तुलित जलसेना 
के रूप में विकसित हो सकती है । 


इस व की दूसरी महत्वपू " घटना यह है कि ब्रिटेन के जलसेना विभाग 
से 'हंट' किस्म के तीन विध्यंसक जहाज, जिनके नाम अब गोदावरी, गोमती 
और गंगा रखे गये हैं, उधार लिए गए | इन जहाजों से सामुद्रिक-ट्रेनिंग की 
आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी | इस दिशा में एक और कदम उठाग्रा गया । 
यह था, भारतीय समुद्री बेड़े के 'तीर' जहाज को मिडशिप मैनों (जहाज के 
अफसरों) को दी जाने वाली ट्रं निंग के जह्य॑ज के रूप में बदलना । 


सभी ट्रेनिंग-केन्द्रों में निमोण का काम जोरशोर से चल रहा है और 
पुरानी अस्थायी इमारतों की जगह धीरे-धीरे नयी स्थायी इमारतें बनाई जा 
रही हैं, जिनमें रकूलन खोले जा सके और जल-सेना के कर्मचःरी रखे जा सके। 
श्रत्॒ तक जो टेकनिकल- ट्र॑ निंग ब्रिटेन में दी जाती थी, उसमें से कुछ अब 
भारत में ही दी जाने लगी है । 


सदभातना के दूत के रूप में 


भारतीय जल-सेना हमारे पड़ोसी देशों में सदूभावना के दूत के रूप में 
काम करती रही । पश्चिम में मध्य ओर पूर्वी भूमध्यसागर के देशों और पूव 
में बम तक हमारे जहाज मंडा-प्रद्शन-भिशन पर गए। जहाँ कहीं वे ठहरे 
बहों उनका हार्दिक स्वागत किया गया | 


भूमध्यसागर में ब्रिटेन की जलसेनां. पाकिस्तान की जल-सेना आदि के 


. जहाजों के साथ प्रशिक्षण अभ्यास करते समय हमारे तीन जहाजों ने जिनमें 
सेनापति का जहाज 'दिल्ली' भी है, जून में राज्याभिष्ेक के अवसर पर नौ- 
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सेना के समारोह में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाने का अवसर भी प्राप्त किया । 
इधर कई राष्ट्रमंडल के देशों ओर अमेरिका, ब्राजिल श्रादि विदेशाँ की जल- 
सेनाओं के जहाज भारत आए | इनका परम्परानुसार मारतीय विधि से आतिथ्य- 
सत्कार किया गया । 


जहाज-मरणस्त का कारखाना 


चू कि बम्बई के जल-सेना के वतमान डाकयार्ड से जल-सेना की वतमान 
आपवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं, इसलिए सरकार ने डाकयाड को बढ़ाने का 
फैसला किया | इस योजना पर काम शुरू हो गया है । 


सामुद्विक सर्वे 


भारत में सामुद्रिंक पड़ताल के काम की ओर आगे बढ़ाने के लिए. भारत 
में जल-विज्ञान का दफ्तर खोलने का फेसला किया गया। इसका काम सर्वे 
के लिए चाट तैयार करना और उन्हें छुपाना होगा | साथ ही, भारतीय 
जलसेना सुरंगे साफ करने वाले एक जहाज को अस्थायी तोर पर भारत के 
समुद्र तट के साथ-साथ सामुद्रिक पड़ताल के काम में लाया जाएगा। 


नौ-सेना की टुकड़ियां 


बम्बई, कोचीन, मद्रास, कलकत्ता ओर विजगापट्टठम भें नेशनल केडेट 
कोर की नो-सैनिक टुकड़ियां बनाई गई | कोचीन की टुकड़ियों का उद्घराय्न 
गत नवम्बर में बाकायदा त्ावशुकार-कंचीन के राजप्रमुख ने किया था । इसी 
महीने बम्बइ में नेशनल केडेट कोर की एक परेड में भारतीय ज्लसेना के 
प्रधान सेनापति ने सलामी ली | 


पुरस्कार 


१५ अगस्त सन्‌ १६४७ में नए पदक चालू होने के बाद वीरता के लिए 
भारटीय जल-सेना का सबसे पहला पुरस्कार रूद्मण ठोपास को मिला । 
इन्हें 'अशोक चक्र तृतीय श्रेणी! दिया गया। यह पुरस्कार इसलिए दिया 
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वायुसेनिकों को. शिक्षा देने के लिए अपनी शिक्षा-संस्थाओं के दरवाजे खोल: 
दिए| इस साल बर्मा के वायु-सैनिक भास्तीय वायुसेना के एक ट्रेनिंग सकल 
से पूंण योग्यताप्राप्त वायु-शिल्पी बन कर -निकले | बर्मा ओर इ डोनीशिया 
के हवाई सैनिकों के दूसरे दल ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं । 

._ सभी फ्रव्लाइन-यूनियें में पोस्ट स्ववेड्न ट्रेनिंग का काम बिना रुकावट. 
चलता रहा | वायुसेना की बाहय ओर आंतरिक संदेशवाहक सब्विें नियमित 
रूप॑ से वषभर चलती रहीं । इसी तरह वायुसेना के संचार-दर्ते ने योग्यता 
के साथ काम किया और दूसरी बातों के साथ-साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 
जेसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम 
पूरा. किया | 


पड़ताल के लिए उड़ाने 


वायुसेना के पड़ताल के लिए उड़ान करनेवाले दल ओर एअरकपू कैटागो- 
(जश्न टीम ने जो सन्‌ १६५१ में बनाई गई थी, इस वर्ष अपने-अपने कामों 
का क्षेत्र ओर बढ़ाया | पिछले वर्षों की तरह वायुसेना ने सनू १६५२-४३ में: 
भी अ्रगम्य इलाकों में हवाई जद्दाजों से रसद गिराना और “दया के कार्मा 
करना जारी रखा | 


पुरस्कार 


वायुसेना के फूलाइ ग लेफिटनेंट एस० विश्वास को इस वर्ष देश का 
सबसे बड़ा इनाम 'अशोक-चक्र प्रथम श्रेणी' प्रदान: किया गया। यह वायुसेना 
के लिए बड़े सम्मान का विषय था । 


8 8. कलर 
आशाशक-सन्ाी 
प्रादेशिक सेना के सम्बन्ध में इस वर्ष की सब्से महत्वपूणं घटना प्रथम 
प्रदेशिक-सेना-ब्रिगेड का निर्माण है जिसे दिल्‍ली के पास कोई चार सप्ताह 


तक ट्रैनिंग दी गई थी। चार वर्ष पुरानी प्रादेशिक सेना के विकास की यह 
निश्चित अवस्था है। इससे यह संकेत भी मिलता है. कि एक झोर भरती: 
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की समप्याश्रों को निबटाया जा रहा है, (तो दूसरी ओर ऐसी टुकड़ियों की 
ड्रेनिंग का काम अबाध गति से आगे बढ़ रहा है जो बन चुकी हैं। प्रादेशिक- 
सेना की पूरी और थप्रक्ृष्ट ट्रेनिंग देने की दिशा में ब्रिगेड बनाना सबसे बड़ी 
कारवाई थी | इससे उन टुकड़ियों को जिनको मिलाकर ब्रिगेड तैयार हुई है, 
ऐसे अभ्यास करने का अबसर मिला जो साधारण तौर पर उनकी सालाना 
ट्रंनिंग के अन्दर नहीं आता | दूर की ठुकड़ियों को एक साथ रख कर 
80) सेना के कर्मचारियों में हिल-मिल कर रहने की भावना भी पैदा 
की गई | 


नवम्बर सन्‌ १६५२ में प्रादेशिक-सेना का दूसरा सप्ताह मनाया गया । 
इस अवसर पर उन सभी जगहों पर समारोह्दों की व्यवस्था की गई, जहां 
प्रादेशिक सेना की ठुकड़ियां बनाई गई थीं | इस सप्ताह का उद्घाटन राष्ट्र- 
पति के एक भाषण के साथ हुआ, जो आल इ डिया रेडियो के सभी स्टेशनों 
से प्रसारित किया गया । इस सप्ताह से जनता को यह जानने का मौका मिला 
कि भारत की रक्षा की दूसरी पंक्ति तैयार करने की दिशा में क्या-क्या सफल- 
जाएं प्राप्त हो चुकी हैं | प्रादेशिक-सेना की टुकड़ियों द्वारा काम में लाई जाने 
बाली सामग्री की प्रद्शनियां की गई और साथ ही परेड और प्रदर्शन भी हुए । 


प्रादेशिक सेना का विकास में सहायता करने के लिए सरकार ने एक 
कैन्द्रीय- सलाहकार-समिति बनाई है जो समय-समय पर अपनी बैठके करती है 
और प्रगति पर विचार करने के साथ-साथ वह भरती ओर ट्रेनिंग के तरीके 
में सुधार करने के सुझाव भी देती है । 


यद्ययि शहरी टुकड़ियों में मरती अब भी संतोषजनक नहीं है; फिर भी 
पिछले साल संसद द्वारा प्रादेशिक-सेना-संशोधन-कानून पास किए, जाने .से 
गैर-सरकारी फर्मो आदि में काम करने वाले कर्मचारियों में जो प्रादेशिक सेना 
में भरती होना चाहते हैं, विश्वास पैदा हो गया। कादून में. भरोसा दिलाया 
गया है कि जो व्यक्त प्रादेशिक सेना में भरती होगा, उसे प्रादेशिक सेना की 
सेवा से मुक्त होने पर अपनी असैनिक नोकरी पर वापस ले लिया जाएगा ।॥ 


( २५३ ) 
सरकार ने एक सहायक प्रादेशिक सेना बनाने का भी निश्चय किया है ! 


हा कप 


राष्ट्रीय सेनिक शिक्षार्थी द दल (नेशनल केडेट कोर) 


राष्ट्रीय सैनिक शिक्षार्थी दल (नेशनल केडेट कोर) के विद्यार्थी (केडेट) 
अपने सालाना केम्पा का लाभ उठाकर, गांवों में गए और वहां सामूहिक 
विकास-योजनाओं के कार्यक्रमों को पूरा करने में सहायता दी | इसके दो लाभ 
हुए | एक श्रोर तो इससे गांव बालों को अपनी योजनाएं पूरी करने में सहायता 
मिली और दूसरी ओर इससे केडेटों में सेवा की म|वना पैदा हुई और उन्हें 
श्रम की प्रतिष्ठा मालूम हो गई | कई जगह तो उन्हें महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त 
हुईं | दूसरी जगह वे इस समय देहाती इलाकों के त्रिकास की विभिन्‍न योजना-- 
आओ का काम करने में लगे हुए हैं या फिर उन पर काम शुरू करने वाले हैं | 


मिसाल के लिए दिल्‍ली में अजमेर, राजस्थान, मध्यभारत और दिल्‍ली के 
१२०० केडेटो ने चालीस मील लम्बी नालियों को साफ करने का काम लगभग 
पूरा कर लिया है| इन नालियों में मिट्टी जमा हो जाने से वर्षा के दिनों में 
हर साल ही शहर के समीपवर्ती गांवों में पानी भर जाया करता था । बेलगांव 
जिले में बम्बई ओर सौराष्ट्र के कोई ७०० केडेट इस समय दलित जातियों के 
लोगों के परिवारों के लिए मकान बना रहे हैं। इन्होंने एक दो मील लम्बी सड़क 
बनाने का काम भी शुरू कर रखा है ! बिद्दार के केडेट रांची के पास ओरमांभी 
सामूहिक विकास-योजना के काम में हाथ बटा रहे हैं ओर उन्होंने इस इलाके: 
में सड़कें और बांध बनाने का काम अपने ऊपर ले रखा है । उत्तर प्रदेश 
और विन्ध्यप्रदेश के कोई ६०० केडेटो ने लेंसडौन में कैम्प लगा रखा है और 
लगभग १४ फुट चौड़ी ओर ४ मील लम्बी एक सड़क बना रहे हैं। यह सड़क 
जारीकल और लैन्सडोन को मिला देगी | यह इस इलाके की एक सामूहिक: 
विकास-योजना में शामिल है। यह सब काम केडेटों को दी जाने वालीं 
साधारण शिक्षा के अलावा है | इसका मुख्य उद्दश्य केडेटों में अनुशासन 
ओर नेता बनने के गुण पैदा करना, उनके चरित्र का निर्माण करना और 
उनमें सामूहिक-जीवन की भावना पैदा करना है। 
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सन्‌ १६९५२ की एक महत्वपूण घटना यह रही कि एक नौसेना-शाखा की 
स्थापना की गई जिसमें दो सीनियर डिवीजन ओर ३६ जूनियर डिवीजन यूनिट 
शामिल किए गए | सीनियर डिवीजन यनिटों में इस समय कोई ८०० - अफसर 
आर २५००० केडेट शामिल हैं ओर जूनियर डिवीजन यनि्ों में कोई १५४०० 
अफसर ओर ५२००० केबड्ेट हैं। लड़कियों के डिबीज्ञन की यूनिट में १६ 
अफसर और ४५० केड ८ हैं | 


सरकार ने नेशनल- डिफेन्स-ऐकेडेसी में नेशनल-केडेट-कोर के लोगों के 
लिए कुछु स्थान सुरक्षित कर दिए हैं | एकेडमी में बहुत से केडेट नेशनल- 
केडेट कोर के सीखे सिंखाए लोग ही हैं । ये उन लोगों के अलावा हैं जो 
सुरक्षित स्थानों पर लिए जाते हैं । द 
_ नेशनल-केडेट-कोर का काम सिर्फ लड़कों और लड़कियों को सैनिक 
बनाना ही नहीं है | उसका मुख्य उद्देश्य उनमें नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक 
गुणों का विकास करना है जिससे वे उस काम को निभा सके, जिसे बे देश- 
सेवा के लिए श्रपने ऊपर ले | पिछले वर्ष नेशनल-केडेट-कोर इस खद्य की 
ओर बराबर अग्रसर होती रही | 


वेदेशिक-कार्य 


. मारत विश्व में शान्ति का समथंक है | इस उद्द श्य को ध्यान में रखते हुए, 
भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने फरवरी सन्‌ १६५३ में संथुक्त-राष्ट्र-संघ की जनरंल 
असेशबली के अधिवेशन में इस बारे में अ्रनथक प्रयत्न किए कि कोरिया में 
युद्धबंदियों की वापसी के सवाल को लेकर जो गतिरोध उत्पन्न होगया है वह 
दूर हो जाए और लड़ाई बन्द हो जाए । भारतीय प्रस्ताव का ५४ राष्ट्रों ने 
समथन किया । भारत ने चीन जन-राज्य को संयुक्त-राष्ट्रसंघ ओऔओर उसकी 
दूसरी सहायक-संस्थाओं का सदस्य बनाने के प्रयत्न जारी रखे । 

भारत ने संयुक्त-राष्ट्र-संघ, उसके कार्यकारी कमीशर्नों और विशेष 
णरजेन्सियों के कार्यों में सक्रिय भाग लिया। खाद्य-कृषि-संगठन, संयुक्त-राष्ट्र- 
संघ के शिक्षा-विज्ञान संस्कृति-संगठन, अन्तरोष्ट्रीय श्रम-संगठन, अन्तराष्ट्रीय 
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असैनिक उड्झयन-संगठन, विश्व-स्वास्थ्य-संघ, अन्तराष्ट्रीय तार-टेलीफोन- 
यूनियन, अन्‍्तराष्ट्रीय डाक-यूनियन, अन्तराष्ट्रीय व्यापार-संगठन, विश्व- 
अन्तरिक्ष-विज्ञान-संगठन, अन्‍न्तर्साष्टरीय राजकीय सामुद्रिक सलाहकार-संगठन, 
अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा-कोष आदि के अधिवेशनों के अलावा, उसने १४ दूसरे 
अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भाग लिया। - 


दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारटीयों के साथ होने वाले व्यवहार के 
बारे में जनरल-अ्रसेग्बली में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके अनुसार एक 
सदभावना कमीशन की स्थापना की गई जो दक्षिण अफ्रीका सरकार, भार 
सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच समझौता कराने की व्यत्रस्था करेगा 
ओर उसमें सहायता भी देगा । साथ ही, उसमें दक्षिण अफ्रीका क सरकार से 
कहा गया है कि वह केत्र-विभाजन-कानून की धाराश्रों को अभी लागू न 
करे | असेम्बली ने एक प्रस्तात् और पास किया जिसके अनुसार एक कमीशन 
बत्नाया गया जो दक्षिण अफ्रीका में जाति-भेद सम्बन्धी समस्या की जांच करेगा 
आर असेम्बली के आठवें अधिवेशन में यह बताएगा कि उसने क्या-क्या 
नतीजे निकाले हैं । 


भारत सन्‌ १९५३ और १६५४ के लिए. जनरल-असेम्बली के राष्ट्र- 
शान्ति-जांच-कभ्पेशन का फिर से सदस्य चुन लिया गया । वह जनवरी सन्‌ 
१६५३ से तीन साल के लिए आथिक ओर सामाजिक परिषद्‌ का सदस्य . चुन: 
लिया गया | पराधीन देशों के बारे में सूचना प्राप्त करने वाली कमेटी का 
भी वह फिर से तीन साल के लिए सदस्य चुना गया । 


5०५ 


भारत के उपराष्ट्रपति डाक्टर एस० राधाकृष्णन एक राय से संयुक्त-राष्ट्र-" 
संघ के शिक्षा-विज्ञान और संस्कृति-संगठन के सातवँ अध्विशन के अध्यक्ष 
चुने गए |. डाक्टर राघाविनोद पाल अन्तर्राष्ट्रीय कानून-कमीशन के सदस्य 
चुने गए | वे उतने ही समय तक इस कमीशन के सदस्य रहेंगे जितने समय 
श्री बी० एन० राव और रहते | श्री बी० एन० राव अन्‍्तरोष्ट्रीय न्यायालय के 
जज (न्यायाधीश) नियुक्त हो कर चले गए हैं। 
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नए कूटनीतिक मिशन 


इस साल जर्मनी और जापान के दो नए कथनीतिक मिशन स्थापित किए 
गए | इस प्रकार अब मारत में ४२ देशों का कूटनीतिक प्रतिनिधित्व है । 

जहां तक विदेशों में भारत के कूठनीतिक-मिशरनों का सम्बन्ध है, मास्को 
स्थित मारतीय राजदूत को हंगरी में भारत का दुत, काहिरा में भारत के 
राजदूत को लीबिया में भारत का दूत और पोर्ट-लुई स्थित भारतीय कमिश्नर 
को मेंडागास्कर में मारत का वाणिज्य दूत नियुक्त किया गया | दमिश्क में एक. 
अलग लीगेशन खोला गया जिसमें फरु-सेक्र री के दर्ज का एक कार्यकारी 
दूत नियुक्त किया गया | साथ ही मशेद में एक कोन्सल-जनरल का दफ्तर 
खोला गया । हांगकांग में जल्दी ही एक कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा । 
जमनी ओर जापान में भारतीय-मिशनों के दर्ज को बढ़ाकर राजदूतावास बना: 
दिया गया । 


इस साल, हेग में भारतीय राजदूत के लिए, मकान खरीदने की मंजूरी दी 
गई । नोरोबी में मकान बनाए जा रहे हैं| कराची में नि्माण-कार्य शुरू करने. 
की योजनाएं तैयार कर ली गई हैं । 


उत्तर-पूर्वी सीमा 


इस साल आसाम की जन-जातियों के इलाकों के प्रशासन को मजबूत 
बनाने की कार्यवाइयां की गई । से ला सब-एजेन्सी में सेपला नामक स्थान - 
पर एक नया प्रशासन-केन्द्र खोला गया । कई नई सड़कें भी बनाई गई' और 
मौजूदा सड़कों को बढ़ाया गया और मरम्मत की गई। उत्तर-पूर्वी-सीमा-प्रशासन 
के लिए इमारतें बनवाने का काम और विकास-योजना का काम ठीक तरह 
से आगे बढ़ रहा है । 


बर्मा-सरकार के सुझाव पर भारत सरकार यह बात मान गई है कि जन- 
जाति इलाकों के झगड़े और भारत-बर्मा सीमा से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे 
ऊंगड़ों को निपटाने के उद्द श्य से दोनों सरकारों के प्रतिनिधि सीमा पर सम्मेलन 
करने का कार्यक्रम फिर शुरू कर॑ दे | इस प्रकार का पहला सम्मेलन दिसम्बर. 
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१६५२ में रंगून में हुआ था जिसके फलस्वरूप दोनों सरकारें जनजातियों पर 
नियन्त्र०ण रखने ओर उन्हें हत्या करने की कारवाइयों से रोकने के लि ठोस 
कदम उठा रही हैं। 


जनजातियों के इलाकों में कई व्यापार-केन्द्र खोले गए हैं जिससे कि 
जनजातियों के लोगों को उचित दामों पर आवश्यक चीजें मिलने में रुविधा 
हो ज़ाए | जहां कहीं सड़कों द्वारा चीजें नहीं भेजी जा सकीं, वहां हवाई जहाजों 
से चीजे डली गई | 


उत्तर-पूर्वी सीमा-एजेन्सी की विकास-योजना को योजना कमीशन की 
मलाह से अन्तिम रूप दे दिया गया है। योजना में सड़कों, इमारतों, जंगल, 
खेती, शिक्षा, विकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के कार्यक्रम शामिल 
हैं। उत्तरी पूर्वी-सीमा-एजेन्सी के जनजाति इलाकों के लिए. पासीधाट में एक 
सामूहिक-विकास-खंड बनाया गया है। 


अक्तूबर सन्‌ १६५२ में प्रधानमन्त्री ने आसाम का दौरा किया और 
बे एजेन्सी के तीन जिलों--चारद्वार, जीरो और पासीधाट के प्रधानकार्यालयों 
में गये । इन स्थानों में जनजातियों के लोगों ओर उनके नायकों ने प्रधानमंत्री 
का स्वागत किया | 

भारत सरकार,नेपाल सरकार को शासन के पुनसंगठन ओर दैश के 
विकास के बारे में सलाह देती रही | भारत सरकार के मुख्य चुनाव-कमिश्नर 


हाल ही में नेपाल गए थे | राज्य-विधान-मंडल के लिए. पहला चुनाव कराने 
के वास्ते प्रबन्ध किया जा रहा है । 


इस वध ल्हासा के मरतीय मिशन को कोंसल-जनरल के दफ्तर में बदल 
दिया गया । यातु ग, ग्यांसी, और गार्शेक की भारतीय व्यापार-एजेन्सियां 
बराबर काम करती रहीं | 


दक्षिण-पूर्वों एशिया 


३१ जनवरी सन १६५२ को रंगून में मारत ओर ब्मा के मध्य एक मैत्री- 


( र४८ ) 


सन्धि पक्की कर दी गई और ७ नवम्बर सन १९५२ को उसे संयुक्त-राष्ट्र-संघ 
के सचिवालय में दर्ज करा दिया गया | 

नवम्बर १६९५२ में बर्मा के प्रधानमन्त्री भगवान बुद्ध के दो मुख्य शिष्यों 
के अवशेषों की प्रतिष्ठा के अवसर पर समारोह में भाग लेने के लिए भारत 
त्राए। 


बर्मा सरकार का एक पुनर्वास-पड़ताल-दल अप्रैल १६५२ में मारत 
ग्राया । यह दल काई चार सप्ताह के लिए आया था ओर इस समय में इसने 
पुनर्वास और घरेलू-उद्योर्गों के कई केन्द्र देखे, जिनमें फरीदाबाद, नीलोखेड़ी, - 
बम्बई, गांधीघाम, मद्रास और कलकत्ता शामिल हैं | 


बर्मा सरकार के राष्ट्रीय-योजना मन्त्रालय का एक दल भी एक महीने के 
दौरे पर भारत आया और उसने छोटे-छोटे उद्योगों के केन्द्र ओऔर- बम्बई, 
पूना, बंगलौर और मैसूर की पन-बिजली योजनाओं को देखा । 


चू कि शान राज्यों के सरदारों ने अपने शासन-सम्बन्धी अधिकार बर्मा- 
सरकार को सॉंप देने का फेसला कर लिया था, इसलिए बर्मा का एक प्रतिनिधि 
मंडल अगस्त १९६५२ में एक महीने के लिए भारत आया | यह प्रतिनिधि मंडल 
इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि देशी-राज्यों के भारत में 
मिल जाने से वित्तीय और दूसरी समस्याओं का निपटार किस ढंग से किया 
गया। 


इस वष बर्मा सरकार की नौकरियों से भारतीय नागरिकों की निकाला 
जाना शुरू रहा | इन्हें मारत में काम दिलाऊ दफ्तरों की माफत नोकरियां प्राप्त 
कराने में सहायता दिलाने का काम जारी रखा गया | इनमें से अधिकतर लोगों' 
को भारत सरकार, राज्य सरकारों ओर निजी संस्थाओं ने अपने यहां नौकरियों 
पर रख लिया | सन्‌ १६५२ में, कोई १७३ भारतीय नागरिकों को जो बर्मा 
में बेसहारे हो गए थे, सरकारी खर्च पर वापस बुला लिया गया | 


ब्मो सरकार ने बर्मा में सर्विस के लिए कोई दो सौ भारतीय डाक्टर ऐसी 
शर्तों पर मरती किए जो भारत सरकार को मान्य थीं । 


( २५६ ) 


सितम्बर १९५२ में लंका में विनिमय-नियन्त्रण कड़ा कर दिया गया ओर 
भारत भेजे जाने वाले धन की मात्रा कम कर दी गई | इस वष लंका-सरकार 
देश के व्यापार को लंका वालों के अधिकार में लेने की नीति पर चलतो रही। 
आवासी और प्रवासी कानून के प्रशासन के बारे में लंका-सरकार की नीति में 
कोई फेर-बदल नहीं दिखाई दिया। लंका में भारतीय हाई कमिश्नर, लंका 
अधिकारियों का ध्यान भारतीय लोगों की कठिनाइयों की ओर दिलाते रहे । 


यानी अ्रर्जों भेजने की अन्तिम तारीख ५ अगस्त १६५१ तक रजिस्ट्रेशन- 
कमिश्नर के पास नागरिक अधिकार प्राप्त करने के बारे में २,३७ ०३४ 
अजियां पहु चीं | ये श्रजियां कोई ८ लाख भारतीयों की ओर से थीं । ३१ 
दिसम्बर १६४२ टक ४४६८ अजियां स्वीकार वी गई जिनका सम्बन्ध कोई 
१५,५६६ व्यक्तियों से था । वर्ष के अन्त में भारतीय और पाकिस्तानी 
निवासी (नागरिकता) कानून में एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार 
लंका में रहने वाले कई हजार व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों से वंचित 
कर दिया गया है | 


२३ मार्च सन्‌ १६५१ को भारत और इंडोनीशिया ने एक मैत्री-संधि पर 
दस्तखत किए । बाद में इडोनीशिया की संसद ने इसे पका कर दिया | 


मलाया में रहने वाले भारतीय विद्याथियों के लाम के लिए. एक वजीफा 
कोष स्थापित करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस कोष की सहायता पे 
मलाया में रहने वाले भारतीय-विद्यार्थी मलाया-यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा 
प्राप्त कर सकेंगे | यह कोष मलाया में खोला जा रहा है। 


मलाया में भारतीय प्रतिनिधि के प्रयत्नीं के फलस्वरूप, मलाया-सरकार 
यह मान गई है कि वह भारतीय आवासी-कोष में बची हुई रकम के अपने ३३ वें 
हिस्से को मलाया में रहने वाले भारतीय मजदूरों को जमीनें देकर बसाने के 
. काम में खच करेगी | सिंगापुर-सरकार ने भी इस कोष में जमा की गई अपन ॥ 


रकम, भारतीय मजदूरों को वापस भारत भेजने के काम में ख् करने का 
फैसला किया है | 


( २६० ) 


यह भी फौसला किया गया है कि हर साल एक विख्यात विद्वान थाईलैन्ड 
भेजा जाएगा जो वहां भारत-थाईलैंड के पारस्परिक हित से संबंध रखने वाले 
सांस्कृतिक ओर आशिक विषयों पर तीन लैक्चर देगा | इसका खच पिछली 
आज़ाद हिन्द फोज ओर इग्डियन इनडिपेन्डेन्स लीग फंड की बाकी रकम पर 
मिलने वाले व्याज से दिया जाएगा | 


पूः 0 
जुद्र-इव 

चौन जनराज्य और भारत के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बने रहे । सन्‌ १६५४ की 
पहली छुमाही में भारत का एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल चीन गया । 
सांस्कृतिक मंडलों के एक देश से दूसरे देश में आने जाने से दोनों देशों के 
मैत्री सम्बन्ध अधिक अच्छे हो गए । 

भारत इस बात की बराबर कोशिश करता रहा कि संयुक्त-राष्ट्र-संघ में चीन 
जन-राज्य का प्रतिनिधित्व हो जाय । 

भारत और फिलिपीन के बीच एक मैन्नीसंधि हुईं। इसे दोनों देशों की 
सरकारों द्वारा पक्का किए जाने के बाद लागू कर दिया जाएगा | 


ब्रिटेन की सरकार हांगकांग में बेधघानिक सुधार करने की समस्या पर विचार 
कर रही है | भारत सरकार जल्दी ही हांगकांग में एक कमिश्नर नियुक्त कर रही 
है जो वहां उसका प्रतिनिधित्व करेगा । 


5०] 


र८ अप्रैल सन्‌ १६५२ को मारत सरकार ने जापान के साथ लड़ाई की 
स्थिति खत्म करने का एलान कर दिया था । इसके बाद भारत-सरकार ने 
जापान के साथ एक अलग शांति-संधि कर ली । टोकियो के मारतीय सम्पक- 
मिशन को दूतावास का दर्जा दे दिया गया | जापान सरकार ने नई दिल्‍ली में 
राजदूत का दफ्तर ओर बम्बई और कलकत्ता में कॉसल-जनरल (वारशिज्य-दूत) 
के दफ्तर खोले । 


मध्य-पू्व 


भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धी जो 
संधि हुई थी, वह माच १६४२ में लागू हो गई । 


( २६१ ) 


नवम्बर १६५२ में सहारनपुर के आर्मी रिमाउंट डिपो के दो सीखे-सिखाए 
घोड़े अफगानिस्तान के बादशाह को भेंट किए. गए । 


अगस्त सन्‌ १६४२ में अफगानिस्तान सरकार के बुलावे पर एक भारतीय 
हाकी टीम ओर पहलवानों का एक दल “अफगान जशन' के समारोह में भाग 
लेने के लिए अफगानिस्तान गए | इसके अलावा, अफगानिस्तान के स्कूलों में 
सु पढ़ाने के लिए अध्यापकों के एक और दल का चुनाव किया जा 
रहा है। 


चूकि पाकिस्तान सरकार ने भारतीय हवाई जहाजों को दिल्ली से सीधे 
काबुल जाने की सुविधाएं देने से इन्कार कर दिया था इसलिए अ्रप्रेल १६५२ 
में मान्ट्रियल में अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डुयन-संगठन से शिकायत की गई । 
इस सम्बन्ध में बातचीत होने के बाद पाकिस्तान ने भारतीय ज्ह्यजों के लिए दो 
वैकल्पिक रास्ते बताए ; दिल्‍ली-लाहोर-कन्धार-काबुल (पेशावर के इलाके को 
छोड़ कर) या भारत-कराची-कंधार-काबुल (क्वेटा के इलावा को छोड़ कर)। 
भारत सरकार ने ये रास्ते स्वीकार कर लिए, हैं और इसकी सूचना अन्तर्राष्ट्रीय 
असैनिक उड्डुयन-संगठन को भेज दी है । 


मार्च सन्‌ १६५२ में एक भारतीय हवाई प्रतिनिधि-रंडल इरान के साथ 
हवाई समझौता करने के लिए तेहरान भेजा गया था । अभी बातचीत चल 
रही है। ईरान को टिड्ियों के खतरे से बचाने में सहायता देने के लिए, भारत 
सरकार ने ७६,००० रुपए के मूल्य की सामग्री ईरान भेजी | १ मार्च सन 
१६५२ को भारत ओर इंरान के बीच एक सीधी रेडियो-टेलीफोन सेवा शुरू 
की गई। अप्रैल १६०२ में ईरान के पशु-चिकित्सा के दो प्रोफेसर और आठ 
विद्यार्थी कोई तीन सप्ताह के दौरे पर भारत श्राए और उन्होंने भारत के कुछ 
पशु-चिकिस्सालयों का काम देखा | 


१० नवम्बर १६४२ को बगदाद में इराक के साथ एक मेन्नी-संधि पर 
दस्तखत हुए | व्यापार और हवाई समभौतों के बारे में भी बातचीत चल 


रही है । 


( २६२ ) 


' भारत और इराक की सरकारें सिद्धान्त रूप में यह मान गई हैं कि वे 
अपने-अपने लीगेशन को राजदूतावास में बदल दें | 


६. 23० कि 


भारत और मिख ने १४ जूत १६५४२ को काहिरा में जिस हवाई समकोते 
पर दस्तखत किए थे, वह इस वर्ष लागू हो गया। द 


इस बर्ष कोई ८ हजार भारतीय मुसल्िम यात्रियों के हैजाज की यात्रा के 
लिए जाने का प्रबन्ध किया गया | 


तु्कों के साथ हुई मैत्री-संधि £ श्रगस्त सन्‌ १६५४२ को लागू हो गई । 
व्यापार समझौते के बारे में बातचीत चल रही है | 


| ओोकप 
अमेरिका 
. भारत ओर अमेरिका के बीच पिछले कई वर्षों स॒ मित्रता, व्यापार और 
जहा जरानी सम्बन्धी संधि करने के बारे में बातचीत चल रही है । यह सुझाव 
रखा गया है कि संधि हो जाने पर, इसे भित्रता ओर संस्थान की संधि कहा 
जाय | 


यूरोप 


| 


फ्रांसीसी पालमेंट द्वारा चन्द्रनगर को भारत के साथ मिलाने की संधि के 
पका किएजाने पर ६ जूत सन्‌ १६५२ को चन्द्रनगर वेघानिक दृष्टि से भारत 
को सोंप दिया गया | इस समय इस इलाके का शासन, संविधान के २४३ वें 
अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति द्वार चलाया जा रहा है | 


जहां तक भारत में बाकी चार और फ्रांसीसी इलाकों का सम्बन्ध है, भारत 
सरकार ने फ्रांस सरकार को सुझाव दिया है कि इन इलाकों को जनमत लिए _ 
बिना सीधे ही भारत को सौंप देने के लिए बातचीत शुरू की जाए। 
. १३ नवम्बर १६४२ को हेग॑ में पीस-पैलेस में महात्मा गान्ची की कांसे की 
ऊध्नेकाय मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई । 


( र६३ ) 


भारत संरकार ने पुतगीज सरकार से अनुरोध किया है कि वह गोआ, 
दमन, ओर डयू मारत को सौंपने के वास्ते बातचीत शुरू करे | पुतंगीज सरकार 


के पास इस बारे में कई अमिवेदन भेजे गए, कि उसने कई ऐसे कानून बनाए 
हैं जिनमें भारतीयों के साथ भेद-भाव किया गया है | 


स्वीडन का पुरातत्व खोज सम्बन्धी एक दल दिसम्बर सन १६५२ 
में भारत आया | इसमें ग्यारह सदस्य पुरातस्‍््व विज्ञान सम्बन्धी खोज के 
लिये आए थे । 


कक 


संयुक्त राष्ट्र संघ, नाव॑ सरकार और भारत के बीच एक नत्रिदली 
समझोते पर न्यूयाक में २७ अक्टूबर १६५२ को दसखत किए गए | यह 
समझौता भारत के आर्थिक विकास के बारे में है | 


यूगोसलाविया का एक सदूभावना मण्डल जिसमें बड़े-बड़े राजनीतिक 
नेता शामिल थे; दिसम्बर १६५४२ में मारत आया । 


अफ्रीका 


टांगानीका सरकार के अनुरोध पर वहां सरकारी नौकरी के लिए केन्द्रीय 
लोक सेवा-अआ्रायोग ( यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ) की मात, कई 
भारतीय डाक्टर चुनने की व्यवस्था की गई | 


भारत सरकार और लीबिया सरकार ने लीगेशन खोल कर एक 
चूसरें के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करना स्वीकार कर लिया । 
काहिरा में भारतीय राजपृत को लीबिया में भी भारत का दूत बना दिया 
गया है। 

मेडागास्कर में कॉसल-जनरल ( वाशणिज्य-दूत | का दफ्तर खोलने 
का फेसला किया गया है। मारीशश में भारतीय कमिश्नर को मेडागास्कर 
में भी कासल जनरल बना दिया जायगा। द 

दक्षिण अफ्रीका की सरकार क्षेत्र विभाजन का न के अनुसार गैर- 
यूरोपियनों के आर्थिक और निवास सन्बन्धी पार्थलय की नीति पर 
चलती रही। इस वर्ष इस कानून के अधीन कई सूचनाएं और नियम 
जारी किए गए । 


( रेहं४ड ) 


ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका स्थित मारतीय कमिश्नर जुल्नाई-अगस्त सन्‌ 
१६५२ में गोल्डकोस्ट और नाइजीरिया के दौरे पर गए | एकरा में एक भारतीय 
मिशन खोलने का विचार है जिसका अधिकार ज्षेत्र गोल्डकोस्ट और नाइजी- 
रिया में होगा । 

नवम्बर १६५२ में नाइजीरिया के दो मन्त्री सदभावना के लिये मारत 
के दौरे पर आए | 

पाकिस्तान 

२१ अगस्त ११५२ को नई दिल्‍ली में मारत और पाकिस्तान सरकारों 
के पूण अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ । उन्होंने अन्तिम रूप 
से गंगा नदी के साथ-साथ पश्चिमी और पूर्वी बंगाल की सीमा स्वीकार की | 
इस विषय पर मारत और पाकिस्तान में मतभेद था और यह भगड़ा निपटाने 
के लिये बागे अदालत को सौंपा गया था। 


अन्तर्यष््ीय बैंक की प्रेरणा से भारत ओर पाकिस्तान द्वारा नामज़द 
किए गए इ जीनियरों की एक बैठक वाशिंगटन में मई-जून १६४२ में और 
कराची में दिसम्बर १६५२ में हुई | इसमें इस बात पर विचार किया गया 
कि दोनों देशों को अपने-अपने आशिक विकास के लिये सिन्ध नदी और उसकी 
सहायक नदियों से मिलने वाले पानी की मात्रा किन टैकनिकल उपायों से बढ़ाई 
जा सकती है। अनुमान है, यह काम इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाएगा | 

अप्रैल सन्‌ १६५२ में पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच 
यात्रा के लिये परमिट प्रणाली की जगह पासपोट और विज्ञा-प्रणाली शुरू 
करने का फेसला किया | उसने यह भी फेसला किया कि यह प्रणाली पूर्वी 
पाकिस्तान और भारत के बीच आने जाने वाले लोगों पर भी लागू को जाए । 
पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच लोगों के आने जाने पर उस. समय कोई 
रोकयोक न थी। बातचीत के फलस्वरूप दोनों देशों द्वारा शुरू की जाने वात्ती 
नयी प्रणाली की मुख्य-मुख्य बातों पर समझौता हो गया । यह व्यवस्था १५ 
अक्टूबर १६५२ से लागू हो गई | केवल पाकिस्तान जाने के लिये विशेष 
पासपोर्ट देने के बारे में राज्य सरकारों के साथ भी प्रबन्ध किया गया | 


( २६५ ) 


: पासपोट प्रणाली पर विचार करने के लिए. भारत और पाकिस्तान 
का दूसरा सम्मेलन नई दिल्‍ली में जनवरी १६५३ में हुआ । इस सम्मेलन 
में जिन बातों पर समभोता हुआ, उन्हें श्रमी तक दोनों सरकारों ने पक्का. 
नहीं किया है। यदि ये लागू हो गए तो भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों 
का आना जाना पहिले से अधिक आसान हो जाएगा। 


अग्रेल सन्‌ १६५४० में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्रियों के बीच 
अल्पसंख्यकों की रक्षा ओर उनके अधिकारों के बारे में जो समझौता हुआ 
था, वह अब भी लागू है ओर इसके अधीन जो संगठन कायम किये गये 
थे वे काम कर रहे हैं । 


पासपोट और विज्ञा-प्रणाली जारी करने से पहले पश्चिमी 

ओर पूर्वी बंगाल के बीच लोग बड़ी मंख्या में आ जा रहे थे | 
१ जनवरी १६५२ से १५ अक्टूबर १६४२ तक, जब कि पासपोर्ट 
विजा प्रणाली लागू हुईं, १७०५ लाख हिन्दू ओर ७,६८५ लाख मुसलमान 
यात्री रेलों से पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल आए ओर १७७२ लाख 
हिन्दू ओर ६ ०३ लाख मुसलमान पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल गए. | इनमें 
वे लोग भी शामिल हैं जो एक देश से दूसरे देश को वहां रहने के वास्ते 
गए | सितम्बर और अक्टूबर १६५२ में पासपोर्ट विजा प्रणाली के दुष्परिणामों 
के डर से हिन्दू बड़ी संख्या में पूर्वी बंगाल से भागे। १५ अक्टूबर १६४२ में 
पासपोर्ट विज्ञा प्रणाली लागू होने के बाद, यातायात बहुत कम होगया। 

भारत पाकिस्तान का सन्‌ १६५४२ का व्यापार समझोता ३० जून १६४२ 
को खत्म हो गया | सन्‌ १६५२-५३ के लिए दोनों सरकारों ने ५ अगस्त सन 
१६५२ को एक नए समझोते पर दस्तखत किए | 

इस वर्ष कुछ ओर महत्त्वपर्ण मामलों पर बिचार किया गया, जो इस प्रकार. 
हैं --भारत-पाकिस्तान की सीमा बन्दी, निष्कान्तों की सम्पत्ति का सवाल और 
पाकिस्‍तान में मारत-विरोधी प्रचार । 

अपहत व्यक्तियों की खोज और वापसी से सम्बन्ध रखने वाले सन्‌ १६४६. 
के कानन में संशोधन किया गया और उसकी जगह अपहत व्यक्तियों की खोज 
ओर वापसी के बारे में सन्‌ १६४२ का संशोधित कानून बनाया गया जे 


( २६६ ) 


' फखरी १६५४ के अन्त तक लाग रहेगा | मियाद इसलिए बढ़ानी पड़ी कि 


अभी दोनों ओर बहुत से अपहइत लोगों की खोज और वापसी का काम 


बाकी है | 


सन्‌ १६४२-५३ में भारत में १२८६ ओर पाकिस्तान में ४७४ अपहत 
व्यक्तियों की खोज की गई | भारत में ढूंढ कर निकाले गए अपहँत व्यक्तियों 


बिक 


-की संख्या इस व इसलिए कम हो गई कि भारत में पंजाब हाईकोर्ट के परे 
* छ कर फ् ् फि श 
बच के फैसले के फलस्वरूप कोई चार महीने तक काम रुका रहा | द्ाईकों2 की 


प्री बेंच ने यह फेसला दिया था कि यह कानून संविधान के २२ वे अनुच्छेद 
को घाराशं के अनुकूल नहीं है | लेकिन सुप्रीम कोट ने इसे वैधानिक रूप से 


:टीक बताया। इसके बाद यह काम फिर शुरू किया गया | 


संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने कशमीर का रूगड़ा सुलभाने के बारे 


में अपने प्रयत्न जारी रखे । उसके प्रतिनिधि डाक्टर फ्रांक ग्राइम ने भारत और 


पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ २६ मई से ५६ जुलाई १६५४२ तक न्ययाक 


में और २६ अगस्त से १० सितम्बर १६४२ तक जिनेवा में बातचीत की । इस 


फर' 


"बातचीत के नतीजे डाक्टर ग्राहम ने अपनी तीसरी और चौथी रिपोट में सुस्च्ा 
' परिषद के सामने पेश किये | इन रिपोर्टों पर विचार करने ओर मारत और 


कल] 


पाकिस्तान के विचार जानने के बाद सुरक्षा परिषद ने २३ दिसम्बर १६५२ को 
ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा रखा गया प्रस्ताव पास कर दिया । भारत ने यह 


"प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह महत्त्वपण मामलों पर उसकी मूलस्थिति के 
"बिलकुल विरुद्ध था। फ़िर भी, उसने यह इच्छा प्रगठ की कि वह इस समस्या का 
-शान्तिपर्ण इल निकालने के लि बात चीत जारी रखने को तैयार है। इसके 
“बाद, फरवरी १६५३ में जिनेवा में डाक्टर ग्राहम से फिर बातचीत हुई । 


$ै पे बजीफे 
सांस्कृतिक वजीफे 
एक ओर भारत और दूसरी ओर एशिया और अ्रफ्रीका के बीच सांस्कृतिक 
सम्बन्धों को मजबूत बनाने को दृष्टि से भारत सरकार ने सन्‌ १६४६ में सांस्क- 
तिक वजीफे देने का जो कार्यक्रम शुरू किया था, उसका बिदेशों मे बड़ा स्वागत 


“किया गया | इस कार्यक्रम के अनुसार इन देशों के विद्याथियों को ऊंची शिक्षा 


के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। इस कार्यक्रम को अधिक देशों में लागू करने 


( | २६७ ) 


ओर इसका कार्यक्षेत्र बढाने के उद्द श्य से बजीफों की संख्या ७० से बढ़ाकर 
१०० कर दी गई | ये वजीफे एशिया ओर अफ्रीका के देशों में हने वाले गर 
भांरतीय और भारतीय दोनों तरह के विद्याथियों को दिए गये | 

भपास 


इस वर्ष भारत सरकार की प्रवास नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ 
अग्रवीण मजदूरों के देश से बाहर जाने पर रोक लगी रही। सिर्फ़ कुछ विशेष 
श्रेणियों के मजदूरों को ही देश से बाहर जाने की इजाजत दी गई । ग्रवीण 
मजदूरों का बाहर जाना भारतीय आवास कानून के अधीन नियमित किया जाता 
रहा | लेकिन, बर्मा के लिए २५० डाक्टर और कई लैक्चरर भरती करने की 
इजाजत दे दी गईं थी । 

कानून का उलघन करके लंका जाने वालों को रोकने के बारे में क्‍या 
प्रगति हुई है, इस बारे में विचार करने के लिए मद्रास में नवम्बर १६४२ में 
भारत सरकार और मद्रास सरकार को अफसरों का सम्मेलन हुआ | इस सम्मेलन 
में ऐसे लोगों को रोकने के लिये ओर भी उपायों के बारे में विचार किया गया । 
अप्रवीण मजदूरों के मलाया जाने पर रोक लगाने के बारे में पुरानो अधिसच नाभ्रों 
की जगह सितम्बर १६४२ में एक नयी अधिसचना जारी की गई | 

भारत सरकार ने उत्तर बोनियों सरकार का यह प्रस्ताव सिद्धान्त रूप से 
स्वीकार कर लिया है कि दस हजार भारतीय परिवार उत्तरी बोनियों मेँ स्थायी रूप 
से बसाने के वास्ते वहां भेजे जाएं | एक प्रतिनिधि मण्डल उत्तर बोनियों भेजने 
का विचार हैं जो इस बात की जांच करेगा कि वहां भारतीयों के सफल रूप से 
बसाए जाने की केसी संभावना है । क्‍ 

जहाज के डेक में बेठ कर मलाया जाने वाले यात्रियों की संख्या जहाजों 

में लोगों के बैठने के लिये प्राप्त जगह से कहीं अधिक है । इसलिए, यात्रियों 
का जगह को व्यवस्था करने वाले दलालों श्रोर दूसरे लोगों ने चोर बाजारी 
दलाली और दूसरी खराब बातें शुरू कर दीं | इस कठिनाई को दूर करने 
के लिए अब विशेष जहां द्वारा यात्रा करने के वास्ते बारी के हिसाब से 
“कोई आपत्ति नहीं! इस आशय के सटिफिकेट जारी कर दिये जाते 
है। डेक में यात्रा करने के लिए पहले से ही बुकिंग करने की व्यवस्था हो 
सकती है 


( रृ६८ ) 


बचना सेवायें 


इस वष विदेशों में किए जाने वाले प्रचार के काम में काफी वृद्धि 
आर सुधार हुआ | दमिश्क में मारत के दफ्तर की जगह लीगेशन बना दिया 
गया | पश्चिमी जमनी में बौन में एक नया प्रचार केन्द्र खोला गया। 
सेल्जिबरी ( दक्षिण रोडेशिया) ओ९ एकरा ( गोल्ड कोस्ट) के लिए छोटे-छोटे 
सूचना दफ्तर मंजूर किए गए। प्रचार के काम में सुधार करने के लिए, 
लिस्वन, सानफ्रांसिस्कोी, गोआ, ओर जोहेन्सबर्ग में भारतीय मिशरनों को 
प्रचार के काम के लिए, थोड़े से कर्मचारी दिए गए, | 

संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी मारतीय प्रतिनिधि मएडल के एक अफसर 
को चतुर्थ सूचना अफसर के रूप में नियुक्त करके अमेरिका में प्रचार संगठन 
को मजबूत बनाया गया | समूचे मध्य-पू्व के लिए. एक सीनियर अफसर को 
भारतीय जन-सम्पक-अधिकारी बनाकर काहिरा भेजा गया | उसका प्रधान 
कार्यालय काहिरा में है | इस व५ प्रचार के काम के लिये २६ नियमित पदों 
पर लोग काम करते रहे | पिछुले साल इस तरह के बीस अफसर थे । 

इस वर्ष बहुत सी पुस्तिकाएं ओर संक्षिप्त विवरणु-पत्र आदि निकाले 
गए | विदेशों में प्रचार केंद्रों द्वात भारतीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं 
का वितरण काफी बढ़ाया गया। बाहरी लोगों से पहले से अधिक विशेष 
लेख अत्रादि लिखाए गए । इबोनाइड ब्लाक छुपाने ओर फोये चित्र बांटने 
में भी वृद्धि की गई । 


ईरान के प्रमुख पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने पांच सप्ताह 
तक भारत का दौरा किया। आशा है आस्ट्रेलिया का एक पत्रकार प्रतिनिधि 
मण्डल इस वध के श्रन्त तक मारत आएगा। 

इस वध फिल्मों द्वारा भी विदेशों में प्रचार करने का काम काफी 
आगे बढ़ा | भारत सरकार के सूचना ओर प्रसार मन्त्रालय के फिल्म डिवीजन 
द्वारा तैयार की गई कोई २५ डाकूमेंटरी फिल्में विदेशों में २७ भारतीय 
मिशनों को भेजी गई | इस- के अलावा भारतीय समाचार समीक्षाओं के 
विदेशी संस्करण चुने हुए भारतीय-मिशनों को भेजे गए । कुछ हिन्दी फिल्मों को 
बाहर भेजकर भारतीय फिल्मों का प्रचार करने की कोशिश की गई | 


( २६९ ) 


इसके अलावा भारतीय मिशरनों को भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के भारतीय 
संगीत के कोई १७०० गआ्रमोफोन रिकार्ड बंटि गए | इस वर्ष के अन्त तक 
विदेशों में बांदने के लिए. ४, ००० और रिकार्डों के आडर दिए | 
भारतीय कला कलैण्डर की १५,००० प्रतियां प्रयोग के तौर पर 
तैयार की गई' | इस कलैर्डर में आधुनिक भारतीय कलाकारों द्वारा बनाये 
गये चित्रों की रंगीन प्रतियां छपी हैं । इनमें से ११,००० से भी अधिक 
प्रतियां विदेशों में बांदने के लिए भारती मिशनों को भेजी गईं । 
एक भारती कला-प्रदर्शनी चीन, जापान ओर आस्ट्र लिया भेजी गई और 
इसके परिणाम सनन्‍्तोषजनक रहे | इसके अलावा, भारतीय मिशीनों ने कई 
छोटी-छोटी प्रदशशनियों का प्रबन्ध किया | सभी सूचना केन्द्रों में गणराज्य 
दिवस के समारोहों पर विशेष ध्यान दिया गया ओर विशेष बुलेटिन निकाले 
गए | 


विदेशों में भारतीय मिशनों के पुस्तकालयों को बहुत सी चुनी हुई 
पुस्तके भेजी गई | निर्देश पुस्तकों के अलावा, प्रमुख भारतीय लेखक' द्वारा लिखी 
गई, इतिहास, संस्कृति और कला की पुस्तकें नियमित रूप से इन पुस्तकालयो को 
भेजी जाती हैं । 


नहा 


पंचवर्षीय योजना 


अप्रैल सन्‌ १६५१ से पंचवर्षीय योजना पर बाकायदा अम्ल हुआ। 
योजना का पहला मसोंदा जुलाई सनू १६४१ में प्रकाशित किया गया, और 
केंद्रीय ओर राज्य सरकारों के सन्‌ १६५१-५२ के बजट के आधार पर ही इस 
वर्ष का विकास-व्यय निश्चित किया गया । 


सन्‌ १६९५० की दूसरी छुमाही में तथा सन्‌ १६५१ के शुरू में 
स्फीतिकारी प्रभावों का अथ-व्यवस्था पर बहुत बड़ा अ्रसर पड़ा | सन्‌ १६५२- 
५३ में कोरियाई युद्ध के कारण व्यापरिक हलचल बढ़ जाने से स्फीतिकारी 
प्रभाव में काफी शिथिल्ञता आ गई | यह बात भी साफ दो गई कि विकास 
का जो कार्यक्रम पहले तेयार किया गया है, उससे देश की आवश्यकताएं पूरी 
नहों पाएंगी । 


( २७० ) 


अतः सन १६५२-५३ में सामहिक विकास जसी बुछ योजनाएं चालू 
करके विकास-कार्य की शुरूआत की गई, और बाद में बड़ी-बड़ी चाल्नू 
योजनाओं के लिए भी अधिक खच की व्यवस्था की गई । इस तरह सन्‌ 
१६५२-५३ में, सन १६५१-५२ के विक्रास-व्यय से ६० करोड़ रुपये ओर 
सन १६५०-५१ के विकास व्यय से लगभग ६० करोड़ रुपये अधिक की 


व्यवस्था की गई 
कुल व्यय 
सन्‌ १६५१-५२ तथा सन्‌ १६५२-४३ में कुल मिल कर ५८५ 
करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि पांच साल के लिये योजना पर कुल मिला कर 
२,०६६ करोड़ रुपये के रूर्च की व्यवस्था है। इस प्रकार अगले तीन वर्षों, 
में कुल व्यय का ७० प्रति खर्च करना बाकी रहा है। इन दो वर्षों में केंद्र 
ने राज्य सरकारों को ७१७ करोड़ रुपयों की सहायता दी । सन्‌ १६५३-५४ 
में सन १६४२-५३ से कोई ८० करोड़ रुपया अधिक खच' करने की व्यवस्था 
की गई है और सन १६५४-४५ तथा सन १६५५-५६ के लिए खर्च की 
जाने वाली रकम को और भी बढ़ाना पड़ेगा। 
पिन्द्री के रासायनिक खाद तथा चित्तरंजन के रेल इंजन तैयार करने वाले 
कारखाने जैसे कई कार्यक्रम सन्‌ १६५१-५३ में परे हो गए और इनमें काम भी 
शुरू हुआ | कई अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर 
बे योजना के चोथे ओर पांचवे वर्षों में ही पूण हो कर बड़े पैमाने पर लाभदायक. 
हो सकेंगे | योजना के पहले तथा दूसरे वर्ष का अधिकतर भाग इसके लिए 
कार्यक्रम तथा इसके खर्च का . ब्यौरा तैयार करने में ही व्यतीत हुआ 
खर्च की जानेवाली रकम का अधिकाधिक प्रयोग शेष रहा । 


अथिक प्रवृत्तियां 
आर्थिक शेत्र में इस समय जो महत्त्वपूण कदम उठाये गये उन में 
से दो इस प्रकार हैं । 
(१) मुद्रा स्फीति का नियंत्रण और आन्तरिक उद्पादन में वृद्धि । 


योजना ऐसे समय लागू की गई जबकि मुद्रा-स्फीति बहुत अधिक, 
थी | गुजरे हुए दो वर्षों में प्रत्यक्ष तेथा अप्रत्यक्ष मुद्रास्फीति को बढ़ने से; 


( २७१ ) 


४ 


रोक लिया गया | इसके लिए बहुत हृद तक बाहरी प्रभाव जिम्मेदार हैं पर 
भारत सरकार कीं आ्ित नीति से भी इस में बड़ी सहायता मिली । 


मुद्रा-संकोच ( डिफ्लेशन ) भी बहुत हद तक लाभदायक रहा। 
चीजों के दाम कोरियाई युद्ध से पहले की कीमतों से कम हो गए हैं ओर 
बहुत हद तक संतुलित हैं | दामों का एक जैसा रहना अधिक अन्न उपजाने: 
के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देता है। खेती की उपज ओर उद्योगों" 
के उत्पादन में वद्धि होने के साथ-साथ संतुलित कीमतों से देश की अदायगी" 
की स्थिति को मजबूत बनाने में सहायता मिली 

अभी यह देखना बाकी है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं का उत्पादन पर: 
क्या असर पड़ेगा, फिर भी आंतरिक उद्यादन में वद्धि हुई है | कच्चे माल, 
खास कर पटसन और रूई की उपज में काफी बृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त 

ग्रोद्योगिक उत्पादन में भी सन १६५० की तुलना में कोई १५ से २० प्रतिशत 

वृद्धि हुई है । साथ ही अधिक जमीन पर खेती की गई है जिससे उपज में 
भी वृद्धि की संभावना है | 


वित्तीय 


योजना के दो वर्षों में विकास-कार्यों पर ४८५ करोड़ रुपये खच 
किये गये | इसमें से लगलग ३६३ करोड़ रुपग्रे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य, 
सरकारों ने आय को बचत, सरकारी उद्योगों की बचत या कर्जों, छोटी-छोटी 
डिपाजिटा तथा अन्य साधनों से प्राप्त किए | इन दो वर्षो में विदेशी कर्जों 
ओर सहायक-अनुदानों द्वारा १०६ करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। ११५ करोड़ 
रुपये की शेष रकम राज्य सरकारों तथा केन्द्री सरकार संक्तित प्रतिभूतियों: 
( 9९८प४४४८५ ) को बेचकर और रोकड़ से निकाल कर पूरी करेगी। 

केन्द्र को पांच वर्षों में ७२६ करोड़ रुपयों की व्यवस्था करनी है, जिनमें से 
इन से पहले दो वर्षों में २६२ करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। वित्तीय कमीशन 
के फैसले के फलस्वरूप केन्द्रीय को सन १६४२-५३ से प्रतिवर्ष २० करोड़ 
रुपयों का घाया होता है ओर राज्य सरकारों को इतना ही लाभ इस घाठे 
के बावजूद केन्द्र इतनी व्यवस्था कर सकता है । 


( रे७र ) 


राज्य सरकारों द्वारा पांच वर्षों में ५३१२ करोड़ रुपये खर्च किए 
जाएंगे, पर उन्होंने दो वर्षो में केवल १०१ करोड़ रुपये ही खर्च किये । 
“क! भाग के राज्यों का काय ख' भाग के राज्यों से थोड़ा अच्छा रहा है। 

योजना के को वर्षों में भारत सरकार ने राज्यों को कुल मिलाकर 
७११ करोड़ रुपये की सहायता दी जब कि पांच वर्षो' में कुल मिलाकर १८७ 
करोड़ रुपये की सहायता दी जानी है । 


विदेशी सहायता 


योजना के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साधनों तथा २६० करोड़ 
रुपये की घाटे की नीति अपनाने के अतिरिक्त ५२१ करोड़ रुपयों की कमी रहती 
है। इस कमी को विदेशी सहायता द्वारा, कर लगा कर, तथा कर्ज लेकर पूरा 
करने का सुझाव है | पिछुले दो वर्षों में भारत को लगभग श्८६ करोड़ रुपये 
विदेशी सहायता तथा कर्जों से प्राप्त हुए । इसमें अन्तरांष्ट्रीय बैंक के कर्जे, 
ग्रमेरिका का अन्न का कर्जा, अमेरिकन टेकनिकल सहयोग संस्था और 
कोलम्बो योजना की सहायता तथा नारबे आर फोड्ड प्रतिष्ठान के कर्ज भी शामिल 


डे 
उन्नति 
योजना के विभिनन क्षेत्रों में जो-जों विकास सन्‌ १६४१-५३ में हुए उनमें 
निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :-- 
(१) बड़ी योजनाओं से सिंचाई के क्षेत्रफल में वृद्धि... १४.२ लाख एकड़ 


(२) नई उत्पन्न की गई बिजली ३१५ ००० 
किलोवाट 
(३) १६५१-५२ में फसलों में वृद्धि: 
पट्सन . . १४ लाख गांठ 
रुई, . ३६ लाख गांठें 
गन्ना. . ३ लाख गन 


अनाज. . ११७ लाख ठन 


(६ रछरे ) 


(४) खेती की भूमि में इद्धि (खरीफ की फसल 


सन्‌ १६४२-४३ ) ६० लाख एकड़ 
(५, ) रेल इंजिन पद 
(६) रेल के डिब्बे (१६४१-४२) ६४३ 
(७) तैयार किए, गए, रेल के वेगन (अग्रेल १६४१- 
दिसम्बर १६५४२ ) ८,००० 
(८) चित्तरं जन में तैयार किए गए, रेल-इंजिन के 
पुर्ज (जनवरी १६४३ तक) ७० प्रतिशत 
(६) तटीय जहाजों में वृद्धि ७७,००० टन 
(१०) विजगापट्ट्म के जहाज तैयार करने के कारखाने 

में बनाये गए जहाज ६ 
(११) नई सड़के (राष्ट्रीय पथ तथा फौजी सड़कें) २४० मील 
(१२) मोजूदा सडकों में सुधार १,०५० मील 
(१३) नए पुल (बड़े) १७ 


निम्नलिखित सरकारी कारखानों में उत्पादन शुरू हुआ :--- 

(१) सिन्द्री में रासायनिक खाद तैयार करने का कारखाना; 

(२) चित्तरंजन में रेल इ जिन बनाने का कारखाना; (३) भारतीय 
टेलीफोन कारखाना; (४) भारतीय रेयर अ्र्थत (मूल्यवान मिट्धिट्यों) का 
कारखाना; (५.) अलीपुर की नई टकसाल; और (६) मशीन-द्ूल प्रोग्रेणइप 
फैक्ट्री, अ बरनाथ (प्रतिरक्षा उद्योग ) 

निम्नलिखित उद्योगों के उत्ादन में वृद्धि हुईः (१) सूती कपड़ा, (२) 
सीमेंट, (३) लोहा तथा इस्पात, (४) कागज तथा गत्ते, (५) सीने की मशीनें, 
(६) साइक्रिल और (७) रेयान तथा पटठसन की चीजें । 


निम्नलिखित नए कायक्रम शुरू किए गए: 

(१) ५५ सामूहिक योजनाएं जो अक्तूबर सन्‌ १६५२ में शुरू हुई, द 

(२) एक व्यापक राष्ट्रीय विस्तार-सेवा कार्यक्रम जिसके अन्तगंत १२०,००० 
गांव आते हैं। 


( २७४ ) 


खेती 

खेती संबंधी कार्यक्रम में सिंचाई तथा बिजली की बहुमुखी योजनाएं, 
सामूहिक विकास योजनाएं, तथा पडती जमीन को काश्त योग्य बनाने जैसी कई 
ऐसी योजनाएं, आती हैं जिनसे पहले दो वर्षों में लाभ की कोई आशा नहीं की 
जा सकती, फिर भी कई क्षेत्रों में काफी दृद्धि हुई है । 

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक अ्रनुमान से यह पता 
लगता है कि सन्‌ १६५१-५४ में अ्रनाज में ८८ लाख टनों की बृद्धि हुई । 
इसके अलावा विंचाई की बड़ी योजनाओं के फलस्वरूप सन्‌ १६४१-४२ में 
८ लाख एकड़ अधिक भूमि काश्त में लाए जाने से उपज में २७ लाख यन की 
बढोतरी होने का अनुमान किया गया है । 


कि: 


योजना के खेती सम्बन्धी विकास-कार्यक्रम में जो चीजें महत्त्वपूण तथा 
उल्लेखनीय हैं वे बड़ी संख्या में नल-कूप खोदना, तथा सिंचाई की बहुत सी. 
छोटी योजनाएं, केन्द्रीय ट्र क्टर संस्था द्वारा लगभग “४, १४ लाख ए.कड पडती 
जमीन को फिर से खेती योग्य बनाना, गड़ी मात्रा में रासायनिक गवाद तथा 
उत्तम बीजों का वितरण, मवेशियों की नस्ल सुधारना, मछुली उद्योग का 
विकास, चकबंदों तथा किसानों को खेती के कार्यों के लिए कज देना | 

सन्‌ १६४२-४३ में ६० लाख एकड़ अधिक भूमि में खरीफ फसल की 
खेती हुई, खरीफ फसल वाली जमीन कुल रकबे में लगभग ५४३ प्रतिशत की 
बढ़ोतरी हुई । 

जहां तक व्यापारिक फसलों का सम्बन्ध है, पटसन रुई तथा गन्ने की उपज 
म॑ सनू १६४१-५२ में काफी वृद्धि हुई । 

राज्य सरकारों के खेती सम्बन्धी विकास कार्यों पर सन १६५१-४२ में 
२०.६ करोड़ रुपये तथा सन्‌ १६४२-५३ में २२३ करोड रुपये खर्च किए 
गए, । केन्द्र ने सन्‌ १६४१-५२ में १७४ करोड़ रुपये तथा सन १६५२-४३ 
में २१ करोड रुपये की सहायता दी । 

सामूहिक विकास योजनाए' 
सन १६४२ में दो ऐसे महत्त्वपूर्ण बिकास-कार्य हुए जिनका आपस में 


( २७५ ) 


निकट का सम्बन्ध है | इनमें से एक है--सामूद्दिक विकास योजनाओं का आरम्म 
ओर दूसरा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का उद्घाटन । पंचवर्षीय योजना में सामूहिक 
विकाश तथा विस्तार कार्यक्रम के लिए ६० करोड की रकम अलग रखी गई 


हें 


इस समय ३० विस्तार केन्द्रों में काम हो रहा है ओर १,३२४ ग्राम 
कार्यकर्ता तथा ६६ निरीक्षक अधिकारी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं | अब तक 
६४६ ग्राम कायकर्ता तथा १८० निरीक्षक अधिकारी ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं 
ओर योजना-्त्ेत्रों में काम कर रहे हैं। २ अक्तूबर सन्‌ १६५२ के दिन देश 
भर के ८१ विकास मंइलों में काम शुरू किया गया । 


सामूहिक विकास कार्यक्रम में खेती की उपज बढ़ाने पर जोर दिया गया है ॥ 
इसके अलावा जिन विपयों पर श्रधिक जोर दिया गया है वे हैं-- भूमिसुधार तथाः 
न्यूनतम मजूरी के कार्यक्रमों को लागू करना ओर भूमिहीन,खेतिहर मजदूरों और 
अन्य लोगों के लिए कामकाज के अधिक अवसर देना | 

योजना कमीशन ने फोड फाउन्डेशन की सहायता से, सामूहिक विकास 
योजनाओं तथा अन्य विकास कायक्रमों में किए जाने वाले कार्यों का ठीक से: 
मूल्यांकन करने के लिए द्वाल में ही योजना मूल्यांकन संगटन की स्थापना की: 
है जिसमें सामूहिक योजना प्रशासन का कोई दखल नही होगा । 


राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा 
पंचवर्षीय योजना में गांवों के सामाजिक तथा आश्थिक जीवन को ग्राम 
विस्तार द्वारा बदलने की व्यवस्था है। योजना के शेष समय में १२०,०००- 
गांवों पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा कायक्रम लागू करने का सुझाव है । सामूहिकः 
योजनाएं, सन्‌ १६४२-४३ में शुरूकी गई और सन्‌ १६५३ ५४४ में जिन, 
५५४ नए विकास मंडलों में काम शुरू होगा, उनको मिला कर ३०० ऐसे विकासा 

मंडल हो जा गे जिनमें से प्रत्येक में सो-सो गांव हैं | 
सन्‌ १६४३-५४ में श्८०, १६४४-४५ सें २७० और सन्‌ १६५४-४६ मेँ 
४५४० विकास मंडल शुरू करने ओर उनमें आवश्यक विस्तार संगठन स्थापित 
करने का सुराव है| इन विकास मंडलों में से सन्‌ १६४४-५४ में १५० और. 


( २७६ ) 


सन्‌ १६५५-५६ में २५० ऐसे मंडल चुने जाने का सुझाव है जहां अधिक 
विकास किया जायगा | अब इस कार्यक्रम का व्योरा तेयार किया जा रहा है | 


सिंचाई तथा बिजली की योजनाए' 


सिंचाई तथा बिजली की ऐसी योजनाओं पर कुल व्यय ७६५ करोड़ रुपया 
होगा जिन पर काम हो रहा है। इस में कुछ बहुमुखी योजनाएं भी शामिल 
हैं| पंचवर्षीय योजना में, उन योजनाओं पर जिनका निर्माण काये हो रहा है, 
पांच वर्षों में ५१८ करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई है।सन्‌ १६५१-५३ 
में २०६ करोड़ रुपए खच॑ किए जाने की व्यवस्था है, लेकिन उनमें से केवल 
१६० करोड़ ही खर्च किए गए। इसको देख कर यह कहा जा सकता है कि 
योजना का कार्य संतोषज्ञनक रूप से आगे बढ़ रहा है। 

योजना के लामों की द ष्टि से भी सन्‌ १६४२-४३ के लिए. नियत किए, 
गए लक्ष्यों को काफी हृद तक प्राप्त कर लिया गया है | सन्‌ १६४२-४३ में 
१,८६०,००० कड़ जमीन में सिंचाई करने का जो अनुमान किया गया था 
उनमें से १,४२०,००० एकड़ जमीन में सिचाई की गई | बिजली उत्पन्न करने 
का जो अनुमान लगाया गया था उससे अधिक बिजली उत्तनन की गई है । 
सन्‌ १६५२-५३ में २२६,००० किलेबाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य था जबकि 
३१५,००० किलोवाट बिजली पैदा की गई । इसमें दामोदर घादी योजना के 
बोकारों बिजली घर में तैयार की जाने वाली ५०,००० क्रिलोबाट बिजली भी 
शामिल है | 

सन्‌ १६४१-५३ में केन्द्रीय बहुमुखी योजनाश्रों द्वाय १०६,००० एकड़ 
अ्रधिक भूमि में सिंचाई की गई और ५४,००० किलोवाट बिजली पैदा की गई । 
रांज्य सरकारों की योजनाओं द्वारा १,३१०, ००० कड़ नई ज़मीन में धिचाई 
की गई और २६१,००० किलोवाट ब्रिजली पेदा की गई । 


सन्‌ १६४१-५३ मे भाखरा-नांगल योजना पर ३१ १४ करोड़ रुप खच्चे 
किए, गए और मार्च सन्‌ १६५३ के अन्त तक इस पर कोई ५४ करोड़ रुपए 
की लागत आई | सन्‌ १६५१-४२ में कोई १६,००० एकड़ जमीन में और 
सन्‌ १६५२-५३ में कोई १००,००० एकड़ जमीन में सिंचाई की गई । इसी 


के ३ 


प्रकार दामोदर घाटी योजना पर सन १६५१-५३ में २६.२२ करोड़ रुपए 


( २७७ ) 


खर्च किए गए | अ्रब॒ तक इस पर कुल ४६ करोड़ ख् किए जा चुके हैं ! 
आशा है कि यह सारी योजना सन्‌ १६४३ के मध्य तक पूर्ण होगी । हीराकुड 
योजना पर अब तक खर्च की गई रकम २४ करोड़ से ज्यादा है जिसमें से सन्‌ 
१६४१-४३ में १८ ०८ करोड़ रुपए, खर्च किए गए | सतलज तथा व्यास के. 
संगम का हरीके बांध तैयार हो गया है ओर अब उसमें केवल द्वार लगाने 
बाकी हैं| सन्‌ १६५१-५३ में विभिन्‍न राज्यों की सिंचाई तथा बिजली की 
योजनाओं में भी काफी उन्नति हुई है | 


उद्योग 


उद्योग के दोनों, सरकारी तथा गैर-सरकारी, ज्षैत्रों में काफी विकास 
हुआ है | सरकारी उद्योगों के क्षेत्र में, पिन्द्री रातायनिक खाद देयरा करने 
का कारखाना, चितरंजन का रेल इजिन कारखाना, भारतीय टेलीफोन 
उद्योग, भारतीय कीमती मिट्य्यों का कारखाना, अलपुर नई टक्साल, तथा 
मशीन टूल प्रोटोयाइप फेकटर। ( प्रतिस्त्ञा उद्योग ) जेसे सरकारी कारखानों 
में सन्‌ १६५१-५३ में काम शुरू हो गया | “दि हिन्दुस्तान शिपयाड 
लिमिटेड” में १६४२ में तीन जहाज तैयार किए गए।। इस कारखाने को साठ 
आर जहाज तैयार करने के आड्डर मिल चुके हैं | सरकारों द्वाता चलाए 
गए उद्योगों में उत्तर प्रदेश सरकार की थ्रेसिशन इन्स्ट्रमेंटस फेकट्री' में पानी 
के मीटर तथा अगुवीक्षण यन्त्र ( माइक्रोस्कोप ) तेयार हं,ने लगे हैं । 

गैर-सरकारी क्षेत्र में, कई ऐसे उद्योगों में, जिनका निर्माण १६५१ 
में हो रह् था, माल तैयार होने लगा है। कई उद्योगों में उस्पादन को मात्रा 
में वद्धि हुई है जेसे सीमेंट, भारी रासायन, रासायनिक खाद, दवाइयां, सूतीः 
कपड़ा, इंजीनियरिंग उद्योग, लोहा और्‌ इस्पात, कागज तथा गत्ते, सीने कीः 
मशीनों, बाहइसिकल, रेयान तथा पठसन का माल, बाल ओर टोलर बेयरिंग: 
इत्यादि । 

सन्‌ १६५२ के अप्रैल से दिसम्बर तक कई उद्योगों के उद्यादन में कमी, 
हुई जिनमें कुछ ये हैं, एल्यूकितिनियम,पम्प, डीज़ल इजिन, कल पुर्जे, करे, 
लालटेन ड्राइ ओर स्टोरेज, बैटरियां, इत्यादि | कुज उद्योगों में उत्पाजन में कमी 
होने का कारण यह है कि कोरिया की लड़ाई के बाद ही बड़ी मात्रा में चीजे 


( र७छ८ ) 


मंगाने से इनका स्टाक हो गया | बदली हुई दशा को देखकर आयात की नीति 
बहुत कुछु बदल दी गई है । 


इस साल में गवेषणा तथा सहायक ्षेत्रों में काफी उन्नति हुई है |इस से 
योजना कमीशन के इन सुझावों की पूर्ति होती है, (क) उद्योगों के गोण उत्पादन 
को प्रयोग में लाया जाए, (ख) गन्धक की तेजाब बनाने के लिए वूसरे कच्चे 
माल हू ढे जाएं , (ग) सोडा एश तैयार करने के नये कारखानों की स्थापना 
में सुविधा देने तथा हिमालय के फर वृक्ष से अखबारी कागज तैयार करने के सम्बन्ध 
में एक सर्वे की काय जाए, तथा (ध) नए तरीकों तथा चीजों के बिकास के 
लिए खोज किए, जांए। जहां तक श्रोौद्योगिक विकास के लिए. वैज्ञनिक 
अनुसंधान का सवाल है रास्ट्रीय अनुसंधानशालाएं, तथा सावजनिक और गैर 
सरकारी संस्थाएं विभिन्‍न विषयों के खोज कार्य में लगी हुई हैं। 


साथ ही कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास की 
आर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। दस्तकारी, खादी तथा ग्राम उद्योगों 
के विकास के लिए क्रमश: अखिल भारतीय दस्तकारी बोड, तथा' अखिल 
भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोड' स्थापित किए गए हैं | कई राज्यों 
में हाथ-करघा उद्योग की दशा सुधारने के लिए सहकारी समितियों के निर्माण 
की लंबे समय की योजनाएं तेयार की गई हैं । कपड़ों की रंगाई के कारखाने 
शुरू करना, दस्तकारों को ट्रेनिंग देना, बुनकर्ों को सूत, रंग और अन्य 
कच्चा माल मुहेया करना, अच्छे किस्म के ओज़ार मोल लेने के लिए 
अधिक सहायया देना, तथा सहकारी ढंग पर कपड़े को कताई की मिले 
स्थापित करना-ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनभें हाथ-करघा उद्योग को सहायता 
पहुचाई जा सकती है । 

कुटीर-उद्योग विकास की विभिन्‍न योजनाओं के लिए भारत सरकार 
ने राज्य सरकारों को सनू १६४१-४२ में ६७४,८०८ रुपए और 
सन्‌ १६४२-४३ में २४५,६५० रुपए दिए | इस के अतिरिक्त गेर -सरकारी 
संगठनों की ४५६,६४० रुपए. तथा १,१२४,४०० रुपए दिए गए। 

खनिज साधनों के विकास कार्य-क्रम में ये बातें उल्लेखनीय हैं, 


[आन 


भूग्म सम्बन्धी नकशे बनाने में की गई उन्नति; खनिज पदार्थ सभ्बन्धी 


( २७६९ ) 


जांच, महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थों के लिए, प्रारम्भिक अन्वेषण, भूतल स्थिति 
खानों में सोनामक्खी धातु की खोज, खानों को जांच करना जिससे खनिज- 
पदाथथ निकालने के ऐसे तरीकों को रोका जाए जिससे चीजें वेकार न जाँय । 


परिवहन तथा संचार 
परिवहन तथा संचार के ज्षेत्र में भी संतोषजनक उन्नति हुई है। 

रेल गाड़ी के डिब्बों को ठीक-ठाक करने का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ा 
है | चित्तरंजन के रेल इ जिन के कारखाने ओर पेराम्बुर के रेल के डिब्बे 
बनाने के कारखाने में, जो रेलों को आत्मनिभर बनाने में सहायता देने के 
लिए बनाए गए, हैं, कार्यक्रम के अनुसार उन्‍नति हो रही है । रेल माग 
तथा रेलीं के अचल सामान को पुनः स्थापित करने के लिए योजना में जो 
आशिक व्यवस्था की गई है, सन्‌ १६४१-५३ में उसका पूरी तरह से उपयोग 
किया गया । लोको शेडों तथा बबशापों की कार्य कुशलता में भी काफी 
सुधार हुआ है | इस 'के कर्मचारियों की काय दक्तुता भी बढ़ गईं है। 
कई एक नए, रेल-मा खोले गए हैं ओर कई रेलमार्गों पर काम हो 
रहा है। रेलयात्रियों को उत्तरोत्तर यात्रा की अधिक अच्छी सुविधाएं दी 
जा रही हैं । 

योजना में, बड़े बन्द्रगाहँ को केन्द्र द्वारा मिलने वाली सहायता २०.२७ 
करोड़ रुपए. रखी गई है| कांडला[ बन्दरगाह को एक बड़े बन्दरगाह में बदलने 
के लिए प्रारम्भिक विकास-कार्य पूरा किया जा चुका है ओर सन्‌ १६४१-५३ 
में लगभग २ करोड़ रुपए खच किए गए हैं। जहां तक त्वर्ती व्यापार का 
सम्बन्ध है, सन्‌ १६५०-५१ में भारतीय जहाजों ने ८० प्रतिशत व्यापार किया । 
सन्‌ १६४१-५२ में यह बढ़कर ६४ प्रतिशत तथा सन्‌ १६४२-४३ में १०० 
प्रतिशत हो गया | इस काल में भारतीय तथ्वर्ती जहाजं में ७७,००० जी 
आर टी की वृद्धि हुई | 

राष्ट्रीय सड़कों के विकास के लिए पांच वर्षों में जिन २७ करोड़ रुपयों की 
व्यवस्था की गई है, उसमें से सन १६५१-५३ के लिए ८१४ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई थी, जो प्राय: सब का सब खर्च हो गया | लगभग २४० मील 
लम्बे नए. मार्ग बनाए गए तथा १,०५० मील लम्बी सड़कों का सुधार किया 
गया | इसके अलावा १,६५० मील लम्बी सड़कों पर कार्य जारी है । 


( र्पछ ) 


जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, सन्‌ १६५१-४२ में कोई ३,३०० मील 
लम्बी सड़के बनाई गई या उनकी मरम्मत की गई। आर्थिक दृष्टि से इस काम 
पर पांच वर्षों के लिए. ७,२६६ ४ लाख रुपए के खर्च की व्यवस्था है | भाग 
'क' , ख (जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर) तथा “ग' राज्यों में सन्‌ १६५१- 
५२ तथा सन्‌ १६४२-५३ में क्रश: १,१९८८ लाख और १,६७२५ लाख 
रुपए व्यय किए गए | 


इसके अतिरिक्त इस काल में जो-जो ठोस कार्य किए गए उनमें से कुछ 
इस प्रकार हैं :--'हवाई परिवहन फानून! स्वीकृत करना, स्टेशनों पर वायरलेस 
टेलीसंचार व्यवस्था का स्थापन तथा विस्तार, ओर बहुत बड़ी संख्या में 
डाकखने, तारघर, और टेलीफोन एक्सचेंज खोलना | तारघरों की संख्या ३,६०० 
से बढ़कर ४,००० हो गई है जो पंचवर्षीय योजना के अ्रतर्गत वृद्धि के लक्ष्य 
का ४० प्रतिशत है। टेलीफोनों की संख्या दिसम्बर १६५२ तक लगभग 
१६८, ००० से बढ़कर २००,००० हो गई है । इसके अलावा ६४ नए 
एक्सचेंज खोले गए और १०५ एक्सचेंजों को ठीकठाक किया गया | 


सामाजिक सेवार' 


समाजिक क्षेत्र में, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पिछुड़ी हुई जातियों 
का विकास, श्रम, मकान मुहैया करना तथा पुनर्वात आते हैं, यथेष्ठ उन्नति 


हुई है । 
स्वास्थ्य 


स्वास्थ्य सेवाओं पर खच किए जाने वाले १०० करोड़ रुपयों में 
से राज्यों के खच में ८२ करोड़ ओर केन्द्र के खर्च में श्ण करोड़ आते हैं। 
केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम में कई चुने हुए कार्य क्रम शामिल हैं जिनका 
उद्दे श्य राज्यसरकारों के कार्यक्रमों में सहायता देना है । इनमें से कुछ ये 
हैं; एक अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था की स्थापना, मलेरिया ज्वर के 
नियन्त्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, परिवार नियोजन, चिकित्सा कालिजों 
तथा अस्पतालों के दर्जो में बढ़ोतरी, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कम्चारियों के: 
प्रशिक्षण, ओर गवेषणा-कार्य । 


( र८ष१ ) 


०.3 


विभिन्‍न योजनाओं को लागू करने की दिशा में काफी कार्य किया 

गया है | एक अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के निर्माण के लिए जो सुझाव 
: रखा गया है उस पर अमल किया जा रहा है | कई चिकित्सा कालेजों में कई 
विभागों के दर्ज बढ़ाए, गए, हैं | राज्यों के लिए. जो योजनाएं बनी हैं, उनमें 
मलेरिया की रोकथाम के कार्यक्रमों के लिए ७२७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था 
की गई है । अभी तक मलेरिया के प्रभाव-द्ेत्र में आने वाले २००,०००,००० 
लोगों में से लगभग ३०,०००,००० लोग हीं चालू योजनाओं से लाम 
उठाते हैं| बी, सी, जी के टीके लगाने के काम के विस्तार में काफी प्रगति 
हुई है। प्रशिक्षण की योजनाओं के अतिरिक्त, कई राज्यों ने प्रसूता तथा 
शिशु कल्याण की योजनाएं शुरू की हैं । केन्द्र की आबादी, खोज और 
कार्यक्रम समिति पंचवर्षीय योजना में निर्धारित परिवार नियोजन के सुझाव 
कार्यान्वित करने का काम कर रही है | 


शिक्षा 


योजना में शिक्षा के विक्रास के लिए पांच वर्षो में १५१ ७ करोड़ रुपयों 
की व्यवस्था की गई है। सन्‌ १६४१-३३ में कई नए प्राथमिक, बुनियादी 
तथा माध्यमिक स्कूल खोले गए और मौजूदा स्कूलों के शिक्षकों, मकान 
तथा अन्य सामान में सुधार हुआ | 
केन्द्रीय सरकार ने एक विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन नियुक्त करने 
का फेसला किया है | राज्यों में भी, योजना में दी गई कई महत्त्वपूर्ण स्कीमों 
के काम में प्रगति हुई है। इनके अन्तगंत ये स्कीमें आती हैं. विश्वविद्यालयों का 
विस्तार, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का प्रारम्म, स्नातकोत्तर तथा अंडर-प्रेज्यूएट 
स्तर पर देशी भाषाओं के अध्ययन भे विकास, खोज कार्यो की सुविधाएं 
प्रदान करना, तथा शिक्षा्थियों को छात्रवृत्तियां देना। 
योजना मेँ वैज्ञानिक तथा टेकनिकल शिक्षा और गवेषणा के लिए 
भी ४'८२ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इस से विश्थविद्यालयों में 
शोधकां की संख्या बढ़ाने, प्रयोगशाल्ाओं में अच्छे सामान ओर यंत्र आदि 
की व्यवस्था करने तथा स्नातकोत्तर विभाग स्थापित करने में सहायता मिली: 
है। भारत सरकार की 'हाथ से काम करने ( प्रैकटिकल ) की ट्रंनिंग वजीफा 


आय, 


स्क्रीम' के अंतर्गत पांच वर्षो' के लिए जिन ४६६ लाख रुपयाँ को व्यवस्था 
की गई है, उनमें से सन्‌ १६५१-५२ में ५३ लाख और सन्‌ १६४२-४३ 
में ७५ लाख रुपए, खर्च किए गए.। इस प्रकार १४ इ जीनियरिंग संस्थाओं 
की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए १५४७ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई 
है | इसमें से सन्‌ १६५१-५३ में ११०# लाख खच्च किए. गए | 

सामाज शिक्षा का एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है । सामूहिक 
विकास योजना क्षेत्रों में, समाज शिक्षा का काम निर्माण-कार्यो के साथ 
ही मिला दिया गया है, और कार्यकर्ताओं को व्यापक ओर व्यावहारिक ट्रनिंग 
दी जा रही है । 

शिक्षाकों के ट्रेनिंग कालेज भी समाज शिक्षा पर खोज-काय कर रहे हैं । 

इसके अलावा, सन्‌ १६५३-५४ के बजट में शिक्षाथियों के युवक 
कैम्पों तथा श्रम सेवाओं के लिए २० लाख रुपए. की व्यवस्था की गई हे 
और इसक लिए एक ब्योरेबार स्क्रीम तैयार की जा रही है । इसके अ्तिस्कि 
अन्य योजनाएं भी चालू हैं, जैसे प्रबन्ध निरीक्षण ओर निर्देशन की योजनाएं, 
शारीरिक शिक्षा के सम्बन्ध भें कार्य के विकास को योजना, हिन्दी तथा 
ग्रादेशिक भाषाओं के विकास की योजना, नैशनल केडिट कोर के विकास 
की योजना तथा विदेशों में ट्रेनिंग सुविधाएं देने की योजना | 


श्रम 


सन्‌ १६५१-५३ में कगड़ों के शान्तिपूर्ण हल कराने, श्रम की दशा 
को उन्नत करने, तथा कार्यदत्षुता बढ़ाने की ओर यत्न किए गए, । पांच 
वर्षो' के लिए श्रम तथा श्रम कल्याण पर ६६१"५६ लाख रुपए, ख्चे 


करने को व्यवस्था है जिसमें से पहले दो वर्षो में राज्यों तथा केन्द्र के 
द्वारा १६७२ लाख रुपए ख्च किए जाने का अनुमान किया गया था। 

इस समय तक जो महत्त्वपूर्ण कानून लागू किए गए हैं बे हैं: 
सन्‌ १६४१ का बगान श्रम कानून, सन्‌ १६४२ का कर्मचारियों का पग्राविडेंट 
फंड कानून । मजदूरों की विभिन्‍न समस्याओं पर विचार करने ओर उन्हें 


प्र 


# यह अन्‍न्तरिम आंकड़े हैं। 


( रघप३रे ) 


इल करने के बारे मैं राज्यों की श्रम सलाहकार कमेटियों तथा केन्द्र के तीन 
दलीय संगठनों की सहायता ली गई। संक्षेप में इस काल में मज़दूर तथा 
मालिकों के सम्बन्धों में सुधार हुआ और साथ ही कर्मचारियों की आथिक दशा 
मे उन्नति हुई। इसका प्रमाण यह है कि १६५१ और ९६५२ में काम के घंटे 
कम किए, गए, बहुत से उद्योगों में उत्तादन बढ़ा, तथा अधिकतर राज्यों में सन्‌ 
१६४१ में ओद्योगिक मज़दूरों की वार्षिक आय में वद्धि हुई । 

योजना-काल में जिन पांच विकास-स्कीमों पर ३२९७३ लाख रुपए खच्च 
किए जाने हैं उनमें से तीन स्कीमों पर पहले से ही अमल हो रहा है जो इस 
प्रकार है :-- 

टेकनिकल तथा व्यवसाय सम्बन्धी स्कीम, ट्रेनिंग की स्कीमों के लिए श्रौज़ार 
तथा मशीनरी की व्यवस्था करना, तथा प्रशिक्षकमों को ट्रेनिंग देने की केन्द्रीय 
संस्था | अनुमान है कि सन्‌ १६५२-५३ के अन्त तक इन पर १०२५ ७४ लाग्ब 
रुपए खचं होंगे । 

' राज्यों द्वारा बनाई गई योजनाओं के अन्तर्गत ये चीजें हैं. बीच-बचाव 
की व्यवस्था ओर जांच सेतआओं को सजबूत करना, अ्रम-कल्याण-केन्द्रों को 
शुरू करना, नोकरी से पहले तथा बाद का प्रशिक्षण, बालिगों की शिक्षा, 
इत्यादि | ऐसी योजनाओं वाले ११ राज्यों में से ७ ने काय आरभ्म किया है । 
योजना-काल के लिए इन स्कीमों पर २६४ २६ लाख रुपया ख्च होगा । इन 
सात राज्यों में सन्‌ १६५१-५३ में ७१४६ लाख रुपए खच किए, जाएंगे | 


भवन-निर्माण 


केन्द्रीय सरकार ने सन्‌ १६५२ में पंचवर्षीय योजना की सिफारिशों के 
अनुसार ओद्योगिक भवन निर्माण के काम में सहायता देने के लिए. एक नया 
कार्यक्रम स्वीकार किया | इस कायक्रम के अन्तगंत, कई राज्यों की श्८, ३६४७ 
मकान बनाने के लिए. ५ १४ करोड़ रुपार का कर्ज मंजूर क्रिया गया है | 


4०५ [ 
पिछड़े हुए वग 
त्रनुसृचित जातियाँ तथा क्षेत्रों के कह्याण तथा विकास के लिए केन्द्र 
ने, राज्य सरकारों को सन्‌ १६४१-४२ में १२५ करोड़ ओर सन १६४२-५३ 


६५ का 


में १८ करोड़ रुपए की सहायता दी | सन्‌ १६५३-४४ के लिए यह सहायता 
२६७ करोड़ रुपए होंगी। योजना में इस काम के लिए १२ करोड़ की व्यवस्था 
की गई है| अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछुड़े वर्गों के कल्याण की स्कीमों के 
लिए और भी ४ करोड़ रुपए की रकम रखी गई है । 

इसके अतिरिक्त राज्यों की योजनाओं में पिछुड़े वर्गों, जिनमें अनुसूचित 
कबीले तथा अनुसूचित जातियां- दोनों ही शामिल हैं, के कल्याण के लिए २२ 
करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है । सन्‌ १६४०-४१ के २६ करोड़ के कुल 
खच्च के मुकाबले में सन्‌ १६४२-५३ में राज्यों का विकास व्यय ३४ करोड़ 
रुपए था | सन्‌ १६४३-५४ के बजे में ५२ करोड़ रुपयों के खच की व्यवस्था 
की गई है । 

योजनाओं में शिक्षा,सड़कों तथा संचार के विकास पर अधिक जोर दिया 
जा रहा है । शिक्षा की स्क्रीमों में व्यावसायिक ट्रेनिंग को पहला स्थान दिया जा 
रहा है। सुविधाओं में वजीफों, तथा विभिन्‍न संस्थाओं में स्थान (सीटे) सुरक्षित 
रखने की सुविधाएं आती हैं | कल्याण कार्यों में पीने का पानी मुहैया करना 
खास तोर से उल्लेखनीय है | 

उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी 


उत्तर पूर्ती सीधा एजेंती के विकास के लिए सन्‌ १६५१ में ३ करोड़ की 
एक पंचवर्षीय योजना तैयार की गई | उस समय से विकास सम्बन्धी कार्य 
धीरे-धीरे बढ़ रहा है | विकास-व्यय सन्‌ १६४०-५१ में ८ लाख से बढ़ क्र 
सन्‌ १६४१-५२ में २२ लाख ओर सन्‌ १६५२-५३ में ३६ लाख हो गया । 
सन्‌ १६५३-५४ के लिए. ७३ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। 

इस में विकास योजनाओं के लिए आवश्यक कायकर्ता प्राप्त करने की 
कोशिश की गई है। कई एक विभागों को मजबूत बनाया जा रहा है । शिक्षा 
की सुविधाएं तेजी से बढ़ाई जा रही हैं, तथा युवकों को खेती, साव॑जनिक 
स्वास्थ्य, वन-विद्या ([0725079)इव्यादि जैसे विशेष विषयों में ट्रेनिंग पाने के 
लिए वजीफे ओर अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। 

विस्थापित 
३१ मार्च सन्‌ १६४२ तक सरकार ने सहायता की रकम को छोड़ केवल 


.( २८५ ) 


विस्थापितों के पुनर्वास पर ६०.५४ करोड़ रुपए, खर्च किए । योजना में सन्‌ 
१६५१-५४ में पुनर्वास के खर्च के लिए ८५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई 
है, जिनमें से १६५१-५२ में २६२ करोड़, सन्‌ १६४२-५३ में २७८ करोड़ 
तथा १६४३-५४ में र८ ० करोड़ रुपए खर्च करने के सुझाव हैं। सन्‌ १६५४१- 
५२ (असली) व्यय सन्‌ १६५२-५३ (संशोधित बजठ) तथा सन्‌ १६५३-४४ 
(बजट) के अनुसार पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास 
पर किए, जाने वाले खर्च के आंकड़े इस प्रकार हैं:-- 


सन्‌ १६५१-५२ १६५२-५३ १६५३-४४ 
( करोड़ रुपयों में ) 


१, पश्चिमी पाकिस्तान श्दंध्थ.. शरणाहहा ६७परत 
२, पूर्वी पाकिस्तान क्‍ १२२६ ६७७ १० श्शे 

पश्चिमी पाकिस्तान के अधिकतर विस्थापित किसानों को फिर से 
बसा दिया गया है। शहरी लोगों के लिए मकान बनाने की दिशा में काफी 
उन्नति हुई है| अनुमान किया जाता है कि माच १६५४३ के अन्त तक पश्चिमी 
पाकिस्तान के २३'८ लाख विस्थापितों के लिए रहने का प्रबन्ध हो 
जाएगा । जहां तक व्यावसायिक तथा टेकनिकल ट्रेनिंग का सम्बन्ध है 
सन्‌ १६४२-४३ के अन्त तक ५७,००० व्यक्ति ट्रेनिंग पा चुके थे और 
१२,००० लोग ट्र निंग ले रहे थे। पश्चिमी बंगाल में विस्थापितों की कठिना- 
इयों की पड़ताल करने के लिए तथ्य मालूम करने वाली एक कमेटी स्थापित 
की गई है । 


भूमि सम्बन्धी नियमों का सुधार 


सन्‌ १६५१-५२ में राज्यों में भूमि सुधार के क्षेत्र में बहुत उन्नति 
हुईं | यह सुधार दो दिशाओं में हुआ (१) बिचवबेयों तथा खास पढ्टों की 
समाप्ति तथा (२) काश्तकार के अधिकारों में वृद्धि | योजना कमीशन के 





“इसमें 'रीहैबिलिटेशन फाइनेंस अडमिनिस्ट्रशनः के कर्ज शामिल 
नहीं हैं। 


( २८६ ) 


अन्तगत भूमि सम्बन्धी सुधारों की पड़ताल के लिए एक विशेष विभाग स्थापित 
किया जा रहा है । 


भूदान यज्ञ 


भूदान यज्ञ आन्दोलन सन्‌ १६५४२ की एक महत्त्वपूण घटना है जिसमें 
लोगों तथा सरकार ने काफी दिलचस्पी ली है । उत्तरप्रदेश में दान द्वारा 
प्राप्त की गई जमीन के ठीक-ठाक वटवारे तथा प्रबन्ध के लिए कानून बनाया 
गया है | उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा मध्यभारत में इस काम के लिए कानूनों 
के विशेष मसौदे तैयार किए. गए है, और हेदराबाद तथा विव्ध्यप्रदेश के 
के लिए कानूनी हिंदायतें दी गई हैं | 


सावजनिक सहयोग 
पं बवर्षोय योजना को कार्यान्वित करने में सा्वजनिक सहयोग प्राप्त 
करने की दिशा भ॑ योजना कमीशन ने, राज्य सरकारों की सलाह से कुछ. 
कदम उठाए हैं । जिन विभिन्‍न अ्रभिकरणों के द्वारा यह सहयोग पाने की 
आशा है वे हैं, भारत सेवक समाज, समाज कल्याण के ऐच्छिक कार्यक्रम, 
ग्राम पंचायतें, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, छात्र संघ, सामूहिक योजनाएं, तथा 
राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं, | 


देश के सारे विकास-कार्यों, खास कर पंचवर्षीय योजना में शामिल 
किय्रे गये विकास-कार्यो' में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त 
सन्‌ १६४२ में भारत सेवक समाज की स्थापना की गई । योजना में, स्वयं 
सेवक संस्थाओं के लिए ४ करोड़ रुपये, शिक्षाथियों की श्रम सेवाओं तथा 
युब्क कैम्यों के संगठन के लिये १ करोड़ रुग्ये की व्यवस्था की गई है । 

सरकार एक केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड संगठित करने का भी 
वेचार कर रही हैं। यह संगठन निम्नलिखित काम करेंगा (क) समाज- 
कल्याण संगठनों की आश्यकताओं को पड़ताल, (ख) योग्य संगठनों को 
उह्ायता देना, (ग) सहाकता पाने वाले संगठनों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन, 
था (घ) केन्द्र तथा राज्व सरकारों द्वारा समाज-कल्याण-कार्यो के लिये 
0 जाने वाली सहायता में ताल-मेल स्थापित करना । 


द ( र८७ ) 


शिक्षा मंत्रालय, छात्रों की श्रम सेवाओं के संगठन के लिए एक 
स्कीम तैयार कर रहा है। इसके उद्देश्य ये हैं : (१)शिक्ञार्थियों को अपने 
हाथों से श्रम करने के महत्त्व को समझाना, (२) छात्रों को, उनके रचनात्मक 
काल में, अनुशासन में रह कर राष्ट्रीय सेवा करने का अवसर देना, तथा 
(३) उनको यह समझाना कि योजना को पूरा करने लिये कितने महान 
प्रयत्न की जरूरत है | हाल की एक विशेष बात यह्द है कि स्त्रियां विकास कार्यों, 
खास कर छोटी बचतों के आन्दोलन में अधिकाधिक सहयोग दे रही हैं। 
यह यत्न बहुत हद तक सफल रहा है ओर अब इसे लगभग १०० केन्द्रों में 
लागू करने का विचार है। 

स्थानीय क्षेत्रों के कार्यक्र, जिसके लिए. सन्‌ १६५३-५४ में ३ 
करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 
स्थानीय लोगों के मन में काम करने की हादिक इच्छा उत्पन्न कराने में 
सहायक होंगे । 

इसके अतिरिक्त सामूहिक योजनाओं तथा अधिकतर विकास कार्यक्रपषों 
द्वारा देहाती लोगों का सहयोग प्राप्त होगा | सामूहिक योजना क्षेत्रों की 'योजना 
सलाहकार कमेटियां' भी योजना के लिए, स्थानीय लोगों का सहयोग 
प्राप्त करने तथा विभिन्‍न विकास-कार्यक्रर्मा को कार्यान्बित करने में बहुत 
हंद तक सहायक होंगी । 


( रघ्६ ) 


बुवाई हुई जिससे ६,२७७, ५,५४४ तथा €ृ८्६ टन डत्पादन होने का 
अनुमान है । 


साथ ही ६०५ छोटी सिंचाई की योजनाए' पूरी की गई | इन पर 
9०६, १८४ रुपया खर्च किया गया और अनुमान है कि इससे ३५,श६८ टन 
अतिरिक्त खाद्य का उत्तादन होगा । निर्माण विभाग ने जो २४ बड़ी सिंचाई 
योजनाएं हाथ में ली थीं, उनमें आठ पूरी हो गई | परिणाम-स्वरूप ३०,००० एकड़ 
को लाभ हुआ जिससे ६,२१० टन अतिरिक्त खाद्य उत्पादन का अनुमान है । 
इसके साथ १३ बिजली से चलने बाले पंपिंग सेटों से ७३७ एकड़ की 
सिंचाई हुई, जिससे ३३२ टन अतिरिक्त उत्पादन होगा। गांवों में २८२, १४४ 
थन मिश्र खाद तैयार की गई और ४४८ टन हड्डी का चूरा बांदा गया । 
इसका लाभ ५,५१० एकड़ भूमि को होगा जिससे अनुमानित अतिरिक्त 
उत्पादन ३१५ टन होगा। 

पीधा संरक्षण शाखा ने ७,६२६ एकड़ घान, ३,१५४ एकड़ आलू , 
२०८ एकड़ दाल, ५०७ एकड़ नीवू, ३११ एकड़ सब्जी, व ३,३४६ एकड़ 
पय्सन के क्षु त्रफल पर विनाशकारी की्ों तथा रोगों से संरक्षण के उपाय 
किए, | फसल रक्षण योजना के अन्तर्गत ६ दुष्ट हाथियों ओर २,५०० बंदर्रों 
को नष्ट किया गया | इस वे के अन्दर ७ मैंसी हेरिस ट्रक्‍्टर खरीदे गए, 
जिससे ट्रेकक्‍्टरों की संख्या ४० हो गई । खेतों में जो २५ ट्रक्‍्टर चलाए 
गए उनसे २,६७४ एकड़ भूमि जोती गयी और ४,५२८ एकड़ पर बखर 
चलाया गया । कुल अनुमानित अतिरिक्त उत्दादन १,४८६ टन का है 
जबकि इस पर २१५,६६० रुपया खर्च किया गया 

इसके साथ ही चाय के बगीचों को ४७,४६२ एकड़ के फालतू परती 
भूमि प्रबन्ध में लेकर भूमि-हीनों, बाढ़ पीढ़ितों ओर विस्थापित लोगों को बांट 
दी गई। चाय उद्योग ने भी १६४२-४३ में ४५,७२५ एकड़ में खाद्य की 
खेती की | ओर बड़े किसानों को ६३,००० रुपए के कृषि-ऋण दिए गए | 


दिसम्बर में बाकी भूमि पुनरुद्धार योजना चालू की गयी। बढ़िया 
खेती करने के लिए. फसल प्रतियोगिताएं की गईः और १६५२-५३ में 
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४,३०० प्रतियोगियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 


( २६० ) 


कृषि शिक्षा ने भी प्रगति की | वर्ष के अन्दर ११ विद्याथियों ने 
खानापारा के आसाम कृषि स्कूल से प्रथम बार कृषि में बी, एस सी की 
परीक्षा पास को क्‍ 

इस वर्ष पांच ज़िलों में मछुलियां के छे बीज संग्रह केन्द्र चालू किए 
गए और १६०,००० मछुलियां पकड़ी गई | विभागीय जालों द्वारा भी: 
बाज़ार में बेची जाने योग्य ३० टन मछुलियां पकड़ी गई' ओर जनता को बेची. 
गई | १२ विद्यार्थियों का एक जत्था तीन महीने के शिक्षण के लिए चुना 
गया | इसके अतिरिक्त विज्ञान के एक स्नातक को सेन्‍्ट्रल इनलेंड फिशरीज़. 
रिसच इंस्टीय्यूट, कलकत्ता में दस महीने के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया । 


बिहार 


राज्य में सन्‌ १६५१ में दुर्भिक्ष की सी स्थिति होने के कारण सन्‌ १६५२ में 
भी खाद्य-स्थिति कठिन बनी रही | इसलिए खाद्यान्न को उचित मूल्य की १,८४६ 
शहरी और ६,६१३ देहाती दुकानों द्वारा बांठा गया | क्रभश; इनसे २,२४०, ६६६ 
| _ तथा १४,७२५,८६५ व्यक्तियों को अन्न दिया गया । परन्तु लोगों की उत्तरोत्तर 
कम होने वाली क्रय-शक्ति के कारण बिक्री गिरती गई | इस प्रकार एक स्थिति 
तो ऐसी हो गई जब ६०,००० आदमियों को नित्य-प्रति मुफ्त अन्न वितरित 
किया गया | इसके साथ ही जो लोग बिना मूल्य सहायता प्राप्त करने को तैयार 
नहीं थे उनके लिए काम दिया गया | इसी समय काश्तंकारों को सस्ती दर पर 
भारी संख्या में बीज वितरित किया गया। यह सस्ती दर सरकारी सहायता के 
कारण घंभव हो सकी । इन कार्मों में १६४२ में सरकार का ३६ करोड़ रुपया: 
खच हुआ | अप्रैल १६५२ से जनवरी १६५३ तक भरपूर खेती वाले भू-खण्डों 
के अन्दर व बाहर अनेकानेक विकास योजनायें कार्यान्वत की गई । इस प्रकार 
१५२६ कुए , २० मध्यम अहार, पेने व बांध बनाये गये, ७१४ खुले बोरिंग के 
व ७ नलकूप खोदे गये, २३१ रहँट बंटि गये, तथा १७ लिफ्ट-इंजिन व पंप 
(ऊपर पानी खींचने के लिये) लगाये गये | इसके अतिरिक्त माल विभाग ने 
३१ दिसम्बर १६५२ तक ४,३०४, १४४ रुपये के खच की २,१३१ छोटी सिंचाई 
योजनाओं को कार्यान्वित किया | नगर के कचरे की बारह लाख घन फुट खाद 
तथा देहाती कूड़े की १ करोड़ ६१ लाख घन फुट खाद तैयार की गई। अनुमान 
है कि इन योजनाओं से ४२,६२० एकड़ को लाभ पहुँचेगा। 


( २६१ ) 


नलकूप सिंचाई योजना के अ तर्गत उत्तर बिहार के ३०० नहकों में से 
१७५ कुएं खोदे गये आ्रौर दक्षिण बिहार के २८३ कुओं में से २०५ नलकूप 
तैयार किये गये। इनके अतिरिक्त सदा जल दैने वाली नदियों पर २५० चलते- 
फिरते पानी फेंकने वाले पंप लगाये गये | लिफ्ट तिंचाई (नदी से ऊपर पानी 
फेंकने की योजना) के परिणामस्वरूप बिजली की लाइनों के क्षेत्र में पड़ने 
वाले अनेक गांवों में बिजली भी लगाई गई | 


बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अर ठगंत १४ बाढ़ रोकने वाले बांध पूरे किये 
गये | इनसे ३ ०५ लाख एकड़ भूमि की रक्या होगी। नालों से पानी खींचने 
वाली २६ योजनायें भी पूरी की गईं | इससे ०७७ लाख एकड़ मूमि पुनः: 
काम में लाने योग्य हो गई | इसके साथ ही सात ऐसी योजनायं हाथ में ली गई” 
जो छोटी नदियों तथा नालों के सुधार की योजनायें हैं ओर जिनसे २८ लाख 
एकड़ भूमि की लाभ होने की संभावना है | उत्तर बिहार के चम्पारन जिले में! 
१६ मील लम्बी बेलवा साठी नहर के अतिरिक्त छोटा नागपुर में १६४२ में: 
मानभूमि जिले की कांसी व फाकीडीह याजनायें पूरी की गई | 


कृषि विभाग भारतवष में प्रथम बार घान की रतून फसल को बढ़ा सका और 
साधारण फसल से एक तिहाई फसल अ्रधिक्र उत्पन्न हुई | एक दूसरी महत्त्वपूर्ण 
सफलता यह थी कि एक ही खेत में दो धान की तथा एक गेहूँ को फसल एक 
दूसरे के बाद उगाई जा सकी | यह गरमियों के धान की एक विशेष किस्म तथः 
गेहूं नं० बी० आर० ३१६ के एक जल्दी पकने वाली बीज के उपयोग के कारण: 
संभव हो सका । मक्का, चना, तिलहन, राहर, कपास ओर गन्ने की अनेक. 
सुधरी हुई किसमें भी तैयार की गई । 

विभाग द्वारा किये गये प्रयोगों से पता लगा कि पोटाश का प्रयोग करने! 
से फसलों का उत्पादन काफी बढ़ सकता है। पटप्तन का उतद्ादन अमोनियमः 
सहत्फेट के प्रयोग से ओर मकके का उत्पादन तेजाबी मिट्टी पर चूने के प्रयोग सेः 
बढ़ सकता है | वर्ष के अन्दर धान के कोड़े गंघी पर प्रयोग किये गये श्रोर राज्य 
में पहली बार आकाश से वायुयान द्वारा से दवा प.की गई। सुघरी हुई काश्तकारी, 
द्वारा आमों ने आंतरे वे के स्थान पर प्रति व फल देना प्रारम्भ कर दिया ॥! 
हाल में ही हाजीपुर के केले बिगड़ने लगे थे उनको अच्छी किस्मों को बचाने: 
का प्रयत्न किया गया | शाक-छब्जी के अचार मुरब्बे डालने, स्क्‍वेश, जेली, 


( १६२ ) 


आदि बनाने के आसान तथा काम में आनेवाले तरीके दूं ढें गये । 


बम्बई 


वष १६५२-५३ के बीच में सरकार ने सुधरे हुये बीज व खाद वितरित की, 
पिंचाई की सुविधायें बढाई और गेहूँ, चावल, दाल तथा गन्ने जेंसी महत्त्वपूर्ण 
फसलों पर गवेषणा की | खेड़ा जिले में आनन्द में अनेक अधिकारियों को 
ट्रेनिंग दी गई | इस वर्ष ५४ कृषि प्रदर्शन केन्द्र खोले गये । 

ग्राम सुधार सप्ताह के समय ६३,००० कूड़े-कचरे के व खेती के गढ़ढे 
खोदे गये और ७०,००० भरे गये, ८१,००० पेड़ लगाये गये, १५,००० ताल 
साफ किये गये, ५,२०० बंघरों की मरम्मत की गई झ्ोर १,००० बंधरे बनाये 
गये । अन्य कार्यों में सड़कों, कु, कच्चे बंधरों ओर स्कूली इमारतों का 
निर्माण व मरम्मत सम्मिलित हैं | वन महोत्सव के समय ४० लाख बीज व 
पौधे बांटे गये ओर टिड्डी-विरोधी कक्षायें चलाई गई । 


पिंचाई के क्षेत्र में ५३ लाख रुपये के खर्च पर बनी मेशवा नहर परियोजना 
पूरी हा रही है । ६ अन्य बड़ी परियोजनाओं का भी काम चालू था । इनके 
अतिरिक्त सिंचाई की दस छोटी योजनायें भी थीं जिन पर अ्रभी तक एक करोड़ 
रुपये से ऊपर व्यय हो चुका था | केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण की सहायता 


से ५८७ निर्माण कार्य पूरे हो गये और ६६१ कार्यक्रमों का काम चालू था । 
सन्‌ १९४२ में उन पर ४२ लाख रुपया व्यय किया गया । गुजरात को नन्नकूप 
योजना के अ'तर्गत १३ नलकूपों का बोरिंग किया गया और अन्य ३६० के 
काम में शीघ्रता की जा रही थी | 

१६५२ में ही ५,००० गांवों में जिनकी कुल जनसंख्या ५० लाख थी 
अन्न की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । प्रायः कमी की स्थिति अन्य 
३,००० शआर्मो भें भी थी जिनको कुल जनसंख्या १६ लाख थी | इसलिए सरकार 
ने इस कमी में सहायता देने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की | केन्द्रीय सरकार 
ने सिंचाई योजनाओं पर द्रव्य लगाने के लिये एक ऋण भी दिया, जिससे बार- 
बार होने वाली खाद्यान्न की कमी को रोका जा सके। 
... परिणामस्वरूप बंघरों को बनाने, बांध बांधने, तालाबों को खोदने व गहरा 
करने आदि का एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया | उदाहरण के लिये सिंचाई 
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को ६३ छोटी योजनायें प्रारंभ की गई और उन पर ३११३ करोड़ रुपया व्यय 
हुआ | इन कमी वाले क्षेत्रों में १६,०००,००० पॉड चारा मुफ्त बांदा गया और 
७५,००० मन कड़बी प्राप्त की गई | विभिन्‍न वन क्षेत्रों में ७३ पशु शिविर 
खोले गये ओर सिंचाई का पानी काम में लाकर घास उत्पन्न करने में ढाई लाख 
रुपये व्यय किये गये | इसके साथ ही जो सरकारी समितियां चारा डणगाने के 
लिए लिफ्ट सिंचाई कर रही थीं उनको ७५ इजार रुपयों के ऋण दिये गये । 
इसी कार्य के लिये साढ़े तीन लाख रुपये के ८५ चलते-फिरते पंपिंग सेंट भी 
दिये गये | कमी वाले क्षेत्रों में निमाण कार्य को गति देने के लिए विशेष सिंचाई 
क्षेत्र बनाये गये । 


इनके अतिरिक्त ३४,००० वुद्धों तथा अशरक्तों को देनिक सहायता के रूप 
में ५ लाख रुपयों की मुफ्त सहायता दी गई | कुओं की योजना के अंतगत ३० 
लाख के विशेष अनुदान के अतिरिक्त तगाई की पेशगी में २५७ करोड़ रुपया 
व्यय हुआ । 


इसी वर्ष में बीजापुर जिले के ३७ ग्रामों में बिखरी हुई जोत की चकबन्दी 
की गई । खार भूमि (समुद्री ज्वार से प्रमाबित भूमि) के विकास के लिये निर्मित 
विशेष बोर्ड ने विकास की १५ योजनायें स्वीकृत कीं जिनसे १०,४०० एकड़ 
के ज्ञेत्रफल की भूमि को लाभ होगा तथा जिन पर खच ४६८५,००० रुपया 
आयगा | 


इस वर्ष बम्बई कृषि काश्तकारी तथा भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन 
किया गया | भूमि का लगान, सींच की भूमि के उपज का चौथाई और बिना 
सींच की भूमि के उपज का तिहाई के स्थान पर, उपज का छुठवां भाग निश्चि- 
त किया गया | विभिन्‍न प्रकार की भूमि के अधिकार को, विशेषतः विलीन 
हुये क्षेत्र में, समाप्त करने के लिये कानून बनाये गये | इस प्रकार कुछ भूमि 
अधिकार प्रथाओं में लगान वसूली के लिए विभिन्‍न प्रकार के मध्यरथों ओर 
उनकी वसूली को समाप्त किया गया । 

२ दिसम्बर, १६५२ से १२ नगरों व ३३ कस्वों को छोड़ कर अन्न का 
राशन हटा दिया गया और २६ कस्बों में सरल राशनिंग प्रारम्भ की गई । 
कानूनी अन्न वसूली यद्यपि बिल्कुल समाप्त कर दी गई परन्तु ज्वार तथा मोटा 
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ग्रम्न स्वेच्छिक आधार पर प्राप्त किया गया और चावल, धान तथा गेहूँ सर- 
कारी एकाधिकार बिक्री योजना के अर तगत प्राप्त किये गये | 

देश में सधरी खाद्य स्थिति के कारण सरकार आंशिक नियंत्रण को नई 
सीति को सफलतापृर्बक क्रियान्वित कर सकी । खाद्यान्नों के वितरण तथा उप- 
'लब्धि की प्रणाली संतोषजनक रीति से चलती रही | केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्य 
सहायता के बंद किये जाने के कारण मूल्यों में संशोधन करना पड़ा । बड़े 
नगरों में पाव-रोटी का राशन समाप्त कर दिया गया । संशोधित खाद्य नीति 
के कारण वर्ष में १,१२०,००० रुपयों की बचत हो गई । 

पशुपालन तथा जानवरों को नस्ल सुधार के लिये कु जी फाम केन्द्र खोले 
गये जहां कृत्रिम गर्भाघान की व्यवस्था थी | इनके अतिरिक्त १४ ग्राम केन्द्र व 
फार्म खोले गये । प्रत्येक केन्द्र में ४०० गायें रखी गईं । 

बम्बई के निकट 'ऐरे दूध केन्द्र! ने वर्ष में अपनी प्रगति जारी रखी ओर 
उचित मूल्य पर शुद्ध, गरम कर ठंडा किया गया तथा बोतल में बंद दूध जनता 
को देता रहा | आ्राज इसकी १२ इकाइयां हैं जिनमें १२,४०० पशु हैं और 
नित्यप्रति ३,२०० मन दूध तैयार होता है | 


मध्य ग्रदेश 

सन्‌ १६४२-४३ में रायपुर के लमंडी फार्म में नई बर्मा मिश्रित नस्ल के 
चावल पर सफल प्रयोग किये गये | यह आशा है कि यह ब्रीज साधारण बीज 
की दस गुनी बारह शुनी उपज के स्थान पर अठारह गुनी उपज देगा | 

चावल उगाने की जापानी पद्धति का भी प्रचार किया गया। व के 
अ दर सुधरे हुये ओजारों की सोलह किरस्मों जेसे मूंगफली काटने वाले, जापानी 
प्रकार को धान कूटने वाले, भूसा उड़ाने के पंखे और नगर में मिश्र खाद 
बनाने की चलनी के नमूने बनाये गये तथा उनका परीक्षण किया गया | 

“अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत ६७ घने भरपूर खेती के 
समूह बनाये गये | प्रत्येक समूह में २५ से ३० तक गांव थे और कुल का ज्षेत्र- 
फूल २५,००० एकड़ था । इसमें नागपुर जिले तथा विल्लीन राज्यों के रुमूहों 
की गिनती नहीं है । सन्‌ १६५२ के बीच में १,४८५२,५७६ रुपयों के मूल्य के घान 
के १२६,७४७ मन सुधरे बीज, ८,१८५ मन गिरुआ निरोधक गेहूँ के बीज, सात 
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लाख रुपयों की ४,२२२ टन मू गफली की खली, १,२०० टन अमोनियम सल्फेट 
कुत्रिम खाद जिसका मूल्य ४६४,००० रुपये था, अ्रठहृत्तर हजार रुपयों का 
२४६ टन फास्फेट कृत्रिम खाद, २०१,००० रुपयों का ७८५४ टन खाद का 
मिश्रण, और १५,६७५ टन नगरों का मिश्र खाद बांटा गया। वर्ष मर में जो 
प्राकृतिक व कृत्रिम खाद बांदी गई उसे ७६ ७८० एकड़ भूमि में उपयोग किया 
गया और उससे ८,६८७ टन अतिरिक्त अन्न का उत्पादन होगा । 


सन्‌ १६५२ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के पन्द्रह पनद्रह ट्रेक्टरों की चार नई 
'टुकड़ियों ने होशंगाबाद तथा सागर जिलों में ७१,८५६ एकड़ भूमि जोती | 
इसके अतिरिक्त राज्य के मशीन ट्रंक्‍्टर स्टेशन स्कीम के अतगत ६९१ ट्रेक- 
टरों ने २७,१७४ एकड़ भूमि जोती थी | भूमि की कठान का प्रतिरोध करने के 
लिए. सागर में १३२ एकड़ भूमि पर कंद्टर खेती का प्रदशन किया गया। साथ 
ही पानी की कटान गेकने के लिए दो व तीन फीट कंट्र बंधिया बांधी गई 
आर ४०,३७० फीट के चबूतरे बनाये गये | 

मिंचाई योजना के अंतर्गत ४०२ कुएं, निर्मित हुये व ३३० कुओ की मर- 
स्मत की गई । ३८६ तालाब बनाये गये या उनकी मरम्मत की गई और ४३४ 
'रहंट लगाये गये । किसानों को २५१ पंपिंग सेट खरीदने के लिये ४१८, र८ 
रुपये की तकावी बांदी गई । खेतों पर अनेकानेक बाढ़ें भी बांधी गयीं और 
अनेकों की मरम्मत की गई | विंचाई योजना ५,००३ एकड़ भूमि पर कारगर 
होगी और आशा है कि १,००५ टन अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा । 

किसानों को ७४ ट्र क्‍्टरों की खरीद के लिये ४६६,७०७ रुपयों की तकावी 
दी गई | इस वर्ष का एक काम गोखरू का उखाड़ना भी था और २०,००० 
एकड़ भूमि से यह दुखदायी पौधा हटाया गया | 

ग्राम सुधार सप्ताह के अंतर्गत दो लाख टन देहाती मिश्र खाद तेयार किया 
गया और ५१,००० खाद के गड़ढे खोदे गये । वन महोत्सव के अ्रवसर पर 
३६ लाख पेड़ लगाये गये । गेहूँ, घान, ज्वार तथा कपास के लिए. फसल 
प्रतियोगितायें की गई ओ्रोर जिन किसानों ने सबसे अधिक उपज दिखाई उनको 
पुरस्कार दिये गये । 

पशु सुधार के लिये ६ नस्ल सुधार फारमों से ६४ पशु दिये गये ओर ६५ 
सांड खरीदे गये ; साथ ही ३७७,३५५ पोंड दूध तैयार हुआ ओर १३४,१८४ 
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पोंड अन्न तथा २,१२१,८६८ पींड चारा का उत्पादन किया गया । इस वष 
चार नये आम उत्पादन केंद्र बनाये गये जिनसे कुल ऐसे केंद्रों की संख्या ७५ 
हो गई। फालतू पशुओं को अलग करने के लिए सरकार ने सागर जिले के. 
देवल स्थान में एक प्रयोगात्मक गो सदन स्थापित किया है। अ्रमी तक इस 
केंद्र में १०२ पशु आ चुके हैं | जनवरी १६५२ से पशुओं की महावारी के 
११०० मामलों को निपटायां गया, १३ लाख टीके लगाये गये, ७२,००० 
अ्शक्‍त बैलों को बधिया किया गया ओर ३३,००० छूत वाले तथा १८,००० 
बगेर छूत वाले रोगों का इलाज किया गया । संक्रामक रोगों की प्रतिरोधक 
न्द्रों में होकर ११८,००० पशु निकले जिनमें ११७,००० के रिंडर पेस्त (गाय- 

बैलों का एक रोग ) का टीका लगाया गया | 

दूध का उद्यादन बढ़ाने के लिये डेयरी के बीस खेतों में से सात बोरगांव, 
चाँद, राटोना, बिलासपुर, यवतमल्न, पोह्वाराव चाँदा में स्थापित किये गये । 
इन्होंने ७२८,८४० पोंड दूध का उत्तादन किया जबकि इन दर्स्तों से संबद्ध 
सहयोगी डेयरियों ने मी १३५,९८६ पोड दूध का उत्पादन किया | 

राज्य में मुर्गी पालन के विकास के लिये नागपुर को केन्द्र बना कर एक. 
केन्द्रीय मुर्गी फास्म स्थापित किया गया था । सरकार ने एक मछली विकास 
स्कीम भी प्रारम्म की । फिलहाल २३७ एकड़ के जल राशी वाले २३ तालाबों, 
में मीठे पानी की छोटी छोटी कार्प मछुलियाँ रखी गई हैं | ३२,००० फिंगर- 
लिंग मछ॒लियाँ आयात की गई और १,१५० सन मछलियाँ का उत्पादन तथा 
बिक्री हुई | वर्ष में राज्य में मछुली पालन की १२ सहकार समितियाँ थीं । 
साथ ही बीज मछुलियों का संग्रह करने के लिये रायगढ़ जिले में पड़गाँव में. 
एक प्रारंभिक योजना चालू की गई ओर महानदी नदी से इस केन्द्र पर ४००,. 
००० बीज मछलियाँ इकट्ठी कीगई । 


शिक्षित कर्मचारियों की पूर्ति के लिये नागपुर कृषि कालेज में शिक्षा की. 
सुविधा बढ़ाई गई ओर विद्याथियों की स्थान संख्या ६४ से १९८ कर दी गई । 
किसानों की ट्रेनिंग के लिये पन्द्रह सरकारी प्रशिक्षण व प्रदशन फारमसों पर 
गरमियों में १५ दिन के छोटे शिक्षण कोर्स खोले गये | इस व सागर. 
विश्वविद्यालय के बी० वी० एस० सी० परीक्षा में २७ विद्यार्थी उर्त्तोण घोषित, 


([ २६९७ ) 


किये गये । पशु चकित्सा को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने इस वध प्रति 
मास पच्चीस पच्चीस रुपयों की बीस क्षात्रवृत्तियां दीं | प्रशिक्षण की संशोधित 
आयोजनों के अनुसार ४६ कृषि ओवरसियरों तथा ४६ कृषि कामदारों को 
सस्‍्टाक-सुपरवाइजर व पशु तथा स्वास्थ्य असिस्टेंट की ट्रनिंग दी गई । 

भूमि की चकबंदी के सम्बन्ध में रायपुर, दुर्ग ओर सागर जिलों में काम 
होता रहा | सागर जिले में ७६ गाँवों की जिनका ज्षेत्रकल ५१,५७६ एकड़ है, 
स्कीम तैयार कराई गई ओर खसरा नंबरों की संख्या २५,०८४ से घटा कर 
१५,१३८ कर दी गई | इस प्रकार एक खसरा नंबर की लम्बाई चौड़ाई २"१३ 
एकड़ से ३:५४ एकड़ हो गई । इसी प्रकार रायपुर तथा दुग जिलों में ४६ 
गाँवों की स्क्रीमें बनाई गई | इनका ज्षेत्रफल ४३,५०४ था | यहां ६५,५७० 
खसरा नंबरा में कमी होकर २६,६३८ रह गये ओर एक खसरा नंबर का औसत 
माप 5४ एकड़ से बढ़कर २"१ एकड़ हो गया | 


मध्य प्रदेश स्वामित्व अधिकार समाप्ति अधिनियम १६४५० के कारण वढ़ें 
हुये काम को संभालने के लिए सरकार ने नवम्बर १६४२ से फरवरी १६४४ 
तक १४७८ पटवारियों ओर रेवेन्यू इंस्पेक्टरों के अतिरिक्त अ्रस्थायी पदों तथा 
चेयरमेनों के ८७ पदों को बढ़ाने की स्वीकृति दी थी। शीघ्र ही संशोधित हल्का 
बंदियोँ को लाने के लिये भी कदम बढ़ाये जा रहे थे | 

इस वर्ष चावल, ज्वार, तथा गेहूं के आवागमन के ऊपर लगाया हुआ 
प्रतिबंध हटा दिया गया और मुख्य उत्पादक जिलों में, जहाँ आवागमन निबाध 
था, खाद्य क्षेत्र बनाये गये | इस से किसानों और व्यापारियों को यह सुविधा 
हो गई कि अपने क्षेत्र के किसी जिले में अपना गल्ला बेच सके | 


अद्दाइस अ्रगस्त १६५२ से केवल उन्हीं लोगों को जो आधार काल में 
गलले का व्यापार करते थे, लाइसेंस देने की प्रथा बंद कर दी गई। गैरलाइसेंस- 
दार खुदरा व्यापारियों द्वारा किसी माल को बेचने की मात्रा बढ़ा कर चावल 
के लिए साढें पांच मनन व अन्य अन्न के लिये दस मन कर दी गई | मौसम 
प्रारम्भ होने पर चावल में बसूली का प्रतिशत ७५ से घटा कर ६० कर दिया 
गया | जिन किसानों तथा व्यापारियों ने अधिकतम अन्न दिया उनको पुरस्कार 
दिये गये । 


( २९८ 


नागपुर, जबलपुर, अमरावती व श्रकोला में प्रोवीजनिग प्रणाली चलती 
रही ओर अन्य कमी वाले नगरों तथा देहाती क्षेत्रों में उच्चित मूल्य की दृूकानें 
खुलती रहीं । देहाती क्षेत्रों में मूल्य कम किये गये ओर शहरी ज्षेत्रों में अन्य के 
नियंत्रित मूल्य के समकक्ष लाये गये। राज्य के उपभोक्ताओं को बढ़िया चीनी 
नियंत्रित भाव पर या उससे भी कम पर उपलब्ध थी । खली नियंत्रण आदेश 
तथा चना ओर उससे तैयार चीजों पर नियंत्रण आदेश उठा लिया गया । 


सद्रास 


सन्‌ १६५२-५३ में किसानों को रासायनिक खाद, हरी खाद, बीज, ट्रंक्‍्टर 
तथा तेल के इ जिन के पंप दिये गये | किश्तों पर खरीद प्रथा के द्वारा जुलाई 
१६५३ के अन्त तक २,१६० तेल के इजिन व ४श्य बिजली के मोटर 
वितरित किये गये । राज्य में दो केन्द्रों में २, एक चित्तर में तथा एक 
दक्षिण कनाड़ा जिले में दो नदियों से पानी खींचने के पंपिंग प्लांट ( यंत्र ) 
लगाये गये | ' 


सिंचाई की सुविधायें बढ़ाने के लिये तथा चावलों की फसल के बाद की 
खाली भूमि में गरमियों में कपास की खेती करवाने के लिये नवम्बर १६५२ 
तक तंजोर जिले में १०० नल कूप तैयार किये गये । अप्रेल १६५२ से 
जवनरी १६५३ तक ४४,१३१ एकड़ भूमि ट्र क्‍्टरों द्वारा पुनः काम के उपयोग 
योग्य बनाई गईं । 


राज्य के गवेषण केन्द्रों द्वारा कुछु अल्पकालिक तथा सूखा का प्रतिरीध 
कर सकने वाल्ली धान की किसमें किसानों में बहुत लोकप्रिय हुई । 
किसानों को तकावी तथा सहायता द्वारा ऋण की सुविधायें भी दी गई | 


सन्‌ १६४५३ के समाप्त होते तक तु गमद्रा क्षेत्र में $१४,२४२ एकड़ भूमि 
का फ़िर से उद्धार किया गया। लोअर भवानी क्षेत्र में ४५७५५ एकड़ अलग इसी 
प्रकार काम के योम्य बनाई जा चुकी थी । इसी प्रकार कोई प्रद्ध ००० एकड़ 
खेती योग्य परती भूमि नेलोर, सेलम व रामनाथपुरम्‌ जिलों में स्थानीय ज्ोत्रों 
में बांट दी गई | धान के उत्पादन को बढ़ाने के लिये रासायनिक खाद के 
भरपूर वितरण की एक योजना सरकार ने स्वीकृत की | रेयत को योजना के 


द ( २९६ ) 


अन्तगंत अत्पकालिक ऋण दिये गये | इस वर्ष के अन्दर ८० लाख रुपयों 
से अधिक का भी एक ऋण दिया गया। ग्राम सहकारी समितियों द्वारा 
भरपूर खेती को योजना बढ़ाई गई और उसमें पन्द्रह नये जिले जो पहले सम्मि- 
लित किये गये | 


१६५२-५३ में कृषि ओर मछली पालन के विकास पर १६४१-५२ के 
२१६"५३ लाख रुपयों की अपेक्षा ३१९८ २६ लाख रुपये व्यय किये गये । 
सन्‌ १६५३-५४ के लिये ३७३ १३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। 


पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १६९५४५४-५६ के अन्त में 5६० लाख ठन 
अतिरिक्त चावल व ज्वार के उद्यादन की आशा की गई है | इसमें अन्य 
विभिन्‍न योजनाओं के अ्न्तगंत १६६ लाख टन अन्न का अतिस्कि उत्तादन 
सम्मिलित है | जहां तक कपास का सम्बन्ध है १६५५-५६ के अन्त तक ७,५४ 


'लाख गांठों के अतिरिक्त उत्पादन की आशा है। 


सिंचाई पर १६५२-५३ में १५८० लाख रुपये व्यय हुये । १६५३-५४ 
की पहली छुमाद्दी के लिये ४७० लाख रुपये अलग निकाल कर रख दिये गये 
हैं| सरकार के छिंचाई कार्यक्रम में ३०० छोटी सिंचाई योजनाओं का अल्पका- 
लिक कार्यक्रम, मध्यम परियोजनाओं का मध्यकालीन कार्यक्रम व बहुद् शीय 
परियोजनाओं का दृरकालीन कायक्रम सम्मिलित है | इस पिछले कार्यक्रम में 
लोवर भावनी, तु गभद्रा व मचकुन्द योजनाओं पर काम चालू है | लोवर 
भावनी योजना प्रायः पूरी होने वाली है। सितम्बर १६५४२ में लोवर भावनी 
नहर से ५, ००० एकड़ के लिये पानी दिया गया था । तु गमद्रा योजना हैदरा- 
बाद राज्य के साथ एकसंयुक्त कार्यक्रम था और मचकुद योजना उड़ीसा 
राज्य के साथ एक संयुक्त है | 


१६३,६०० एकड़ की सिंचाई के लिये तथा १५६ ,५०० एकड़ को अच्छी 
सिंचाई की सुविधा देने के लिये ३३८ स्कीमें मंजर की गई जिन पर 'अधिक 
अन्न उपजाओ* आंदोलन के उद्घाटन से अब तक ४५४ करोड़ रुपया 
खच हो चुका हैं। इन में लगभग १५६ स्कीमें १६४२ के अन्त तक पूरी 
की गई | 


( ३०० ) 


रायलसीमा क्षेत्र में कमी तथा दुर्भिन्ष जैसी स्थिति को हटाने के लिये 
सरकार ने अनेक कायवाइयां की | उदाहरण के लिये हजारों आदमियों को 
जिनके भरण पोषण का कोई प्रबन्ध न था रोजगार दिया गया । बूढ़ों, 
गअशकक्‍्तों, बच्चों, गर्भवती माताओं तथा अन्न अपंग व्यक्तियों. के लिये सरकार 
ने लगभग २,००० क्षेत्रों पर प्रतिदिन ५ लाख आदमियों से श्रघिक के लिये 
खिचड़ी दलिये का मुफ्त वितरण किया । कुओझं को गहरा करने तथा नये 
कुए' खोदने के लिये सेना की सहायता ली गई ओर कुल मिला कर १३४ कुए 
गहरे किये गये | ससकार ने दुर्भिक्ष सहायता पर वर्ष में लगभग दस करोड़ 
रुपया व्यय किया | 


सरकार ने उन लोगों की सहायता के लिये भी केन्द्र खोले जो तंजोर व 
तिरुचिरापल्‍ली जिलों में तूफान के कारण बेघरबार तथा निधन हो गये थे | 
इस मद में सरकार का २५ लाख से अधिक खच हुआ | 


२३, अगस्त १६४२ को मद्रास के राज्यपाल ने एक अश्रध्यादेश जारी 
किया जिसका उद्देश्य तंजोर जिलों में कृषकों की स्थिति का सुधार करना, 
किसानों द्वारा भूस्वामियों को लगान की दर निश्चित करना, तथा भूस्वामियों 
द्वारा पन्‍नेयालों की मजदूरी निश्चित करना था । यह अध्यादेश जो तंजोर 
टेनेन्टस एण्ड पेन्नेयाल ( प्रोटक्शन ) आ्डिनिस १६५२ कहलाया बाद में 
विधान मण्डल द्वारा एक संयुक्त प्रवर समिति के विचारोपरांत स्वीकार कर लिया 
गया। इस अध्यादेश के लागू होने के थोड़े समय के अन्तर्गत समभोता 
अधिकारियों को १,३३६ प्रार्थना पत्र मिले जिनमें पर्याप्त पर निर्णय भी 
हो गया । । 


उड़ीसा 


भरपूर खेती का काम १६५२-५३ में चलता रहा | इस कार्यक्रम में परती 
भूमि को उपजाऊ बनाने, सुधरे हुये बीज तथा खाद व कृषि ओजार का 
: वितरण और देहाती मिश्र खाद का उत्वादन तथा वितरण व विनाशकारी कीटों 
और रोगों से पौधों की रक्षा के कार्य सम्मिलित थे | इस वर्ष ३,००० एकड़ 
भूमि का प्रनरुद्धार किया गया | 
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सन्‌ १६५२-५३ में २५ लाख रुपये उन बड़ी सिंचाई योजनाओं को दिये 
गये जिनको कार्यान्वित करना निर्माण विभाग के दायित्व में था | माल विभाग 
के अन्तर्गत छोटी सिंचाई योजनाओं में वर्ष के अन्त तक २३,५८६ रुपये 
खर्च हुये । 

सन्‌ १६५२-५३ में कुल मिला कर फसलों का उत्पादन संतोषजनक रहा | 
१ नवम्बर, १६५२ से लेकर २१ अक्टूबर १६५३१ तक की खरीफ फसल के 
लिये चावल की वसूली का लद्य २००,००० टन रखा गया है जबकि पिछुली 
खरीफ वर्ष का लक्ष्य १००,००० टन था। १ नवम्बर से लेकर ३१ मार्च, तक 
१६१,४११-६२ टन वसूल हो चुका है जबकि पिंछुले खरीफ की फसल में 
&६,३३५.१७ टन वसूल हुआ था | इसमें से ११८,३४० टन मद्रास, मैसूर 
जावंकोर कोचीन, पश्चिमी बंगाल, दृदराबाद, चन्द्रनगर तथा बिहार की 
कोयले की खानों को भेजा गया | 

जिलों में कुशल नियंत्रण तथा समुचित मार्ग दर्शन के लिये सन्‌ १६५२-५३ 
में जिला पशुपालन तथा चिकित्सा अधिकारियों के सात सात 
पद और बढ़ाये गये तथा इस प्रकार उनकी कुल संख्या १३ 
हो गई | इस के साथ ही पांच पशु दवाखाने खोले गये | इनमें तीन सामूहिक 
योजना केन्द्रों में स्थापित किये गये | एक सामूहिक योजना क्षेत्र के विकास 
समूह में सभी पशुओ्रों को टीका लगाया गया । कटक में सरिम इ स्टीट्युट के 
अतिरिक्त बोलांगिर में बकरी के पुटठों का वेक्सीन (टीके को दवा ) तैयार 
करने का केन्द्र खोला गया | 

एक नये कृत्रिम गर्भाधान मुख्य केन्द्र तथा चार उपकेन्द्रों के अतिरिक्त 
पहली अग्रेल १६५२ को दो नस्ल सुधार ग्राम केन्द्र तथा दो कृत्रिम गर्भाधान 
केन्द्र खोले गये | इस वर्ष ६,०३६ गायों का गर्भाधान कराया गया। १६५२- 
४३ में स्थानीय नस्ल के सुधार के लिये ८२ सांड केन्द्र चालू रखे गये । 


इसी समय १२ नये मुर्गों पालन केन्द्र खाले गये | इनमें कुल मिला कर 
३२,६४३ अरडे पैदा हुये जिनमें ३२,४५८ »रडे जनता को मुर्गी उ्यादन 
तथा व्यवहार के छिये बेचे गये | इसके अत्र्च्ति ५०६ पक्षी नस्ल सुधारने 
के लिये बेचे ।ये। 
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१६५२-४३ भें फसल के प्रतिकूल होने पर भी २७८५ लाख छोटी 
मछलियां उत्पन्न की गई | कोसलायागंगा केन्द्र, जिपका ज्षञेत्रहल २३० एकड़ 
का है, पूरा किया गया तथा उस में ४ लाख फिंगरलिंग मछुलियाँ रखी 
गई | वर्ष के अन्दर सहयोगी समितियों ने लगभग २८५,००० रुपये के मूल्य 
की ७२,००० मन मुहाने की मछलियों का व्यापार किया | 

पंजाब 
पंजाब के लिये १६५२-५३ का वष अच्छा रहा | हिसार जिले में 
सूखा तथा अन्य स्थानों पर टिडियों के आक्रमण जेसी प्राकृतिक विपत्तियों के 
होते हुये मी राज्य सरकार के अधिक अन्न उद्पादन के प्रयरनों का फल 
निकला । पंजाब ने अपनी आवश्यकताओं की पूति के अतिरिक्त ४६,००० 
टन गेहू, ५०,००० टन चावल, व लगभग ५,००० यन जौ १६५२ में 
नियात किया । 

कृषि के सुधार के लिये कई स्क्रीमें प्रारम्भ की गई । इन में परती भूमि: 
को पुनरुद्धार, देहाती मिश्र खाद का रक्षुण, रोगों और विनाशकारी कीट 
पर नियंत्रण, फसल प्रतियोगितायें तथा नये और बढ़िया किस्म के बीजों का 
प्रचलन सम्मिलित था । पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम के कड़ाई के 
कारण नवम्बर १६५२ तक लगभग ६५,००० एकड़ नयी भूमि में खेती 
की गई । 

पानी भर जाने की आर्पात्त को, जिससे पच्चीस लाख एकड़ भूमि ग्रस्त. 
है, कम करने के लिये २५५ करोड़ की एक नाली योजना प्रारम्भ की गई। 
जनवरी से दिसम्बर १६५२ तक ३०६,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि नहरों से 
सींची गई ओर ५७१ नलकूप तथा १,८४० रिसने वाले कुयें खोदे गये । 

कपास के ज्ञेत्रफल तथा उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई | सन्‌ १६४८-४६ के. 
२३२,८०० एकड़ भूमि के स्थान पर सन्‌ १६५२-४३ में ५११,००० एकड़ भूमि 
खेती के काम में आर रही थी और उत्पादन ७७,७०० गांटों से बढ़ कर 
२६७, ००० गांठ हो गई । 

अधिक उत्पादन में सहायता देने के लिये सरकार ने किसानों को ६७ 
लाख रुपये का २०,००० टन अमोनियम सल्फेट बांटने का प्रबन्ध किया जिसछे 
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उसे अन्न कपास, गन्ना तथा अन्य फसलों के लिये काम में लाया जाय | जो 
किसान इसे नकद नहीं खरीद सकते उनको यह कृत्रिम खाद उधार मिलेगी | 
साथ ही १३,५००,००० एकड़ खेती की हुई भूमि की चकबंदी का काम 
प्रारम्भ हो गया और आशा है कि चार साल में पूरा हो जायगा । 

उत्तर प्रदेश 

सन्‌ १६४२-५३ के कृषि विकास कार्यक्रम में कई सो नलकूपों 
का खोदना, नई नहरों का खोदना तथा रंगवां तथा शअश्रह्गौरा बांधों 
का कार्य पूरा करना सम्मिलित था । अकेले इनसे ही ३४०,००० एकड़ 
भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी । चन्द्रप्रमा, अजु न और मातादीला 
बांधों ओर बेनाल नहर पर कार्य की गति द्रतगामी की गई और वर्ष के अन्दर 
१२५,००० एकड़ बंजर भूमि को तोड़ने के लिये कार्यवाही हो रही थी। 

४४० नलकूपों को लगाने का एक कार्यक्रम पूर्णतया निकट था और एक 
ऊची शक्ति वाला जल बिजली का सब-पावर स्टेशन लखनऊ में स्थापित 
किया गया जिस से २५० कुआं को बिजली मिल सके । पूर्वी उत्तरप्रदेश के 
गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती में लगभग सौ नलकूप लगाये गये 4 इनसे 
४८,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी | 

सन्‌ १६५२ के अंत तक बुन्देललखंड में तीन बड़ी सिंचाई परियोजनायें 
पूर्ण की गई । इन से कोई १०५४,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होगी | 
अल्मोड़ा, नेन॑ताल, गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के जिलों में २१५० मील क 
एक घारा खोदने में पर्याप्त प्रगति हुईं | इससे २०,००० एकड़ भूमि की 
सिंचाई होगी | केन्द्रीय क्षेत्र में भी २,००० मील नये नहर की धाराओं को 
बनाने का कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ चुका है। शारदा नहर को आगे 
बढ़ाने और उनके सामथ्य को बीस प्रतिशत अधिक करने का प्रयत्न भी पिछले 
वर्ष किया गया | पश्चिमी भाग में अपर गंग नहर को सामथ्य बढ़ाई गई । 
इसका परिणाम होगा कि १००,००० एकड़ अधिक खरीफ क्षेत्र को भूमि 
को सिंचाई की सुविधा बढ़ जायगी | पूर्वी जमुना नहर को नये ढंग से बनाने 
की योजना भी स्वीकृत हो गई। 
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पूर्वी उत्तरप्रदेश में जो बड़े निर्माण काय हुए हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या 
में पक्के कुओं निर्माण, पसियन ह वीलों का लगाना, कुओं की मरम्मत, अनेक 
पंविंग मशीनों का लगाना व नलकूपों का खोदना सम्मिलित है । यह कार्य 
२४ लाख मूल्य की बानगंगा परियोजना, जो पूरी हो रही है तथा ८,००० 
पक्के कुओं के निर्माण के श्रतिरिक्त हैं । 

सन्‌ १६५२ में सरकार ने निश्चय किया कि कृषि कालेज कानपुर में एक 
गवेषणा विभाग खोला जाय जो विभागीय शोध अधिकारियों की शोधों तथा 
किसान की आथिक आवश्यकताओं का समन्वय कर सके | 

कानपुर का विकास बो्ड, राजकीय सहायता से, अधिक अन्न उत्पादन 
के लिए गंदगी के उपयोग की एक योजना कार्यान्वित कर रह्य है। इस योजना 
के अनुसार एक पंपिंग-सेंट लगा दिया गया है ओर यह प्रतिदिन सिंचाई के 
लिये २० लाख गैलन कचरे को काम के लिये उपयोगी बना रहा है। 

यह निश्चय किया गया था कि पट्सन का मूल्य निधारित करने के लिए 
एक जांच पड़ताल की जाय । ट्रेक्टर आपरेट्रों, ड्राइवरों, मिस्त्रियों तथा 
अन्य कारीगरों के प्रशिक्षण की एक योजना बनाई गई | तराई भामर बन 
क्षेत्र में १० एकड़ भूमि का टुकड़ा इस प्रयोग के लिए सुरक्षित छोड़ दिया 
गया कि शिक्षित हाथियों को सद्ययता से किस प्रकार ट्रंक्‍्टरों का उपयोग हो 
सकता है। क्‍ 


इस वर्ष फसल प्रतियोगिता योजना में संशोधन किया गया । २६ जिलों 
में धान की जापानी पद्धति से खेती के लिये आंदोलन प्रारंभ किया गया । 
आगरा तथा मथुरा जिलों में राजस्थान के रेगिस्तान के श्रभियान को रोकने 
के लिए, वनरोपण को योजना पर्याप्त प्रगति कर चुकी है। सरकार ने पुराने 
अस्वीकृत तथा रोगयुक्त गन्ने के बोने को निषिद्ध कर दिया | भूमि की पड़ताल 
ओर भूमि को कटान से रोकने के लिये उपाय चल रहे थे | कृषि तथा अन्य 
विशेषज्ञों का एक सम्मेलन भी हुआ | इसने इस समस्या के सभी पहलुओं की 
परीक्षा की और एक भूमि नीति निर्माण करने तथा कानून बनाने के लिये 
विस्तृत प्रस्ताव स्वीकृत किये । 


बिका हि 


छोटे किसानों को अधिकाधिक सहायता देने के लिये तकावी की अधि- 
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कतम सीमा घटा दी गई ओर जिन कार्यों के लिये तकावी दी जातीं है उनकी 
संख्या भी कम कर दी गई | सन्‌ १६५३-५४ में साधारण तकावी तथा नलकूषों, 
पक्के कुओं, पा यन दंवील, डोलों ओर बोरिंग के कुओों, बंधियों, ट्रेक्‍्टरों 
कृत्रिम खाद, सुधरी नस्ल के गाय बैल, सुधरे कोह्ह , कड़ाहियों तथा बिजली 
से गन्ना पेरने वाली मशीनों को तकावी के लिए ७५ लाख रुपये रखे गए हैं। 


इस वध राज्य विधान मंडल ने जोत की चकबंदी का विधेयक स्वीकार 
कर लिया | माल के अफसरों की एक टोली पंजाब जाकर उस राज्य में चक- 
बंदी के तरीके की ट्रेनिंग लेने के लिए भेजी गई | 


इस वर्ष पटवारियों की नियुक्ति के निप्रम तथा लेंड रेकड मेन्युश्रल के 
नियमी का संशोधन किया गया | जमीदारी प्रथा को समाप्ति के फलस्वरूफ 
मालगुजारी बसूल करने का काम एक विशेष अधिकारी वर्ग को सॉंपा गया | 
३२१ जनवरी, १६५३ तक सन १,३६० फसली की खरीफ फसल के ८५.४० करोड़: 
में से ४.४६ करोड़ रुपया वसूल हो चुका था। 

इस वष अनेक कानून जैसे भूमाधिकार ( वैधानिक कठिनाई हटाने वाला 
आदेश ) उ० प्र० भूमि सुधार ( सहयोगी ) कानून, 3०» प्र० जमीदारी ऋण 
कम करने वाला कानून और 3० प्र० संपत्ति प्राप्त करने वाला ( वाढ सहा- 
यता अम्थायी अधिकार ) कानून पास किए गए. । 


पशुओं की रक्ता तथा सुधार के लिये एक स्कीम स्वीकृत की गईं थी कि 
अनेक नस्ल सुधार के फाम केन्द्रों को नस्ल सुधार के ग्राम समूहों में परिवर्तित 
किया जाय | इस योजना के अंतगत प्रत्येक केन्द्र के चारें ओर बीस. बीसः 
गांवों के ऐसे समूह छाटे गये जिनमें कम से कम बीस हजाए गायें हों । अशक्त. 
बैलों तथा अनावश्यक संतान को बधिया करने ओर रोके जाने योग्य छूत की. 
बीमारियों से पशुओं को बचाने के सामूहिक प्रयत्न मी इन समूहों में किये 
गये | सन्‌ १६४६ में गोशालाओं की दशा सुधारने तथा उन्हें नस्ल सुधार 
केन्द्रों के रूप में संगठित करने की जो योजना स्वीकृत को गई थी उसे स्थायी: 
कर दिया गया । इस वर्ष तीन नये पशु चिकित्सालय खोलने की भी स्वीकृति 
दी गई । 


सरकार ने राज्य में गाय तथा गोवंश की जनसंख्या भे सामयथिक्‌ परिवतनों, 


( ३०६ ) 


की गतिविधि को देखने के लिए गोरज्षा तथा गोसुधार, गोवध संबंधी वर्तमान 
नियम तथा इस दिशा में कानून की आवश्यकता की जांच के लिए. एक गो- 
सम्बद्धन जांच समिति नियुक्त की । 


खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में यह है कि इस वर्ष खाद्य की पूर्ण राशनिंग 
व्यवस्था समाप्त कर दी गई ओर राज्य में स्वतन्त्र बाजारों की पद्चति चालू की 
गई | राज्य के अन्दर खाद्यान्न के आवागमन पर नियंत्रण हटा लिया गया 
ओर अन्नवसूली स्थगित कर दी गई | इसके साथ विभिन्‍न खाद्यान्नों का जो 
अधिकतम मूल्य निधारित था, वह भी इटा लिया गया । परन्तु राशन किये 
हुए नगरों में राशन कार्ड वालों को सरकारी दूकानों से अन्न देने की व्यवस्था 
बंद नहीं की गई | लेकिन नियंत्रणों के दीले होने के पश्चात प्रायः सभी खाद्य 
सामग्री के मूल्य बढ़ गये । इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने 
“बिना राशन व्यवस्था वाले नगरों में आयात किये हुये गेहूं को सस्ते मूल्य पर 
वितरित करने की एक योजना चलाई । दूसरा उपाय यह किया गया कि मिलिंग 
“योजना चालू की गई इसके अनुसार आटे की मिलों को आयात किया हुआ 
'ओहूं दिया गया जिससे वह उपभोक्ता को सस्ते दर पर आटा उपलब्ध करा सकें । 


सोलह नवम्बर १६४२ से सरकारी दूकानों से चावल तथा मोटे अ्रन्न की 
वबिक्रो बिल्कुल रोक दी गई। सन्‌ १६५२ के अंत तक 3०» प्र० खाद्य उपयोग 
( प्रतिबन्ध ) आदेश १६४६ संशोधित कर दिया गया जिससे दावतों के लिये 
सेहमानों की संख्या में ढील दे दी गई । जब केन्द्रीय सरकार के लिये दूसरे 
राज्यों को देने के लिये चावल की वसूली की गई तो चावल तथा धान के 
अंतर्तेत्रीय आवागमन को निषेध कर दिया गया था। सन्‌ १६४३ के प्रारम्म 
में कई नगरों में गेहूँ तथा मोटे नाज के मूल्य में लगातार वृद्धि होती गई | इस 
लिये यह निश्चय किया गया कि सभी नियंत्रित नगरों में आयात किये गये गेहूं 
की बिक्री की जाय और वहां काडवालों को उचित मूल्य पर प्रति इकाई दो 
छुटांक के हिसाब से यह गेहूं दिया जाय | यह भी प्रबन्ध किया गया कि राशन- 
वाले नगरों में मोटे अनाज को बिक्री की जाय | बाद में एक लाख की जन- 
संख्या से कम वालों नगरों में राशनिंग समाप्त कर दी गई | 


पूर्वी तथा पहाड़ी जिलों के उन क्षेत्रों को, जो सूखा तथा अन्य प्राकृतिक 


( ३०७ ) 


विपत्तियाँ के कारण त्रस्त थे, सरकार ने सहायता देने के लिये कई उपाय किये | 
इन उपायों में अन्य उपायों के साथ अस्त भागों को अधिक खाद्यान्न भेजना, 
मुफ्त सहायता तथा तकावी देना, काम के लिये टेस्ट वक खोलना तथा लगान 
व मालगुजारी में कमी करना सम्मिलित थे । कुछ क्षेत्रों में जहां बरसात के 
कारण अन्य शीघ्रगामी यातायात सम्भव न था अन्न हवाई जहाज द्वारा भी 
भेजा गया | 


मई १६४१ से १५, नवम्बर १९४२ तक २५,००० गांवों को संयमित खाद्य 
व्यवस्था के अंतर्गत ४ ,५१०,६२७ मन अन्न बांटा गया | इस योजना पर एक 
करोड़ रुपये से अधिक खचे पड़ा । इसी समय वृद्धों, अशक्तों तथा अनार्थों को 
मुफ्त नकद सहायता अथवा खाद्यान्न के रूप में बांदने के लिए. १,१००,००० 
रुपयों की स्वीकृति दी गई । भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों ओर अन्य गरीब 
जनसंख्या के लिये विभिन्‍न स्थानों पर टेस्ट तथा सहायता कार्य खोले गये और 
इसके लिये ६,६००,००० खझुपये स्वीकृत किये गये | इसके अतिरिक्त कच्चे 
कुओं के बनाने, वेलों की खरीद, बीज आदि के लिये 5,१५६,००० रुपयों की 
तकावी बांदी गई ओर खरीफ की फसल कटने तक के लिये तात्कालिक विपत्ति 
को दूर करने के लिये सहायता के रूप में १,६३०,००० रुपये स्वीकृत किये. 
गये । सरकार ने भी लगान में ६,०४६,००० तथा मालगुजारी में २,६१६,००० 
की छूट स्वीकृत को | 

अन्य जो सहायता काय किये गये उनमें ये सम्मिलित थे-- सारे कमी 
वाले क्षेत्र में कपड़े का मुफ्त वितरण, मिजांपुर जिले में वनिज पदार्थों का 
उपयोग, विद्यार्थीयों की फीस में रियायत आदि | इसी के साथ साथ दीघकालीन 
योजनायें भी चल रही थीं। इन योजनाओं में मलेरिया नियन्त्रण उपाय, सिंचाई 
की सुविधाओं का विस्तार तथा नोकरी के नये ल्लीत खोलना सम्मिलित हैं । 


पश्चिमी बंगाल 
भरपूर खेती को संवर्द्धन देने के लिये ४४७ छोटी सिंचाई तथा नाली 


योजनायें, जिनसे १४६,२५६ एकड़ के क्षेत्रफल को लाभ होगा, व में पूरी 
की गई और २६० अन्य कार्यक्रम पूरे होने की विभिन्‍न स्थितियों में थे बेकार 
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पड़े हुये २७७ तालाबों को फिर से नया किया गया और ३२५ तालाबों का 
सुधार किया गया। 

सन्‌ १६४०-५१ के पांच वर्ष पश्चात पट्सन की दस लाख अतिरिक्त 
गांठों के उत्पादन का लक्ष्य सन्‌ १६५२-४३ में ही पूरा हो गया जबकि उपज 
२४१५ लाख गांठें हुईं श्रौर इस प्रकार लक्ष्य तीन वर्ष पूर्व ही पूरा हो गया ॥ 

केन्द्रीय पशु गवेषणा तथा नस्ल सुधार केन्द्र हरीघटा में, जिसमें २,०००: 
पशुओं के लिये स्थान है इस समय १,४४० पशु हैं । इस केन्द्र में उसन्नः 
अनेकों सांड पशु सुधार योजना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में बांटे गये | ऋृत्रिम, 
गर्भाधान के केन्द्र जो अभी तक कलकत्ता में ही सीमित थे अब देहाती क्षेत्रों में. 
भी फैला दिये गये श्रोर वहां दो केन्द्र तथा सात उपकेन्द्र स्थापित किये गये | 

गहरे समुद्र में मछुली पकड़ने वाले दो जह्यजों ने इस वर्ष अपनी खोजबीन. 
का कार्य जारी रखा और प्रति मास कलकत्ें के बाजारों के लिये २,००० मन. 
मछुली लाये। 

मछली पालन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत आंतरिक साधनों में से 
३०,६०० बीघों का सुधार किया गया । निजी तालाबों के मालिकों को राजी. 
किया गया कि वैज्ञानिक तरीकों को प्रचलित करें । वंगाल तालाब पुनरुद्धार 
अधिनियम के अंतगत जिन तालाबों का पुनरुद्धार हुआ: उनसे बहुत मछली. 
पैदा हुई और ठेकेदारों से लगान के रूप में १४०,००० रुपये मिले | 

खाद्य मोचें पर सरकार इस योग्य हो गई कि जनवरी १६५३ से प्रति 
वयस्क के साप्ताहिक राशन में चावल की मात्रा एक सेर से एक सेर पाँच 
छुंटांक तक बढ़ा दे | इसलिए व के लिये स्थानीय वसूली का लक्ष्य चार लाख. 
टन रखा गया । 

सरकार ने १ जनवरी १६५४३ से अनिवाय अन्न संग्रह भी प्रास्म्म कर 
दिया । परन्तु गरीब किसान इस पद्धति की परिधि से दूर रखे गये । केवल उन्हीं 
कितानों के लिये जो दस एकड़ या अधिक की भूमि के स्वामी थे आवश्यक था 
कि अपना फालतू अन्न सरकार के हाथ बेचे | उनके लिए भी पारिवारिक खर्च, 
बीज, खेतिहर मजदूरों को खाना खिलाने तथा उपज के रूप में लगान अथवा 
. ऋण के लिये उदार रूप से कदौतियाँ स्वीकार की गईं । एक जिले से दूसरे. 
जिले में खाद्यान्न के आवागमन पर नियंत्रण भी हटा दिया गया | 


(, ० 8) 


शित्ञा 


आसाम 

वष के अंदर राज्य में शिक्षा की प्रगति की विशेषता यह रही कि सभी 
वर्गों की शिक्षण संस्थाओं में तीत्र गति से संख्या वृद्धि हुई। रुनू १६५२-५३ 
में कुल मिला कर ६,८६० लोअर प्राइमरी स्कूल थे जबकि १६५१-४२ में 
६,६१० थे। इसी प्रकार १४,२४३ अध्यापकों के स्थान पर १४,६०३ श्रध्यापक 
हो गये और ५६६,६४० विद्यार्थियों के स्थान पर ६००,००० विद्यार्थी हो गये | 
साथही सन१६५१-५२ में ३,३२४ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया । इस 
वध ७,२२६,५११ रुपयों के ख्च होने की आशा थी। 

सन्‌ १६५२-५३ में ११ परणनों में अनिवाय प्रारंभिक शिक्षा लागू को 
गई | आज इसमें १२ नगर और ४,१६३ ग्राम सम्मिलित हैं |६ तथा ११ बर्ष 
के बीच के बच्चों की कुल संख्या २००,००० है । सरकार ने जनजातियों को 
प्रारम्भिक शिक्षा में भी बड़ी रुचि ली और इस वर्ष जनजातियों के विद्याथियों 
को अनेक छात्रव्ृत्तियां दी गईं । 

इसके साथ ही ओर अधिक स्कूल बेसिक शिक्षालयों में परिवतित किये 
गये और उनकी संख्या १४२ हो गई । केन्द्रीय सरकार से जनजातियों के लिये 
बेसिक स्कूलों के वास्ते १३४,२०० रुपये मिले थे। १०० अध्यापकों को ट्रनिंग 
दैने तथा इस योजना के अंतर्गत इमारतें बनाने का प्रबन्ध किया गया । 
सेबाग्राम तथा जामिया मिल्रिया दिल्‍ली में तीन ग्रेजुएट बेसिक शिक्षा की ट्रेनिंग 
पा रहे थे । 

बेकार लोगों को नीचे ही छांटने के लिये ओर मैट्रिक परीक्षा में असफलता- 
आओ को कम करने के लिये स्कूल लीविंग सर्टीफिकरेट तथा छात्रवृत्ति परीक्षा इ 
साल बढ़ा दी गई और माध्यमिक शिक्षा के बीच की स्थिति के विद्यार्थियों के 
'लिये सभी प्रकार के स्कूलों में वे अनिवार्य कर दी गई | माध्यमिक शिक्षा पर 
कुल खच १६५२-५३ में ४,७३५ ,६२८ रुपये था जबकि १६५१-५२ में वह 
केवल ३,३२०,६०६ था । 


, 


हस वध के अंदर सहायक संस्थाओं की सूची में २५ ह्वाईस्कूल सम्मिलित 
किये गये । स्थानीय संस्थाओं को अपने ज्षेत्रों में माध्यमिक स्कूलों के ख्च के 
लिये उदार सहायता दी गई । इसके साथ ही जनजातियों के ज्ञेत्र में माध्यमिक 
स्कूलों को स्कूली इमारतों के सुधार के लिये २६२,५०० रुपये अनावतंक 
सहायता दी ग़ई | इसके अतिरिक्त दस हजार रुपये की फीस में रियायत तथा 
६८,१५१ रु० जनजातियों के विद्याथियों को छात्रवृत्ति में दिये गये । पहाड़ी ज्षेत्रो, 
में सरकार ने इस वर्ष चार मिडिल इ गलिश स्कूल अपने हाथ में लिये । 
ध्यमिक स्कूलों में पहाड़ी जातियों को आसामी सिखाने के लिये टीटाबर बेसिक. 
2 निंग शिक्षा संस्था में एक ट निंग केन्द्र खोला गया, जहां लगभग ३३,४३३ 
रुपये प्रतिवर्भ के अनुमानित व्यय से ४० अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जायगी। इन 
शिक्षायियों की पहली टोली अपना शिक्षण सन्‌ १६५३ के मध्य तक समाप्त कर 
लेगी ओर तब वह माध्यमिक स्कूलों में नौकरी के लिये उपलब्ध होंगे । 


सन्‌ १६५२-५३ में माध्यमिक शिक्षा में दो महत्त्वपूर्ण घटनायें हिन्दी तथा 
समाज सेवा का अ्रनिवाय विषयों के रूप में प्रचलन था। योग्य हिन्दी अध्यापकों 
की उपलब्धि के लिये राज्य के तीन नामल स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने का प्रबन्ध 
किया गया । मिसामेरी (तेजपुर) में प्रतिबर्ष १२५ अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के 
लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र भी खोला गया | इसके साथ ही सरकार ने आसाम 
राष्ट्रभाषा प्रचार सर्मित को राज्य में हिन्दी का प्रचार करने व विद्यालयों में. 
हिन्दी सिखाने के लिये प्रचारकों के प्रशिक्षण के लिये २५,००० रुपये की 
सहायता दी । 


३० अगस्त, १६५२ को राज्य के सभी माध्यमिक स्कूलों में अनिवाय, 
समाज शिक्षा की योजना प्रचलित की गई। इस कार्यक्रम में. जंगल कायने, 
गांवों की सड़कों की सफाई व मरस्मत, गड॒ढों का मरना, गांवों के रास्तों तथा 
पुलों का निर्माण, तथा कूड़े कचरे को ठिकाने लगाना सम्मिलित था | सप्ताह 
में एक दिन निश्चित किया गया जबकि लड़के गाँवों में जाते और ग्रामसुधार 
के कार्य में सहायता देते । 


सामाजिक शिक्षा योजना के अ्'तगंत सरकार ने वर्ष में ३२ ००० रुपयें 
खर्च किये | राज्य में ८०० सामाजिक शिक्षा केन्द्र तथा ४०० सहायता प्राप्त 


( रे११ ) 


ग्राम्य पुस्तकालय थे । मेंदानों के जनजाति क्षेत्रों में २५ केन्द्र खोले गये ! 
नवम्बर १६५२ में होने वालीं साक्षरता परीक्षा में जो १६,७६४ पुरुष व १,२६८. 
स्त्रियां बैठीं उनमें १३,८५४ पुरुष व्‌ १,०८८ स्त्रियां पास हो गई' | तीन साक्षरता 
के पश्चात की तथा एक अध्यापकों की मार्गद्शिका पुस्तिका प्रकाशित की गई )' 
पांच १६ मिलीमीटर के फिल्म मी खरीदे गये ओर वप में ओडोविजुयल (चित्रों: 
तथा भाषण द्वारा शिक्षा देने वाली) गोली ने ५०० फिल्म प्रदर्शन किये। 


राष्ट्रीय केडेट कोर ने भी विस्तार का कार्यक्रम अपनाया और ऊंची शाखा 
की दो ठुकड़ियां व नीची शाखा की ६ टुकड़ियां बढ़ाई गई | इसमें १७५,००० 
रुपयों का खर्च आया | ये टालियां शिलांग, एजल, सिलचर व कररीमर्गंज में 
बढ़ाई गई | इन टालियों की कुल स्वीकृत पंख्या इस प्रकार बढ़ा कर १,८०७ 
केडेयो तथा ६१ अधिकारियों तक कर दी गई | 


बिहार 


सन्‌ १६४२-५३ में पटना विश्वविद्यालय की एक विशुद्ध शिक्षण विश्व- 
विद्यालय में परिवर्तित किया गया और इसका त्षेत्राधिकार पयना के समस्त कालेज: 
तक निश्चित कर दिया गया । पटना से बाहर के कालेज नये बिहार विश्वविद्या- 
लय से संबद्ध कर दिये गये | प्रायः सभी सरकारी कालेजों में स्थान बढ़ा दिये 
गये और कुछ नये अतिरिक्त विपयों को प्रचलित किया गया। 


#0 


इसके अतिरिक्त माध्यमिक स्कूल परीक्षा का पाव्यक्रम संशोधित किया गया 
जिससे हाई स्कूल परीक्षा एक स्वयंपूर्ण परीक्षा हो सके और उसमें पेशों में 
जाने के लिये मी पर्योप्त गु जायश हो । मेट्रीकुलेशन परीक्षा को विश्वविद्यालय 
से पृथक कर एक नवनिर्मित बिहार स्कूल परीक्षा बो्ड के श्रंतर्गत कर दिया गया | 
टुड़की में एक वेसिक ट्रेनिंग कालेज खोल दिया गया । 


राज्य की दो प्राच्य विद्या अनुसंधान संस्थानों तथा नालंदा पाली प्रतिष्टान 
श्रोर मिथिला संस्कृत प्रतिष्ठान ने इस वर्ष अच्छी प्रगति की ओर काशीप्रसाद 
जायसवाल अनुसंधान परिपद ने कुमराहर में खुदाई की तथा कुछ प्राचीन तिव्ब्ती, 
पांडुलिपियों का संवादन किया | 


( ३१२ ) 


बिहार राष्ट्रभाषरा परिषद ने हिन्दी में एक पुस्तक, आचार्य हजारीप्रसाद 
द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य का आदिकाल, प्रकाशित की | सात और पुस्तकें 
प्रेस में हैं। अनेक बहुमूल्य व्याख्यानों की व्यवस्था की गई और बर्ष के विशिष्ट 
प्रकाशनों तथा हिन्दी के लिए की गई विशेष सेवाओं पर पुरस्कार दिये गये | 


बम्बई 

सन्‌ १६४२-५३ में अनिवाय प्रारंभिक शिक्षा के लिये ३,८५८५.४६ लाख, 
स्कूल को इमारतों के लिए ५१.०५ लाख, बेसिक शिक्षा के लिये १५० ७६ 
ओर अध्यापकों को शिक्षण संस्थाओं के लिए ५० लाख रुपयों की व्यवस्था 
की गई है | जो १६ नये कालेज खुलने थे उनमें १३ खुल चुके हैं| विलीन 
क्षेत्रों के लियि १४.४० लाख रुपयों के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा के लिए 
६२.०३ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई । लगभग सोलह लाख रुपया ऐसे 
१,३४६ गेर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सहायता के रूप में दिये गए, जिन 
में ४२६, १३२ विद्यार्थी हैं । 


इस वर्ष के अन्दर टेकनीकल तथा धंधे की शिक्षा के लिए १३५.,८० 
लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। अनेकों माध्यमिक स्कूल टेकनीकल स्कूलों 
में परिवर्तित कर दिए गए । निजी संस्थाश्रों द्वारा संबाहित धंधों के रकूलों को 
भी आर्थिक सहायता दी गईं । उच्च शिक्षा के लिये भी व्यवस्था की गईं 
ओर सामाजिक शिक्षा के लिये १३२.०९ लाख रुपये दिए गए. | शारीरिक 
शिक्षा तथा नेशनलटकेडेट कोर के लिए भी २३ लाख व ८५.६० लाख रुपयों 
की व्यवस्था की गई । पुस्तकालयों को खोलने के लिए. २४.४१ लाख और 
सचिन्न शिक्षा के लिए १६ लाख रुपयों की भी व्यवस्था की गई | 

सन्‌ १६५२-७३ में बाल मवन में एक अभिवावक-अ्रध्यापक समूह द्वारा 
संचालित एक प्रदर्शनात्मक बाल शिक्षुण सदन स्थापित किया गया । विलीन 
क्षेत्रों में जहां निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रचलित की गई अध्या- 
प्र्कों को योग्यता परीक्षा्यं पास करने के लिए अधिक समय दिया गया | प्राइ- 
मरी अध्यापक को पेंशन देने में शीघ्रता करने की एक प्रणाली निश्चित की 
गई | हिन्दी के विशेष अध्यापर्कां को एस० एस० सी० व अन्य इसी प्रकार की 
परीत्षाें पास करने के लिए, दस रुपये का विशेष वेतन दिया गया । 


( ३१३१ । 


स्कूलों के भवन निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए भवन' फंडों के लिए 
सरकारी सहायता को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने की सुविधा 
दी गई, जिससे जहां उसकी आवश्यकता हो वह दिए जा सके । इस प्रकार 
३७८,६०० रुपया की रकम स्थानांतरित की गई । 

सौराष्ट्र, कच्छु तथा गोआ के पुतंगाली बस्ती के द्वाईस्कूलों को यह सुविधा 
दी गई कि वह अपने विद्यार्थियों को राज्य की एस० एस० सी० परीक्षा में 
सम्मिलित होने की सुविधा दें । माध्यमिक्र स्कूज्ञों का शिक्षण वर्ष सूत्र 
ओर अवकाश की दृष्टि से परिवर्तित किया गया । 

सन्‌ १६४२-४३ में हिन्दी का अध्ययन ऊंची कंज्ञाओं में अनिवाय 
किया गया। एक स्वेच्छिक तथा अतिरिक्त लिपि के रूप में उदू की भी अनु- 
मति दी गई । 


मध्य प्रदेश 

सन्‌ १६४२-५३ में बहुत से प्राथमिक स्कूल खोले गए ओर अध्यापकों 
का वेतन बढ़ाया गया । सरकार ने जनवरी १६५२ में बरार विवटोरिया मेमो- 
रियल टैकनीकल इंस्टीच्यूट को अपने प्रबन्ध में लिया । श्रगस्त १६५२ में 
अमरावती में भी एक टेकनीकल हाई स्कूल खोला गया। सितम्बर १६४२ से 
जबलपुर कला निकेतन में पूर्व इंजीनियरिंग पाठयक्रम चालू किया गया | 

वर्ष के अन्दर सामाजिक शिक्षा विभाग ने ५४०३४ केन्द्र चलाए । इनमें 
११,०४० अध्यापकों तथा अन्य लोगों को २६०,४५३ वयस्कों को शिक्षित करने 
के लिये नियुक्त किया गया | देहात में ६४ रेडियो सेट ओर लगाए गए ओर इस 
प्रकार लगाए गए रेडियो सेटों की कुल संख्या ४७१ हो गई | इसके साथ ही 
देहाती क्षेत्र मैं पुस्तकालय खोलने की योजना सन्‌ १६५२-४३ में चालू की गई 
ओर सो से डेढ़ सो पुस्तकों के बस राज्य के ७०० केन्द्रों, में बांटे गए | एक 
समिति इस बात का लेखा जोखा लेने तथा सुझाव देने के लिए बनाई गई कि 
किस प्रकार सामाजिक शिक्षा की अधिकाधिक उन्नति हो सकती है। 

राज्य के विभिन्‍न स्कूलों में स्थापित नेशनल केडेट कोर के नीची शाखा 
की ट्रेनिंग पर अधिक प्रभावपूर्ण निगरानी रखने के लिए मारत सरकार ने एक 
अतिरिक्त संपक अधिकारी को सेवाएं प्रदान को । | 


( ३१४ ) 


सद्रास 


राज्य में शिक्षा पर व्यय सन्‌ १६४५-४६ के ४४६.७३ लाख रुपयों से 
बढ़ कर सन्‌ १६४२-५३ में १,२०० लाख रुपये हो गया | सन्‌ १६४३-५४ की. 
पहली छुमाही के लिए. ६५० लाख रुपए, अलग निकाल लिए गए हैं । वर्तमान 
प्रारंभिक तथा साधारण ट्रनिंग स्कूलों को बेसिक ढंग के स्कूलों में परिवर्तित 
किया जा रहा है । राज्य में वर्ष के अन्दर ५० बेसिक ट्रेनिंग स्कूल व ७१५ 
वेसिक स्कूल थे । ढाई से पांच वर्ष की अवस्था तक के बच्चों के लिए २७ 
बेसिक स्कूलों में पृव बेसिक ट्रंनिंग विभाग भी थे । द्वो पूर्व बेसिक ट्रेनिंग 
विभाग और थे जिनमें एक गांधीग्राम बेसिक ट्रं निंग स्कूल से तथा दूसरा लेडी 
विलिगडन द्रनिंग कालेज से संबद्ध था । 


सरकार ने भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछुड़े वग के 
लोगों को उदार शिक्षण सम्बन्ध रियायतें तथा आथिक सहायता दी ॥ 
सरकारी आग कालेजों में उनके लिए. १५ प्रतिशत और अन्य पिछूड़े वर्गों 
के लिए. २५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित थे। यह घुरक्षिता अन्य पेशेवर काम के 
कालेजों में भी लागू थी। 


हाल ही में सरकार ने नान गजटेड अफसरों, स्थानिक संस्थाओं के उन 
कर्मचारियों के जो ३०० रुपया मासिक से कम वेतन पाते थे और सहायता 
प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों को मी प्रारम्भिक ओर लोअर माध्यमिक 
स्कूलों में पूरी फीस माफ और हवाई स्कूलों में आधी फ्रीस माफ की रियायत 
देदी है। 


उड़ीसा 


सन्‌ १६४२-४३ में ८८४ प्राइमरी स्कूल खोले गये और ११० स्कूलों 
को अपर प्राइमरी स्थिति तक बढ़ाया गया। नया पाठ्यक्रम, जिस में बेसिक 
शिक्षा के अनेक तत्व थे, ४, ००० चुने हुये प्राइमरी छोर १६ प्रारम्भिक ट्रेनिंग 
स्कूलों में प्रचलित किया गया । इन रकूलों की सामग्री. के लिये १०२,४०० 
रुपये मंजूर किये गये | 


( ३१५ ) 


इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिये राज्य विधान 
सभा में उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विधेयक उपस्थित किया गया | इस 
वर्ष २५ मिडिल इ गलिश स्कूल व १५ हाई स्कूल खोले गये ओर इस प्रकार 
इन स्कूलों की संख्या क्रमशः ५४० ब १६८ हो गई | अनेक माध्यमिक स्कूलों 
की ३१५, ००० रुपये व ७७ नये मिडिल इंगलिश स्कूलों को . १०७, १४४ 
रुपये दिये गये | इसके अतिरिक्त मिडिल तथा हाई इगलिश स्कूलों को खेल- 
कूद का सामान, युस्तकालयों के लिये पुस्तकों आदि के लिये ११०,००० रुपयों 
के विशेष अनुदानों की व्य+स्था की गई। कालेजों में शिक्षण का मापदरड 
ऊचा करने के लिये विभिन्‍न संस्थाओं को अच्छे योग्य अध्यापक तथा' 
बढ़ी हुई सहायता दी गई । 

सन्‌ १६४२-४३ में राज्य में वयस्क शिक्षा के लिये १६२ केन्द्र थे | 
तीन सघन क्षेत्रों में भरपूर काम किया गया और १५,६६६ वयस्कों को साक्षर 
बनाया गया | वर्ष के अन्दर सामाजिक शिक्षा के लिये १४० लाख रुपये की. 
व्यवस्था की गई | 


पंजाब 

वर्ष में राज्य के अन्दर एक चतुर्थ सृत्री शिक्षा विकास की योजना 
चलाई गई इसमें सस्ती शिक्षा की व्यवस्था, पाठय-पुस्तकों के मूल्य में कमी, 
नये स्कूलों का खोलना, तथा शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में परामश देने के 
लिये एक शिक्षा बोड की स्थापना सम्मिलित थी | 

सन्‌ १६५२-५३ में प्राथमिक शिक्षा पर कुल १०,६४८,८५३ रुपये व्यय 
हुये जबकि सन्‌ १६५१-५२ में ६,१५४३,६१५८ रुपये व्यय हुए थे | मुख्यतः देहाती 
क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों की इमारतों को बनाने के लिये ६ लाख रुपये की 
अतिरिक्त रकम दी गई | इस वर्ष के अंदर २५ बेसिक, ६०० प्राइमरी तथा 
३० हाई स्कूल और रोपड़ में शारीरिक शिक्षा के लिये एक कालेज की स्थापना 
की गई | इस वर्ष चंडीगढ़ में एक सरकारी कालेज मी आर0म्म किया जा 
रहा है । इसके साथ ही पाठय पुस्तकों का भी धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण हो 
रहा है। यह आशा की जाती है कि स्कूली किताबों का मूल्य कम से कस 
तीस प्रतिशत घटा दिया जायगा | 


( ३१६ ) 


शिक्षा पर व्यय सन्‌ १६४१-५२ के १८८: लाख से बढ कर सन्‌ १६५२- 
छ३ में २०३ लाख रुपये हो गया है। सन्‌ १६४३-५४ के बजट में २४४ लाख 
रुपये की व्यवस्था रखी गई है । . 


उत्तर प्रदेश 


इस बर्ष में अनेक नई संस्थाएं खोली गई और ८६ म्यूनिसिपैलटियों में 
लड़कों के लिये अनिवार्य शिक्षा की योजना लागू की गईं। राज्य में शिक्षा: 
पाने वाले बालकों की संख्या में १,२००,००० को वृद्धि हो गई । सरकार ने 
देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिये पर्याप्त घन रशि उपलब्ध 
की जिससे ग्रामों के विद्यार्थी ग्राम समुदाय के विकास में सजीव होकर भाग 
ले सके | ॒ 


: आिद्यार्थियों में नेतृत्व, सकबूक, आत्म-नियमन तथा आत्म-विश्वास को 
विकसित करने के लिये सरकार ने जिलों में समाज सेवा की योजना प्रचलित 
की | इंटरमिजियेट कक्षाओं के लिये सैनिक ट्रंनिंग की योजना १७ जिलों 
मैं चालू ही है | 


माध्यमिक्र शिक्षा में सुधार करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त 
की ओर उसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है | बहरों तथा गूगों की शिक्षा 
के लिये अधिक ध्यान दिया गया | इस प्रकार के विद्यार्थीयों को शिक्षा देने 
वाली संस्थाओं की अनावतंक सहायता आवतेक बना दी गई । सरकार ने 
यह भी निश्चय किया कि केन्द्रीय सरकार के वयस्क अ घ शिक्षा केन्द्र देहरादून 
भेंञथथों को छात्रवृत्ति देने की योजना में आधी-आधी सहायता के आधार 
पर भाग ले | एंग्लों इंडियनों में हिन्दी की पढ़ाई की उन्नति करने के लिये राज्य 
के एंग्लोइ डियन शिक्षा मण्डल ने यह सिफारिश की थी कि आठवीं कक्षा 
में एक परीक्षा विशेष ली जाय और आगे की कक्षा में तरक्की से 
पहले इस परीक्षा में पास होने योग्य अंक पाना अनिवाय हो । यू० पी० 
हिन्दुस्तानी एकेडमी की कोसिल का पहली अप्रैल १६५३ से तीन वर्ष के 
"लिये पुनर्निमाण किया गया | 


( ३१७ ) 


मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर ओर बनारस में जिला मनोविज्ञान विभाग 
के कार्य का विस्तार किया गया | इस विभाग का एक मुख्य कार्य यह है कि 
विद्यार्थियों को अपनी भावी शिक्षा तथा घंघे के सम्बन्ध में उचित आयोजन 
करने पर परामर्श दे | 


पश्चिमी बंगाल 


सरकार ने शिक्षा पर सन्‌ १६४८-४६ के १"६७ करोड़ व्यय के स्थान पर 
२३६ करोड़ रुपयों का व्यय किया । बंगाल (देहाती) प्राइमरी शिक्षा अधि- 
नियम को संशोधित किया गया, जिससे दस वर्षीय योजना के आधार पर 
अनिवाय तथा निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रचलन हो सके ओर देहाती क्षेत्र 
में प्रारंभिक शिक्षा के लिये अधिक घन जुटाया जा सके | पश्चिमी बंगाल 
माध्यमिक शिक्षा अधिनियम भी स्वीकृत किया गया जिससे एक कानूनी अधिकार 
प्राप्त संस्था के द्वारा साध्यमिक शिक्षा की आवश्कतायें पूरी की जा सकें | 
कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम (१६५१) भी, जिसमें भारतीय विश्वविद्या- 
लय आयोग की सिफारिश सम्मिलित कर ली गई थीं, इस वर्ष अमल में लाया 
गया । देहाती क्षेत्र में नये प्राइमरी स्कूल खोले गये और पुरानों को सुधार 
किया गया । वतमान ३१ ट्रंनिग स्कूलों के अतिरिक्त, प्राइमरी अध्यापकों को 
वर्तमान पद्धति से प्रशिक्षण देने के लिए १२ बेसिक ट्रेनिंग स्कूल खोले गये | 

वर्ष के अंदर माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा को जीवनोप- 
योगी तथा विस्तीर्ण बनाने की नीति ग्रपनाई और कुछ वर्तमान हाई स्कूलों में 
टेकनिकल शिक्षण की सुविधा प्रचलित की गई जिससे उनको वतंमान पद्धति 
के टेकनिकल हाई रुकूलों में परिवर्तित किया जा सके | 


इसी के साथ साथ स्कूलों में तथा मेट्रिक के बाद की स्थितियों में झेकनिकल 
शिक्षा देने की व्यवस्था की गई । जो ३७ जूनियर टेक्निकल स्कूल स्थापित 
होने थे उनमें २० तो काम कर रहे हैं । सात नई पोलीटेकनिक संस्थाओं में 
१५,००० शिक्षार्थिश्रों को टेकनोलोजी (श्रोद्योगिक शास्त्र ) की विभिन्‍न 
शाखाओं में ट्र निंग दी गई | विकास योजना के अंदर शिवपुर के बंगाल 
इंजीनियरिंग कालेज का पुनर्गठन किया गया । जाधवपुर के इंजीनियरिंग व 
टेक्नोलोजी कालेज के रसायन इंजीनियरिंग विभाग को भी बढ़ाया जा रहा है । 


( ३१८ ) 


सामाजिक तथा वयस्क शिक्षा योजना के अंतर्गत साक्षरता तथा समाज शिक्षा 
के केन्द्र खोले गये । देहाती ज्षेत्रों में पुस्तकालय खोले गये ओर ग्रामीण 
मनोरंजन संगठनों का पुनर्जीवन किया गया । इसके साथ सवाक तथा सचित्र 
सामग्री का उपयोग भी किया गया | 

समाज सुधार योजना के अंतगत ४,००० अनाथों ओर अपाहिज बच्चों का 
पालन पोषण किया गया ओर उनको विभिन्‍न केन्द्रों में काम सिखलाया गया | 
उनमें से अनेक व्यापारिक जहाजरानी तथा औद्योगिक संगठनों में खप गये हैं । 
सरकार ने इस वर्ष में पिछड़े वर्ग ओर अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर भी 
ग्यारह लाख रुपये से ऊपर ख्च किया । 

संस्कृति परीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने संस्कृत कालेज 
में ऊंची गवेषणा के लिए. एक स्नातकोत्तर विभाग खोला । देहाती क्षेत्रों में 
वितरण योजना के अनुसार १२ इंटरमीजियेट कालेज खोले गये ओर कलकत्ते 
से बाहर बीस कालेजों में इंटरमीजियेट में विज्ञान को शिक्षा की पढ़ाई में उनन्‍्नांत 
की गई । कलकत्ता विश्वविद्यालय की सहायता मी बढ़ा कर १६ लाख कर दी 
गई । 

नेशनल केडेट कोर में इस समय पैदल सेना, तोपखाना, इथियारबंद ठोली, 
तथा इंजीनियरिंजग इकाइयां ओर चिकित्सा, नौसेना व नभ सेना की टोलियाँ 
हैं। एक लड़कियों की शाखा मी थी । इस वर्ष नेशनल केंडेट कोर के ऊपर 
१३ लाख रुपया खर्च किया गया । 


सावंजनिक स्वास्थय 


आसाम 
देहाती क्षेत्रों में काला जार के बचने के लिये सहायता देने के लिये वर्ष में 
दो दवाखाने खोले गये | इसके साथ गोलपाड़ा जिलें में दुधनई स्थान पर २० 
स्थानों का एक के० ए० अस्पताल खोलना भी स्वीकृत किया गया । पेट में 
 केंचुये के रोग को रोकने के लिये सरकार ने पांच हुकवार्म चलती-फिरती 
. देलियों की स्थापना स्वीकृत की । मलेरिया निरोधक उपाय बहुत विस्तार से किये 


( ११६ ) 


गये और २०,००० रुपये की दवायें मुफ्त बांठी गई | नियंत्रण के अंतगत क्षेत्र 
बढ़ाया गया ओर कार्यक्रमों की संख्या ३२ से ३६ तक कर दी गई | इसके 
अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों की विस्तृत पड़ताल की गई | अ्रभी तक पांच सामूहिक 
योजना क्षेत्रों की पड़ताल हो चुकी है । 


इसी समय कोढ़ विरोधी उपाय भी विस्तार से किये गये । कुल मिला कर 
३७ कोढ चिकित्सालयों में ४२६ मरीजों का तो इलाज हो गया तथा २५१ 
व्यक्तियों का इलाज प्रारम्भ किया गया । १ अगस्त, १६४२ तथा २३ फरवरी, 
१६५३ तक ७६,४०७ व्यक्तियाँ की जांच की गई और ४६,५६० व्यक्तियों को 
बी० सी० जी० का टीका लगाया गया | 


देह्ती क्षेत्र में गमंबती माताओं तथा बच्चों को आराम पहुँचाने के लिए, 
सरकार ने वर्ष में जच्चा-बच्चो केन्द्रों को अतिरिक्त कर्मचारी तथा आवश्यक 
दवायें जुटाई । 


सावंजनिक स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में डाक्टरी सहायता का 
काम अपने हाथ में लिया | महामारियों को रोकने के आवश्यक उपाय किये 
गये । यूनीसेफ द्वारा प्राप्त ४६८ ड्रम पाउडर के दूध को बच्चों तथा आपत्ति- 
ग्रस्त स्त्रियों को बांगने का प्रबंध किया गया | 


बिहार 


सन्‌ १६५२-५३ में राज्य के कमी वाले क्षेत्र में महामारियों पर नियंत्रण 
करने के लिये विशेष उपाय किये गये । प्रारंभिक मलेरिया निरोधक स्कीम के 
अंतर्गत उन क्षेत्रों से मलैरिया को इटाने का प्रयत्न किया गया जहां वह बड़ी 
शक्ति के साथ अपने आप उत्पन्न होता है। उत्तरी बिहार में कालाजार विरोधी 
केन्द्र ने उन क्षेत्रों में कालाजार का सफलतापूर्वक सामना किया। सन्‌ १६५२-५३ 
में ६४६,५०१ व्यक्तियों का परीक्षण किया गया ओर २६२,२७७ के बी सी 
जी का टीका लगाया गया | 

सितंबर १६४२ से पटना के क्षय वेन्द्र ने काय प्रारंभ किया । 
व में सरकार ने भी अस्पतालों में ४८ अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था 
की जिसके लिये ६६,७६४ रुपये आवतंक आझोर .८६० रुपयों के 


( ३२० ) 


अनावर्तक खच का प्रबंध किया गया | इसके अतिरिक्त हैजा तथा चेचक को 
रोकने के लिये वातावरण की सफाई का सुधार करने के लिये एक देहाती तथा 
नागरिक सावजनिक स्वास्थ्य पुनसंगठन की योजना स्वीकृत की गई | सरकार 
ने स्थानिक संस्थाओं को इस काय के लिये २,०००,००० रुपयों का अनुदान. 
दिया | 


सन्‌ १६५२-५३ में टी ए वी, वेक्सीन के अतिरिक्त हैजा विरोधी वेक्सीन' 
के साठ लाख सी सी बनाये गये | अस्पतालों में चिकित्सा तथा चीरफाड़ के 
इलाज की भी अधिक सुविधायें दी गई । दरमंगा मेडिकल कालेज अस्पताल 
में ५४,७१८ रुपयों के आवतंक और ११,०४० रुपयों के अनावतंक खर्च के. 
पचास अतिरिक्त स्थानों की स्वीकृति दी गई । पटना मेडिकल कालेज तथा 
अस्पतालों को भी काफी बढ़ाया गया | अत्यन्त आधुनिक ढंग के २४० स्थानों 
का एक चीरफाड़ का ब्लाक प्राय: पूरा बन चुका है | रांची तथा मागलपुर में 
शरीर तथा शरीर द्रव्य संबंधी दो प्रयोगशालायें खोली गईं । इसके अतिरिक्त 
सरकार ने कुछ शततों पर स्थानीय संस्थाओं के अस्पतालों ओर दवाखानों में: 
प्रत्येक को ६०० रुपये तक की वाषिक सहायता देना स्वीकार किया | 


पम्बई 


साव॑जनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं के बढ़ने के कारण वर्ष में मत्यु 
संख्या प्रति १,००० व्यक्ति २८,५ से घट कर १८३१ रह गई । बच्चों की मत्यु 
संख्या १६० ८३ से १२८ ६६ प्रति हजार रह गईं जो सन्‌ १६०० से लेकर सबसे 
कम है। जच्चा की मृत्यु ६६२ से घट कर ५३८ प्रति सहस्त्र रह गई। स्वास्थ्य 
सेवाओं पर सच सन्‌ १६४४-४६ के १६४ लाख से बढ़ कर सन्‌ १६५२-५३ में 
४६१ लाख रुपया तक पहु'च गया । 


सरकार ने दो तपेदिक के स्वास्थ्यागारों का संचालन किया तथा जो गैर- 
सरकारी संस्थाएं तपेदिक विरोधी काय कर रही थीं, उनको आधिक सहायता दीं । 
ओंध के तपेदिक अस्पताल्न में विस्थापितों के लिये पचास अतिरिक्त स्थान होंगे |. 
इसी प्रकार का एक दूसरा श्र॒स्पताल भी खोला जाएगा। जिसके लिए, ३० ८६ 
लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है । 


वध में आंख के इलाज कीं गश्ती गोलियों द्वारा विभिन्‍न स्थानों पर नेत्र 
केप खोले गये जहां आंख के आपरेशन किए. गए ओर सह्त्रों आमीणों की 
चिकित्सा को गयी । चिकित्सा पद्धति में सुधार कर उसे आधुन्निक माप के 
समःक्षु बनाया गया | रक्त बैंक तथा प्लाज्मा बनाने के काम भी चालू रखे 
गए । ु ह 

वर्ष के अन्दर बी, सी, जी. के टीके भी लगाये गये | मलेरिया निरोधक २३ 

केन्द्र खोले गये और डी० डी ० टी० छिड़कने से ३५,०००,००० लोगों में से 

: ११,७२०,००० लोगों ने लाभ उठाया । मलेरिया का प्रकोप ७५ प्रतिशत कम 
' हो गया । मलेरिया निरोधक कार्य के लिये जिसमें डी० डी० टी० का छिड़कना भीः 
सम्मिलित है १२७ २२ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई | डी० डी० टी० बनाने: 
की मशीन लंगाने के लिए भी चालीस लाख रुपये दिये गये | 

पांच अस्पतालों को खोलने के लिये वर्ष में २२ ४८ लाख रुपये दिये गये | 
इसके साथ हीं शोलापुर में एक कुष्ट शिविर के विस्तार, एक कुष्टालय की 
स्थापना तथा कुष्ट रोगियों के लिये एक शिविर की स्थापना के लिए १५ लाग्क 
रुपये दिये गये | सहायता प्राप्त डाक्टरों के ४२ केन्द्रों के लिए जो विलीन 
क्षेत्र में भी होंगे, ६१ ५७ लाख रुपया दिया गया और बम्बई की हेफकिन्स 
इन्स्टीटट में शोध प्रयेंगशाला तथा पोषण विभाग की स्थापना के लिए. ३७० 
लाख रुपये दिये गये | 

पुन; २६६ २७ लाख रुपये पीने का पानी तथा रुफाई की योजनाएँ 
ओर ऐसे पुराने कार्मों को पूरा करने तथा नये काम चालू करने के लिये 
दिये गये | बारह योजनाओं का खर्च सरकार उठा रद्दी थी जिनमें सात पर कार्य: 
प्रारंभ भी हो चुका था| इसके अ्रतिरिक्त चु गी की १६ स्कीमें सरकारी आशिक 
सहायता द्वारा चलीं | उनमें से एक पूरी हो चुकी है ओर नो में ५० प्रतिशत 
प्रगति हुई है । 

सन्‌ १६५२-५३ में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पानी जुटाने के लिए ४१५ लाख 
रुपयों का प्रबन्ध किया गया। वर्ष में १,७६३ कुए खादे गये और १,०८३ में 
काम चालू था । जिला बोर्डों ने भी यह कायक्रम उठा लिया और इसके अ्रन्त- 
गत ७९८ कुए व ३३१ तालाब पूरे हो गये श्रोर ७६४ कु ओं तथा ८५ तालाबों: 
में कार्य प्रगति पर था | 


( ३१२१२ ) 


इसके अन्तगंत सन्‌ १६५२ के प्रारंभ से २६८ करोड़ रुपयों के व्यय के 
६,८७८ पानी देने तथा सफाई को योजनाएं स्वीकृत को गयीं। इनमें २,५८१ 
काम पूरे हो गये और १,४८२ में प्रगति जारी थी | सरकार ने इन कार्यो के 
लिये म्यूनिसिपैलिटियों को १७ करीड़ रुपये दिये | 

वर्ष में मेडिकल प्रेक्टीशनर्स एक्ट संशोधित किया गया ओर इसमें नीम 
हकीमों तथा अनधिकृत चिकित्सकों के लिए दण्ड बढ़ाया गया था। भारतीय डेण्टल 
ऋँसिल के चुनाव के लिए परिपाटी निश्चित करने के लिये डेण्टल कॉसिल के 
नियम संशोधित किये गये | एक तरफ चिकित्सा की आयुर्वेदिक, यूनानी तथा 
होमियोपैथी १द्धतियाँ को संगठित तथा नियमित किया गया तो दूसरी ओर 
नतों और दाइयों पर नियन्त्रण के लिए विधेयक उपस्थित किया गया | दवाइयों 
के निर्माण पर नियन्त्रण रखने के लिए. एक ओषधि विधेयक उपस्थित किया 
गया और दवा बेचने वालों की रजिस्ट्री के लिए एक फार्मेसी रजिस्टर खोला 
गया | 


मध्य प्रदेश क्‍ 

सन्‌ १६४२-४३ में होमियोपेथिक तथा वायोकेमिक प्रेक्टीशनर्स एक्ट पास 
किया गया और एक बोड संगठित किया गया। इस वर्ष में ४६० अ्रभ्नेजी 
दवाखाने तथा २६० आयुवंदिक दवाखाने थे | जनपद सभाओं द्वार संगठित 
ध८ू० आयुवदिक दवाखानों को सरकार ने आ्थिक सहायता दी । इसके साथ 
तीन नये दवाखाने खोले गये | चार चलते-फिरते ऐलौपैथिक दवाखानों में 
देहदती आबादी को इलाज की राहत दी । नागपुर में मेडिकल कालेज तथा 
अस्पताल का अधिकांश पूण हो रह। था | जबलपुर के विक्‍्टोरिया अस्पताल 
तथा अकोला के मुख्य अस्पताल का विस्तार किया जा रहा था | दमोह तथा 
रेहेली के अस्पताल दुबारा बनाये जा रहे थे | 


नागपुर के मेयो श्रस्पताल में २५ स्थानों का एक तपेदिक बार्ड व अकोला 
के मुख्य अस्पताल में १६ अतिरिक्त स्थान बढ़ाये गये । 
सोलह अगस्त १६५२ को छिंदवाड़ा में सो रोगियों के ज्ञिएण एक तपेदिक का 


सेनीटोरियम खोला गया | बुल्डाना तपेदिक सेन।टोरियम कमेटी के प्रयत्नों से, 
जिसने २३० लाख का फएड इकट्ठा कर लिया था, बुल्डाना में ५० रोगियों 


( र२३ ) 


के लिए, एक दूसरे सेनीयोरियम की आधार शिला रक्खी गई | नागपुर में मेयो 
श्रस्पताल में एक चलता-फिरता तपेदिक का दवाखाना खोला गया | 

सावंजनिक स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष में ऐसे अनेक कार्य किए जैसे मलेरिया 
विरोधी तथा चर्म रोग विरोधी आन्दोलन, बी० सी० जी० का टीका, पोषण की 
पड़ताल तथा स्वास्थ्य प्रचार । ग्यारह मलैरिया निरोधक टुकड़ियों ने कार्य किया 
ओर मलेरिया निरोधक कार्य काकनार, डरतलाई और नआओऔरा न्याय पंचायतों के 
क्षेत्र में बढ़ाया गया। इस क्षेत्र में ८० गांव व लगभग ५०,००० की जनसंख्या 
ड्ै। 

चर्म रोगों के नियन्त्रण के लिए सन्‌ १६५२-४३ में एक स्क्रीम बनाई गयी । 
मा १६५२ में दो डाक्टर पहले बेंगकीक़ व बाद में इण्डोनेशिया अन्तराष्ट्रीय 
सम्मेलन में भाग लेने तथा इण्डोनेशिया में चमंरोंग निरोधक काम को देखने गये | 
चांदा जिले में २२ नवम्बर १६५२ से इस रोग को दूर करने के उपाय किए 
गए | इस आंदोलन के लिए यूनीसेफ ने ३ जीप ऋणस्वरूप दीं और आन्दोलन 
के पहले अठारह महीने पेंसीलीन मुफ्त दी | विश्व स्वास्थ्य संघ के बड़े परामर्श- 
दाता अहीरी में थे। वहां चम रोग निरोधक काय की शिक्षा के लिए एक केन्द्र 
खोला जा रहा है। द 

बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० का टीका लगाया गया । इस काय के लिए 
विश्व-स्वास्थ्य-संघ व यूनीसेफ ने दो लाख रुपए का सामान दिया था। सिंदवेही 
जिले में प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम में तथा धमतरी, होशंगाबाद, मेर्सी 
और कॉंडागांव के चार देह्वती तथा नागरिक संयुक्त विकास कार्यक्रम में स्वास्थ्य 
कार्य करने के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के आवश्यक कर्मचारी जुदाये 
गये | मोरसी तथा होशंगाबाद पर मलेरिया विरोधी कार्य करने के लिये डी० डी० 
टी० तथा छिड़कने का सामान प्रदान किया गया। 

वर्ष के श्र दर नागपुर मेडिकल कालेज का पहला जत्या एम० बी० बी० 
एस० परीक्षा पास कर निकला । वर्ष के अन्दर सरकार ने एक एम० पी० 
उपाधिधारियों के लिये संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० पाब्यक्रम चलाया ओर 
इसके लिए. १२ विद्यार्थी प्रविष्ट किये गये। एक तीन साल का चिकित्सा क्रम 
भी प्रारम्भ किया गया और जो विद्यार्थी इस कोर्स को पास कर लेते थे वह 
स्वास्थ्य सहायक नियुक्त किये जाते थे । 


( रेरं४ ) 


सन्‌ १६४२-५३ में लगभग १,००० बालकों की चिकित्सालय में परीक्षा की: 
गई और उनके पोषण की कमियों के बारे में जो पता लगा उसे प्रथम पोषण 
पड़ताल अनुसूचियों में लिखा गया। पोषण के तरीकों को लोकप्रिय करने के लिए 
प्रदर्शनियों और मेलों में पोषणु-स्टाल खोली गईं, व्याख्यानों का प्रबन्ध किया 
गया ओर पत्रकार्रों को जानकारी दी गई। 


मद्रास 

इस वर्ष डाक्टरी सहायता तथा सावंजनिक स्वास्थय पर ५२७ लाख 
रुपये व्यय किये गये | सन्‌ १६४३-५४ को पहली छमाही के लिये २५४५ 
लाख रुपयों का प्रबन्ध किया गया है । 

अठारह जिलों में जिनमें ३,६०० आम थे, तथा जिन का कुल तज्ञु तचरफल 
१०,००० वर्गमील का था सैंतीस मलेरिया निरोधक योजनायें काययान्वित की. 
गईं | मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम भी अन्य क्षेत्रों में फेलाया जा रहा था। 
इस के अतिरिक्त अस्पतालों में रोगियों के लिये स्थानों की भी बृद्धि की गई । 
अस्पतालों में विशेषज्ञ विभाग खोल कर उसमें होने वाले काम के स्तर में, 
भी सुधार तथा तरक्की को गई | 

उड़ीसा 

सन्‌ १६४२-४३ में सार्वजनिक स्वास्थय के कार्यों के लियें 
५,४३६,४५७७ रूपये व्यय किये गये थे। कटक के रामूचंद्र मंज मेडिकल 
कालेज तथा अस्पताल में रोगियों के स्थान बढ़ाए गए और अतिर्क्ति 
कर्मचारियों, तथा सामान पर लगभग दो लाख रुपये व्यय किये गये । 
उतिदू्नारायणपुर के क्षय सेनीटोरियम में दस स्थान बढ़ाये गये। इसके: 
अतिरिक्त उड़ीसा टी० बी० एशोशियेशन की कथ्क में एक तपेदिक चिकित्सालय 
बनवाने के लिये ४०,००० रुपये दिये गये । कोरापुर ज़िले में मोट एजेंसी 
भागों में आदिवासी आबादी को डाक्टरी सहायता देने के लिए एक भ्रमणुकारी 
डाक्टर नियुक्त किया गया | अनेक स्थानों पर अस्पतालों को अतिरिक्त 
सामान दिया गया । पुरी की गोपाबंधु विद्यापीठ के कमचारी बढ़ाये गये और 
१६,४४० रुपये का सामान दिया गया । इस के अतिरिक्त इमारत के लिये 
७५४, ००० रुपये दिये गये । ऊंची. ट्रेनिंग के लियें पांच डाक्टर विदेश भेजे 


( रे२४, ) 


शये | सरकार ने आँखों के विभिन्‍न राहत संगठनों को नेन्न केंप खोलने के 
उलये ६,००० रुपये की स्वीकृति दी तथा एक ऐसा केंप संवलपुर में खोला गया। 


इस वध रक्तदान दाताओं की सूची बढ़ी, कटक में एक रक्तदान की 
समिति बनी व रक्तदाताओं के रक्त के नमूनों का बिना खर्च परीक्षण किया 
'गया। कालाहांडी व पुरी जिलों में कुत्त कायने के इलाज के दो केन्द्र खोले गये । 


केन्द्रीय सरकार ने जच्चा-बच्जा केन्द्रों के विस्तार के लिये ३०,००० 
रुपये की सहायता दी | ढेंकनाल पर केन्द्र की इमारत ४,२७४ रुपये खच 
'कर बनाई गई | बौध और भवानीपाटन पर दो जच्चा-बच्चा केन्द्र खोले गये 
तथा चौदह चोदह हज़ार रुपयों के लागत की दो इमारतें बन रही थीं । 
'इनके अ्रतिरिक्त वर्ष के अंदर १० इमारतें बनाने के काम पूरे किये गये। 
इनमें €७६,६८१ रुपये खर्च हुये । 


राज्य के मह्ामारी उत्वादक रोग क्षेत्रों में डी० डी० टी० के टीके के लिये 
१२४,६६० रुपये स्वीकृत किये गये। इसके अतिरिक्त मच्छुर तथा मलेरिया 
के कीटाणु-विनाशक कार्य भी कटक तथा अन्य नगरों में किये गये और 
इनमें २०६,८७३ रुपये व्यय हुये | यूनीसेफ द्वारा प्रदत्त ५० प्रतिशत वाले 
'डी० डी० टी० के साढ़े बारह टन तथा १०१,००० पोंड डी० डी० टी० इमल्शन 
की भेंट का उपयोग किया गया और चिल्का भील तट पर अनेक चुगी तथा 
सामूहिक योजना क्षुत्रों में डी० डी० टी० छिड़की गई। इसके अतिरिक्त यह भी 
निर्णय किया गया कि ३० लाख जनसंख्या वाले क्त्र के लिये ३ मलेरिया 
नियंत्रण योलियां बनाई जांए | 


तपेदिक के प्रकोप को रोकने के लिये वष में ३ दल तैयार किय गये 
ओर १५२,०२६ व्यक्तियों की जांच की गई तथा २६,७३५ आपदमियों को 
बी० सी० जी० का टीका दिया गया। चेचक तथा हैजे की रोकथाम के लिये 
'सरकार ने चेचक तथा हैजे के टीके को दवाओं के लिये ८ लाख रूपये स्वीकृत 
किये | वर्ष में चेचक के ८२४७,६७४ तथा हैजे के ७१५,४७५ टीके लगाये 
गये । देहाती क्षत्न में पीने का पानी का प्रबन्ध करने के लिये १,१००,००० 
“रुपये दिये गये । 


( ३२७ ) 


में रखी गईं | विश्व स्वास्थ्य संघ के टेकनीकल सहायता कार्यक्रम के अंतगंतः 
गवनमेंट सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा में एक श्राघुनिक तपेदिकः 
नाशक चिकित्सालय की स्थापना की व्यवस्था की गई । 


आंख के रोगों की चिकित्सा की सुविधा की विस्तार करने के लिये एक 
नेत्ररोग परामशंदात्री समिति बनाई गई ओर जिला नेत्र सहायक समितियों 
का निर्माण करने के लिये कार्यवाही की गई । यह निश्चय किया गया क्रि नेत्र 
सहायता काय को आर्थिक अनुदान ५०,००० रुपयों से बढ़ा कर ७३,००० 
रुपये कर दिया जाये | 


जच्चों तथा बच्चों को निगरानी की एक विस्तृत योजना, जिस पर ३० 
लाख रुपया खच होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूर्न/सेफ की सहायता 
से श्र ही चालू की जायगी | 


एक योजना बनाई गई थी कि योग्य महिला वैद्यों तथा हकीमों को सरकारी 

हायता की एक योजना के अतगंत उचित गांबों तथा करबों में बसाया 

जाय । सरकार ने भारतीय दवा बोर्ड को सम्बन्धित आयुर्वेदिक तथा यूनानीः 
कालेजों में पढ़ने वाले निधन छात्रों को छात्रव॒ति की व्यवस्था की । 


होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिये १५ अगस्त 
१६५२ से उत्तर प्ररेश होमियोपैथिक मेडीसन एक्ट १६४२ के प्रथम भाग को' 
गगयूकियागया तथा अधिनियम के अ तर्गत एक 'बोड आफ होमियोपथिक 
मेडीसिन,' बनाया गया। होमियोपैथिक चिकित्सकों को स्वीकृत स्थानों, विशेषतः: 
देहातों में बसने में सहायता देने के लिये एक योजना इनाई गई | 
१५ अक्तूबर १६४२ उ० प्र० आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम लागू 
कर दिया गया जिससे समाचारपत्र आपत्तिजनक विज्ञापन, विशेषतः 
अश्लील विज्ञापत न छाप सके | मिलावट के बढ़ते रोग को रोकने के लिये 
3० प्र० शुद्ध खाद्य अधिनियम को २६ जनवरी १६५३ से लागू किया जाना 
दूसरा महत्त्वपूर्ण चरण है | इस बात के प्रयस्‍्न किये गये कि नकली दवाइयाँ 
का निर्माण न हो ओर उनको सुपरिचित निर्माताओं के लेबिल तथा टेड 
मार्क के अंतर्गत न बेचा जा सके | 


( शरण ) 


पश्चिमी बंगाल 

सन्‌ १६४२-४३ में १,८०३ व्यक्तियों के स्थान योग्य १३३ स्वास्थ्य केन्द्र 
खोले गये | १२० स्थानों के १२ स्वास्थ्य केन्द्र चालू होने को तैयार थे और 
४५२ स्थानों के ३२६ केन्द्रों का निर्माण हो रहा था | 

कलकत्ता का प्रेसीडंसी जनरल अस्पताल ओर पांच जिला केन्द्रों के 
अस्पतालों का विस्तार किया जा रहा है । अन्य चार केन्द्रों के लिये नये 
अस्पताल बनाने को पैसा दिया गया | कलकरत्ते के समीप टालीगंज का २०० 
रोगियों के रहने योग्य एम० आार० बांगड़ अस्पताल प्राय: बन चुका है। 


कंचरपारा के टी० बी० अस्पताल तथा डीगरी के एम० आर० बांगड़ 
सैनीगारियम में रोगियों के स्थान की संख्या क्रशः ६०० से १,००० तथा 
१०० से २०० बढ़ाने का प्रस्ताव हुआ है। इस वर्ष में सरकार ने तपेदिक 
के रोगियों को जिनका सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज हुआ तथा जाधवपुर 
के के० एम० राय टी० बी० अस्पताल में १०० निशुःल्क इलाज वाले सरकारी 
रोगियों को बिना मूल्य पेटेंट ओपधियां तथा श्रन्य सुविधायें देने की 
स्वीकृति दी | 

चार ज़िलों में मलेरिया नियंत्रण योजना चालू थी । राष्ट्रीय मलेरिया 
नियंत्रण कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद राज्य में १६ टठोलियां होगी जिनमें 
एक प्रत्येक जिले में होगी तथा दो अतिरिक्त टोलियां २४ परगना तथा 
मिदनापुर के बड़े जिलों में होंगी। इस मद पर आवक खर्च २६ लाख 
रुपया वार्षिक होगा | 

भिदनापुर, हावड़ा, ऋष्णानगर, बरहामपुर, तथा बर्दवान के कुष्ट चिक्रि- 
स्तालयों का प्रान्तीयकरण किया गया तथा इलाज की आधुनिकतम प्रणालियों 
की व्यवस्था की गई | फरवरी १६५३१ तक १,१३०, ३८१ व्यक्तियों का परीक्षण 
किया गया तथा २६८,२४५ को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये। 

सहायता केन्द्रों, अनाथालयों, जच्चा-बच्चां केन्द्रों, स्कूलों तथा अन्य 
संस्थाश्रों में कम पोषण पाने वाली माताओं को यूनीसेफ का १,४६०,२६० 
पोंड दूध का पाउडर बांदा गया । मुफ्त दूध वितरण के १,००० से ऊपर 
केटीन भी खोले गये | 


( ३२६ ) 


देहातों में जल देने के लिये लगभग एक करोड़ रुपया व्यय किया गया। 
अब तक लगभग २,००० नलकूप खोदे जा चुके ह ओर २,८०० के लगभग 
नलकूप दुबारा खोदे जा चुके हैं | इसके साथ २४० पक्के कुर्यें मी बनाये गये । 

बाहरी म्यूनितिपैलियियों को अच्छा पीने का पानी तथा उचित सफाई 
व्यवस्था की योजना के अंतर्गत ६ परियोजनायें पूरी की गई तथा अन्य पूरी होने 
की स्थिति में थीं | 


अम 


आसाम 

सन्‌ १६५२-५३ में बगीचों, चावल तथा तेल मिलें ओर सावजनिक 
मोटर यातायात के मजदूरों के न्यूनतम वेतन निश्चित किये गये । परन्तु उद्योग 
में गंभीर संकट के कारण सरकार का कचार तथा अन्य स्थानों से चाय बागानों 
में मजदूरी में संशोधन करना पड़ा | इस कारये का परिणाम यह हुआ कि २७ 
बगीचों को पुनः काम चालू करने में सहायता मिली और इस प्रकार मजदरों 
में होने वाली व्यापक बेकारी गटल गई। 

वर्ष में राज्य समझौता व्यवस्था द्वारा १,७४६ मामले सुलभाये गये ओर 
२६ विवाद निशय के लिये श्रम अदालत के सिपुद किये गये । समझौते 
के माग से विवादों को सामाप्त करने के हल ह्॒ ढने के लिये छे त्रिदलीय सम्मेलन 
भी हुये | वर्ष के अन्दर विभिन्‍न प्रक्रार के २१ स्थायी आदेशों को प्रमाणित 
किया गया और ३६ नये श्रमिक संघ रजिस्टर किये गये | 

श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत चाय के वगीजों से छूटे मजदूरों के 
लिये ६ केन्द्र तथा स्त्रियों के प्रशिक्षण के लिये एक केंद्र बनाया गया। स्त्री 
तथा पुरुष मजदूरों के पांच केन्द्रों का निर्माण कार्य जारी था | मोरिया के 
अ्रम कल्याण केन्द्र में २७ नवयुवक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई तथा सात 
को ट्रेनिंग दी जा रही है | ह 

ओऔद्योगिक मजदूरों के मकानों के सम्बन्ध में प्रगति यह हुई कि १४,६४५ 
पक्के मकान, ४२,७७४ आधे पक्के मकान तथा १३६,७३८ कच्चे घर श्रभी 
तक चाय बागान और अन्य उद्योगों के मजदूरों के लिये बनाये गये हैं । 


६ रे३० ) 


भजदूरों को मकान बनवाने के लिये निश्चित दस लाख की रकम में से 
सरकार ने कुछ उद्योगों को ५५,००० रुपया नाममात्न के व्याज पर दिया है । 
मजदूरों को मकान के लिये श्रार्थिक सहायता के वास्ते अन्य अनेकों आवेदन 
पत्र विचाराधीन थे । 


| आ 
बहार 
सन्‌ १६५२-५३ में श्रोद्योगिक सम्बन्धों में स्पष्ट सुधार लक्षित हुआ । 
विवादों को निपटारा करने के लिये समझौता व्यवस्था पर्याप्त सफल सिद्ध हुई 
ओर केवल अपवाद स्वरूप मामले ही निणय के लिये श्रम पंचायत के सिपुद्‌ 
किये गये | सन्‌ १६५२ में मजदूर संघ्ों! की संख्या ४४३ थी | मजदूरों के मकानों 
के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति की गई और वर्ष में लगभग ८० लाख रुपये व्यय 
शा कप 
किये गये । 
सन्‌ १६५२ में कमचारी प्रोवीडेए्ट फंड स्कीम चालू की गई | अ्रमी तक 
४२ कारखानों को सम्मिलित किया गया है | उन सब में मिल्लाकर लगभग 


८०,००० कम्मचारी होंगे और उनका मासिक चन्दा लगभग ६ लाख रुपया 
होगा। 


वर्ष में खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन निश्चय करने का काम प्रारम्भ 
किया गया | पटना जिले में मी कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन निश्चित 
किया गया। 

बंबई 

सन्‌ १६४२-५३ में तेल मिलों, टेनरी तथा चमड़ा का माल तैयार करने के 
उद्योग, सावजनिक मोटर यातायात, पत्थर तोड़ने, चावल तथा आटा की मिलों, 
सड़क बनाने, मकान बनाने दथा तंबाकू बनाने के उद्योगों में मजदूरों के लिये 
न्यूनतम वेतन निश्चित किये गये | बम्बई औ्रौद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम चीनी 
उद्योग में मी लागू कर दिया गया | बहुत से औद्योगिक विवाद समभौते तथा 
पंच फेसले से निर्शित हो गये | इसके अतिरिक्त मजदूरों के बेतन तथा काम की 
शर्तों संबंधी सेकड़ों शिकायतें लेबर अफसरों के हाथ में आईं | इसी वर्ष सरकार 
ने मजदूरों के लिये एक कल्याण फरड के सम्बन्ध में एक विधेयक उपस्थित किया | 


सन्‌ १६५२-३३ में ओद्योगिक नगरों में ५१ कल्याण केन्द्रों ने मजदूरों तथा 


उनके परिवारों को मनबहलाव की, सांस्कृतिक तथा प्रशिक्षण की सुविधायें दीं। 
बम्बई में श्रम कल्याण संस्थान ने कल्याण अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये 
अल्पकालीन ओर दीघेकालीन शिक्षणु-क्रम चलाये। 

कल्याण केन्द्रों का खच चलाने तथा नये कल्याण केन्द्र खोलने के लिये 
शे८ ७८ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई थी | इनमें २७६७ लाख ओद्योगिक 
ट्रेनिंग वकशाप के लिये, १२ लाख तपेदिक निवारक सेनीटोरियम के लिये ओर 
१० ४४ लाख नोकरी पाने से पूर्व तथा बाद की ट्रेनिंग पाने के लिये । 


मध्य प्रदेश 


सन्‌ १६४२-३३ में श्रम कार्यालय ने समझौता द्वारा ४२ विवादों में 
समभोता कराया और ३३६ शिकायतों की जांच की । 

सी० पी० एणड बिरार इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स सेटेलमेश्ट एक्ट १६४७ की घाराः 
३७ (२) के अर तगंत ११ समझौतों को रजिस्टर किया गया । स्वीकृत श्रमिक संघों 
तथा राज्य के मिल मालिकों के प्रतिनिधियों का एक सरकारी समझौता बोड बनाया 
गया, जिसको वह सब प्रश्न भेजे जाने हैं जो प्रथम स्थान पर निश्चित नहीं 
होते | वर्ष के अन्दर ५ अन्य कार्यालयों में स्थायी आदेशों को प्रमाणित किया 
गया । वर्ष में २५ श्रमिक संघों की रजिस्ट्री भी हुई। 

एक कपड़े की मिल में एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया तथा अन्य 
मिलों में सुरक्षा समितियां बनाई गई | न्यूनतम मजदूरी नियम १६४१ व मध्य- 
प्रदेश द्वाउतिंह बोर्ड नियम १६५२ को अ्रतिम रूप दिया गया | ८,१०६ दूकानों 
तथा कारखाने की रजिस्टरी की गई या उन्हें आगे के लिये बढ़ाया गया | 

जबलपुर,पुलगांव, अचलपुर तथा नागपुर में ओद्योगिक मजदूरों के आवास के 
सम्बन्ध में मध्यप्रदेश गहनिर्माण बोड ने सारा प्रारंभिक कार्य समाप्त कर लिया 
है । इस कार्य के लिये बोड को केन्द्रीय सरकार द्वारा बिना व्याज के उधार दिये 
गये बीस लाख रुपये बोर्ड को इस कार्य के लिये दिये गये | केन्द्रीय सरकार की 
नई सरकारी सहायता प्राप्त आवास योजना के श्र तगंत बोड ने विभिन्‍न केन्द्रों 
पर १,३०० अकेले कमरे वाले मकानों को बनाने का निश्चय किया गया। 

राज्य में १ नवम्बर १६५२ से कमंचारी प्रावीडेश्ट फंड स्कीम, कपड़ा, 


किक 


सीमेण्ट बिजली, मेकेनीक्ल तथा जनरल इंजिनियरिंग उद्योगों में लागू हुई ॥ 


( ३३१२ ) 


इस योजना से लगभग ३८,००० मजदूरों को लाम होगा | 


संद्रास 

श्रम कल्याण पर सन्‌ १६४२-५३ में १६०५ लाख खर्च हुये ओर सन्‌ 
१६५३-५४ की पहली छुमाही के लिये १० लाख रुपये रखे गये है। 

इसी वर्ष सरकार ने राज्य यातायात की सेवा में लगे हुये कर्मचारियों को 
अनेकों रियायतें दीं जैसे दस व तक की नोकरी से अवकाश ग्रहण करने पर 
पुरुकार में प्रत्येक पूरे वर्ष के लिये एक-एक महीने का वेतन | यह रियायत 
'उन लोगों के लिये भी थी जिनका कार्यकाल पांच साल से कम का था | जिन 
लोगों ने दस साल से अधिक की सेवा कर ली है उनको पहले दस वर्षों के 
लिए एक-एक माह का वेतन प्रति वर्ष के हिसाब से और इसके उपरांत की हुई 
नौकरी के प्रत्येक वर्ष के लिये दो माह का वेतन होगा | कर्मचारी की कार्यकाल 
में मृत्यु हो जाने पर उसके परिबार को वही मिलेगा जो कमचारी को पुरस्कार 
के रूप में मिलता । रात्रि के काम के लिये एक कायकर्ता को ऐसी प्रत्येक रात्रि 
'के लिये २५ प्रतिशत अधिक मिलेगा । 


उड़ीसा 


छोटी मोटी शिकायतों के भ्रतिरिक्त सन्‌ १६५२-४३ में १८ विवाद उपस्थित 
हुये जिनमें पांच पंच फैसले या निर्णय के लिये भेजे गये | तीन ओद्योगिक 
संस्थानों में स्थायी आदेशों को प्रमावित किया गया | इस वर्ष १५ श्रमिक संधों 
की रजिस्टरी की गई और इस प्रकार उनकी संख्या कुल मिलाकर ११६ हो 
गई। 

नवम्बर १६५२ से कमंचारी प्रोवीडेए्ट फएड एक्ट चालू किया गया । 
विधेयक का क्षेत्र उड़ीसा टेैक्सटाइल मिल्‍स लिमिटेड, चौडवार, कटक, दुर्गा 
टैक्सटाइल वक्‍से वडाबाग, ओरियएट पेपर मिल्‍्स लिमिटेड ब्रजराजनगर और 
'वीविंग सेण्टर तूरा बारागढ़ तक विस्तरित कर दिया गया । इसके साथ-साथ 
यह चावल, आटा, दाल की मिलों, तंबाकू के कारखानों, सड़क तथा भवन 
निर्माण, पत्थर के तोड़ने के उद्योग तथा सार्वजनिक मोटर यातायात पर भी 
ब्तागू कर दिया गया | 


( रेरे ३ ) 


गजदूरों को शिक्षा तथा मनबहलाव की सुविधा देने के लिये दो श्रमकल्याण 
केन्द्र चनबेली श्रौर ऋरसुगुडा में खोलें गये | अच्छा आवास देने के विचार 
से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त दस लाख रुपयों में से पांच लाख रुपये उड़ीसा 
टैक्‍्सटाइल मिलस लिमिटेड को १६६ एक कमरे वाले मजदूर-क्वाटर बनाने के. 
लिये दिये गये | 

सन्‌ १६५२-४३ में ६७ फैक्टरियों की रजिस्ट्री हुई ओर २६,६०४ रुपये 
लैसंस फीस के रूप में वसूल हुये | इस वर्ष निर्माणकारी उद्योगों की जनगणना 
भी की गईं | 

पंजाब 

सन्‌ १६५२-४३ में अनेक उद्योगों के मजदूरों के न्यूनदम वेतन नियत किये 
गये और अन्य उद्योगों में भी ऐसे न्यूनतम वेतन निश्चित करने की कार्यवाही 
की गई । कमचारियों की स्वास्थ्य बीमा योजना भी प्रचलित की गई। अमृतसर, 
बटाला, तथा लुधियाना में ६७०,००० रुपये के खर्च पर औद्योगिक मजदूरों के 
लिये ३८२ मकान बनाने की योजना भी सरकार द्वारा स्वीकृति की गई | राज्य 
के विभिन्‍न औद्योगिक नगरों में छे श्रम कल्याण केन्द्र मी खोले जा रहे हैं। 


उत्तर प्रदेश 


कर्मचारी राज्य बीमा योजना कानपुर में सन्‌ १६५२ में उद्घाटित हुई थी । 
साल समाप्त होते-होते इससे लगभग एक लाख कमचारियों का लाभ हो रहा 
था | कर्मचारी प्रोवीडेण्ट फएड योजना भी राज्य में इस वर्ष चालू की गई । 

छुटनी किये गये मजदूरों का एक समूह बनाने तथा मजदूर के अस्थायी 
पन को कम करने की योजना बहुत लोकप्रिय हो रही थी | स्कीम इसलिए 
स्वीकृत की गई थी कि छुटनी किये गये कर्मचारियों का एक समूह (गोलक) हो 
जिसमें से ही किसी कपड़ा मिल में खाली होने वाले स्थानों को भरा जाय और 
जाबर तथा मिस्त्रियों द्वारा भरती को बंद किया जाय | जबसे योजना चालू हुई 
है ४७,००० मजदूरों को इस गोलक प्रणाली द्वार उचित नौकरियां मिल 
गई हैं । द 

श्रम तथा पू जी के विवादों के लिये सन १६४२-५३ में अनेक समभोता 
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बोर्डों तथा राज्य श्रम पंचायत की नियुक्ति की गई | अनेक उद्योगों के लिये 
कम से कम वेतन भी निधारित किया गया | 

कानपुर में मजदूरों के लिए एक विशेष क्षय चिकित्सालय खोला गया ओर 
एक भ्रमणकारी डाक्टरों की टोली की योजना क्रियान्वित की गई । राज्य में 
श्रम कल्याण केन्द्रों की संख्या बढ़ कर ४० हो गई । चायबागानों में लगे 
हुये मजदूरों के कल्याण के लिये तीन नये श्रम कल्याण केन्द्र भी खोले गये | 
बीड़ी उद्योग में लगे मजदूरों के लाम के लिये भांसी तथा रामपुर में दो केन्द्र 
चालू करने का प्रबन्ध किया गया । 

आोद्योगिक मजदूर आवास कार्यक्रम के अ्रतगंत कानपुर के तीन विभिन्‍न 
केन्द्रों में मजदूरों के मकान बन रहे हैं। इसी प्रकार के ४६० मकानों की एक 
बस्ती स्थानीय म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा ऐशबाग लखनऊ में बसाई जा रही है । 
सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता द्वारा मजदूरों की आ्रावास योजना का 
भी लाभ उठाया | 


पश्चिमी बंगाल 


सन्‌ १६५२-५३ में श्रम संबंधों में स्पष्ट सुधार था । हड़तात्नों और ताले- 
बंदियों की संख्या सन्‌ १६५४१ से १७३ से घटकर सन्‌ १९५२ में १४१ रह गई। 
जीवन यापन के स्तर का ओसत भी सन्‌ १६५१ में ३६९"५ और १६७२ में ३५१ 
था | श्रमिकों को सही मजदूरी बढ़वाने में सन्‌ १६४२ में मूल्यों के आंकड़े में 
१८४, बिंदुओं की कमी सबसे महत्त्वपूर्ण अकेली बात हैं। 

वर्ष में ७०४ औद्योगिक संस्थानों में से, जो १०० यो इससे अधिक 
मजदूरों से काम कराते हैं, ४०० में व््स कमेटी बनी | यह निश्चय किया गया 
कि कमचारी राज्य बीमा एक्ट १६४८ को कलकत्ता तथा हुगली जिलों में जुलाई 
१९५३ तक लागू किया जाय और इसमें २२७,३६७ मजदूर सम्मिलित थे । 
न्यूनतम वेतन अधिनियम १६४८ के अंतर्गत न्यूनतम वेतन खेती को छोड़ अन्य 
सब अनुसूचित रोजगारों में निश्चित कर दिये गये | 

वध में २४ श्रम कल्याण केन्द्र काय करते रहे । ओसतन ७,००० आदमी नित्य 
प्रति इन केन्द्रों में आये और १,००० बच्चों तथा ६०० वयस्क क्रमश: प्रातः 
तथा सायंकालीन कक्षाओं में उपस्थित हुये । 


केन्द्रीय सरकार की मजदूरों को मकान की नई योजना के अंतर्गत अंतिम 
स्वीक्षति के लिये दो कार्यक्रम भेजे गये । एक योजना में यह प्रस्तावित किया 
गया था कि ६५ लाख रुपयों के खर्च पर हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी में एक कई 
मंजिलों वाले मकान के सात खंडों में १६८ अकेले कमरे वाले मकान बनाये 
जांय | दूसरी योजना थी कि ६ लाख के ख्च पर कलकत्ता कारपोरेशन क्षेत्र में 
एक नई मंजिल वाली इमारत में १०४ अकेले कमरे वाले घर बनाये जांय । 


उद्योग 


आंसाम 


कुटीर उद्योग विभाग ने १५, अगस्त १६५२ से ३१ मार्च १६४३ तक 
विभिन्न कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, ५४,५०० रुपयों के ओद्योगिक ऋण 
दिये गये | 

राज्य सरकार तथा आसाम विलियमसन धर्मस्व कोष द्वारा कुटीर उद्योगों 
की ट्रनिंग के लिये १,२०७ रुपये १२ आने छात्रवृति के रूप में दिये गये। इनके 
अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा २,८६७ रुपये दिये गये । इन निधियों से कुटीर 
उद्योग में लगे हुये व्यक्तियों तथा संस्थाओं को १,१७२ रुपये ४ आने सहायता 
के रूप में दिये गये । इसके अतिरिक्त सरकार ने राज्य के विभिन्‍न ज्षेत्रों में 
कुटीर उद्योगों के विकास के लिये 5,७७० रुपयों की सहायता दी | 


पहाड़ी जिलों में मधुमक्खी पालन को संगठित करने के लिये सन्‌ १६५२-५३ 
में एक शिक्षक नियुक्त किया गया | चपरमुख पर एक लाख के कारखाने की 
इमारतें बन रही थीं और उसका बहुत कुछ साज सामान इस वष खरीद लिया 
गया | 


बिहार 
राज्य में मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साइन देने के लिये 
यह निश्चय किया गया कि एक राज्य वित्तीय निगम कीं स्थापना की जाय ओर 
उसके लिये सन्‌ १६५३-४४ में दस लाख रुपयों की व्यवस्था की गई । सिंदरी में 
स्थापित सुपरफास्फेट के कारखाने ने इस वर्ष अच्छी प्रगति की । कारखाने के 
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लिये स्थान का अंतिम रूप से चुनाव कर लिया गया और यंत्रसमूह ( प्लांट ) 
ओर मशीनों के आइडंर दिये गये | 

सन्‌ १६४२-५३ में गन्ने की खेती का ज्षेत्रबल की बढोतरी के साथ यह 
ग्राशा की जाती है कि चीनी का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा । गन्ने की 
सुधरी हुई किस्म के संबंध में खोजबीन चालू रही और यह कोशिश भी की 
गई कि गन्ने की अच्छी किस्म की खेती को गन्‍ना उद्यादकों की सहकारी. 
समितियों द्वारा बढ़ाया जाय । 

कुटीर उद्योग के विकास की पुनर्गठन योजना के अंतर्गत सन्‌ १६५२-५३ मेँ 
सूत, रेशम तथा ऊन की बिनाई, बतन बनाने, कय्लरी का सामान बनाने, 
रंगरेजी तथा छुपाई, ओर चमड़े को पकाने आदि को सिखाने के लिये १४ 
कत्नायें खोली गई । इस बात का प्रयत्न किया गया कि मुंगेर जिले में एक: 
अंडी के बीज उत्यादन का फार्म लोजा जाय, पुर्निया जिले में शहतूत के 
प्रदर्शन के लिये फारम खोला जाय तथा सिंहमूम व मानभूम में टसर के बीज के 
वितरण के गोदाम खोले जांच ओर उनके तीन उपकेनद्र हजारीबाग, सिंहभूम 
तथा संथाल परगना के जिलों में हों । इसी वर्ष कच्चे माल तथा कांच और 
मिट्टी के उद्योगों का गवेषणा कार्य भी प्रारंभ हुआ । 


बम्बई 


सरकार ने हाल ही में नये उद्योगों को स्थाप्ति करने के लिये ३२ लाइसेंस 
दिये हैं। इनमें सीमेएए, कागज, ओषधि निर्माण, रेडियोसेट, स्टूडियो का 
सामान, मोयर गेसोलीन, थरमस, बैगरी आदि सम्मिलित हैं | इनमें जो पूजी 
लगी है वह ६५७७६ लाख होगी । यह भी निश्चय किया गया है कि दो 
करोड़ रुपये की पू जी लगा कर एक औद्योगिक ऋण निगम चालू की जाय 
जिसके द्वारा मध्यम तथा छोटे मोटे उद्योगों को ऋण देकर सहायता दी जा 
सके । 

इस वर्ष विभिन्‍न उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिये टेकनीकल 
कालेजों तथा स्कूलों को कारीगर तैयार करने की सुविधायें भी पर्याप्त रूप से 
अधिक दी गई । विक्रास योजना में १५५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । 

स्द्योर्गों की परामशदाज्री समिति का सनू १६५२-५३ पुरुगठन किया गया। 
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इसमें उद्योगपति, श्रम तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं का प्रति निधित्व है । 
समिति ने सरकार को औद्योगिक संगठन की समस्याओं पर परामर्श दिया | : 


मध्य प्रदेश 


ओ्ोद्यो गिक क्षेत्र में बल्हूरपुर कागज मिल तथा नेपा मिल ने सन १६५२-५३ 
अच्छी उन्नति को | इस बष में ११८ खदानों के लाइसेंस, १३१ खानों के लाइः 
सेंस ओर ४८७ जांचका पता लगाने के लाइसेंस दिये गये | डमुग्र', कालीचप्पर 
राकीखोल कोयला खानों से कोयले के नमूने इंघन गवेषणा शाला (फयल 
रिसच इंस्टीटूट ) भेजे गये और प्रारंभिक अनुसंधान किये गये | 
उद्योगशाखा ने विभिन्‍न केन्द्रों पर बुनाई, रंगाई तथा छुपाई के चलके 
फिरते प्रदर्शन किये | सुधरी तथा श्रम बचाने वाली तरकीबों के प्रयोग भी किये 
गये । ओर बुनकरों को विशेष कपड़ा बुनने की, जैसे फर्नीचर की चादरों, पर 
था पलंग पोशों के बुनने की ट्र निंग दी गई | विशिष्ट प्रकार का ३८,०३४ गज 
कपड़ा तैयार हुआ ओर बेचा गया जबकि १६,००० रुपयों के आडर इस वर्ष. 
पूरे किये गये | कुटीर उद्योग विभाग ने फलों का रस निकालने और मिठाई 
बनाने के केन्द्र संगठित किये ओर उनकी व्यावहारिक टोनिंग की कक्ष 
चलाईं | इस विभाग ने अ्रपनी एलोडीकोरटीकेटिंग मशीन द्वारा रससा बन 
के काम में विशेषता प्रकट की ओर इस उद्योग का भी व्यावहारिक प्रदर्शन 
किया | दो कपास दाबने की मशीनों--एक हाथ द्वारा चलाई जाने वाली और. 
दूसरी पैर द्वारा चलाई जाने वाली--को बनाया गया। इसके अतिरिक्त कगार 
उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों के लिये विशेष उपयोग की एक शक्ति संचालित सूट 
कातने की मशीन भी बनाई गई । 


इसके अतिरिक्त ठंड में दबाये हुये संतरों का तेल निकालने, आफिस पेस्ट 
की तैयारी, रंगीन एनोडाइज्ड अलम्यूनियम प्लेट, चपरा आदि के प्रयोग मई 
कुटीर उद्योग प्रयोगशाला में किये गये | मायब्रोलांस से नीली-काली स्याही 
बनाने का एक तरीका निकाला गया | इस विभाग ने विभिन्‍न सरकारी विभागों 
में प्रयुक्त स्टेशनरी की वस्तुयं जेसे लिफापों, टीपने के कागज, फाइल वे 


घागा, लिखने की स्याही, गोंद, चपरा, खड़िया, आदि को तैय र्वः 
मशीनों के नमूने बनाये गये । 


३ 


#े 
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१ नवम्बर, १६५३ से कुटीर तथा छोटे पेमाने के उद्योगों की गवेषणा 
तथा शिक्षण के लिये उद्योगशाला योजना प्रारम्म हो गई । सरकारी केन्द्रीय 
बकशाप ने भाष के रोड रोलर के भागों की मरम्मत, सभी गेरेजों के लिये उपयुक्त 
तीन टन का बोझ उठाने वाला प्लोर जेक, एक टन का उठायू अरेबी, बैलट 
बक्स, चलते फिरते पुस्तकालय के लिये बकस, केशबक्स तथा रहट बनाने का काम 
अ्रपने हाथ में लिया | 

सद्रास 

दक्षिणी भ्रकोट जिले में लिगनाइट (भूरे कोयले) की खानों का दोहन करने के 
लिये सत्तर लाख रुपये के ब्यय की एक प्रारंभिक मार्ग प्रद्शक योजना ५४ माचें 
१६५३ को प्रारंभ हो गयी | जांच से पता चला कि लगभग १०० वर्ग मील में घरती 
की सतह से १७४ फीट नीचे कोई दो अरब लिगनाइट अर्थात भूरे कोयले के 
होने का पता चला । इस कोयले के जो नमूने लिए गये उनको जब काम के 
योग्य बनाया गया तो वह बंगाल से प्राप्त प्रथम कोटि के कीयले को बराबरी 
. का निकला । इस काय के लिये भारत सरकार ने १५ लाख रुपये की मशीनें 
दी | सनू १६४४-४५ से राज्य में ज्वाइंट स्टाक कंपनियों की संख्या १,६६५ 
से ३५४४ हो गयी, तेल मिलें ३४६ से ११६२, चीनी मिलें १४ से १७ तथा 
कपड़े को मिलें ६७ से ८५ हो गयीं । सरकार ने राज्य में ६ चुने हुए क्षेत्रों में 
कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए एक संशोधित योजना स्वीकृत की । 


उड़ीसा 


बड़े ओद्योगिक कार्यों में सूत कातने के लिए एक कारखाना स्थापित 
करने, १०,००० टन अलम्यूनियम की गोटे ब्नाने का दूसरा कारखाना बनाने 
तथा ३०,००० टन इस्पात के नल बनाने के कारखाने की तैयारियां हो रही 
थीं। बाहर से मशीनों को मंगाने के आड्र दिए गए. तथा निर्माण कार प्रारम्भ 
हो गया है | स्टील रीरौलिंग मिल का काम चालू कर दिया गया | चौडवार पर 
एक कागज की मिल तथा एक जूट मिल बसाने की वाती पर्याप्त प्रगति कर 
चुकी थी | 


कपास की गांठ बांधने के दो यन्त्र समू ही और औद्योगिक कार्यों के लिए 
न खाने योग्य तेलें के उपयोग की सम्भावना को जानने के लिए एक कारखाने 
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की स्थापना की स्कीमें स्वीकृत की गयीं । इसके अतिरिक्त बहुत से छोटे पैमाने 
के उद्योगों की आर्थिक सहायता मिली | इसके साथ ही अनेक उद्योगों को 
स्थापित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया | इनमें कटक में एक रिकाडिय 
प्लांट, बेरंग पर पत्थर की नालों की पाइप कम्पनी, बरहानपुर पर एक लं।हितर 
धातु का रोलिंग कारखाना, जबलपुर तथा वरहानपुर पर बिजली से चलने वाले 
पावरलूमों को फैक्टरी, एक बिस्कुट फैक्टरी तथा दो नमक निकालने वाली 
कम्पनियां सम्मिलित हैं। इनमें से अनेकों ने उत्पादन भी प्रासम्म कर दिया है। 

कुटीर तथा ग्राम उद्योगों में कटक के लकड़ी के खिलोने बनाने वाले कारो- 
चार, गंजम जिले में मिट॒टी के तथा न टूटने वाले खिलौने बनाने वाली दूकान 
ओर बालासोर के पीतल तथा कांसे के बतेन बनाने वाले कारोबार की चर्चा को 
जा सकती है । 

संभलपुर जिले में बुनकरों के एक समूह को इस बात में सहायता दी गयी 
कि वह अपने उतद्यादन का विस्तार करें और अपनी वस्तुओं का स्तर स्थायी 
रखें । ओद्योगिक स्कूलों से सीखे हुए लगभग २० शिक्षित कारीगरों को 
आशथिक सहायता देकर बढ़ईगीरी, बुनाई, सिलाई, बँत के काम तथा लोहार- 
गिरी में लगाया गया । राज्य से बाहर की ठेकनिकल संस्थाओं में ४८ व्यक्तियों 
को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया । 

पहली अप्रेल १६४२ से १५ मार्च १६४३ तक आशिक सहायता के लिए 
२५६ प्रार्थना पत्र आए और उनकी जांच की गयी । सरकार ने ऋण देने के 
लिए. लगभग दस लाख रुपए स्वीकृत किए, ६०३,००० रुपए पूजी में हिस्से के 
रूप में दिए और १०,००० रुपए उद्योगपतियों को आर्थिक सहायता के रूप में 
दिए | 

खादी योजना के अन्तर्गत मार्च १६४३ तक १०३,७७६ गज खादी तैयार 
की गयी | हाथ करे से बना हुआ लगभग ६ लाख गज कपड़ा तैयार हुआ | 


पंजाब 
उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में २ करोड़ रुपए की 
स्वीकृत पू जी के एक आ्रौद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई । सरकार तथा 
में + हि तह रे ५ उ 8 कक 
उद्योगपतियों में संपक स्थापित करने के लिए. दो परामश समितियां उद्योगों 
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के लिए स्थायी परामर्र समिति व कुशीर-उद्योग बोड स्थापित करिए गये ॥ 
सरकार की उद्योगों को प्रोत्साहन देने को नीति के परिणामस्वरूप १३०,५४४६,- 
००० रुपयों की स्वीकृत पू जी की और १३,४३ ०,७६७ रुपयों की आर्थिक पू'जी 
की ४४१ नयी कम्पनियां इस वष रजिस्टर की गयीं। फैक्टरी एक्ट श६४८ के. 
ग्रन्दर रजिस्टर की गयीं फैक्टरियों की संख्या सन्‌ १६४७ में ६०० से बढ़ करु 
सन १६५२-५३ में लगभग १५४०० तक पहु च चुको थी | 


उत्तर प्रदेश 

सन्‌ १६३६ में नियुक्त छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों की समिति सन 
१६५२ में समाप्त कर दी गयी और उसके स्थान पर एक छोटे पैमाने का तथा 
कुटीर उद्योगों का बोर्ड बनाया गया | करघा उद्योग की रक्षा तथा विकास लिए 
एक पृथक राज्य करघा बोढ स्थापित किया गया जो सरकार को उद्योग की 
समस्याओं पर परामर्श दे और उसके विकास की योजनाओं का परीक्षण करे । 

करवे के कपड़े के चार उत्पादन केन्द्र और ऊनी कपड़े के तीन 
उत्पादन केन्द्र स्थापित किए गए | कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, 
१३५ शिक्षा तथा उद्यादन केन्द्र स्थापित किए गये | इनमें निर्माण के सुधरे 
हुए तरीकों की ट्रंनिंग दी गयी | श्राजमगढ़ जिले में मऊ में पालिश तथा रंगने 
की फैक्टरी स्थापित की गयी । पूर्वी जिलों में देहाती कारीगर!ं को टेकनीकल 
शिक्षा देने के लिए जौनपुर में एक पोलीटेकनिक खोलने के लिए. १२१,००० 
रुपयों की व्यवस्था की गयी । इसके साथ ही सरकार ने निश्चय किया कि. 
सरकार द्वारा खरीदी गयी वस्तुश्रों में कुटीर उद्योग द्वारा उत्मादित बस्तुओं को, 
कुछ मूल्य रियायत दी जाएगी । 

सरकार एक ऐसा पंचवर्षीय कार्यक्रम भी प्रचल्लित कर रही थी जिसमें 
३,०००,००० झूययों के व्यय से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में उच्च कोटि के ऊन 
के उद्यादन के लिए बकरियों तथा भेड़ों की उन्नति की जाएगी | साथ ही कुटीर 
उद्योग द्वारा उपन्‍्न वस्तुओश्रों, कंबल तथा कालीन, ञ्रादि के लिए ऊन के 
निर्यात को कम करने के लिए दो सांड मेद़ों के केन्द्र खोले गये | 

एफ० ए.० ओ० द्वारा राज्य को प्रदत्त विशेषज्ञ की देख-रेख में बख्शी के 
तालाब लखनऊ में खाल खींचने, उसको पकाने तथा सिझ्राने का एक केन्द्र स्थापित 
किया गया । फलों के मोसम में फलों की सुरक्षित रखने के अल्पकालीन शिक्षा 
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सूत्र चलाए गए | इस योजना के अन्तगत स्थापित एक प्रयोगशाला में इस बात 
के बड़े पैमाने पर प्रयोग किए गए कि विभिन्‍न फर्लों तया सब्जियां को सुरक्षित 
रखने के लिए कोन-कोन फलादि उपयोगी हैं । इस प्रयोगशाला की एक 
महत्त्वपूणु सफलता यह थी कि बेकार जंगली फलो को जो ञ्रव तक भारी मात्रा 
में नष्ट हो रहे थे, फलों की टाफी के रूप में परिवर्तित करने का तरीका दूढ 
निकाला गया। मारतीय वातावरण, विशेषत: देहाती क्षेत्र के लिए उपयुक्त, एक 
साधारण निरजलीकरण यंत्र बनाया गया जिससे विभिन्‍न फलों तथा सब्जियां का 
निर्ज्लीकरण किया जा सके ओर टाफियां बनायी जा सके । फलों के रत्षण 
उद्योग के लिये नेनीताल जिले का रामगढ़ पसंद किया गया । एक शक्ति- 
चालित यंत्र वहां क्वगा दिया गया है और उत्पादकों को अपने फलों का सुर्रक्षुत 


रखने व डिब्बों में बंद करने की सुविधा दी गयी | 

भारी उद्योग के छेत्र में मिजापुर जिले के राव्ट्स्गंज की राज्य सीमेण्ट 
फैक्टरी ने द्रतगति से प्रगति की | इमारतें बन रही हैं आर मशीनें ढूगायी जा 
रही हैं | सरकारी सूद्तम यंत्र फैक्टरी में जो लखनऊ में है, पानी के मीगयर का 
उत्पादन स्थिरतापू्बक बढ़ रहा था | वर्तमान मासिक उत्पादन ७०० के रूंगमग 
था और सन्‌ १६५३-४४ के निर्माण कायक्रम में १०,००० पानी के मीय्रों तथा 
४०० खुर्दबीनों की व्यवस्था है । 

गन्ने की फल में कुल्न गन्ने के पेरने का अनुमान २० करोड़ मत था| सन्‌ 
१६५२-५३ में गन्ने का मूल्य एक रुपया बारह आना मन से जो सन्‌ १६५४१- 
9२ के गन्ना पेरने के मौसम में था, मूल्य कम कर के एक रुपया पांच आना 
कर दिया गया | इससे चीनी का मूल्य लगमग चार रुपया मन सस्ता हो गया । 
आशा थी कि सन्‌ १६४२-४३ के पेरने के सोसस में कोई दो करोड़ मन चीनी 
तैयार होगी | 

पश्चिम बंगाल 


इस वष छोटे पेमाने के उद्योगों पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया ओर वह 
शक प्रथक मंत्री की निगरानी में रख दिए गए | 


रेशम उद्योग को सुधारने के लिए शहतूत के उत्तादन के क्षेत्रफल को 
बढाया गया और उत्मादकों के लिए रेशम के कीड़ों का अच्छे किस्म का स्थक 


, 


उपलब्ध करने के लिए कदम उठाए गए। इसके अतिरिक्त रेशम के कारीगरों 
को सहकारी समितियों में संगठित किया गया । मिट्टी के बर्तन, हाथ के बने 
कागज तथा खादी उद्योगों की भी विभिन्‍न स्कोर्मों द्वारा विकसित किया गया | 

कच्चे पटसन तथा पठसन के बने माल के मूल्य को स्थिर रखने के लिए 
जो कि धीरे-धीरे गिर रहा था, सरकार ने फाठके पर रोक लगा दी | हिमालय 
के ऊंचे स्थलों पर महत्वपूर्ण दवाओं के पौधों ओर जड़ी बुटियों को उगाने की 
योजना स्वीकृत की गयी । 


विकास 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में ग्रामसुधार काये के लिए ४० लाख 
रुपया निर्धारित हुआ है | सन १६४२-५३ में ४७ पंचायतों की स्थापना की 
गयी जिसे पंचायतों की कुल संख्या ६८ हो गयी ओर उनको ६८०,००० रुपए 
सहायक अनुदानों में दिए गए.। सरकार ने गांव वालों को तालाव खोदने, कुश्रां 
खोदने अथवा सड़क बनाने जसे सामुदायिक कार्यों में स्वयं -सेवा को भी 
प्रोत्साहन दिया | वर्ष में इस काय पर ३१८,६६६ रुपए व्यय हुए | 


बिहार 

राज्य में इस समय दो लाख की सदस्यता की ६४ सहकारी विकास तथा 
गन्ना बिक्री संबों के अतिरिक्त लगभग ६,६०० अन्य सहकारी समितियां हैं | इस 
वर्ष सहकारी प्रबन्ध में एक नया अनुभव यह था कि गुरारू की गया मिल का 
प्रबन्ध उस स्थान के सहकारी विकास तथा गन्ना विक्री संघ ने ले लिया। 

सन्‌ १६४२-५३ में राज्य के कोष से सड़कों के विकास पर २.१५ करोड़ 
रुपए खर्च किए गए । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर तथा केन्द्रीय सड़क 
कोष से किया गया कुल खर्च ६० त्ञाख रुपए का हुआ | पनद्रह अगस्त १६५२ 
की जमशेदपुर नगर की यातायात व्यवस्था राज्य ने अपने हाथ भ॑ हेली | 
सरकार ने र८ जनवरी १६४३ से पटना नगर क्षेत्र में तथा पथ्ना से अनेक 
स्थानों को ज्ञाने वाली सड़क यातायात सर्विस का स्वामित्व अपने हाथ में ले 
लिया । 

नलकूप सिंचाई योजना के अन्तर्गत विद्य त-शक्ति का विशेषतः दक्षिण 
बिहार में पर्याप्त विकास हुआ । 


( ३४३-) ' 


सामृहिक विकास योजना काय क्रम २ अक्टूबर १६४२ को चार योजना 
क्षेत्रों व एक विकास समह में आरम्म किया गया | योजना में बिहार 
के लिए, १६० योजनायों हैं जिनपर पांच वर्ष भें ४७ २६ करोड़ रुपया व्यय 
होगा | सन्‌ १६४२-५३ में कुल व्यय जो इन कायक्रमों पर हुआ १२२३ 


करोड़ रुपया था| तीस नवम्बर १६४२ तक विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप 
६५,०२३ टन अतिरिक्त उत्पादन हुआ | 


बम्बई 

सन्‌ १६५२-५३ में २० लाख की सदस्य संख्या की १७,००० सहकारी 
समितियां थीं । इनके अतिरिक्त कृषि, विक्रय, गृहनिर्माण, सिंचाई आदि 
सम्बन्धी बहुसंख्यक समितियां थीं। सहकारी समितियों की कुल पूजी १०० 
करोड़ रुपया थी | वर्ष में ५,४०० ग्राम पंचायतों ने काम किया ओर उन 
को सन्‌ १९५२-४३ में सरकारी सहायता ३८ लाख रुपयों की बैंटी जबकि सन्‌ 
१६४६-४७ में कुल साढ़े चार लाख की थी । 

विकास कार्यक्रम के अनुसार ६३ मील लम्बी सड़कों के ४५ कार्य तथा एक पुल 
का कार्य पूरा किया गया ओर ४८ नये काम शीघ्र लिए जाने वाले थे। विका७ 
योजना में राज्य शासित राज्यपथ के तथा अन्य सड़कों के लिए, कुल 
मिला कर १,०७५ पक्की तथा कच्ची सड़कों के लिए. ११९६३ करोड़ रुपयों को 
व्यवस्था की गयी है | महत्त्वपूर्ण सड़कों के १६६ मील लम्बे भाग का आाघुनिको- 
करण भी, जिस पर १५८ लाख रुपए खच्च होंगे, पूरा हो रहा था । रश्ट्रीय 
राजमार्ग कार्यक्रम के अन्तर्गत बम्बई-अहमदाबाद सड़क पर एूटी कड़ियाँ ओर 
पुलों को प्राथमिकता दी गयी | 

अब तक गह निर्माण बोड ने ओद्योगिक मजदूरों के लिए तथा कम आमदनी 
वाले समहों के लिए २३ करोड़ रुपए के व्यय से ७,००० मकान बनाए | 
सन्‌ १६५२-५३ में ८४० मकानों पर निर्माण काय जारी था ओर १६२४ 
मकानों पर शीघ्र ही चालू होगा । इसके अतिरिक्त सहक्करा भवन निमाण 
समितियों को मकान बनाने के लिए भांति-भांति की सुविधाएं दी गयी । 

विकास योजना के अन्तग्गंत बिजली उत्पादन की सात बड़ी योजनाएं 
कार्यान्वित की गयीं | ये थीं कोल्हापुर में राधानगरी जल-बिजली योजना 


( ३४४ ) 


पंचगंगा नदी का बिजली घर, जोंग वितरण योजना, चोला थर्मल-बिजली घर, 
उत्तर तथा दक्षिण गुजरात ग्रिउड-योजना श्रोर सतारा जिले की कीयला परियोजना | 
: वर्ष के लिए मछली पालन विकास कार्यक्रम में मछुओ्ों के बच्चों की 
निंग, बफ तथा कोल्ड स्टोरेज यंत्रों का प्रबन्ध, अन्दरूनी मछुलियों का 
विकास, तारापुरवाला मत्त्यागार का विस्तार तथा रत्मागिरी में सामपद्रिक 
ज्लीव-जस्तु गवेषणा केन्द्र की स्थापना तम्मिलित है। वर्ष में पांच मलुयों के 
बच्चों को वजीफे तथा बिना फीय शिक्षा दी गयी | 

पंच वर्षाय योजना पर कुल व्यय का अनुमान १४६ करोड़ रुपया था | 
इसमें से १३० करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य सरकार ने की | 


> न 


$। 


: तरह समूहों में जिसमें १,२२३ गांव हैं सामूहिक विकात योजना कार्यक्रम 
प्रारम्भ किया गया | इसका कुल क्षेत्रफल ७०७,६६४ एकड़ तथा जनसंख्या 
१२२,८५६ थी। 


माच १६५३ तक भिश्रखाद के ४,००० और कूड़ा रोखने वाले २,६०३ 
गढ़ें खोदें गये ओर १,०७२ भरे गये | इसके अतिरिक्त १६८ टन रासायनिक 
खाद वितरित की गयी | और गतिविधियां ये थीं कि कपास, अन्न तथा भाजी 
की बढ़िया किस्म को खेती हुईं ,फलों के पेड़ों की कलमें वितरित की गयीं 
श्रोर बंजर भूमि पर बबूल के पेड़ उगाये गये । पशु चिकित्सा व्यवस्था द्वारा 
११,२६८ पशुओं का इलाज किया गया | 

एक क्षेत्र में एक सिंचाई योजना, जिस पर १३७४ लाख रुपए खच 
होंगे, प्रारम्भ की गयी | दूसरे क्षेत्र में ६०,००० रुपयों के खच के १० बंधरों 
का काम प्रारम्भ हुआ | तीसरे क्षेत्र में ६ लिफ्ट सिचाई सहकारी समितियां 
बनायी गयीं, २३ पानी सींचने वाले पंपिंग-सेट लगाए गए, ३४ नये कुएं 
बनाए, गए व ३७ पुराने कुओं की मसम्तत की गयी । एक क्षेत्र में छः तेल 
एंजित भी लगाए गए | 


शिक्षा के क्षेत्र में एक इलाके में २३ स्कूल खोले गए और १२८,००० 
रुपयों के व्यय की इमारतों का निर्माण काय चल रहा था | एक दूसरे ज्षेत्र 
में बहुत से स्कूलों को खोलने के लिए १४ लाख रुपए स्त्रीकृत किए गए, 
श्रोर तीसरे क्षेत्र में १४ स्कूल खोले गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक शिक्षा 
को ७३ कन्चाएं संगठित की गयीं । 


( रे४५ ) 


एक क्षेत्र में ४३ मील लम्बी गांव की सड़कें बनायी गयीं और प्रन्य क्षेत्रों 
में २६ और सड़कें बनायी जाएंगी । एक दूसरे क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 
३००,००० रुपये स्वीकृत किए गए | 


डाक्टरी सहायता के सिलसिले में १,३६४ व्यक्तियों का इलाज किया 
गया, ८,६४६ के टीका लगाया गया और २०,००० के दोबाग टीका लगाया 
गया; गांवों में स्वच्छुता को बढ़ाने का काम भी उन्‍नति कर रहा था ओर 
एक क्षेत्र में १०,००० रुपया के खच में ६६ पानी पीने के कुओं की स्वीकृति 
दी गयी । 


मध्य प्रदेश 


चार सामूहिक विकास योजनाएं जिन में प्रत्येक में ३०० गांव 
है, रायपुर; होशंगाबाद, अ्रमरावती व बस्तर जिलों में ? अक्टूबर १९५४२ को 
प्रारम्भ की गयीं। निगरानी करने वाले क्मचारियों के लिए एक शिक्षण 
शिविर सिंदेबाहदी के शिक्षण तथा विकास केन्द्र में १६ जून £*६४२ को खोला 
गया। यहां पर मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, बम्ब३ और भोपाल 
के ४० शिक्षार्थियों ने ६ महीने ट्रनिंग पायी | विकास कार्य को शिक्षा के लिए 
इसी प्रकार का एक तीन मास का शिक्षिश शिविर होशंगाबाद जिले के पोवार 
खेड़ा में गांवों के कायकत्तोश्रों के लिए. खोला गया । दूसरा सत्र चल 
र्ह्य था | 


सामूहिक योजना ज्षेत्रों में ग्राम्खुधार काय जेसे कुश्ों का खोदना, सड़कों 
तथा पुलियाँ की मरम्मत आदि काम उठाये गये । रायपुर तथा 
अमरावबती सामूहिक विकास योजनाओं के अंतर्गत आम विकास 
समितियों का संगठन किया जा रहा था | बस्तर योजना में गांव वालों ने 
बिना किसी खर्च के परचनपल-करपावंड सड़क की २० मील ऊंचाई-निचाई 
की तथा १७ मील मिट्टी के काम को पूरा कर दिया | बस्तर-रे८बंड सड़क पूरी कर 
दी गई। चुने हुये गांवों में प्रदशन के लिये ११ सिलों के गड़ढे पूरे किये गये 
तथा भर दिये गये | बस्तर तथा होशंगाबाद -दोनों योजनाओं में इंटों को बनाने 
का प्रबन्ध किया गया तथा चूने की भद्ठियां तेयार की गईं | 


( ३४६ ) 


मद्रास 
बिजली पर सन्‌ १९५२-५३ में १,३०० लाख रुपये ख्च किये गये । सना 


१६५३-५४ की पहली छुमाहदी के लिये इस उद्द श्य से ८२० लाख रूपये 
रखे गये हैं| 

बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये १८०,००० अतिरिक्त 
किलोबाट शक्ति उत्पन्त करने की अनेक बड़ी योजनायें हाथ में ली गई । 
इनमें से कुछ योजनायें इस वष पूर्ण हो गई'। यह भी आशा है कि छो 
नयी योजतायें शीघ्र ही पूरी हो जायंगी | साथ ही सरकार देहातों में बिजली 
फैलाने में बड़ी रुच लेती रही है | ग्रमी तक २,००० से अधिक गांबों को 
बिजली पहुंचायी जा चुकी है | 


राज्य में सामूहिक विकास योजना कायक्रम २ अक्टूबर १६४२ को' 
'उद्धाटित किया गया था | कर क्षेत्रों में काम चल रहा था । ये ज्षेत्र राज्य 
में ६ देहाती तथा शहराती सामूहिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 
चुने गये थे | 


उड़ीसा 


एक. जुलाई, १६४२ से र८ फरवरी १६४३ तक १५१ सहकारी समितियां 
रजिस्टर की गईं और उनकी कुल संख्या ५,७६४ हो गई । इस प्रकार इन 
समितियों की संख्या में ७:७३ प्रतिशत बृद्धि हो गई। उनकी सदस्य-संख्या में 
८४३ प्रतिशत को और उनकी चालू पूजी में € प्रतिशत की बृद्धि हुई । वर्ष 
में जितने ऋण दिये गये उन में ४८६८ लाख रुपये उत्पादन बढ़ाने के. 
लिये दिये गये | अ-कृषि कर्ज संमितियों ने २,३५२१,००० रुपये सदस्यों को. 
उधार दिये | 


वर्ष में निर्माण विभाग की सब से महत्त्वपूर्ण सफलता ५७ लाख रुपये 
के खर्च से भुवनेश्वर में नई राजधानी का निर्माण है । विधान सभा के सदस्यों 
के होस्टल, मंत्रियों के लिये रिहाइशी स्थान तथा कुछ और इमारतें 
बनाई गईं | पानी तथा सकाई की नालियों के सम्बन्ध में निर्माण काय 
जारी था | 


( ३४७ ) 


अनेक पुलों के निर्माण का काय भी चालू रहा । बहुत सी सड़कों को 
मरम्मत की गई तथा कुछ सड़कें बनाई गई | महानदी नदी पर शक्तिचालित 
घाट बन रहा था और चार बड़ी सिंचाई की योजनाये पूण की गई | मचकुड 
से रायगाड़ा और रायगाड़ा से बरहामपुर तक बिजली के तारों को लाइनें 
डालने का प्रबन्ध पूरा किया गया और रायगाडा पर एक फेैरोमेंगनीज का 
कारखाना स्थापित करने की वार्ता को अंतिम रूप दिया जा रहा था । इसी 
समय कटक थर्मल बिजली घर से बरंग, जटनी, खुदी, तथा पुरी को बिजली 
देने के लिये तार की लाइनें लगाई जा रही थीं। 


२ अक्टूबर १६५२ को तीन सामूहिक योजनाये' प्रारम्भ की गई । 
प्रत्येक योजना क्षेत्र के लिये २,०६१,००० रुपये का प्रबंध किया गया था 
ओर इस रकम को तीन वर्ष के अन्दर सिंचाई योजनाओं पर ख करना 
है | भद्गक क्षेत्र में तीन योजनाओं की नापजोख पूरी की गई । इन पर 
२०८, ००० रुपया व्यय होगा और अनुमान है कि ३,४०० एकड़ भूमि की. 
सिंचाई होगी | रसलकोंडा में ११ सिंचाई की योजनाओं की, जिन पर कुल 
१,४४१,००० रुपया खच्चे होगा, जांच की गईं तथा कुछ पर काम प्रारस्स, 
भी कर दिया गया। अनुमान है कि इन योजनाओं से २७,१०० एकड़ भूमि को. 
सिंचाई होगी | जूनागढ़ क्षेत्र में दो सिंचाई योजनाओं की जिन पर बअ्रमशः 
२,८२६,०००, रुपये व ३८५,००० रुपये खर्च होंगेःखोजबीन की गई | इन से: 
१२,००० एकड़ तथा ७,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होंगी । 

यह सोचा गया है कि सभी योजना-क्षेत्रों के तीनों समूद्दों में प्रत्येक में 
एक विस्तार सेवा का उपकार्यालय खोला जाय जहां से अच्छी कोटि के बीज, 
खाद, रासायनिक खाद, और सुधरे हुये कृषि औजार एकत्र किये जायेगे। 
प्रत्येक विस्तार केन्द्र के साथ एक विक्रय केन्द्र तथा एक जीप सर्विस स्टेशन 
होगा | इस बीच कृषि कर्मचारियों तथा गांव के कार्यकर्ताओं ने ३०० से अधिक 
मिश्र खाद के गड्ढे बना दिये, अनेक गांवों के तालाबों को साफ किया तथा 
फालतू पौधों का उपयोग मिश्र-खाद के लिए किया । तीनों योजना क्षेत्रों 
में धान की फसलों को, जिन पर चावल के खग्मलों तथा अखफोड़ी का 
श्राक्रमण हो चुका था, गेमेक्सिन छिड़कने का आंदोलन प्रारम्भ किया गया | 
इस प्रकार फसल का बहुत बड़ा माग नष्ठ होने से बचा लिया गया। 


( रे४ं८ ) 


इस के साथ ही बलों के रोगों का निय त्रण करने, नस्ल सुधारने तथा 
'बधिया करने के काम की निगरानी करने के लिये मवेशियों के एक डाक्टर की 
प्रत्येक योजना ज्षेत्र में नियुक्ति की गई । 


पंजाब 

चंडीगढ़ की नई राजधानी पंजाब की सबसे बढ़ी विकास योजना थी। 
सरकारी नौकरों की रिहाइश के लिये लगभग १,००० मकान बन चुके हैं 
ग्रौर २,००० मकान पूरे हो रहे हैं| इसके अतिरिक्त लगभग ५,००० प्लाट 
बैच दिये गये | सरकारी कार्यालय नई राजधानी में आने लगे हैं और यह 
आशा की जाती है कि प्रायः पंजाब सरकार के सभी विभागों के कैम्प-कार्यालय 
अक्ट्बर १६५३ तक चंडीगढ़ आरा जायंगे। 

पंचवर्षीय योजना में पंजाब के लिये पांच वर्ष का खर्च २६५३-०८ 
लाख रुपया रखा गया है । इनमें से १२८ करोड़ रुपये राजधानी 
योजना पर खर्च होंगे, ३१२१ करोड़ सामूहिक योजनाओं पर, २८६ करोड़ 
भूमियों की चकबंदियों पर, १२३ करोड़ चिकित्सा तथा साव॑जनिक स्वास्थ्य 
'पर, ७५, लाख सड़कों पर, ७८ लाख शिक्षा पर और ७५ लाख लाहौल तथा 
स्पीती में अनुसूचित क्षेत्रों की दशा सुधारने पर | 

भाखरा-नांगल-योजना पूरी हो जाने पर अकेले पंजाब में ही रेण लाख 
एकड़ भूमि को निरंतर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती रहेगी । अनुमान है कि 
इससे १३ लाख वन अन्न, ८ लाख गांठ कपास, पांच लाख टन गन्ना, 
एक लाख टन दालें ओर तिलहन और १५ लाख टन सूखी ओर हरी 
घास होगी इसके अतिरिक्त ४ लाख किलोबाद की १०० प्रतिशत बॉस 
ढोने वाली तथा १५०,००० किलोबाट दूसरे कोटि की बिजली उत्पन्न होगी । 


नांगल वेयर का मुख्य ढांचा पूरा हो चुका है और नांगल जल-बिजली 
'नहर तथा भाखरा नहर का काम शीघ्रता से बढ़ रहा है । यह आशा की जाती 
है कि सारी नहरी व्यवस्था मई १६५४ तक पूरी हो जायगी । तब यह संभव 
हो सकेगा कि २८ लाख एकड़ नई भूमि को खरीफ को सिंचाई के लिये पानी 
दिया जा सके । क्‍ 

जून १६४४ में नांगल जल-बिजली नहर के दो बिजली घर्शो में एक से 


( २४६ ) 


२४,००० किलोवाट की बिजली मिल सकेगी | दूसरे बिजली घर के बना 
जाने पर जून १६५४५ में यह बढ़ कर ७०,००० किलोबाट हो जायगी । 

पंजाब में १६५२ की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना सोनेपत, जगाधरी, नवाशहर,. 
बटाला तथा फरीदाबाद में सामूहिक विकास योजना का प्रारंभ होना था । इसके 
अतिरिक्त नीलोखेड़ी के आ्रासपास के १०० गांवों का एक विकास समूह भी: 
ले लिया गया | इस प्रकार लगभग १,५०० गांव, जिनका कज्षेत्रकल् २,६०० 


वर्गगोल, तथा जनसंख्या १० लाख थी, विकास-काय के लिये चुने 
गये।. 


उत्तर प्रदेश 

सहकारिता अन्दोलन का विस्तार करने के लिये उपाय जारी रहे । नये 
सहकारिता विकास आंदोलन में इस बात के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि पूरी. 
ग्रामीण अथ-व्यवस्था को सहकारी पद्धति पर पुनस्संगठित किया जाय | इस 
लिये २३,००० बहूद्रशीय समितियों का संगठन किया गया है । 

राष्ट्रीकरण किये हुये सड़क-यातायात-कार्यक्रम में रोडवेज सेवाओं का 
विस्तार किया गया , अनेकों नये रास्ते सरकारी मोटर यातायात ने अपने प्रबन्ध, 
में ले लिया | यातायात के लिये पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई है 
कि बसों की संख्या १,३०० से १,८०० कर दी जाय ओर वकशाप तथा 
डिपो बनाने का कार्य पूर्ण कर दिया जाय | इसका ख्च १२९० लाख रुपया 
हं!गा जो योजना के प्रथम तीन वर्षों में व्यय होगा । राज्य सड़क यातायात 
अधिनियम के ञ्र तगंत प्रत्येक कछ्षेत्र के मुख्यालय में एक परामशदात्री समिति 
की स्थापना की गई | 

पंचवर्षीय योजना में इस बात की व्यवस्था है कि नये बिजली-घर बनाये 
जाय॑, वर्तमान बिजली-घर्र की छमता बढ़ाई जाय, बिजली ले जानेवाले तारों 
वी लम्बाई में मीलों वृद्धि की जाय आदद । बहादुराबाद बिजली घर के पास 
पथरी बिजलीघर के निर्माण में श्रच्छी प्रगति हुइ। यह बड़ी बिजली योजना जब 
पूरी हो जायगी तो उससे राज्य के पश्चिप्ती भांग को २०,४०० किलोवाट 
बिजली प्राप्त होगी | श्रन्य जो कार्य-क्रम हाथ में थे उनमें से बहुत से सन्‌ 
१६ ४२-३३ में पूरे हो गये । 


कह.) 


उत्तर प्रदेश में राज्य द्वारा संचालित बिजली घर्से की प्रस्थापित क्षमता सन्‌ 
१६४५ में ४३,२०० किलोबाट से बढ़ कर सन्‌ १६४२-४३ में १३८, १४६ 
किलोवाट हो गई है | इन बिजलीघरों की सन्‌ १६५२ में प्रस्थापित क्षमता 
१२५,३४९ किलोबाट थी । इस प्रकार इस व में ११,८०० किलोवाट की 
वृद्धि हुई | द 

सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम के अंतर्गत ६ योजनायें उत्तर प्रदेश के 
लिये निर्धारित की गई, जो १३ जिलों में चलाई जायंगी | इनमें ४,०२८ बर्ग- 
मील का क्षेत्रफल, २,१००,००० की जनसंख्या, ४,०७० गांव और 
१,४००, ००० जुती हुई भूमि आती है। 

२ अक्टूबर १९५२ को अलमोड़ा, मैनपुरी, कांसी, फेजाबाद, गोरखपुर, 
आजमगढ़, बलिया तथा गाजीपुर के & खण्ड में जिनमें लगभग १,३०० ग्राम 
थे, काय प्रारंभ कर दिया गया। इन ज्षेत्रों में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में 
बहुमुखी प्रगति कायम रखी जा रही है । सामू हिक योजनाओं के लिये सन्‌ 
१९५३-५४ के बजट में ६, १८२,००० रुपयों की व्यवस्था की गई है । 


कृषि के क्षेत्र में २६,००० मन से ऊपर के विभिन्‍न प्रकार को रबी की 
फसल के बीज किसानों को वितरित किये गये | इससे उत्पादन में काफी वृद्धि 
हुई | गेहूँ पंजाब ५६६१, कानपुर १३, एन पी ४२ ओर पी ४ ने स्थानीय 
बीजों पर अपना बढ़ियापन प्रमाणित कर दिया है। यह अनुमान किया जाता 
है कि विभिन्न ज्षेत्रों में इससे जो अतिरिक्त उत्पादन होगा वह १५ से २५ 
प्रतिशत होगा | इसी प्रकार किततान लोग मटर में १६३ छाप को स्थानोय बीज 
से कहीं बढ़िया मानते हैं| इससे अतिरिक्त उत्पादन ४० से ६० प्रतिशत होगा। 

उत्मादन में इसी प्रकार की बढ़ोतरी बढ़िया बीज के प्रयोग के कारण अन्य 
फसलों जैसे चना, आलू , धान और गन्ने में हुई है। जौ २५१ व चना 
टी ८७ के द्वारा स्थानीय बीज की अपेक्षा १० से १५ प्रतिशत अधिक उपज 
हुई । आलू के सुधरे बीज के कारण ६० से १०० प्रतिशत अधिक उद्यादन 
हुआ | धान एन २२, टी ०१ व टी १०० का प्रयोग भी बड़ा सफल रहा । 
गन्ने के ज्षेत्र में पुराने बीजों को छोड़ सबसे ताजे बीज का प्रयोग किया गया । 
५,३०० से ऊपर अद्ध-खेत प्रदर्शन भी किये गये । 


( ३५१ ) 


बढ़िया बीजों के अतिरिक्त सबसे अच्छी घास भी, जो पशुओं के दूध की 
उपज २५ प्रतिशत बढ़ा देती है और साथ ही भूमि को उपजाऊ बनाती है, 
प्रचलित की गई | सफल प्रदर्शनी के कारण रासायनिक खाद का प्रयोग लोक- 
प्रिय हो रहा था | इस समय समूहों में ६० नये बहूद शीय सहकारी बीज गोदाम 
स्थापित किये जा रहे हैं | किसानों को उत्पादन के लिये सस्ते ऋण देने का 
अबन्ध किया गया । पहली छमाही में कुल ऋण जो दिये गये वह ३ लाख 
रुपये से ऊपर के थे | सामू हिक योजना क्षेत्रों में जापानी पद्धति से धान की 
खेती को प्रचलित कराया जा रहा था | 


सिंचाई के क्षेत्र में १,००० नलकूर्पों में से २० खोदे जा चुके हैं और 
आशा! है कि ४०० और इस व पूण हो जायंगे | इसके अतिरिक्त अनेक सह- 
कारी नलकूपों, पक्के कुओ्नों, बंधियों, तालाबों आदि में काम चालू था | 

प्रथम ६ महीनों में ६३,००० से ऊपर पशुओं के रोग निरोधक टीका 
लगाया गया । जहां कोई मवेशी दवाखाना न था वहां पर ५ पशु-चिकित्सालय 
खोले जा चुके हैं । 

योजना क्षेत्रों में स्वावलम्बन की पुकार का बड़ा उत्साहवर््धक उत्तर मिला | 
स्वावलम्बी सामूहिक कार्यों के कार्यक्रम में सड़कों, स्कूलों, बीज गोद्षामों, 
तालाबों, सिंचाई के बंबों और बंधियों का बनाना सम्मिलित था| ६ महीने के 
अंदर जो कार्य ऐच्छिक परिश्रम द्वारा हुआ, उसका मूल्य ४-२६ लाख रुपये 
था | सामूहिक विकास कार्यों में एक महत्त्वपूर्ण कार्य अह्मोड़ा जिले में एक 
र८ मील लम्बी मोटर की सड़क का निर्माण था । इस योजना में २० ल्ञाख 
रुपया खर्च हुआ और सैकड़ों ग्रामबासी इस काय में लगे रहे । 

सामूहिक योजना क्षेत्रों में गांवों में काय करने वाले कायकर्ता लोगों को 
रोग का निरोध ओर साधारण महामारियों की रोकथाम करने में सक्रिय रूप से 
सहायता कर रहे थे | उन्होंने ६०,००० मकानों में डी० डी० टी० छिड़का ओर 
बड़े पैमाने पर चेचक का टीका लगाया । इसके अतिस्क्ति उन्होंने रूगभग 
२०,००० व्यक्तियों को साधारण बीमारियों में प्राथमिक सहायता दी | 

ग्राम उद्योग क्षेत्र में कुछ इलाकों में सहकारी इंटों के मट्टे लोकप्रिय हो 
गये | इस बात का प्रबंध किया गया कि खाल उतारने, साफ करने और मुदा 
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मांध के उपयोग के लिये केन्द्र बनाये जांय । 

वयस्क सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम में पहली छुमाही में ही २५८ नये स्कूल 
खोले गये | इसके अतिरिक्त पूर्वी जिलों में अनेकों वयस्क महिला स्कूल खोले; 
गये | साक्षरता कार्यक्रम के पश्चात ही साक्षरता सामूहिक केन्द्र तथा चलते- 
कफिरते पुस्तकालय भी खोले गये । 

इस वर्ष जनवरी १६७४३ के अंतिम सप्ताह में श्रमदान आंदोलन भी 
प्रार्म्म किया गया । इसमें जो बड़े काय हुये उनमें ६,००० मील सड़कों का 
निर्माण अथवा मरम्मत, ६०० तालाबों का खोदना अथवा गहरा करना, ३४० 
पंचायत घरों का निमोण तथा ६० स्कूली इमारतों का निर्माण सम्मिलित है ; 
इसके अतिरिक्त १३१,००० गज नालियां, १०० पुलियां, ६ पुल तथा ६०० 
गांबी चबूतरा बनाये गये व २३,७०० मिश्र खाद के ओर ४६,००० मंत्र 
सोखने वाले गड्ढे खोदे गये । एक दूसरा श्रमदान श्रांदोल्लन मई में हुआ 
इस समय्र सिंचाई की सुविधाश्रों का विक्राव करने पर ध्यान केन्द्रित रहा । 


विकास कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिये लखनऊ जिले में बख्शी के 
तालाब में एक शिक्षण व विस्तार योजना केन्द्र खोला गया । राज्य सरकार 
ने ऐसे २१ केन्द्र और खोलने का आयोजन किया है। दूसरा ट्रेनिंग केन्द्र फोड 
प्रतिष्ठान के तत्वावधान में झांसी जिले के चिरगांव स्थान में खोला गया । 
अलमोड़ा, गोरखपुर, बुलन्दशहर तथा गाजीपुर में चार अन्य केन्द्र खोलने का 
काम जारी था। 

पश्चिम बंगाल 

सामृह्िक विकास योजना २ अक्टूबर १६५२ को उद्घाटित की गई 
पश्चिम बंगाल में इन योजनाओं में ६६६६ बग मील का क्षेत्रफल, ४४९,४५४२ 
व्यक्तियों अथवा १००,८६३ परिवार, सम्मिलित हैं | इन योजनाओं पर कुल 
अनुमानित खच ३३१ करोड़ रुपया है | 

इस कार्यक्रम के अंतर्गत तीन योजनाओं में काम किया गया । प्रत्येक. 
योजना में ८ समह हैं और प्रत्येक समह में एंक प्रस्तावित देहाती कस्बे के आस- 


पास १०० गांव हैं। आठ समूहों में एक लाख परिवारों का कृषि तथा आशिक . 
पयावलोकन हो चुका है, जिससे कि विस्तृत योजना तेयार हो सके । योजना. 
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छेत्र में कृषि, ओद्योगिक तथा व्यापार संबंधी उद्योगों और विभिन्‍न प्रकार का 
ओग्योगिक वस्तुओं तथा रोजमर्रा की वस्तुओं की मांग के आँकड़े इकट्ठो किये 
गये | कस्त्रीं के लिये स्थान चुने गये हैं और भूमि प्राप्त करने का काम चल 
'रहा है। कस्बों को बनाने के नक्शे भी पूरे हो गये । 

इसी समय इस बात को व्यवस्था की गई कि गांव में काम करने वाले 
कायकर्ताओं का प्रशिक्षण किया जाय | बर्दवान के फोर्ड प्रतिष्ठान केन्द्र में 
शिक्षित कायकर्ताश्रों की प्रथम योली विभिन्‍न समूहों में काम पर लगाई जा 
चुकी हे । हाल ही में तीन ओर केन्द्र खाले जा रहे हैं । सामूहिक योजना ज्षेत्रों 
में विभिन्‍त विभागों का काम करने वाला ज्षेत्रीय कर्मचारी मण्डल शिक्षित हो 
चुका है ओर विभिन्‍न समूहों में लगा दिया गया है। 


कल्याणी की नगरी जिल्में सभी आधुनिक सुविधायें ्् जेसे नालियां, 
कृड़ा ढोने की बंद नालियां, बिजली, पानी तथा बड़ी सड़कें, और जो चारों 
ओर से ४,००० एकड़ को हरी पट्टी से घिरी हुई है, अच्छी प्रगति कर रही 
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उत्तरी कलकत्ता देहात विद्यु तीकरण योजनाओं में ११० मीलों में से ६६ 
किलावाट की ४७ मील लाइनें ओर ११ किलोवाट लाइनों के ७० मील में से 
३० मील पूरी की गई । योजना की पहली मंजिल पूरी हो चुकी है ओर 
रानाघाट, शांतीपुर व कालना को घरेलू तथा ओद्योगिक दोनों कार्यों के लिये 
बिजली प्रदान की गई | उपरोक्त नागरिक्रों को खुदरा बिजली देने के साथ-साथ 
हरिन घाटा कृषि फाम, नदी गवेपणा तथा कृष्णुनगर व नवद्वीप में बतमान 
लाइसेंसदारों को थोक में भी बिजली बेची गई | फूलिया में, जहां पूर्वी पाकिस्तान 
के विस्थापितों को बसाने के लिये नया नगर बनाया गया था, शांतीपुर से ११ 
किलोबाट की एक लाइन द्वारा बिजली दी गई । मागीरथी नदी के उस पार 
कालना तक शांतीपुर से एक दूसरी ११ किलोबाट की लाइन तैयार को गई 
ओर ग्रिड से विजली दी जाने लगी । उत्तर प्रिड से शीघ्र ही बहुत से छोटे 
भगरों और अर्छ नागरिक गांवों को बिजली मिलेगी । इस वर्ष कृष्ण नगर से 
ब्रहममपुर तक की दूसरी मंजिल का काम हाथ में लिया गया ओर आशा है 
कि सन्‌ १६४३ की समाप्ति तक पूरा हो जायगा। 


ह आर 


सरकार सड़क विकास के एक विस्तृत कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही थी ॥ 
इसमें २६४ मील राष्ट्रीय राजपथ तथा १६६५ मील राज्य की सड़के सम्मिलित 
है। जिन सड़कों की मरम्मत व रचा की जाती है उनकी लम्बाई सन्‌ १६४८ के 
१,३४६ मील से बढ़ कर सन्‌ १६४२ के अन्त में २,६४८ मील हो गई | जब नये 
निर्माण तथा सुधार का विकास कार्य पूरा हो जायगा तो सन १६४४-५६ के 
अन्त में सड़कों की लम्बाई ४,६१८ मील होगी ओर उनपर पुल्लो की संख्या भीः 
बहुत बढ़ जायेगी । क्‍ 

सरकार ने एक अंशदायी ग्राम सड़क स्कीम को आरंभ किया जिसमें गांव 
की कच्ची सड़कों की मरम्मत की गई ओर प्रत्येक योजना के लिये १३,००० से 
ग्धिक खच नहीं पड़ा । इसमें से दो तिहाई खच सरकार ने दिया व शेष 
स्थानीय लोगों ने स्वयं दिया । 

१५ करोड़ रुपये के खर्च वाली मयूराक्षी योजना पर कार्य बहुत अच्छी. 
तरह प्रगति कर रहा है। सूरी के पास तिलपाड़ा का बड़ा बांध व नहर का सुख्य 
भाग नियमित समय से एक वर्ष पूष ही समाप्त हो गया । दो हाइडआप 
( छिपे हुये ) बांध भी पूरे हो गये और दो में कार्य प्रगति पर था । मघ्तंजोर 
बांध पर भी कार्य निश्चित समयानुसार हो रहा था । नहरों की खुदाई चालू 
थी और लगमग १००,००० एकड़ की सिंचाई हो चुकी थी । 


पुनर्वास 


आसाम 
सन्‌ १६४२-५३ में पासपोट की व्यवस्था से उत्पन्न भय के कारण 
लगभग ४,२०० विस्थापित परिवार पूर्वी पाकिस्तान से आये । जिनको रहने 
का स्थान नहीं मिल सका उनको स्थान तथा नकद सहायता दी गई ओर 
जो कृषक थे उनको विभिन्‍न केन्द्रों में मेजा गया और स्थायी पुनर्वास के लिये 
ऋण तथा भूमि दी गई | फरवरी १६५३ में कचार में भी सहायता तथा पुनर्वास 
का काय केन्द्रीय सरकार से अपने हाथ में ले लिया । 
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विस्थापितों को फिर से बसाने के साधारण काय इस वर्ष भी चलते रहे। 
इसलिए अगस्त तथा दिसिस्बर १६५२ के बीच ४६७ खेतिहर और ४२३ 
गेर खेतिहर विस्थापित परिवारों को क्रमशः ४३६,२६१ रुपयों तथा ३३५, ३८३ 
रुपयों के ऋण दिये गये | 


गोहाटी में विस्थापितों के लिये ३४४ दूकानों का एक बाजार खोला गया । 
के 


शिलांग में ३५० शहरी विस्थापित परिवारों के लिये मकान बनाना स्वीकृत 
किया गया ओर अन्य १०० परिवारों के लिये लमडिंग में घर बन रहेथे | 
इसके साथ-साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग गोहाटी में ५०० शहरी विस्था- 
पिर्तों के लिये घर बनाने को भूमि प्राप्त कर रहा था । हेबरगांव व नलबरी, 
की नगरपालिकाओं को& विस्थापितों के लिये बाजार बनाने के लिये ऋशणाए 
दिये गये | 

पुनर्वास की बहुतेरी अन्य योजनायें मी विचाराधीन थीं । उदाहरण के 
लिए धींग बाजार में ८४ दूकाने बनाने तथा तेजपुर में १५० दूकाने बनाने 
ओर कुपतिनियेनी जिले में कुपती में, तथा नेराबारी में जो नोगांव जिले मेँ 
है, बाजार बनाने के प्रस्तावों पर विचार हो रहा था | गोलपाड़ा कृषि योजना' 
तथा गोलपुर गैर कृषि योजना भी विचाराधीन थीं | जब ये पूरी हो जायेंगी! 
तो इनसे क्रमश: ४०० तथा ६३१० परिवारों को स्थान मिलेगा | इस के 
अतिरिक्त ४६४ कृषकों तथा ५४०० गैर खेतिहरों के पुनर्वास की तथा मछुओं 
के अतिरिक्त २०० परिवारों को जो विभिन्‍न जिलों में फैले थे, फिर से 
बसाने की योजनाओं को अर तिम रूप दिया जा रह्दा था । 


बिहार 


बिहार में सन्‌ १६४० से पूथ पाकिस्तान से लगभग ४५,००० विस्थापितः 
आये | वद्धों, अशक्तों तथा बिछुड़ी हुई स्त्रियों ओर उनके बच्चों को छोड़ः 
शेष सब अपनी जीविका कमा रहे हैं । 
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गेर-खेतिहर विस्थापितों के पुनवांस क॑ लिये १०० रुपये से लेकर १,३०७ 
रुपये प्रति कुठुम्ब तक के ऋण स्वीकृत किये गये । सरकार ने विभिन्‍न नगरों 
में ६६६ घर बनाये और जमशेदपुर में गोलमुरी में ६० घर और बन रहे के। 


( २५६ ) 


खितिदर विस्थापितों के लिये सरकार ने पूणिया जिल्ले में ४४३,३७१ एकड़ 
भूमि प्राप्त की ओर प्रत्येक परिवार को ४ से १२ एकड़ तक भूमि, एक 
जोड़ी बैल तथा बीज, खाद व ओजारों को खरीदने को नकद 
रूपये दिये | प्रत्येक परिवार को गुजारे के लिये ३०० रुपयों का एक ऋण भी 
दिया गया प्रत्येक बस्ती में पीने के पानी का भी प्रबन्ध किया गया | सन्‌ , 
१६५७० में बिहार में आने वाले -विस्थापितों के ११,७३० खेतिहर परिवार्स को 
फिर से बता दिया गया । 

नये आगमन के २६,१७६ विस्थापित व्यक्तियों के अ्रतिरिक्त जो सरकार 
की मारफंत आये थे १,३०० गेसखेतिहर परिवारं अपने आप द्वी आये । उनको 
'पुनवीस के लिये ऋण तथा सुविधायें दी गई । सरकार ने स्थायी दायित्व की 
कोटि के लागों को भी पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा से स्वीकार किया । गया 
के शिविर में इस कोटि के ६६६ व्यक्ति थे। पूरदसराय, देवधर तथा मिहीजाम 
की तीन बस्तियों में, १५७ गेर-खेतिहर परिवारों को, जो पश्चिमो बंगाल से 
खाये थे, बसाया गया | 

सन्‌ १६५२ में पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के १५,००० के निधारित 
कोटा में से ३५ खेतिहर परिवारों को, जिनमें १४० व्यक्ति थे, पूणिया जिले 
के इस्लामपुर में बताया गया | ८० खेतिहर परिवारों को, जिनमें ३१६ व्यक्ति 
थे, जमशेदपुर में बसाया गया | इसके श्रतिस्क्ति बहुत से लोग जो अपने 
आप आये थे, पूर्णिया के परिवतन-शिविर में जो १७ अक्टूबर १६४२ को 
खुला था, दाखिल किये गये | 

केन्द्रीय सरकार की टैकनीकल व वंधे की ट्रेनिंग में ५८ विस्थापित लड़कों 
ने हाथ की कारीगरी के काम की ट्रेनिंग पाई और ६० ट्रेनिंग पा रहे हैं। 
'इसके अतिरिक्त १४ लड़कियों को दाईं के काम को तथा २२ को विभिन्‍न 


जियो 2२ 


'कलाओं, जेंसे बुनने, सिलाई कढ़ाई की शिक्षा दी गई | 


 बच्चईं 


४' , भारत सरकार ने विस्थापितों की ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्रों की कार्यविधि 
'की. जांच के लिये जो समिति नियुक्त की थी उसने बम्बई के निकट उल्हासनगर 


( ३५७ ) 


तथा अहमदाबाद के सरदार नगर केन्द्रों को देखा । इसने बिस्थापितों के 
नगरों तथा बस्तियों के पांच उद्यादन केन्द्रों का भी निरीक्षण किया । सरकार 
ने विकास के एक सूत्रीकरण के लिये एक समिति नियुक्त की । मकान बोड्ड 
ने ५,००० घर बनाये और पुरानी मिलियरी बारकों को बदल कर ३,००० 
धर बनाये गये | नई बस्तियों में ओद्योगिक तथा अन्य विकास कार्य के लिये 
खाली प्लाट निश्चित किये गये । 

विस्थापितों को जो स्यायतें दी गई उनमें ५० रुपये मासिक की उस 
छात्रवत्ति का जो नस बनने के लिये दी गई, ऋण वापसी के स्थगित करने 
का, नगरों में रहने वालों को व्यापारिक ऋण देने का, विद्याथियों को ग्राथिक 
सहायता का तथा किराया के सशोघन आर कम करने आदि का उल्लेख द्योन) 
चाहिये । 

विस्थापित महिलाओं के कल्याण के लिये एक कार्य स्मित, विस्थापततोँ 
के लिए पुनर्वास के डायरेक्टोरेट के समाप्त होने पर बनाई गई | 


मध्य प्रदेश 


सरकार विस्थापितों को व्यापार तथा घर व दुकान बनाने के लिए ऋण 
देती रही | गल्‍ले व कपड़े के लाइसेंस भी दिये गये | इसके अतिरिक्त वुछु 
शर्ता के साथ ये लाम उन विस्थापितों की भो दिये गये जो ३० सितस्ब॒र 
१६५० या उससे पूब रजिस्टर हुये थे | 

कटनी, टिहदा, चक्रभाटा तथा रायपुर में लगभग ४,००० परिवारों के) 
निवास की व्यवस्था करने के लिये चार नगर बनाने का काम ह्वाथ में है | 
दूसरे केन्द्रों पर नजूल तथा निजी भूमि प्राप्त की ज्ञा रही है, जिससे विस्था- 
पितों का मकान बनाने के लिये दी जा सके | 

बिछुड़ी स्त्रियां तथा उनके बच्चों के लिए नागपुर में एक महिला आश्रम है जिस 

में १०० निवासी हैं | यहश्राश्रम बढ़िया कार्य कर रहा है। बूढ़े तथा अशक्तों को, 
जिनकी संख्या २०० के लगभग है, आथिक सहायता दी गई । बिस्थापतों 
की विभिन्‍न व्यापार्ों तथा धंधों में शिक्षा देने के लिये कटनी में एक शिक्षा 
तथा काय का केन्द्र खोला गया । 


( रेण८द ) 


उड़ीसा 
सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास के लिये विभिन्‍न योजनायें बनाई । 
देहाती योजना के अंतर्गत ११६६ परिवारों को कृषि काय में, ६१ 
परिवारों को बुनकर, २१ परिवारों को पान उत्पादक और ४ परिवारों को 
मतुओं के रूप में बसाया गया | नागरिक योजना में ५१८ परिवारों को पुनर्वास 
की सुविधायें दी गई | अनेक विस्थापितों को ऋण भी दिये गये । 


कि 


उड़ीसा इजीनियरिंग स्कूल में विस्थापितों को ट्रंनिंग के लिये १३० 
स्थान सुरक्षित रख दिये गये। प्रत्येक विद्यार्थी को दो वर्ष के लिये ३० रुपया 
सासिक की छात्रवृत्ति दी गई | अ्रभी तक ११० विद्यार्थी सफल हो चुके हैं और 
उनमें बहुत से विभिन्‍न सहकारी विभागों में खपा लिये गये । उनमें प्रत्येक 
को इस बात के लिये ऋण भी दिये गये कि वह अपने स्वतंत्र कारखाने 
चला सके । 

पंजाब 

सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप पंजाब में २६ लाख विस्थापितों में से 
२० लाख को देहातों में तथा ६ लाख को नगरों में फिर से बसा दिया गया 
है| भूमि का वितरण प्रायः पूर्ण हो चुका था | सरकार ने देहाती विस्थापितों को 
४-५ करोड़ रुपयों की तकावी दी जबकि २५४ करोड़ रुपये शहरी विस्थापितों को 
उधार दिये गये | १४ नये नगरों में ३,६२६ मकान व १७६ दूकानें बन चुको 
हैं ओर ५,५०६ स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है। लगभग १६,००० कच्चे 
मकान बनाये गये जिससे शहरी विस्थापितों को आश्रय मिल सके | यह निश्चित 
किया गया कि ओर ४,००० चार मरला घर उचित स्थानों पर बनाये जायें। 
अ्रन्य मकान बनाने की योजनायें जिन में बाजार तथा मंडियां बनाना भी 
सम्मिलित हैं, अच्छी प्रगति कर रही हैं । 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश में अधिकांश विस्थापितों के पुवासित होने के पश्चात्‌ दो 
को छोड़ शेष सहायता-शिविर बंद कर दिये गये | इन शिविरों के स्थान पर 
अच्छे ढंग से निर्मित बस्तियां व नगर बन गए. हैं| इसके श्रतिरिक्त जो 


( २५९ ) 


लोग करों से बाहर तम्बुओँ, घमशालाओं तथा साबंजनिक स्थानों में रह 
रहे थे उनके लिये मी स्थान देना आवश्यकता था । 

शरणालयों में पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए २५० अशक्त तथा 
बिछुड़ी हुई स्त्रियों और १०० से ऊपर बच्चों तथा पूर्वी पाकिस्तान से आई ८०० 
से ऊपर स्त्रियों तथा बच्चों को मुफ्त राशन दिया गया | यह प्रबंध किया 
गया था कि ६०० साधनहीन परिवारों को जो साधारण किराया नहीं दे 
सकते थे और घर्मशालाओं तथा राज्य की सावजनिक इमारतों में रह रहे थे, 
प्रायः मुफ्त निवास स्थान दिया जाय | 


इन आश्रमों तथा मुहताजखानों के अतिरिक्त बहुतेरे विस्थापितों को 
गुजारे के लिये नकद सद्दायता स्वीकृत की गई | विस्थापित महिलाओं को, 
जिन्होंने आश्रमों में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लो थी, सिलाई की मशीनें खरीदने 
के लिये नकद सहायता दी गई जिस से वे आश्रमों से बाहर अपने को पुनः 
बसा सकें | विस्थापित महिलाओं तथा लड़कियां को धंधा सिखाने वाली संस्थायें 
तथा ट्रेनिंग व उद्यादन केन्द्र जो अमी चल रहे है, जारी रखे गये | 

८,७०० मकानों, १०० पक्की दुकानों ओर २,००० लकड़ी की दुकानों 
के अतिरिक्त २,१०० और घर, ६०० से ऊपर पक्की दूकान॑ तथा ४०० से 
ऊपर निर्धनों के लिये सस्ते मकान तैयार हो रहे हैं | इसके अतिरिक्त विस्था- 
पितों की सहकारी समितियों को घर बनाने के लिये ५३४५,००० रुपयों के ऋण 
दिये गये | स्थानीय संस्थानों को भी इसी काये के लिये ५४५,००० के ऋण 
दिये गये | 

विस्थापित विद्यार्थियों के लिये आथिक सहायता देने की योजना चालू 
रही । इस योजना में अन्य रियायतों के साथ साधारण प्रकार की मान्य संस्था- 
श्र में प्रारम्मिक शिक्षा निःशुल्क थी और &० प्रतिशत विस्थापित विद्यार्थी 
नकद सहायता के अधिकारों थे | सन्‌ १६४२-५३ में २६ ०० से ऊपर विद्यार्थियों 
को पहली कच्चा से लेकर दसवीं कक्षा तक किसी न किसी रूप में आर्थिक 
सहायता दी गई । 

१०० विस्थापितों को ईंट बनाने तथा राजगीरी का शिक्षण देने की 
योजना इस वष कार्यान्वित की गई । ५० विस्थापितों को राज्य अस्पतालों 


( ३१६० ) 


में कम्पाउण्डरी की ट्रेनिंग देना मी स्वीकृत किया गया | विस्थापित महिलाओं) 
तथा लड़कियों को नर्सों की ट्रनिंग के लिए छुनाव की ओर विशेष ध्यान 
दिया गया । 


| 


सन्‌ १६५२-५३ में मारत सरकार ने शहरी ऋण योजना में बिस्थापिती 
को व्यापारिक, ओवद्योगिक तथा घन्धे सम्बन्धी ऋण देने के लिए. ४००,००० 
रु० निर्धारित किए | भारत सरकार ने हस्तिनापुर नगर में बसने वालों को ऋश 
देने के लिए, १००,००० रुपये भी निधोरित किए। सन्‌ १६४२ के अन्त तक 
पुनर्वास वित्त प्रशासन ने भी राज्य में १,००० लोगों को ६,४४५,०५४० रुपग्रे 
ऋण दिए | 


पनर्वोस समस्या को सुलभाने के लिए. एक विशेष योगदान के रूप में 
राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया था कि पूर्वी बंगाल से पय्सन-उत्पादकों के 
५०० परिवारों को नेनीताल जिले में किछा उपनिवेश ज्षेत्रों में बसाया जाय । 
इनमें से ३०० परिवार सन्‌ १६५१ में आ गये थे ओर शेप सन्‌ १६५२ में 
आये | सरकार ने ५०० परिवारों की एक दूसरी टोली को भी बसाना स्वीकार 
कर लिया है। 

वह सरकारी आज्ञा, जिसके अनुसार विस्थापितों की उम्र तथा शिक्षा 
सन्बन्धी शर्तों को ढीला कर नोकरी पाने की सुविधा दी गईं थी, इस वर्ष भी. 
जारी रही | साथ ही यह र्यायत कि लोकसेंबा आयोग यदि यह समझे कि कोई 
प्रार्थी विस्थापित व्यक्ति है और परीक्षा-शुल्क नही दें सकता है तो शुल्क माफ 
कर दे, सन्‌ १६५३ के श्रन्त तक के लिये बढ़ा दी गई | सरकारी तथा गेंरसर- 
कारी नोकरियों में सन्‌ १६४२ के अंत तक लगभग २२,००० विस्थापितों को 
काम मिला | 

विस्थापितों में तपेदिक के रोगियों के लिए भोवाली सेनटोरियम में श्८ 
: स्थानों वाला एक मांग जोड़ा गया । द 


पश्चिम बंगाल 


.. अप्रैल १६५४२ के अन्त तक पूर्वी पाकिस्तान से २,रे८६,६७१ विस्थापित 
लोग आये | इसके पश्चात्‌ पारपत्र ( पासपोट ) की आशंका' से १६३,६३६ 


( ३६१ ) 


व्यक्तियों का पुत: आगमन हुआ ओर केपों में रहने वालो की संख्या ३१ 
अक्टूबर १६५२ तक ७२,००० से बढ़कर १२१,००० पहुंच गई | 


इस स्थिति का सामना करने के लिए एक नई नीति स्वीकार की गई कि 
नकद दान के बदले केंपों में रहने वाले प्रत्येक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को कुछु न 
कुछ काम करने के बदले मजदूरी दी गई | यह काम था पानी के पम्पो' की 
सफाई, नालियो' की खुदाई, सड़का की मरम्मत आदि | इसी बीच पुनर्वास 
की ठीक व्यवस्था करने - के लिये सरकार अपनी योजनाओं का पुनर्गठन 
कर रही थी, विशेषतः गैर खेतिहर विस्थापित लोगों के लिये । 

भवन-निर्माण-योजनाओं के अन्तर्गत दवावरा में १,४३२ घर बनाये गए, 
वांसदानी में तथा गरियो में १०७ अलम्यूनियम की फोपड़ियां ४,००० युगल 
ऑपड़ियाँ और २१२ अन्य इमारतें बनाई गई । विस्थापितों को विभिन्‍न 
रोजगारों की ट्रेनिंग दी गई । बच्चों को शिक्षा के लिये स्कूलों तथा कालिजों 
को आशिक सहायता दी गईं | वर्ष के अन्दर ही प्रारम्मिक स्कूलों में १२७, ०६६, 
माध्यमिक स्कूलों में २१,२१६, टेकनीकल स्कूलों में ३,२२६ व कालेजों में 
६,४०६ बच्चे थे | अनेक विद्यार्थियों की ऋण तथा दवत्तियां मी दी गई । 
सहायता कार्य पर अक्टूबर १६५२ तक कुल खर्च १२७,६५६,४६६ रुपये 
आया । 


२. ख? भाग 
खाद्य और कृषि 


हेदराबाद 
सन्‌ १६५२-५३ में, हिमायतसागर, वारंगल, रुद्वर, परमानी और रायचूर में 
'कषि-फार्मो के अलावा, बदनापुर में गेहँ के लिए और करीमनगर में मक्का के 
लिए प्रयोग-फा्म खोले गए। तु गभद्रा योजना के अधीन उस क्षेत्र के लिए 
'कृषि-विकास योजनाएँ तैयार करने के लिए, धारेसुगुर में भी एक फाम खोला 
गया | द 
पंचवर्षीय योजना में कृषि-विकास के लिए लगभग ३|| करोड़ रुपया खच 
'करने का अन्दाजा लगाया गया है| विभिन्‍न योजनाओं पर काम सन्तोषजनक 
ढंग से आगे बढ़ रहा है । सन्‌ १६५१-४२ के लिए, निश्चित अतिरिक्त खाद्य 
उत्पादन का लक्ष्य तथा सन्‌ १६५१-५२ के बाद पांच वर्ष की अवधि के लिए, 
निश्चित कपास उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो चुका है | 
खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने स्वयं टूटे-फूटे तालाबों 
की मरम्मत का खा उठाने के लिए जो प्रस्ताव किया था, उससे लाभ उठाया 
गया । ग्राम-कार्यकर्ताओं को ग्रामोन्‍नति कार्य में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 
ऋषि, सहकारिता और पशुपालन की क्रियात्मक शिक्षा के लिए, स्कूल खोले 
बा 
इस साल, कई सिंचाई-योजनाएं पूरी की गई । अब तक मध्यम आ्राकार 
के २० सिंचाई-साधन बनाए. जा चुके हैं, जिनसे लगभग २१५,३४२ एकड़ 
जमीन को लाभ पहुँचेगा ओर लगभग १,४१४,२२६ रुपए की आमदनी 
ड्ोगी। इसके अलावा, सरकार ने ३ मध्यम आकार की और ४ छोटे आकार 
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की योजनाएं और स्वींकार की हैं । जब ये पूरी हो जाएंगी, तो इनसे लगभग 
१०,२५० एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी | इन योजनाओं पर काम हो 
रहा है। 

जून सन्‌ १६५२ के अन्त तक ११८ ताल्लाबों की मरम्मत की गई ओर 
२,६१५ तालाबों को फिर से सुधारने की योजना स्वीकार की गई । इससे 
१६०,००० एकड़ जमीन में खेती-बाड़ी हो सकेगी | 

कई जिलों में कमी की हालत होने के कारण, १,५४५,००० रुपया सहा- 
यता कार्यो के लिए ओर तकाबी के लिए स्वीकार किया गया । इसके अलावा, 
'लगान की किश्तें रोक दी गई और कुछ ओर भी रियायतें दी गई । 

खाद्य के मामले में सरकार ने धीरे घीरे नियन्त्रण इटाने की नोति का 
अनुसरण किया ओर बम्बई, मद्रास तथा मेसूर को लगभग १७,४०० टन 
'ज्वार का नियात किया | 

इस साल, केवल चावल ओर धान ही किसानों से लिया गया। ज्वार- 
बाजरा व्यापारियों से निश्चित दर पर खरीदा गया ; किसानों से उगाही करके 
'नहीं लिया गया | बम्बई की सीमा पर १० मील चौड़ी पटूटी को छोड़ कर, शेष 
राज्य में सबच्न ज्वार-बाजरा के बेरोक-टोक स्थानान्तरण की आज्ञा दे दी गई । 
जिलों में राशन की प्रथा हटा दी गई । 

इस साल पशु-पालन, भेड़-पालन, मुर्गी-पालन, ओर पशु-सुधार सम्बन्धी 
'कई योजनाएं, पूरी की गई । खूनी दस्तों की बीमारी की रोकथाम के लिए 
'प७७ १५० पशुओं को टीका लगाया गया और २७,१६६ घोड़ी-घोड़ों, 
२२७,६४४ गाय-बेलों ओर ६४,१०६ अन्य पशुओ्रों तथा चिड़ियों की चिकित्सा 
'की गई | १०६ चलते-फिर्ते ओऔषधालय भी काम करते रहे । 

योजना कर्मशन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, काश्तकारी 
कानून में संशोधन के लिए एक बिल तैयार किया गया । किसानों के जमीन 
सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित कराने के लिए, उनसे मनमाना लगान लेने के 
प्रथा को रोकने के लिए तथा उचित लगान बंधवाने के लिए केन्द्र में काश्त- 
'कारी-सलाहकार-समिति काम करती रही | सहूलियत के साथ कानून का पालन 
ऋराने के लिए जिलों में परिपालन समितियां भी बनाई जा रही हैं| २१,८१६ 


जम्पू और काश्मीर 


जमीन मुआवजा समिति ने माच १६५३ के अन्तिम सप्ताह में अपनी 
रिपोट राज्य की संविधान सभा को दी। समिति ने सिफारिश की थी कि सिद्धांत 
ओर नीति दोनों की दृष्टि से अधिकारच्युत जमीदारों को मुआवजा देना बांछु- 
नीय नहों है । तदनुसार संविधान सभा ने ३१ मार्च १६५३ को सबसम्भति 
से निश्चय किया कि राज्य में जमीदारों को कोई मुआवजा न दिया जाए । 

राज्य के विभिन्‍न भागों में बृहत्‌ जमींदारी उन्मूलन काबून के अन्तर्गत 
किसानों की जो जमीनें दे दी गई हैं उनके अधिकार-परिवतंन के प्रमाणीकरण 
का काय सन्तोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है| काश्मीर की घाटी और लद्वाख 
के जिले में यह कार्य पूरा हो चुका है । जम्मू प्रान्त में भी कुछ महीनों में पूरा 
हो जाएगा | 

मई १६५३ के अन्त तक १,६३०,७८२ कनाल जमीन पर १७०,७फ ४ 
किसानों के अधिकार का प्रमाणीकरण हो चुका था | इस जमीन से ६२१,५८६ 
आदमियों का भला होगा | इसके अलावा, लगभग ६ लाख कनाल जमीन 
सरकार के कब्जे में आ चुकी थी । 

जो जमीन सरकार के कब्जे में आ गई है, वह भी किसालों में वांटी जा 
रही हे | इस जमीन के लिए उन शरणाश्ियों को प्राथमिकता दी जा रही है, 
जिनको निष्क्रान्त व्यक्तियों को जमीने नहीं मिलीं | दूसरी प्राथमिकता उन लोगों 
को दी जा रही है, जिनके पास जमीन नहीं है। इस सम्बन्ध में, जम्मू , कथुआ 
ओर राजोरी-पू च के जिलों में भूमि-वितरण समितियां काम कर भी रही हैं । 

स्च्य मारते 

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जाने बाले उपायों के अलावा खेती 
की पैदावार सुरक्षित रखने ओर उसे हानि से बचाने के लिए भी कदम उठाए 
. गये | ६६,३०२ एकड़ जमीन में बाये जाने के लिए रुधरे बीज और २२,८६६ 
एकड़ जमीन के लिए. रासायनिक खाद, उदबरक, हरी खाद, कूड़ा-ककंट-खाद 
ओर खली बांटी गई | जंगली घास और आधाशीशी काट कर १२,७३४ 
एकड़ जमीन साफ की गईं, १,६४७ एकड़ ट्रैक्टरों द्वारा ठीक की गई, और 
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ओषधियों द्वारा २,४३८ एकड़ को फसलों की हानिक्रारक कौड़ॉ-मकोड़ों से रक्षा 
की गई । क्‍ 

सन्‌ १६४२-५३ में मंडारों के अन्न को कीड़ों से बचाने के लिए विशेष उपाय 
किए गये । उदाहरणार्थ, ५,७३३,६४४ मन अनाज ओऔषधि-प्रयोग द्वारा कीड़ा 
लगने से बचाया गया । इन्दौर में एक ट्रेनिंग कोस का प्रबन्ध किया गया 
और विभाग के कमचारियों को मडसाल, निरीक्षण आदि की शिश्वा दी गई । 


(७ 


इस साल, कृषि-विभाग की गवेषणा-शाखा का पुनर्गठन किया गया और 
उसे संयुक्त गवेषणा-निर्देशक के प्रशाप्तनिक नियन्त्रण में रखा गया। साथ 
ही राज्य के विभिन्‍न क्षेत्रों में जमीन और मोसम सम्बन्धी पडतालें की गईं और 
लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन आरम्भ किया गया । कृषि-महाविद्यालय. 
में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने की दृष्टि से अध्यापकों की संख्या बढ़ा दी गई ' 
#र अधिक सामान खरीदा गया । 


अगस्त १६५२ में, ' केन्द्रीय अन्न ( अनुज्ञप्ति और प्राप्ति ) आदेश सन्‌ 
१६४२ * अमल में लाया गया | राज्य के अन्दर ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, 
चावल और उनसे बनी चीजों की खरीद, फरोख्त, कीमत ओर लाने-लेजाने 
पर लगे अधिकांश प्रतिबन्ध हटा दिए गए । द 


सन्‌ १६५२-५३ में खरोद की जगहों से खपत की जगहों को १,०१२,७३० 
मन अनाज ट्रकों द्वारा ओर ३,००१,६६१ मन रेल द्वारा भेजा गया। इन्दौर 
ओर मऊ शहरों में राशन-प्रथा समाप्त कर दी गई और अश्रनाज खरीदने के. 
लिए उचित मूल्य वाली दुकानों पर प्रबन्ध कर दिया गया । विशेषकर कमी. 
वाले क्षेत्रों में, सहायक मात्रा वाली दुकानों की संख्या ४५८ से बढ़ाकर ४७३ 
कर दी गई ओर दर सम्बन्धी कुछ प्रतिबन्धों के साथ, देहाती आबादी के लिए 
मोटे अनाज की खुलो खरीद को आज्ञा दे दी गई । सहायक मात्रा वाली. 
दुकानों ने गांव को २,६८२,००० आबादी की सेवा की | अनाज की मात्रा 
१२ सेर प्रति व्यक्ति प्रति मास रही । ढ 


इसके अलावा, मध्य भारत से बाहर चोरी से अ्रनाज ले जाने की रोक- 
थाम के लिए. विशेष उपाय किए गए. और व्यापारियों के गोदामों पर कडीः 


( २६७ ) 


नजर रखने के लिए खास हिंदायतें दे दी गई जिससे वे अनुचित रूप से अ्रनाज 
जमा न कर सके | 


के 
सहर 
बंगलोर, देवनगर और कोलार की सोने की खानों में १ मई १६५३ 
से राशन-प्रथा समाप्त हा जाने के साथ ही सरकार ने राज्य भर में खाद्य: 
वस्तुओं से सब प्रकार के नियन्त्रण हटा लिए । 
वर्षा न होने से कम अन्न वसूल होने के कारण, केन्द्रीय सरकार से 
श्८०,००० टन अन्न मांगा गया | कृषि सम्बन्धी व्यय बढ़ जाने के कारण तथा 
अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को आगे बढ़ाने की हृष्टि से धान का 
प्राप्ति-मूल्य ४ रुपए प्रति पल्‍ला बढ़ा दिया गया, जिससे कुल लगभग १५०- 
लाख रुपए का घाट रहा । परन्तु जनता के हाथ बेचने का मूल्य मी बढ़ा 
दिया गया | 
सन्‌ १६४२-५३ में, अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत, 
भारत सरकार ने १००,२० लाख रुपए का ऋण स्वीकार किया और ३१-१० 
लाख रुपए का अनुदान दिया | दिसम्बर १६४२ के अन्त तक कई योजनाओं: 
पर ५७-०७ लाख रुपया खर्च हुआ | 


कृषि-गवेघणा और विकास सम्बन्धी कई नई योजनाएं भी शुरू की गई । 
खाने के रूप में तथा स्टाच्र के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए मीठे आलू 
को उपयुक्त किस्मों के विकास के वास्ते अनुसन्धान किए गए | यहां की जलवायु 
में मिस की कपास-समिति की सहायता से गवेषणा-कार्य आगे जारी रखा गया। 
केन्द्रीय सुपारी समिति द्वारा स्वीकृत एक योजना के अनुसार सुपारी सुधार 
सम्बन्धी समस्याओं पर विचार हो रहा है | सुगरी मालनद की एक महत्त्वपूर्ण 
व्यापारिक फसल है ।' 

फोर्ड फाउंडेशन केन्द्र की सहायता से ३१ ग्राम-कार्यकर्ताओं को, जिनमें: 
कृषि-स्नातक और लाइसेंशियेट भी थे, बिस्तार-प्रणाली की शिक्षा दी गई 
ओर उन्हें मालावल्‍ली तालुक के कई गांबों में नियुक्त किया गया। यहां इठावा 
योजना की किस्म का एक नमूने का विस्तार-कार्य शुरू किया गया है |. 
लगभग ४० उम्मीदवारों का एक दूसरा जत्था भी ट्रेनिंग पा रह्य है । जापानी. 


आ, 


फ [ 


ढंग से धान उगाने की प्रक्रिया को लोकप्रिय बनाने के उपाय किए 
जा रहे हैं। 

इसके अलावा, नई-नई किस्म की फसलें विकसित की जा रहीं हैं और 
उनकी जांच की जा रही है। पौधों की बीमारियों ओर कीड़ों की रोकथाम के 
लिये बहुत सी कीड़े मारने वाली दवाओं की परीक्षा की जा रही है ओर 
यह देखा जा रहा है कि वे कितनी असरदार हैं | ओषधियों से कीड़ों की 
रोकथाम के ओर भी नये नये तरीके निकाले गये हैं । 

पेप्स्‌ 

सन्‌ १६४२-५३ में १ लाख टन से भी अधिक अनाज, जिसमें अधिकतर 
गेहूं था, किसानों से वसूल किया गया और ६०,००० उन से भी अधिक क्षेत्रों 
को भेज दिया गया। यद्यपि अनाज की पंदावार काफी हुई थी, फिर भी राज्य 
के मुख्य-मुख्य शहरों में राशन-प्रथा जारी रही। 

सन्‌ १६५२ में, कृषि-सुधार की समस्या पर रिपोट देने के लिए, एक भूमि 
सुधार-समिति बनाई गई थी। इसी बीच, वेंकटाचार कृषि-सुधार समिति ने 
जो भारत सरकार द्वारा कुछु समय पहले बनाई गई थी, अपनी रिपोर्ट 
पेश कर दी । दोनों समितियों की रिपोर्टा के आधार पर, नवम्बर 
ओर दिसम्बर १६५४२ में, राज्य विधानसभा के अधिवेशनों में उस 
विषय पर कई बिल पेश किये गये | इनमें से, पेप्सू आला मालिकियत 
अधिकार बिल, पेप्सू बंंजर भूमि सुधार बिल ओर पेप्सू सदुपयोग बिल विधान 
समा द्वारा पास हो चुके हैं । इसके अलावा, पेप्सू काश्तकारी अस्थायी व्यवस्था 
कानून, २,००८, जो किसानों के बेघ अधिकारों को रक्षा करता है ओर उनको 
अधिकारच्युत होने से वचाता है, लागू कर दिया गया है | 

इसके साथ ही, खेतों को चकबन्दी का काम तेजी से आगे बढ़ा और 
सन्‌ १६५४२ के अन्त तक १०३४ लाख बीघा खामे से भी अधिक भूमि की 
चकबन्दी हो गई | सरकार ने महेन्द्र गढः जिले के १,३७२ अकाल्ल पीड़ित गांवों 
में लगभग ५ लाख रुपया लगान की वसूली भी रोक दी | अन्य सहायता- 
कार्यो के अलावा, २६०.००० रुपए का तकाबी ऋण मी दिया गया । 


( २३६६ ) 
राजस्थान 

जवाई ओर मोरेल बांधों के बन जाने से, सन्‌ १६५२-५३ में, ३ लाख 

एकड़ जमीन और सींची जाने लगी । जवाई बांध ११० फुट ऊंचा और 
: ३,००० फुट लम्बा है। यह नदी के तल से ५४।॥ फुट गहरा गलाया गया है। 
इससे जो जलाशय बनेगा उसमें लगभग ७० लाख घन फुठ पानी आ सकेगा | 
मोरेल बांध ४३ फुट ऊचा, २६३० फुट लम्बा और १४३ फुट गहरा है। 
इसमें से दो गूलें खोद कर निकाली गई है, जिनसे ४३,००० एकड़ जमीना 
की सिंचाई होती है। बीकानेर में नहर की मरम्मत हो जाने से लगभग द 9 
लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन की सिंचाई होने लगी है | 


लगमग ४०० नये कुएं खोदे गए ओर बहुत से मौजूदा कुश्रों की मरम्मत 
की गई | ४०० से भी अधिक स्थानों पर पम्प लगाये गये ओर लगभग इतनी ही! 
रहे लगाई गई | 


सौराष्ट् 


सन १६४२-४३ के पूर्वाद् में कृषि-विभाग ने २,१५६ टन खाद-मिश्रणु 
बांठा और शहरी कूड़े-कर्क्ट से ४,७७७ टन खाद तैयार किया । हरी खाद 
के लिए २० टन सन का बीज भी बांश गया । इसके अलावा, सरकार ने 
आलू ओर कपास की खेती के विस्तार की योजनाओं को भी क्रियान्वित किया )। 
७४ टन प्रताप ओर कल्याण बीज भी बांटे गए. । 


इस साल, कृषि-सम्बन्धी कई गवेषणा ओर प्रशिक्षण योजनाएं चालू 
की गई । भारतीय क्ृषि-गवेषणाशाला की सिफारिशों के अनुसार, ज्वार 
ओर बाजरा की फसलों के सम्बन्ध में प्रयोग भी किए गए. | ह 


९ 


सन्‌ १६४२-५३ में. देहात में पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए प'नी' 
की प्राप्ति में सुधार की दृष्टि से २२ मशीनी बर्मों और १५ हथ-बर्मो का! 
प्रयोग किया गया | खेती-बाड़ी के काम के लिए मशीनी बर्मो से छ५ ओर 
हथ-बर्मों से ११६ छेद जमीन में किए. गए.। इसके अलादा, ६ ट्रौबय्रों से 
३,१३४ बीचें जमीन जोती गई। 


( २७० ) 


पशुरालन की उन्नति के लिए, सरकार ने २४ पशु-नस्ल-सुधार-शालाओँ 
को आर्थिक सहायता प्रदान की | चरागाहों के सुधार ओर दुग्धशालाओं के 
विकास की योजनाएं भी आरम्भ की गई । 

सरकार ने किसानों से मोटा अनाज लेना बन्द कर दिया और उगाही 
की प्रथा भी बन्द कर दी | इस नर्मी के कारण, खुले बाजार में कीमतें, जो 
बहुत ऊंची चढ़ गई थीं, काफी नीचे गिर गईं | सरकार ने अनाज के विंतरण 
के लिए उचित मूल्य वाली लगभग एक हज़ार दुकानें निश्चित कर दीं। श्रगस्त 
१६५२ से राजकोट, जामनगर ओर भावनगर शहरों में राशन-प्रथा समाप्त 
क्र दी गई | 


सरकार ने वनों के लगाने और मौजूदा वनों के सुधारने की योजनाएं भी 
ह्वाथ में लीं। विभिन्‍न केन्द्रों में १६ एकड़ भूमि में ११ पौधबर बनाए गए। 
हन पोधघरों में लगभग १,५००,००० पौधे तैयार हो रहे हैं । सामूहिक 
योजना के ज्षेत्र में खारापत में बन लगाने का काम शुरू किया गया । 


ट्रावन्कोर-कोचीन 

सन्‌ १६५२-५३ में, अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत ३७ 
लाख रुपए की कीमत की १३,६४० टन खाद बांटी गई | इसमें हड्डी का 
बारीक चूग, मूंगफली की खलीं, अमोनियम सह्फेट भी था । इसके 
फलस्वरूप धान के उत्पादन में २०,००० टन की बृद्धि हुई । साल में 
२३,६६० पारा सुधरा बीज भी बांटा गया। 

इसके अलावा, ५०,००० एकड़ काली जमीन का सुधार किया गया। 
४,००० एकड़ भूमि में लगभग १८ मील लम्बे बन्ध बनाए गए, जिन पर 
लगभग ५१०,१०० रुपया खच हुआ। जमीन की अग्लता दूर करने के लिए 
७६४ टन कैल्शियम कार्बोनेट बांठा गया। ६ लाख पारा धान पेंदा हुआ, 
नो पिछले साल से तीन गुना था। 
.. सन्‌ १६५२-५३ में २० नगरपालिकाओं ने २६,०१२ टन शहरी 
कूड़ा-खाद बनाया और बांट । इसके अलावा, फसलों को कीड़े 
और रोगों से बचाने के लिए लगभग १० टन कीटाशुनाशक ओऔषधियां 
बांटी गइ' | 


( ३७१ ) 


भरपूर खेती के लिए किसानों को प्रति कुआं ६०० रु० आर्थिक सहायता 
दी गई । साल में ४० कुएं खोदे गए ओर ३५७ अभी खोदे जा रहे हैं। 

धान-पुरस्कार-प्रतियोगिता योजना के अन्तग्तत प्रति ताहुक १०० रू० 
ओर प्रति जिला २४० रु० नकद इनाम दिया गया ॥ सितम्बर-अ्रक्ट्ूबर की 
फसल में २५३ किसानों ने प्रतियोगिता में भाग लिया | घान की अधिक से 
अधिक उपज ६,५५० पोंड प्रति एकड़ थी | 

सूखा के दिनों में दक्षिण ट्रावन्कोर में २६ स्थानों पर पम्प लगाए, गए। 
इस के अलावा, लगभग २,००० सिंचाई के छोटे साधनों पर भी काम 
किया गया । 

स्वीकृत नस्‍लों के सांड तैयार करने के लिए एक निजी फार्स के अलावा 


किक 


४ सरकारी फाम खोले गए | अब तक लगभग ४०० सोरब साँडों को बचिया 
बनाया जा चुका है ओर २,००० कृत्रिम गर्भाधान किए जा चुके हैं। 


शिक्षा 


हेदराबाद 

सन्‌ १६५२-५३ में हैदराबाद अनिवाय प्राथमिक शिक्षा कानून पास 
हुआ | १७० प्राइमरी स्कूलों और ७० मिडिल स्कूलों में अतिरिक्त क्‍्लासें 
खोली गई आर उनका दर्जा बढ़ा कर क्रमशः लोअर सेकंडरी और हायर 
सेकंडरी स्कूल कर दिया गया | सामूहिक योजना ज्षेत्रों के ओर बेसिक शिक्षा. 
ट्रेनिंग केन्द्रों से मिले हुए स्थानों के प्राइमरी स्कूल बेसिक स्कूलों में बदले जा 
रहे हैं । 

इस साल भीकनूर ओर मोमिनाबाद के बेसिक शिक्षा केन्द्र, महिला गुह- 
विज्ञान ट्रेनिंग कालेज और नृत्य-संगीत-विद्यालय अपनी पूणुता को प्राप्त 
हो गए | कन्नड़ के माध्यम से शिक्षा देने के लिए यारमारुस, रायचूर, में भी 
एक बेसिक शिक्षा ट्रेनिंग-केन्द्र खोला जा रहा है। 


( ३२७२ ) 


सामान्य रूप से हेदराबाद में शिज्ष्प-शिक्षा के प्रसार और विशेष रूप 
से एक बहुशिल्प शिक्षालय की स्थापना के सम्बन्ध में रिपोट देने के लिए 
विशेषज्ञों की जो समिति बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और 
अब सरकार उस पर विचार कर रही है। इस सःल इस समिति की कुछ सिफारिश 
क्रियान्वित भी की जा चुकी हैं । मेट्रिक्युलेशन के बाद तीन वर्ष का यन्त्र और 
विद्य त इ जीनिरिंग का पृथक डिप्लोसा-पाठयक्रम चालू करने के लिए. सरकारी 
टेक्निकल कालेज का पुनगठन किया गया | अंग्रेजी और तेलगू के माध्यम 
से शिक्षा देने के लिए. सिकन्दराबाद में एक टेविनकल हाई रकूल खोला 
गया | कला-बिद्यालय का भी पुनर्गठन हो गया है और अब इसमें चित्रकारी, 
मूत्तिकला, व्यापारकला, डिजाइन ओर वास्तुविद्या के डिप्लोमा-पाव्यक्रम की 
शिक्षा दी जाएगी | 

युक्तियुक्त ढंग से काम करने ओर खर्च में कमी करने के लिए प्रशासन- 
व्यवस्था के पुनर्गठन के उपाय किए गए । स्त्री और पुरुष मेट्रिक्युलेट और इन्टर- 
मीजियेट अध्यापकों का प्रशिक्षण एक मात्र सरकारी अ्रध्यापक प्रशिक्षण कालेज 
में इन्द्रित करने के लिए. उपाय किए गए। साथ ही, प्रादेशिक भाषाओं के. 
द्वारा भी शिक्षण देने की व्यवस्था की गई । अ्रध्यापकों को शारीरिक: 
व्यायाम की शिक्षा दैने का काम व्यायाम-शिक्षा-शाला को सौंप दिया 
गया । इसका उद्घाटन प्रधान मन्त्री ने जनवरी १६४३ में किया था | 

इसके अलावा, भारतीय शिक्षालयों में बेज्ञानक और शैल्पिक विषयों 
की ऊंची शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को वजीफे देने की एक योजना स्वीकार 
की गई | निजी शिक्षालयों के प्रोत्साहन के लिए सहायक अनुदान के नियमों में 
संशोधन किया गया ओर वे समान रूप से सभी शिक्षालयों पर लागू किए गए । 
सन्‌ १६५२-५३ में इस काम के लिए. २ लाख रुपए की अतिरिक्त रकम दी 
गई | निजी कालेजों को भी आर्थिक सहायता दी गई। इसके लिए १ लाख रुपये 
की व्यवस्था की गई थी। 

जम्मू और काश्सीर 


शिक्षा पुनगंठन समिति की सिफारिशों के अनुसार सन्‌ १६५२-५३ में 
राज्य में बहूह शीय शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया । दो बहूदरशीफ 


( रेछ३े ) 


नगर स्कूल जम्मू और श्रीनगर में और एक बहूद्शीय गरम स्कूल श्रीनगर 
के पास शाल्लीमार गांव में खोला गया । ६० प्राइमरी स्कूल केन्द्रीय स्कूलों 
में बदल दिए. गए. और २० मिडिल स्कूल हाई स्कूल बना दिए गए | 
पुस्तकालयों, प्रयोगशाला-सामग्री, फर्नीचर, ओर नेशनल क्डेट कोर के 
लिए पर्याप्त अनुदानों की व्यवस्था की गई | सन्‌ १६५२-५३ में शिक्षा के 
लिए ४६-०४ लाख रू० की व्यवस्था की गई थी, यह रकम पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत निधोरित ८ लाख र० की रकम के अलावा थी | शिक्षा के बजट 
में इतनी रकम पहले कभी निर्धारित नहीं की गई थी । 


सच्य भारत 


बिक 


विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने सन्‌ 
१६५२-५३ में, मौजूदा प्राइमरी स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदलने और नए 
प्राइमरी स्कूल बेसिक स्कलों के रूप में खोलने का निश्चय किया । पाठ्यविधि, 
शिक्षा का स्तर और तरक्की के नियमों आदि में समानता लाई गई और फीस 
का स्तर भी एक सा ही कर दिया गया । अनिवाय प्राइमरी शिक्षा योजना 
के अन्तर्गत, जो कि १६ जिलों के मुख्य नगरों में शुरू की गई, २०,००० 
से भी अधिक विद्यार्थी स्कूलों में शिक्षा पा रहे थे। प्राइमरी स्कूलों की संख्या सन्‌ 
१६५१-४२ में ४,५१२ से बढ़ कर सन्‌ १६४२-५३ में ४,८१४ हो गई । 

इस साल, भिंड में एक इन्य्स्मीजिएण कालेज और इन्दोर में एक महिला 
कालेज खोला गया | सन्‌ १६५३-५४ में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 
विभिन्‍न योजनाओं के लिए २,३२३,००० र० की व्यवस्था. की गई है | 
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अधिक शिक्ञा-सुविधाएँ दी गई । 

इस साल, मध्य भारत युनिवर्सिटी बिल विधान मंडल में उपस्थित किया 
गया | इस बिल में राज्य में एक ऐसी युनिवर्सिटी स्थापित करने की व्यवस्था है 
जो शिक्षा भी प्रदान करे और दूसरे कालेज्ञों को अपने से सम्बद्ध भी करे । 
विद्यार्थियों को मारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों, शिक्षा वृत्तियों 
आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में समथ बनाने के लिए, इस साल 
एक विद्यार्थो-व्योरो भी शुरू किया गया ।॥ 


( रे७४ ) 


के 
ससर 

मेंसूर में पूर्व-प्राइमरी से युनिवर्सिटी अवस्था तक शिक्षा की हालत को 
जांच करने के लिए तथा उस के विकास के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए 
सरकार ने सितम्बर १६५४२ में एक समिति बनाई थी। इस समिति की रिपोर्ट 
पर सरकार विचार कर रही है। समिति ने सिफारिश की है कि अनिवाये 
प्राइमरी ओर बेसिक शिक्षा, गवेषणा-सुविधा, नेशनल केडेट कोर, हिन्दी 
और प्रादेशिक भाषाओं के विकास तथा जनता कालैजों की स्थापना पर व्यय 
अधिक होना चाहिए | उस ने यह भी सिफारिश की है कि शारीरिक श्रम 
ओर समाज सेवा को शिक्षा पद्धति के आवश्यक अ्रग मानते हुए, शिक्षा-पद्धति 
को सवथा नया रूप दे देना चाहिए ) 

१ अप्रैल १६५२ को राज्य में शिक्षा-संस्थाश्रों की कुल संख्या १३,प्८८ 
थी, जिनमें ६२७,१३३ विद्यार्थी पढ़ते थे । प्राइमरी स्कूलों की संख्या 
१०,४७४, मिडिल स्कूलों की ७०३, हवाई स्कूलों की २१७ ओर कालेजों 
की २७ थी | सन १६५३-५४ में शिक्ष। के लिए. ३७७३५ लाख रु० की 
व्यवस्था की गई है। 


पेप्सू्‌ 
सन्‌ १६४२-४३ में प्राशमरी और प्रौढ़ शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया । 
पंचवर्षीय योजना के अन्तगत देहात में १०८ सहशिक्षा प्राइमरी स्कूल खोले 
गए। बचत की दृष्टि से लड़कों ओर लड़कियों के प्राइमरी स्कूलों को एक में मिलाने 
की कोशिश की गई । २२ स्कूल मिडल स्कूल बना दिए गए और ५ मिडिल 
स्कूल हाई स्कूल बना दिए गए | 


प्रौद् शिक्षा में मी एक नबीनता की गई । राज्य में लगभग १,१०० 
शिक्षा-संस्थाएं ओर लगभग ५३,००० गांव हैं। नई योजना के अनुधार यह 
व्यवस्था की गई कि हर शिक्षा-संस्था के अध्यापक और विद्यार्थी हर साल एक 
गांव में प्रोढ़ों को शिक्षा दिया करें | इस प्रकार, ५ वर्ष में ५००० गांवों के 
सब प्रोढ़ शिक्षित हो जाएंगे | पहले वर्ष में ८०० शिक्षा-संस्थाओं ने यह काम 
शुरू किया | 


($ रे७४ ) 


राजस्थान 


सन्‌ १६५२-५३ शिक्षा पर २६१,४० लाख रु० व्यय हुआ, जबकि: 
सन्‌ १६४६ में १६० लाख ही व्यय हुआ था । सन्‌ १६४३-४४ के लिए 
२६१६० लाख रु० की व्यवस्था की गई है| 


इस साल टोंक ओर सिरोही के हाईस्कूल इ टरमीजिएट कालेज बना दिए! 
गए । सरकार ने पुनः संस्थापन विभाग द्वारा संचालित ६७ प्राइमरी स्कूलों, २१ 
मिडिल स्कूलों और ७४ अन्य स्कूलों को अपने कब्जे में ले लिया । कई 
प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे ओर ध४८० मौजूदा प्राइमरी स्कूल विस्तुत किए, 
जाएंगे | इस के अलावा, प्राइमरी स्कलों को मिडिल स्कूलों में ओर मिल रकूलें 
को हाई स्कज्ञों में बदला जाएगा। निजी रकलों की इमारतें बनाने के लिए: 
तथा अधबनी इमार्श को पूरा करने के लिए आशथिक सहायता कौ भी! 
व्यवस्था की गई 


बेसिक ओर समाज शिक्षा की उन्नति के लिए जो ग्रस्ताव रखे गए हैं 


५ बिक 


उनमें बेसिक ट्र निंग कालेज के श्रध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए एक स्नातकोत्तर- 


कालेज, प्राइमरी स्कलों के अध्यापकों के लिए. एक ट्रेनिंग कालेज, ई बेसिक: 
माडल स्कूल, ओर ग्राम-कायकर्त्ताओं की ट्रेनिंग के लिए. एक जनता कालेज 
खोलने के प्रस्ताव भी हैं। जोधपुर में इंजीनियरिंग कालेज की इमारत लगभग 


पूरी हा चुका है। 


इसके अलावा, पुरातत्व-मन्दिर रंस्कृत ओर राजस्थानी की पुरद्का के: 
सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण गवेषणा कर रहा है। वह लगमग २,५०० अप्राप्य पुस्तके. 
और लगभग २,००० हस्तलिखित पुस्तकें संगहीत कर चुका है । इस साल, 
इस में से कुछ पुध्तकों के प्रकाशन का काम भी आरम्म किया गया। 

मौजुदा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पहली कक्षा से आठवीं 
कक्षा तक की शिक्षाविधि में संशोधन किया गया | छुठी, सातवीं आर आठवीं 
कन्नाओं के लिए साधारण विज्ञान को पाठय-पुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन के 
राष्ट्रीयररण को ओर भी कदम उठाए गए । 


( ३७६ ) 


सोराष्टर 

शिक्षा- प्रसार-कायक्रम के अ्न्तगत, शहरी प्राइमरी स्व॒लों में ७५५ अतिरिक्त 
अध्यापक नियुक्त किए गए, और प्राइमरी स्कूल-अ्रध्यापकों के ट्रेनिंग कालेज 
में ३११ प्राइमरी स्वल्-अ्रध्यापक ओर १६८ अन्य विद्यार्थों भर्ती किए 
गए । सन्‌ १६४२-४३ में लगभग १०० और प्राइमरी स्कूल खोलें गए, जिससे 
उनकी कुल संख्या २,४८६ हो गई | हस्त-शिल्प द्वारा शिक्षा देने के उद्देश्य 
से प्राइमरी स्कूलों में लगभग १०,००० चर्खे भेजे गए। 

लोगों को सामाजिक शिक्षा देने के लिए लगभग २४० केन्द्र काम कर 
रहे थे | सन्‌ १६५२-५३ में युनिवर्धिटी-शिक्षा के लिए ७०४,००० रू० की, 
माध्यमिक शिक्षा के लिए २,७७८,००० र० की और प्राथमिक शिक्षा के 
लिए ७,०२१,००० रु० की व्यवस्था की गईं थी। साल में, शिक्षा के लिए 
कुल १२,२१२,००० र० की व्यवस्था की गई थी | । 


ट्राउन्की र-कोचीन 

राज्य में शिक्षा पर व्यय धीरे-धीर बढ़ता ही रहा है | सन्‌ १६४८-४६ 
में कुल व्यव २३७८६ लाख रु० था, पर सनू १६५२-५३ में यह बढ़ कर 
लगमग ३७० लाख रु० हो गया। ६ से ११ बष तक की अवस्था वाले बच्चों 
में से ६८८ प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते थे । 

सन्‌ १६४२-५, में ३ कालेज, ३७ हाई स्कूल, ४० मिडिल रकूल, ४७ 
धाइमरी स्कूल, ४ ट्रेनिंग सकल और १ संस्कृत स्कूल खोला गया | 

राज्य के ३ बेसिक रकूलों में १७४ विद्यथियों ने शिक्षा पाई और ६० 
अध्यापकों ने ३ महीने का ट्रेनिंग कोर्स पूण किया | कुल मिला कर १५७ 
अध्यापकों को बेसिक शिक्षा की ट्रेनिंग दी गई | वेसिक शिक्षा पद्धति २० 
विभागीय प्राइमरी सकलों में भी जारी की गई | द 

प्रोढ़ शिक्षा गवेषणा प्रदर्शन और ट्रेनिंग केन्द्र में लगभग. १०० व्यक्तियों 
ने ३ दर्लो में ट्रेनिंग पूरी की और अब ३० उम्मेदवार और ट्र निंग प्राप्त 
कर रहे हैं। जनवरी १६५३ में ६० सामाजिक शिक्षा केन्द्र खोले गए, जो 
मौजूदा २६ केन्द्रों के अलावा हैं । 


इस साल, १०८ अपर और १५ लोअर सेकंडरी छात्रवृत्तियां, १२ 
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जूनियर युनिवर्सियी छात्रव्ृत्तियां ओर ६ पिछुड़ी जातियों के लिए छात्रब्वत्तियां 
जारी की गई । 

इसके अलावा, मिडिल ओर हाई स्कूल क्लासों के अनुसूचित जातियों के 
विद्यार्थियों के लिए स्कूली सामग्री और कपड़े खरीदने के वास्ते ३ लाख रु० 
दिए, गए, जिससे लगभग १२,००० विद्यार्थियों का भला हुआ | उनकी फीस 
भी माफ कर दी गई | इसके अलावा, किताबें और कपड़े खरीदने के लिए 
उनको एक-मुश्त स्कमें भी दी गई ओर भोजन और निवास के खर्च के लिए 
मासिक दृत्तियां दी गई | शैल्पिक, औद्योगिक और व्यापारिक स्कूलों में उनको 
ट्रेनिंग की सुविधाएं भी दी गई | आगामी शिक्षा-बष से उनके लिए, 
इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में स्थान भी सुरक्षित रखे जा रहे हैं | 
द्सिम्बर १९५४२ तक पिछड़ी जातियों की कालेज ओर शिल्म की शिक्षा पर 
कुल लगभग २५०,००० %० खच हुआ | 


सावेजनिक स्वास्थ्य 
हेदराबाद 


सन्‌ १६५२-४३ में राज्य में कुल २१७ अस्पताल और श्रोषधालय थे। इनमें 
४५, नये ओषधघालय भी शाभिल हैं। हैदराबाद के तपेदिक अस्पताल _ में ४५ 
पलंगों का एक नया वार्ड खोला गया साथ ही सरकार ने उस्मानिया मेडिकल 
कालेज को युनिवर्सिटी से अपने नियन्त्रण में ले लिया। वह राजकुमारी नीलोफर 
अस्पताल को भी अपने नियन्त्रण में ले रही है ओर उसे प्रथम श्रेणी का प्रसव- 
अस्पताल बनाने के लिए सब साधनों से सज्जित कर रही है । मोमिनाबाद में 
एक तपेदिक आरोग्यशाला और एक सामान्य अस्पताल भी खोला गया है । 

इस साल, गांवों में १,४७२ दवाई के बकस वांठे गए. | कोढ़, मलेरिया 
आओर हैजा के निवारण और इलाज के उपायों के अलावा प्लेग की रोकथाम के 
उपाय भी किए गए | 

शहर में २४ ओर जिलों में २१ शिशु कल्बाण-केनद्र थे। सभी जिलों में 
पोषण सम्बन्धी जंच-पड़ताल हो रही है ! अन्तर्राष्ट्रीय बाल-आपात-फंड और 
विश्वस्वास्थ्य संघ की सहायता से नीलोफर अस्पताल के लिए. साज-सामान की 
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व्यवस्था, परिचारिकाशओं, प्रसाविकाओं ओर स्वास्थ्य-निरीक्षिकाओं की टोनिंग 
जिलों में चिकित्सा काय के लिए २२ ग्राम स्वास्थ्य यूनियों ओर ८ चलते-फिरते 

श्रोषधालयों का खोलना, सामूहिक रूप से बी० सी० जी० के टीके लगाना 
आदि बहुत सी योजनाएं सन्‌ १६४३-५४ में पूरी की जाएंगी । 


जम्मू और काश्मीर 

सन्‌ १६५२-५३ में लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी अधिक सहायता दी गई | 
अस्पतालों का पुनर्गठन किया जा चुका है और उन्हें आधुनिक साज-सामान से 
युक्त कर दिया गया है। उदाइरणाथ, श्रीनगर के अस्पताल के लिए सरकार 
ने लगभग १ लाख रू० की ओषधियां और ओऔजार खरीदे हैं, जिनमें एक्स-रे 
ओर ब्रिजली चिकित्सा सम्बन्धी यन्त्रसामग्नी भी है। बारामूला के अस्पताल में 
एक्स-रे यन्त्र लगाया भी जा चुका है | 

इस साल जम्मू में गुप्तेन्द्रियों के रोगों के विरुद्ध आन्दोलन चलाया गया। 
इस काम के लिए कुछ मेडिकल अफसर शिमला में विश्वस्वास्थ्य संघ की प्रयोग- 
शाला में ट्रेनिंग के लिए भेजे गए। अन्तराष्ट्रीय बाल-आपात-फंड ने मी प्रयोग- 
शाला का सामान ओर पेनिसिलिन देकर सहायता की । अप्रेल १६४३ तक 
१ लाख से भी अधिक लोगों को बी० सी० जी० के टीके लगाए गए | 

जम्मू ओर काश्मीर प्रान्तों के कुछ दूरस्थ ओओषधालयों में आस-पास के 
गांवों के रोगियों को बुलाया गया ओर उनकी शल्यचिकित्सा ए्ं नेत्रचिकित्सा 
के लिए विशेषज्ञों का एक चलता-फिरता दल भेजा गया । 


सच्य भारत 
राज्य के दोनों मेडिकल कालेजों में कुछु गवेषणा एकक ओर बढ़ाएं गए 
आर सामान खरीदने के लिए. उदारता के साथ अनुदान दिए गए। दो डाक्टर 
विदेशों में विशिष्ट ट्रेनिंग पाकर वापस लौट आए | देहात में १६ आयुरवेदीय 
आर ६ ग्रेडिड औषंधालय खोले गए, जिनमें से ४ आयुवंदीय और १ ग्रेडिड 
आोपषधालय गांवों में रोगियों की चिकित्सा के लिए ५ मील के अद्धंव्यास में 


घूमे | ग्राम-पंचायतों को दिए जाने वाले ओषधि-बक्सों की संख्या ३,००० से 
बढ़ कर ३,८२६ हो गई । 
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[ कक 


पंचवर्षीय योजना के अ्न्तगंत खोले जाने वाले १३ तपेदिक चिकित्सालयाँ 
में से चार भिंड, राजगढ़, मन्दसौर ओर घार में खोले जा चुके हैं और अब 
उनकी कुल संख्या १० हो गई है | दो तपेदिक अस्पतालों की आधारशिलाएं 
ओर रखी जा चुकी हैं--एक की इन्दोर में ओर दूसरे की उज्जैन में | बी० सी० 
जी० के टीके का आन्दोलन गांवों में दूर-दूर तक किया गया । १,२५८,१०६ 
रोगियों की चिकित्सा की गई और ३५३,२१८ व्यक्तियों को टीके लगाए. गए । 

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले २३ मातृ-गुहों में से सात 
इस साल खोले गए | स्त्रियों ओर बच्चों के लिए कमला राजा अस्पताल भी 
बाकायदा खल गया । 


॥ 


१२० गांवों में मलेरिया की रोकथाम के उपाय किए २ए | गुना, सोनकाछु, 
नरसिहगढ, खाते गांव, शिवपुर-कलां ओर अलीराजपुर में शिविर खोले गए, 
जहां ४,५७२ रोगियों की चिकित्सा की गई और ८र८ आपरेशन किए. गए, । 


कप (६ 
मर 
सन्‌ १६५२-५३ में साव॑जनिक स्वास्थ्य विभाग के अधीन १७५ स्वास्थ्य 


एकक थे । अपने काम को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने हाल ही में राज्य में 
४४ और स्व्रास्थ्य-एकक खोलने की स्वीकृति दे दी है । 


पेप्स 

सन्‌ १६४२-५३ में चिकित्सा और स्वास्थ्य के कामों पर ३७५४६ लाख 
रु० व्यय हुआ | सन १६५३-४४ के लिए ४७ ३० लाख रु० की व्यवस्था 
की गई है। ध 

इस साल, न्यू राजेन्द्र अस्पताल का निर्माण आरम्म हुआ । इस पर 
लगभग ३० लाख रु० व्यय होगा | जब यह बन कर तैयार हो जाएगा तो 
इसकी बीजरूप मानकर एक बड़े मेडिकल कालेज की स्थापना की जाएगी। 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धर्मपुर की हाडिज आरोग्यशाला में एक नया 
वाड बढ़ाया गया | 

आयुवंदीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए १ अगस्त १६४२ 
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“को एक आयुवेदिक कालेज खोला गया, जिसमें ४० विद्यार्थी पढ़ते थे । देहात 
मैं बहुत से आ्रायुवेंदीय औषधालय भी खोले गए. । सन्‌ १६५२ में सरकारी 
ओषधालयों से लाभ उठाने वाले रोगियों की संख्या १० लाख हो गई । छूत की . 
बीमारियों से बचने के उपाय किए गए ओर राज्य के किसी हिस्से से किसी 


(ः 


-महामारी के फैलने की रिपोट नहीं आई | 


राजस्थान 


सीकर, लाडनू, श्रीमहाबीर जी और कांसली में शल्यचिकित्सा और नेत्र- 
“चिकित्सा के लिए चार शिविर स्थापित किए गए | बी० सी० जी० के टीके 
लगाने वालों के चार दल राजपूताने भर में टीके लगाने के लिए तैयार' किए 
गए.। तपेदिक आरोग्यशाला के लिए, ४ लाख रुू० की व्यवस्था की गई | 


सामूहिक विकास योजना कार्य के आरम्म के समय लोगों को स्वास्थ्य और 
'सफाई के सामान्य सिद्धान्तों का ज्ञान कराने के लिए जगह-जगह स्वास्थ्य- 
'प्रद्शनियां की गई | 


अन्तर्राष्ट्रीय बाल-आपात-फंड और विश्वस्वास्थ्य संघ से प्राप्त खाद्य 
'पदार्था के पासंल और ओऔषधियां गरीब आदमियों और राज्य के अ्कालपीड्ित 
क्षेत्रों में बांदी गई । 

रोकफैलर फांउडेशन फेलोशिप के अन्तगंत प्रायोगिक ओषधिनिर्माण विधि, 
'नफील्ड फेलोशिप के अन्तगंत कोटाणु विज्ञान, ओर संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन 
अंकसंकलन के अध्ययन के लिए राज्य के कई अस्पतालों में प्रबन्ध किया 
गया | 


सौराष्ट्र 


इस साल, अस्पतालों ओर ओषधघालयों में सुधार किए गए. ओर अधिक 
स्थान एवं सुविधाओं की व्यवस्था की गई | सामूहिक रूप से चेचक के टीके 
“लगाए गए और गिनीबर्म (पेय के कीड़े) की रोकथाम के उपाय किए. गए । 
मलेरिया ओर फीलपांव की रोकथाम में लगे दलों की कारवाई कुछ नये क्षेत्रों 
में भी शुरू की गई | सन्‌ १६५२-५३ में ८०७,७५२ व्यक्तियों को इन बीमारियों 


( ३८१ ) 


से बचाया गया। मलेरिया-निरोधक कारवाई के २२ केन्द्र थे, जो १,२५७ गांवों" 
की देखभाल करते थे | गोहिलवाड जिले के महुआ और जफराबाद कर्बों में 
फीलपांव रोग की पड़ताल की गईं | बी० सी० जी० आन्दोलन के अन्तर्गत 
६३, ८९७ व्यक्तियों की परीक्षा की गई ओर २१,२८५ को टीके लगाए गए | 
इस साल २५ नये आयुवद्क ओषधालय खोलने की स्वीकृति दी गई। 

इनमें से १४ खुल चुके हैं ओर बाकी ११ जल्दी ही खुलने वाले हैं | ग्राम- 
चिकित्सा-सहायता योजना के अन्तर्गत, उन गांवों में, जहां औषधालय नहीं 
खोले जा सकते थे, ओषधियों के बकस बांटे गए | लगभग ३२१ बक्स सामूहिक. 
योजना कछ्ेत्र को भी दिए गए । 


ट्रावन्कीर-कीचीन 


सन्‌ १६५२-५३ में साव॑जनिक स्वास्थ्य ओर चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों के 
लिए १४२ लाख से भी अधिक रुपयों की व्यवस्था की गई थी | 

इस साल, सात औषघालय खोले गए और दो अधसाप्ताहिक ओषधा- 
लो को पूरे समय वाले ओपधालयों में बदल दिया गया। लगमग १,४००,०० 
चेचक के टीके लगाए गए | हैजा निवारण के उपाय किए गए, ओर: 
१४ बड़े तथा ४ छोटे मलेरिया-निवारण दलों द्वारा डी० डी० टी० छिंड़क.. 
कर मलेरिया की रोकथाम को गई । म्लेसिया-नाशक ओषधियां भी बांदी गई । 
शेतलाई, अम्बालापुजा, ओर इरिपाद शहरों के आस पास फीलयांव को रोक- 
थाम के उपाय भी किए गए | पंचबर्धीय योजना के श्रन्तगंत फीलपांव-निरोधक : 
उपायों के लिए २ लाख रु० की व्यवस्था की गई थीं। इस साल, ५३०,७०० 
व्यक्तियों की परीक्षा की गई और ३३१,४०० को बी० सी० जी० के टीके लगाए: 
गए | शिल्पियों को बी० सी० जी० के टीके लगाने की ट्रेनिंग भी दी गई । 

सरकार ने प्रभावपूण ढंग से कुष्ठ-निवारण की एक योजना बनाई है,. 
जिस पर लगभग ६ लाख रु० व्यय होगा । एक कोढ़ी बस्ती बसाने ओर एक 
पुन: संस्थापन-केन्द्र खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है। यहां पर समथ शरीर 
वाले रोगी रखे जाएंगे। 


तपेदिक रोग के निदान ओर चिकित्सा के लिए त्रिवन्द्रम के तपेदिक, 


( ८२ ) 


प्रशिक्षण और प्रदशन केन्द्र ने स्थानीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी और एक 
स्थानीय औषघालय-सेवा का विकास किया । सन्‌ १६५१ में कार्यरिम्म के 
समय से फरवरी १६५४३ के अन्त तक ४१,०४५ व्यक्तियों की व्यू बरक्‍्य॒लिन 
परीक्षाप्रणाली ओर स्क्रीनिंग द्वारा तथा १४,३६६ व्यक्तियों की सामूहिक जांच- 


पड़ताल द्वारा परीक्षा की गई | 


जिवन्द्रम की साबजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला ने पागल कुत्तों के काटे का 
जहर दूर करने के लिए और चेचक, हैजा तथा और भी कई बीमारियों के 
गेकने के लिए सफलता के साथ बड़े पैमाने पर टीके तेयार किए | सन्‌ १६४२- 
५३ में चेचक के टीके की २० लाख से अधिक मात्रा और टी० ए० बी० टीके 
तथा हैजा के टीके की १ लाख मात्राएं तैयार की गई । 

सन्‌ १६५२-५३ में, राज्य की १५४ दुग्धशालाओं की माफ॑त अन्तर्राष्ट्रीय 
बाल-आपात-फंड द्वारा दानस्वरूप भेजा गया ३७,६७५ पौंड दुग्धचूर्ण और 
स्विस सरकार द्वारा दानस्वरूप भेजा गया २०,०१० पोंड दुग्धचूर्ण शिशुओं, 
बच्चों और गर्भवती स्त्रियों को मुफ्त बांदा गया । इस दुग्धचूर्ण से कुल ६११, 
७२४ व्यक्तियों का लाम पहुँचा | सन्‌ १६५३ के आरम्भ में बाल-अ।पात-फंड 
से ८०,००० पोंड दुग्धचूण और प्राप्त हुआ । 

इस साल, ट्रंनिंग के लिए मेडिकल कालेज से ६० विद्याथियों का 
दूसरा जत्या चुना गया। मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल के निर्माण का 
कार्य काफी आगे.बढ़ गया है। नर्सिंग का काम सिखाने के लिए बुछ छात्राएं 
चुनी गई, इनमें ८५ ऐसी थीं जिनको छात्रवृत्ति दी गई ओर श्य ऐसी थीं, 
जिनको छात्रवृत्ति नहीं दी गई | चिकित्सा विज्ञान में नवीन से नवीन विकास के 
अध्ययन के लिए ४ मेडिकल अफसर एडिनबरा भेजे गए । इसके अलावा, 
लगभग ७० स्वास्थ्य सहायकों को सावजनिक स्वास्थ्य-रक्ञा की शिक्षा 
दी गईं 
... सन्‌ १६५२-५३ के आरम्भ में ११ आयुवेदीय अस्पताल, ४ औपधालय, 
३४१ वैद्यराला' और २ ओषधि निर्माण शालाएं थीं। ओषघालय बढ़ा कर 
अस्पताल बना दिए गए. और २६ ओषधालय नये खोले गए.। औषधि निर्माण- 
शालाओं से ३७,६०५ र० की शुद्ध बचत हुई । 


( रे८षर३े ) 


जम 


हैदराबाद 


सन्‌ १६५२-४३ में २३ झगड़े समझौता-निकाय द्वारा ते किए गए ओर 
धं८ पंच-अ्रदालतों के पास निर्णय के लिए भेजे गए | व्यक्तिगत शिकायतों के 
१,३११ मामले भी ते किए गए | 

जनवरी १६५४३ तक रजिस्टड ट्रेड यूनियनों की संख्या ५१ थी, जिनके 
कुल १७,४५३ सदस्य थे | दुकान ओर दफ्तर कानून राज्य के ८ नये स्थानों 
में लागू किया गया | इस कानून के अनुसार कुल, १,०१६ माम्लों में से 
६५ ते किए गए ओर २६,२१३ रु० नोकरी से हटाएं गए. आदमियों को 
ग्रेच्युइटी के रूप में दिए गए | 

न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार, विभिन्‍न श्रेणियों के कमंकरों के लिए, 
जिनमें कृषि-मजदूर भी शामिल हैं, कम से कम वेतन-निर्धास्ण के सम्बन्ध में 
जांच करने के लिए. १० समितियां बनाई गई । बस्त्र उद्योग में व्यावसायिक 
संस्थाओं के समीकरण के लिए मी एक समिति बनाई गई | 


फैक्टरी कानून के अनुसार, हैदराबाद फैक्टरी नियम र८ अगस्त १६४२ 
से लागू कर दिए. गए | उनके लागू होते ही कारखानों की रजिस्ट्री ओर उन्हें 
लाइसेंस देने का काम शुरू कर दिया गया । ६५० कारखानों को लाइसेंस 
दिए गए, जिनसे ११४,६०० रु० शुल्क प्राप्त हुआ | इंडियन बाइलसे 
एक्ट के अनुसार, २५ मिंतव्ययकारियों की रजिस्ट्री की गई ओर ८,१०८ 
रु० लाइसेंस-शुल्क प्राप्त हुआ | 

कमकरों के लिए. मुशिराबाद में २ कमरों वाले ३०० मकान बन कर तेयार 
हो गए, ओर एक़-कमरे वाले ७६ मकान अ्रभी बदन रहे हैं । इनके अलावा, 
२०० मकान चीकडपल्ली में वनाए जा चुके हैं। सनतनगर में १५५ झूकानों 


३ आल 


के बनाने का काम १० सहकारी समितियों को साप दिया गया हैं | 
कामदिलाऊ केन्द्रों में ४० ७६७ आदमियों ने अजियां दीं, और उनके 
द्वारा ३२,८६६ आदमियों को नोकरी मिली | प्रोढ़ नागरिक प्रशिरृण योज्ना 


([ 2८. ) 


के अन्तर्गत, नोकरी चाहने वालों की उस्मानिया शिहुप-महाविद्यालय और 
आल्विन धातु-कारखानों में क्रियात्मक प्रशिक्षण को सुविधाएं दी गई | इसी 
प्रकार, अग्न शिक्षा योजना के अन्तर्गत ६८ भूतपूव सैनिकों और ३,४६३ 
गश्रितों ने शिक्षा सम्बन्धी सुविधाश्ों से लाभ उठाया | 

हेदराबाद की सेना के विधटन के फलस्वरूप ३५,६४३ व्यक्तियों को 
सेवामुक्त कर दिया गया | इनमें से २८,७०२ व्यक्तियों ने कामदिलाऊ केन्द्रों 
में अपने नाम रजिस्टड करा लिए. | सरकार ने भी उनके पुनः संस्थापन् के. 
लिए, चार योजनाएं शुरू कीं। 

' इस के अलावा, २७ भूठपृव सैनिकों को जवाहरनगर में २०२ एकड़ 
जमीन देकर बसा दिया गया ओर १७० व्यक्तियों को विभिन्‍न औद्योगिक 
संस्थाओं भें 2 निंग दी जा रही है । 

राष्टीय नियोजन सेवा संगठन के काम में विस्तार करने की दृष्टि से ८ 
प्रादेशिक नियोजन रजिस्ट्री कायालय स्थापित किए. गए. । इन कार्यालयों . ने 
७, २१६ व्यक्तियों के नाम दज किये ओर १,३४६ व्यक्तियों को नोकरी दिलाई |, 


जम्मू ओर काश्मीर 
रशज्य में श्रम सम्बन्धी जो कानून लागू थे उन१र२ इस साल अधिक सख्ती: 
से अमल किया गया । व्यापारों में क्ृगे कमंचारियों को बहुत सहायता 
मिली है । 
उद्योग विभाग ने काश्मीर दियासलाई कारखाने के मालिक और मजदूरों: 
के बीच हुएं भगड़ों में हस्तज्ञेत करके दोनों पत्तों में समक्ोता करा दिया, जिस 
से दोनों को सन्‍्तोष हुआ | 


मच्य भारत 
सन्‌ १६४२-५३ में कर्मकर प्राविडेंट फंड कानून और कमकर सरकारी 
बीमा कानून लागू किए गए | ओद्योगिक सम्बन्ध कानून, न्यूनतम वेतन कानून, 
कमंकर मुआवजा कानून, फेक्टरी कानून, ओ्रोद्योगिक नियोजन ( स्थायी 
आदेश ) कानून, वेतन भुगतान कानून और ट्रेंड यूनियन कानून ( विनियम ) 
के अधीन नियमों को भी अन्तिम रूप दिया गया | 


( ३८४ ) 


इस साल, बीड़ी ओर कृषि उद्योगों और स्थानीय स्वायत्तशासन संस्था- 
ओ के कमकरों के लिए कम से कम वेतन निर्धारित करने के लिए कई समि- 
तियां बनाई गई | पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर का चूरा बनाने वाले, सड़क 
बनाने वाले, मकान बनाने वाले ओर चावल, तेल, दाल और आटे की मिलों 
में काम करने वाले मजदूरों के लिए निर्धारित कम से कम वेतन जनता की राय 
जानने के लिए प्रकाशित कर दिए गए । 

इस साल, दो कल्याणु-केन्द्र खोले गए--एक उच्जेन में और दूसरा 
रतलाम में । इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैंन और रतलाम में एक मातृ और शिशु 
कल्याण केन्द्र खोलने की ओर एक उद्यमशिक्षुण केन्द्र खोलने की योजनाएं 
सन्‌ १६५३-५४ में पूरी हो जाएंगी, ऐसी आशा है। 

सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मकान-निर्माण-सहायता योजना से लाभ . 
उठाने का और सन्‌ १६५३ के मध्य तक इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन ओर 
रतलाम में ऑद्योगिक कमकरों के लिए. ६०० मकान बनाने का निश्चय किया | 


मेसूर 
अगस्त १६५२ में श्रमिक निवास-व्यवस्था कारपोरेशन का निमोण हुआ । 
तात्कालिक उपाय के रूप में यह सोचा गया कि मैसूर की कृष्णुराजेन्द्र मिल 
के मजदूरों के लिए, २००, हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड के मजदूरों के लिए 
१०० और इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्री के लिए १०० क्वाटर बनाए, जाएं । 
औद्योगिक कमकरों के लिए मकान-निर्माण-सहायता-योजना के अन्तगत केन्द्रीय 
सरकार से अनुदान और ऋण के रूप में अधिक सहायता प्राप्त करने के प्रश्न 
पर भी विचार किया गया | 
पेप्पू.. 
सन्‌ १६५२-५३ में राज्य के विभिन्‍न कारखानों में २७,००० नौकर काम 
करते थे । ' 
सरकार कमकरों की धीरे-धीरे दशा सुधारने की नीति पर अमल कर रही 
है, और मारत में जहां कहीं मी इससे सम्बन्ध रखने वाले कानून हैं, वे सब राज्य 
में लागू कर दिए गए, हैं । मालिकों और मजदूरों के मध्य अच्छे सम्बन्ध 


( ३८६ ) 


स्थापित करने की दृष्टि से सरकार ने सन्‌ १६५३ के आरसम्म में 
एक त्रिदल-श्रम-सम्मेलन किया, जिसमें श्रम श्रोर प्रबन्ध सम्बन्धी अनेक महत्त्व- 
पूर्ण विषयों पर विचार हुआ । 

सरकार ने ओद्योगिक कमकरों के लिए बस्तियां बसाने की एक योजना भीः 
बनाई है, जिसके लिए ४ लाख रुपया अलग रखा गया है । इसमें से आधा 
केन्द्रीय सरकार ने दिया है| बड़े-बढ़े शहरों में ओद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना 
भी स्वीकृत हो चुकी है। सरकार ने नाभा ओर फगवाड़ा में शिल्प-शिक्षण- 
संस्थाएं, भी स्थापित की हैं। 

राजस्थान 

इस साल, कर्मकर प्राविडंट फंड कानून, राजस्थान फैक्टरी कानून और 
श्रमिक-कल्याण अफसर कानून लागू किए गए. | साप्ताहिक छुट्टियों के लिए 
नियम भी बनाए गए, और लागू किए गए। उन कारखानों के लिए. जहां १०० 
या १०० से अधिक मजदूर काम करते हैं, काम-समितियां बनाई । अब तक. 
४३ समितियां बनाई जा चुकी हैं | जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में, 
लेबर-अफसर नियुक्त किए गए हैं जिनमें एक स्त्री लेबर-अफसर भी है। 


साल में १६२ ओ्रौद्योगिक झगड़े रजिस्टड किए. गए, जिनमें से ६३ का 
फैसला वादियों के पक्ष में हुआ ओर ६२ का उनके खिलाफ | मालिक और 
मजदूर आपस में मिलकर जिन मामलों को ते म कर सके उनके लिए, एक 
आओद्योगिक पंच-अदालत बनाई गई । कमंकर मुआवजा कानून के श्रन्तर्गत 
१४० मामले तै किए गए ओर कर्मकरों को ८९,७२७ र० मुआवजे के रूप में 
दिए गए।। छोटे पैमाने के विभिन्‍न उद्योगों में काम करने वाले प्रौढ़ स्त्री- 
पुरुष और बालक कमंकरों के लिए कम से कम दैनिक वेतन भी निश्चित किया 
गया | मार्च १६५३ में एक तिदल-अ्रम-सम्मेलन भी हुआ | इस सम्मेलन में 
औद्योगिक सम्बन्ध, श्रमिक कल्याण फंड, सेवामुक्ति, राष्ट्रीय और त्योहारों की. 
सवेतन छुट्टियां, औद्योगिक निवास-व्यवस्था आदि विषयों पर विचार हुआ | 


ट्रावन्कीर-कीचीन 


३,४०० भाणड़ों में से ३,००० रूगड़े समभोते द्वारा ते हो गए, ओर ६० 


[ रे5७ ) 


पंच-अदालत के पास फैसले के लिए भेजे गए। ओद्योगिक पंच-अ्रदालतों के 
फंसलों ने वेतन, महँगाई-भत्ता और बोनस की दरों भे काफी वद्धि कर दी 
ओर काम की अवस्थाओं में भी सुधार कर दिया | मालिकों और मजदूर मेँ 
अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए. कई त्रिदल-सस्मेलन किए गए। कई 
आोद्योगिक सम्बन्ध समितियां भी बनाई गई, जिनमें बागान, छापेखाने और 
मोटर-परिवहन सम्बन्धी समितियां अधिक महत्त्वपूर थीं | 


राज्य में केन्द्रीय कानूनों के लागू हो जाने से, बहुत से कानूनों के अधीन 
नियम बनाए, गए। औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) कानून, मातृ-सहायता 
कानून ओर वेतन भुगतान कानून (बागान) के बारे में नियमों के मसविदों को 
ग्रन्तिम रूप दिया जा रहा है। मात-सहायता को दर ८ आने से बढ़ा कर १४ 
आने कर दी गई है ओर यह बागों पर भी लागू कर दी गई है | 


चावल, आटा और दाल मिलों में ओर चमड़े के कारखानों में काम करने 
वाले कमकरों के लिए कम से कम वेतन की दरें निर्धारित करने के लिए प्रस्तावों 
के मसविदे प्रकाशित कर दिए गए । एक न्यूनतम वेतन-सलाइकार बोड' मी 
बनाया गया ओर बागों, नारियल और काजू उद्योगों, सावंजनिक मोटर- 
परिवहन, म्युनिसिपेलिटी, पंचायतों ओर तेल-मिलों में काम करने वाले कर्मकर्यो 
के लिए कम से कम वेतन की दर्रो के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए, कई 
समितियां मी बनाई गई । 


इस साल, १८३ ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हुईं, जिससे उनकी कुल संख्या: 
६८६ हो गई | २१४ नये कारखाने भी रजिस्टड हुए । कारखानों के इन्स्पेक्टरों 
ने १०६ कारखानों का निरीक्षण किया ओर कारखानों के कमकरों के स्वास्थ्य! 
ओर सुरक्षा की व्यवस्था में सुधार के उपाय किए गए.। कमकर्तों तथा उनके 
बच्चों के लाभ के लिए भोजनालय और शिशु-शालाएं स्थापित करने क॑ लिए 
कई और कारखानों को भी नोटिस दिए गए | कारखानों में कुछ ऐसी सचिक्र 
पुस्तिकाएं भेजी गई जिनमें चित्रों द्वारा यह बताया गया था कि दधयनाएं किस: 
प्रकार रोकी जा सकती हैं। 


( इपफ८ ) 
उद्योग 


हैदराबाद 


सन्‌ १६५२-५३ में, उतपादन बढ़ाने के लिये हैदराबाद के कई मुख्य उद्योगों 
ने अपने यन्त्रों और साज-सामान में वृद्धि की | इसके फलस्वरूप आजमजाही 
अर उस्मानशाही की दो सूती मिलों ओर शाहाबाद के सीमेंट कारखाने का 
उद्यादन ५० प्रतिशत, बोधन के चीनी कारखाने का २०० प्रतिशत, कोयले का 
२५ प्रतिशत और कागज का १०० प्रतिशत बढ़ गया। 
... घरेलू उद्योगों को शैल्पिक सहायता देने की दुष्टि से, शिक्षण-सविधाएं 
देने के लिए तथा उत्पादनविधि के प्रदशन के लिए शीघ्र ही ४-५ केन्द्र खोलने 
का विचार हो रहा है। इन केन्द्रों का सम्बन्ध कातना, बुनना, चमड़ो का 
काम, मिट्टी के बतंन बनाना, बढ़ईगीरी, लोहारी, ताड़-गुड़-निर्माण आदि 
घरेलू उद्योगों से रहेगा। घरेलू उद्योगों के विकास के लिए एक हस्त-शिल्प बोर्ड 
भी बनाया जा रहा है। 


जम्मू और कश्मीर 

इस साल, सरकार ने जापान से कुछ मशीनी सामान मंगाया । उसका 
इस्तेमाल सिखाने के लिए एक शिक्षणु-प्रदशन-केन्द्र भी खोला गया । कपड़ा- 
छुपाई के पुराने उद्योग को पुनरुब्जीबित करने के लिए सरकार ने एक योजना 
बनाई है। जम्मू के समीप सम्बा शहर प्राचीन काल में इस उद्योग के लिए बहुत 
सशहूर रह चुका है। 

उद्योग-बोड, जो सन्‌ १६४७ से निष्करिय था, अब फिर काम करने लगा 
'है। छोटे पैमाने के कई उद्योगों के विकास के लिए २०,८०० २० के ऋण दिए 
गए हैं । 
“राज्य के नियांत व्यापार का ठीक ढंग से विकास करने के लिए तथा 
निर्यात किए, जाने वाले माल की श्रेष्ठता का स्तर ऊंचा बनाए, रखने के लिए, 
'सरकार ने श्रेष्ठता-नियन्त्रण जारी कर दिया है । नम्दा की श्रेष्ठता के 
नियन्त्रण के लिए, राज्य का विधान मंडल एक बिल मी पास कर चुका है | 


( रेप्£ ) 


सच्य भारत 


सन्‌ १९५२-५३ में, ३२ तेल-पीडन केन्द्र स्थापित किए गए । मन्दसोर ऊन 
केन्द्र के प्रसार की योजना हाथ में ली गई ओर एक पेटिका-निर्माण-केन्द्र भी 
खोला गया | शिवपुरी में मधुमक्खी-पालन ओर भिंड में ऊन बुनने का कार 
शुरू किया गया | सितम्बर १६४२ में प्रधान मन्त्री ने एक आदिवासी करघा- 
केन्द्र का उद्घाटन किया ओर चन्देरी और महेश्वर में मौजदा करघा केन्द्रों मेँ 
उत्पादन के सुधरे तरीके जारी किए गए । रेशम-कीठ-पालन की एक सहायक 
व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किसानों को सुविधाएं ओर रियायतें दी 
गई । ग्वालियर में श्रौद्योगिक भंडार के लिए एक नई इमारत बनाई गई । 
घरेलू उद्योगों की वस्तुओं की हाय्व्यवस्था के सुधार के उपाय भी किए गए । 

ओद्योगिक मामलों ओर घरेलू उद्योगों के विकास तथा तत्सम्बद्ध विपर्या पर 
सरकार को सलाह देने के लिए क्रशः एक औद्योगिक सलाहकार बोड ओर 
एक घरेलू उद्योग बो्ड बनाए गए. | इसके अलावा, मध्य भारत उद्योग सरकारी 
सहायता कानून के अन्तर्गत एक उद्योग सहायता बोड की भी स्थापना की 
गई । 

इस साल, उद्योग (विकास ओर विनियमन) कानून १६५४२, सरकाये विच्त 
कारपोरेशन कानून, मध्य भारत उद्योग सरकारी सहायता कानून और कंषि 
पैदावार हवाट-व्यवस्था कानून आदि कई महत्त्वपूण कानून पास हुए. और लायू 
किए गए | 


मेसूर 

इस साल, सरकार ने औद्योगिक कार्मों में ५९० लाख रु० से भी अधिक 
पू जी लगाई । मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने की प्रबन्धक समिति का फिर 
से निर्माण किया गया। कारखाने के बढ़े हुए कामों के अ्रच्छे प्रबन्ध के लिए 
समिति को ओर अधिक अधिकार देने की बात भी सोची जा रही है। ओद्योगिक : 
संस्थानों की प्रबन्धक समिति का भी फिर से निर्माण किया गया ओर उसें: 
सरकारी बिजली कारखाने ओर सरकारी चीनी मिट्टी के बर्तनों के कासखाने की 
प्रबन्धक समिति के साथ मिला दिया गया | यह इस लिए, किया गया था कि. 


( ३२६० ) 


ऐसा करने से एक सी नीति बरती जा सकेगी और सब संस्थानों में उत्मादन, 
संगठन ओर वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन ठीक ढंग से किया जा सकेगा। 


पेप्सू 

उद्योग को दुढ़ता प्रदान करने की दष्टि से आरम्मिक पड़ताल पूरी की 
गई | छोटे पैमाने के उद्योगों में लगाने के लिए पु'जी आमन्त्रित करने के 
वास्ते तथा मध्यम श्रेणी के औद्योगिक कर्मकरों को प्रोत्साहित करने के लिए, 
घरकार ने लगभग २ लाख रु० के ऋण दिए। 

एक औद्योगिक सलाहकार बोड सरकार को औद्योगिक नीति के बारे में 
सलाह देता रहा । वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य के वास्ते 
एक ओद्योगिक वित्त-सहकार स्थापित करने के प्रयत्न किए. जा रहे हैं | 

शिल्प-प्रशिक्षण देने के लिए, नामा में एक ओरोद्योगिक प्रशिक्षणशात्रा 
खोली गई, जिसमें १२० व्यक्तियों के लिए स्थान था | इस शाला में धातु की 
चहूर बनाने का काम, बढ़ ईंगीरी ओर लोहारी सिखाई जाती है । सरकार ने 
दो विक्रय मण्डार और प्रदर्शन कोष्ठ भी खोले । माच-अप्रैल १६५४३ में 
पटियाला में एक अखिल-भास्तीय ओद्योगिक प्रदर्शनी भी हुई । 


घरेलू ओर छोटे पेमाने के उद्योगों की विस्तृत पड़ताल के लिए एक योजना 
पर काम हो रहा है। अब तक पटियाला, राजपुरा, नाभा, बस्ती पठानान में 
ओर भादसों आदर्श विस्तार योजना और धूरी सामू हिक योजना के ज्षेत्रों में 
पड़ताल का काम पूरा हो चुका है| राजपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को फिर से 
घरेलू उद्योगों में लगाने की एक और योजना हाथ में ली गई । 


ट्रावन्कोर-की चीन 
सन्‌ १६५२ में उद्योग सरकारी सहायता कानून बनाया गया और एक बोड' 
भी बनाया गया | एक करोड़ रु० की पू'जी से एक ओद्योगिक वित्त कारपोरेशन 
भी बनाया जा रहा है । 
सन्‌ १६४२-५३ में ३ नये कारखानें खोले.गए--- (१) जमुना श्रेड मिल्स 
लिं० कोरद्दी, (२) ट्रावन्कोर-कोचीन केमिकल्स:लि०, अलवाए, ओर (३) रेझर 


( २६१ ) 


अथर्स फैक्टी, अलवाए। पहला कारखाना सीने के इतने धागे बनाएगा, जो 
समस्त भारत की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे | दूसरे कारखाने की ऋ्षुमता प्रति 
वर्ष ७,००० टन कास्टिक सोडा बनाने की है । इस कारखाने ने अक्टूबर 
१६५२ में आजमाइश के लिए. काम करना शुरू किया है। तीसरे कारखाने का 
उदघाटन प्रधान मन्त्री ने दिसम्बर १६५२ में किया था। यह कारखाना अधिक 
से अधिक १,६८० टन क्लोराइड या १,१५० टन कार्बोनेट वना सकता है। 


इसी साल, घरेलू उद्योग बोर्ड का पुनर्निर्माण किया गया, और करथा, 
मधुमक्खी पालन और तेलपीडन उद्योगों के विकास के लिए योजनाएं स्वीकार की 
गई । करघा उद्योग के पुनर्गठन की योजना के अन्तर्गत, त्रिवेन्द्रसम की श्रीमू लम्‌ 
केन्द्रीय करधा सहकार समिति को ७५,००० रु० ओर कोचीन केन्द्रीय सहकारी 
विक्रय समिति को २४,००० २० दिये गये | 


पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत, सहकारिता के आधार पर नारियल-रेशा 
उद्योग के पुनर्गठन के लिए भी एक योजना बनाई गई | उद्योगों की मन्‍्दी का 
मुकाबला करने के लिए बहुत से सहायता-कार्य शुरू किए गए. । उदाहरणार्थ, 
कर्मकरों को राहत देने के लिए सरकार ने ५ लाख रु० अ्रलग रख दिये । 
ओसतन १,७०० व्यक्तियों को विभिन्‍न कामों में लगाया गया । अमभावग्रस्त 
त्षैत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दोपहर का खाना दिया गया । इस 
'पर इस साल १३०,००० रु० व्यय छुश्ना | 


इसके अलावा, चार व्यक्तियों को तेल पेरने ओर घानी बनाने के नये तरीके 
सीखने के लिए वर्धा भेजा गया । तेल पेरने के लिए. ६ सहकारी समितियां बनाई 
गई जो प्रदर्शन-केन्द्रीं के रूप में काम करेंगी | इन समितियों में से प्रत्येक को 
१,००० रु० दिया गया। सहायक उद्योग के रूप में सघधुमक्खी-पालन का श्रचार 
करने के लिए, १७ सहकारी समितियां बनाई गई ओर उन्हें ५,००० रु० को 
सहायता दी गई | सहकारिता के आधार पर स्क्रपाइन उद्योग के संगठन के लिए 
एक संगटनकर्ता नियुक्त किया गया । मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग को भी 
सहकारिता के आधार पर संगठित करने के लिए २६,७७८ ० व्यय किए गए, | 


( शरे६२ ) 


विकास 
हेदराबाद 


१६४२-५३ में भिन्न-भिन्न प्रकार की १३५ सहकारी संस्थाएं. स्थापित की 
गईं | भारतीय रिज बेंक की सहायता से देहातों के लोगों को थोड़े समय के 
लिए कज देने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है। एक ऐसा कानून 
बनाने का भी विचार ह्ठे जिससे देहात | रहने वाले लोगों को ऋणा-ग्रस्तता 
को दूर करने में सहायता मिलेगी । 


इस वध तु गद्रा-राजोली बांध ओर गोदावरी उत्तरी नहर योजना जैसी 
बड़ी-बड़ी सिंचाई-योजनाओं के निर्माण का काम संतोषजनक ढंग से आगे 
बढ़ा । 

इसके अलावा नदी कॉडा और पूर्णा-योजनाओं के लिए. जाँच हो रही है 
ओर अंकड़े वगेरह तैयार किए जा रहे हैं । तेलंगाना जिले में मध्यम-श्रेणी की 
योजनाओं के अलावा मराथवाड़ा में अकाल सहायता के रूप में कामली ओर 
तलवार योजनाओं पर काम शुरू हुआ | 


बिजली के विकास के क्षेत्र में निजामसागर में पन-बिजली केन्द्र बनाने 
का काम जल्दी ही पूरा हो जाने की आशा है। करीमनगर जिले में रामगुन्दम 
नामक स्थान पर एक थरमल-पावर ( बिजली ) स्टेशन बनाने का काम जारी 
रहा, जबकि दूसरी ओर प्रस्तावित तु गभद्रा पन-बिजली केन्द्र नं० १ के लिए. 
सावजनिक काये शुरू कर दिए गये । हैदराबाद ओर सिकंदराबाद शहरों की 
बिजली की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजामसागर 
पन-बिजली ओर रामगुन्दम केन्द्रों को हुसेनसागर बिजलीघर से सम्बद्ध करने 
की दिशा में कारवाही की जा रही है। 


पहली पंचवर्षीय-योजना के अन्तर्गत १६५२-५३ के लिए, ८ करोड ४६ 
. लाख १६ हजार रुपये की व्यवस्था की गई थी । ख्च की मुख्य मुख्य मर्दे इस 
प्रकार थीं :--- सिंचाई योजनाएँ--.- ४ करोड ६४ लाख ५१ हजार रुपये 


( रेध्३े ) 


बिजली योजनाएँ--- ७८ लाख ३१ हजार रुपये, उद्योग--- ६७ लाख ५३ 
हजार रुपये, खेती--- ५० लाख ८८ इजार रुपये, चिकित्सा ओर लोक-स्वास्थ्य 
३१ लाख ८७ हजार रुपये, शिक्षा-- २७ लाख ६० हजार रुपये ओर सडके 
२४ लाख १२ हजार रुपये । 


जहां तक सफलताओं का सम्बन्ध है, १४,०८५ एकड्‌ भूमि पर ट्रैक्टरों से 
खेती शुरू की गई ओर २,११,३६६ मन अच्छे बीज और ८०,११६ टन खाद 
वांदा गया ; और ३६४ तेल के एंजिन और २२ रहट दिए गए. । साथ ही 
प्रचार के काम और चित्रों आदि द्वारा शिक्षा देने के लिये तीन संस्थाएँ, ४ 
प्रादेशिक-स्कल, ४ बाजार और २२ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थाएं स्थापित 
की गईं | इसके अतिरिक्त ७६० एकड जमीन में जंगल उगाया गया और २१ 
हजार एकड़ भूमि में सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा सिंचाई 
की गई । 


ओर [के 
जम्मू और काश्मीर 
१६४२-५३ में परिवहन-विभाग के पास ४५० बसे आदि गाडियां थीं। 
पयंटकों की सुख-सुविधाओं की ओर इस वष अधिक ध्यान दिया गया । 
पठानकीट और श्रीनगर के बीच एक नियमित बस-सर्विंस चलाई जाती रही | 


स्टेशन वेगन और कारें भी मिल सकती थीं । जम्मू प्रान्त में उघमपुर और 
रामनगर के बीच हाल ही में एक बस-सर्विस शुरू की गई है। 


सिंचाई के क्षेत्र में राज्य के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में पाँच नई नहरें बनाने 
का काम शुरू हो गया है। इन नहरों के बन जाने पर इनसे ४३ हजार एकड 
जमीन में सिंचाई हो सकेगी । सिंधु-घाटी पन-बिजली योजना का काम भी 
आगे बढ रहा है | इस योजना से लगभग २,००० एकड़ जमीन में सिंचाई 
कीं जाएगी ओर साथ ही १३,००० किलोवाठ बिजली मी तैयार को जाएगी | 

जम्मू और काश्मीर राज्य के लिए निधोरित एक मात्र सामूहिक-विकास 
योजना को काश्मीर, जम्मू ओर लद्दाख जिले के लिए. तीन अलग श्रलग 
विकास-योजनाओं में बांठ दिया गया है। 


( १६४ ) 


काश्मीर-प्रान्त की विकास योजना बदगम तहसील में पड़ती है ।॥ इसका 
ज्षेत्रफल २३० वर्गमील है और इसकी आबादी लगभग १ लाख की है । 
अनुमान है इस पर कोई २० लाख रुपया खर्च होगा। पच्चीस ग्राम-कायकर्ताओं 
का चुनाव किया जा चुका है और इन्हें श्रीनगर में शिक्षण दिया जा 
रद्द है । 

जम्मू प्रान्त की विकास योजना क्रे लिये मनसूर का चुनाव किया गया है । 
इसका ज्षेत्रफल २५० वर्गमील है और इसकी आबादी कोई ७० हजार की है । 
इसके विकास के लिये विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं । जम्मू में एक प्रशिक्षण 
केन्द्र खोला गया है जहां ग्राम-कार्यकर्ताओं को शिक्षुण दिया जाएगा | इस 
योजना पर २० लाख रुपया खच करने का विचार है। 


लद्दाख की विकास योजना पर लगभग १० लाख रुपए खच होंगे । 
योजना के अन्तगंत लेह तहसील में सिंचाई की तीन नहरों का निर्माण; दो 
बड़ी नहरों ओर कई नालों ओर कू आ का निर्माण; पेड़ लगाना ; कारगिल 
ओर लेह में बीज तैयार करना और प्रदशशन के फार्म खोलना, प्रार मिक-स्वास्थ्य 
ओर प्रारभिक चित्रित्सा की स्थापना; मवेशी, भेड़ और बकरियों के लिए 
गवेषणा-फार्मों की स्थापना; बुनियादी शिक्षा और प्राइमरी स्कूलों आदि को 
व्यवस्था शामिल हैं । 


अनुमान है कि राज्य की पंच-वर्षोय-योजना पर १३ करोड़ रुपए खर्च होंगे। 
इसको तीन भागों मैं बांदा गया है :--- (१) बनीहाल सुरंग योजना, (२) 
'विकास-कार्य जो भारत-सरकार की सहायता से पूरे किए जाएंगे (३) विकास- 
कार्य जो राज्य की आय से पूरे किए जाएंगे । 


खेती और पशुपालन के क्षेत्र में प्रति एकड़ जमीन में अन्न की फसलों की 
उपज बढाने के लिए प्रदर्शन-केन्द्र खोले जा रहे हैं | आवश्यक तेल-उद्योग 
स्थापित करने ओर ऐसे पोधे अधिक से अधिक मात्रा में उगाने के उद्देश्य से 
जिनसे दवाएं तैयार की जा सकती है, ओषधि-अनुसंघान प्रयोगशाला ने 
काश्मीर की पहाड़ियों में उगने वाले ऐसे पोधों आदि की पड़ताल का काम शुरू 
कर दिया है जिनसे तेल निकल सकता है। पन-बिजली के विकास के लिए तीन 


( रे€प ) 


-तीन हजार किलोवाट बिजली तैयार करने के दो यन्त्र लगाने का काम शुरू हो 
गया है और आशा है यह काम १६५४-५७ में पूरा हो जाएगा। इस पर कोई 
१८ लाख रुपए. खच होंगे | 

सिंचाई-योजनाओं पर कोई २ करोड़ €६ लाख ५२ हज़ार रुपए खर्च 
होंगे। नहर और पुल बनाने का काम जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। 
इन योजनाओं के पूरा हो जाने पर ६२ हजार एकड अतिरिक्त जमीन में सिंचाई 
होगी ओर वतंमान सिंचाई व्यवस्था ४० हजार एकड़ तक की जमीन की सिंचाई 
के लिए स्थायी इना दी जाएगी » १७ हजार एकड जमोन खेती योग्य बन 
जाएगी और १४ हजार एकड जमीन की वाढ के खतरे से बचा लिया जाएगा । 

बनिहाल सुरंग सवा मील लम्बी होगी ओर यह समुद्र-सतह् से ७,२०० 
फुट की ऊंचाई पर बनाई जाएगी | इस पर कोई ३ करोड रुपए खर्च होंगे । 


मध्य सारत 


मध्य भारत के लिए पंचवर्षीय-योजना में २२ करोंड ४२ लाख रुपए की 
व्यवस्था की गई है। योजना में शामिल विभिन्‍न विकास-योजनाओं का काम 
सफलतापूबक चलने के लिए इस वर्ष एक विशेष विकास संगठन स्थापित किया 
गया । 


अनुमान है कि सडक विकास कार्यक्रम पर २९५३,६६० रुपए ख्चे होंगे। 
इस कार्यक्रम की १३४० मील लम्बी सड़कों के जल्दी ही पूरी होने की आशा है। 
केन्द्रीय-सडक-कोंष ने जिन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी है, उनका काम 
कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ा | 

इंदौर में एक रेल का पुल बनाने और भैरोंगढ पुल के पुनरनिर्माण का 
काम पूरा हो गया | दूसरी ओर ग्वालियर में रेल के पुल और निसारपुर पुल 
का काम संतोषजनक रूप से चलता रहा | 

१६५२-५३ में मध्य भारत रोडवेज की बस-सर्विसों में बुद्धि की गई और 
बसों के नये रास्ते खोले गये | साथ ही २२ नयी बसे भी चलाई गई! । अब 
बसे हर दिन कुल मिलाकर १७,४४२ मील की दूरी तय करती हैं जबकि पहिले 


( ३२६६ ) 


१५,४७६ मील की दूरी तय करती थीं | बसों में यात्रा करने वाले यात्रियाँ की 
संख्या भी बढ़कर ६,०८४ प्रति मास हो गई । ग्वालियर के जनरल वर्कशाप के 
लिए १,००,००० रुपए के मूल्य की मशीनें ओर पुर्ज़ खरीदे गये । रास्ते पर 
यात्रियों के लिए प्रतित्ञा-णह बनवाए गए. | इ दौर और गुना में वेटिंग-रूम ओर 
पैसेंजर शेड बनवाए जा रहे हैं । इस वष मध्य भारत रोडवेज के कर्मचारियों के 
लिए. एक केन्द्रीय समाज-कल्याण क्लब खोला गया तथा भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों 
पर इस क्लब की शाखाएं खोली गई हैं | 


मध्य भारत सहकारी योजना समिति ने अपनी रिपोट जून १६५२ में पेश की। 

राज्य में एक सर्वोच्च बेंक बनाने की दिशा में कायवाई हो रही है। कोई ३०० 

न रे न जप "(६ कल परम] 

सहकारी संस्थाएं रजिस्टड और संगठित की गई । आठ केन्द्रीय बेकों की आशथिक 
सहायता के लिए लगभग ५० हजार रुपए स्वीकृत किये गये | 


इस वर्ष ६२ कुएं, ११ पंचायत-भवन ओर लड़कियों का एक स्कूल बनवाने 
श्रोर कई छोटे-छोटे तालाबों की मरम्मत कराने का काम शुरू किया गया | एक 
न्याय पंचायत को ५०० रुपए तक के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। 
साथ ही पांच ग्राम पंचायतों को न्याय पंचायतों के अधिकार दिए गए | 


पंचायतों को ६,१२,००० रुपए की सहायता की मंजूरी दी गई । इसके 
अलावा ग्राम विकास कार्यों के लिए मंडल-पंचायतों को पंचायत-भवन बनवाने 
अच्छी सडकें बनवाने, कुएं खुदवाने ओर स्कूलों के लिए पुस्तकें खरीदने आदि 
के लिये २,९६५, ००० रुपए दिए गए । 


१६५२-५३ में तीन बड़ी सिंचाई योजनाओं के काम में काफी प्रगति हुई 
धार ओर रतलाम जिलों के अभाव-प्रस्त क्षेत्रों में सहायता पहुँचाई गई 
योजना काल में कांस निकाल कर ४, ० ०,००० एकड जमीन साफ करके उसे 
खेती योग्य बनाने का विचार किया गया है | 


दो सामूहिक विकास योजनाओं पर भी काम चालू है। श्रम के क्षेत्र मेँ 
योजना में सुखालिया नामक स्थान पर कारखानों के मजदूरों के लिए १,३०० 
छोटे-छोटे मकान बनाने की व्यवस्था की गई है 


( ३६७) 


लक 
संखर 
पंचवर्षीय योजना के अधीन इस वष खेती, सिंचाई और बिजली के विकास 
को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गयी | इन कार्मो पर २४ करोड २७ लाख 
रुपये खर्च होने का अनुमान है। पांच वर्षों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी 
जाने वाली आठ करोड रुपए की सहायता में से दोवषों के लिये साढ़े चार 
करोड रुपए. से अधिक मिल चुके हैं | योजना में ७ करोड़ १६ लाख ३२ हजार 
रुपए के आयोजित खच में से ५ करोड १७ लाख ४३ हजार रुपए खच हुए । 
१६५३-४४ में ५ करोड ६१ लाख ३६ हजार रुपये के खच॑ की व्यवस्था की 
गई है जबकि योजना में ७ करोड ६२ लाख १ हजार रुपये की व्यवस्था की 
गई | इस प्रकार योजना के पहिले दो वर्षों के लिये आयोजित खचे में ४ करोड 
४० लाख ५४ हजार रुपये कम खर्च हुए । 


सामूहिक-विकास योजना कार्यक्रम २ अक्टूबर १६५२ को शुरू किया गया 
था । यह ज्ञेत्र तीन विकास-खंडों में बांट दिया गया है। इनके अधीन कोई ३७८ 
गांव आते हैं। १६४२-४३ में पहले विकास-खंड में काम शुरू किया गया । इन 
का प्रधान कार्यालय शिरालकोप्पा में है | इस वर्ष पहले विकास-खंड में आने 
वाले गांवों की पड़ताल का काम पूरा किया गया । छोटे-छोटे तालाबों की 
मरम्मत का काम भी शुरू किया गया। गांवों में सड़के बनाने, खाद के गड़ढे 
बनाने, अच्छी किस्म का घान बांदने आदि का काम जल्दी द्वो शुरू किया 
जायेगा इस काम के लिये १६४३-५४ में २५ लाख रुपये को व्यवस्था की 
गई है। 


का 
प्प्सू 
पेप्सू सरकार भाखरा-बांध तथा नांगल योजनाओं में सिंचाई तथा 
पनबिजली दोनों के लिये एक बड़ी भागीदार है| सिंचाई की दो छोयी 
योजनाओं का काम भी स्वतंत्र रूप से उठाया गया | पहली कपूरथला स्थित 


बेन नदी योजना है जिस पर ८ लाख ८८ हजार रुपये व्यय होंगे। इससे 
४०,००० एकड़ भूमि की विंचाई होगी ओर प्रति वष्र ४००० वन अन्न तथा 


( रेधश्ण ) 


४००० टन गन्ने का उत्पादन होगा। दूसरी योजना नारनोल के समीप दो 
सोतों के संगम पर एक बांध के निर्माण की थी । इसमें ६ लाख ३७ हजार रुपये 
व्यय होंगे । द 

वर्ष में दो विकास योजनाओं का भी काम प्रारम्म किया गया | भादसों 
की आदर्श विस्तार योजना अग्रैल १६५२ में प्रारम्भ हुई जिसमें पटियाला 
तथा नामा तहसील के १८८ वर्गमील क्षेत्रफल में फले हुए १३६ ग्राम 
सम्मिलित थे । धूरी सामूहिक योजना में ज्ञो अक्टूबर १६५२ में प्रास्म्म हुई, 
३७८ गांव थे | इनका क्षेत्रफल ६५० वगमील था। भादसों ज्षेत्र में २१ 
वयस्क शिक्षा केन्द्र, २७ प्रारम्भिक और ५ मिडिल स्कूल, ३० युवक्र-कल्याण 
संस्थाएं, २० नवयुवक किसान क्लब तथा १८ सहकारी संस्थाएं काम कर 
रही हैं । 

इसके अतिरिक्त स्वेच्छिक श्रम द्वारा ६५ सड़कें बनाइ गई । ३७ सहकारी 
संस्थायें संगठित को गई, १,१३० एकड़ भूमि साफ करके खेती योग्य बनाई गई, 
१०,८६२ ईघन तथा फलों के पेड़ लगाये गये और मिश्र खाद के ६३० गडढे 
खोदे गये | १८० गांवों में भूमि की चकबंदी का काम पूरा किया गया। 
साथ ही २६ सह-शिक्षण स्कूल, ६ स्त्री शिक्षा तथा ५३ सामूहिक केन्द्र 
खोले गये । 


राजस्थान 


सामूहिक विकास योजना कायक्रम में सात खंड हैं जिन में १,०४३ गांव 
हैं। इनका ज्ञेत्रफल १,६४१ वगमील है | राज्य की पांच कमिश्नरियों में से 
प्रत्येक को एक-एक खंड में रखा गया है और अलवर में एक खंड विस्थापित 
हरिजनों के लिये तथा एक खंड पिछुड़ी जातियों के लिये उदयपुर कमिश्नरी 
के डूगरपुर में रखा गया है। श्रलवर का विशेष खंड एक विकास-का्यकारी 
मंडल के श्रधीन है | 


कुल मिला कर २०० एकड़ के क्षेत्रफल में ५६५ खेतों में मेंड़ डाली गई 
आर चार नए, नलकूप खोदे गये | अब तक कुल ४,६५००० घनफीट मिट्टी 


( श१६६ ) 


उठायी गयी जिस में २००,००० घन फीठ मिट्टी उठाने के लिये कोई 
पारिश्रमिक नहीं दिया गया | इसके अतिरिक्त ११ पंपिंग सेट प्रस्थापित किये. 
गये, दो नालों की मरम्मत की गई और ११४ एकड़ भूमि खेती के योग्य. 
भी बनाई गई | 


सभी खंडों में स्वच्छुता-आनन्‍न्दोलन चलाया गया ओर बारां खंड का 
नलका गांव सामूहिक-योजना प्रशासक द्वारा भारतवर्ष में सबसे स्वच्छ गांव 
घोषित किया गया | १६ कुए' साफ किये गये, १४ कुओझ्ों की मरम्मत की 
गई और उनको गहरा किया गया तथा ४ डिग्गी, ४ कुएं, २ जलाशय तथा 
तथा एक तालाब मवेशियों के लिये बनाया गया | 


लगभग २० मील सड़क भी बनाई गई। 


सामूहिक विकास योजना के अंतगत ६७ स्कूल खोले जाने के कारण राज- 
स्थान का योगदान सभी राज्यों से अधिक रहा । इसके अतिरिक्त ३३ वयस्क- 
शिक्षा केन्द्र, ७६ विकास मण्डल, ७ पुस्तकालय, युवक-संघ की एक शाखा: 
ओर अनेक मनोरंजन केन्द्र खोलें गये । 


इसके साथ साथ दस्तकारी तथा उद्योगों के विकास के लिये १३ चरखेः 
बांटे गये ओर साबुनसाज़ी, मूंज बनाने, लोहारगिरी, जेसे उद्योगों को सहका- 
रिता के आधार पर संगठित किया जा रहा है। ग्राम विकास कायकर्ताओं तथा: 
राजस्थान के देहाती क्षेत्रों के अधिकारियों के शिक्षण के लिए. एक शिक्षण 
केन्द्र स्थापित किया गया । इसके सुधरे हुए कृषि के ओजारों के प्रयोग के. 
साथ-साथ बारी-बारी से बोने, बोने से पहले बीज को तैयार करने, फर्लों के 
बगीचे लगाने, विनाशकारी कीर्यों की रोकथाम करने आदि का भी शिक्षण. 
दिया गया | इस केन्द्र में इस वष ६४ शिक्षार्थी थे । 


सोराष्ट्र 


सहकारी संस्थाओं की संख्या दिसम्बर १६५४२ में ६८१ हो गई, जब 
कि ८ अप्रैल १६४२ को इनकी 'ख्या ८८६ ही थी । इसी वर्ण सौराष्ट्र सहकारी, 


( क्‍ ५०० ) 


बैंक भी स्थापित किया गया । सहकारी संस्थाओं को ऋण के रूप में ३७,४५० 
रुपये तथा सहायता के रूप में १८,४०१ रुपये दिये गये | 

दिसम्बर १६५२ में १११४ पंचायतें थीं जबकि अप्रैल १६४२ में ८३६ 
पंचायतें थीं | दिसम्बर १६४२ के अत तक पंचायतों को १३,६०,८७ रुपये 
दिये जा चुके थे। अकाल संरक्षित कोष में २.४३, १७० रुपये संग्रहीत हो गये 
आर विक्रास-संरक्षित कोष में २,०१,२६३ रुपये | 


पंचायतों को विकास-संरक्षित-कीष से ६५,००० रुपयों के ऋण दिये गये । 
पंचायत-काय के शिक्षण के लिये १४ विद्यार्थियों के लिये दो कक्षाए 


खोली गई । 

शाहपुर बिजली घर के जो १०,००० किलोवाट बिजली तैयार कर सकेगा, 
नाप-जोख का काम चल रहा है। गोहिलवाड में एक बिजली घर बनाने के 
लिये ४०,०० पोंड वजन के एक बायलर का आइडर दे दिया गया है। 

१६५२-५३ में राजकोट, पोरबंदर, गोंडल, ध्ाजी, उपलेटा, पलिताना 
ओर जूनागढ़ के बिजली घरों का विस्तार किया गया जिसमें ४३ लाख रुपये 
खच हुए। इससे इन बिजली घरों में ५३०० किलोवबाट के स्थान पर ११,३०० 
किलोवाट बिजली पेंदा होने लगी। बिजलीघरों से देहाती तथा शहरी ज्षेत्र 
को लिफ्ट द्वारा पिचाई के लिए तथा कुटीर श्रोर बड़े उद्योगों के लिये बिजली 
पहु चाने का काम जारी है 

राज्य की चवर्षाय योजना में २१ करोड़ ८५४. लाख ८७ हजार रुपये 
के खर्च की व्यवस्था की गई है। कृषि तथा ग्राम-सुधार पर ५ करोड़ २६ लाख 
६० हजार रुपये, मध्यम सिंचाई तथा बिजली उद्योग योजनाओं पर ६ करोड़ ८६ 
लाख ७० हजार रुपये, उद्योगों पर १४ लाख ८० हजार रुपये, यातायात पर ३ 
करोड़ ८६ लाख रुपये, समाज सेवाओं के लिये ३ करोड़ ५४ लाख ५० हजार 
रुपये तथा इमारतों पर ७२ लाख रुपये व्यय करने का विचार किया गया है। 
१६५२-५३ के लिये ४ करोड़ २८ लाख ७२ हजार रुपयों की व्यवस्था की गई है। 

सामूहिक-योजना-कार्यक्रम में सौराष्ट्र के लिए एक ग्राम सामूहिक योजना 
रखी गई है जिसे के अन्तर्गत मातवाडर ताल्‍लुक तथा, बंधली महाल 
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श्राते हैं | इस में १०६ गांव हैं जिनकी जनसंख्या १,३१,११७ और जिस 
का क्षेत्रफल ३७२ वग मील है। वर्ष में अनेक बांध, कुए, ग्राम सामुदायिक 
इमारत, नालियां आदि बनाई गई । चार स्कूल मी खोले गये । 


त्रावशकीर फीचीन 


इस वर्ष में ताड़-गुड़-विकरास-कार्यक्रम के अंतर्गत ४० प्रारम्मिक ओऔरे 
दो केन्द्रीय सहकारी संस्थाएं बनाई गई | इस उद्देश्य के लिये ६७,००० 
रुपये स्त्रीकृत किये गये जिसमें ५,००० रुपये केन्द्रीय संस्थाओं को तथा 
२०,००० झपये प्रारम्भिक संस्थाओं को दिये गये | गुड़ बनाने वालों के लिये 


बढ़िया गुड़ बनाने के ओजारों की खरीद पर भी २०,००० रुपये व्यय्थ 
किये गये | 


पंचवर्षीय योजना के अंतगत एक आवश्यक तेल योजना कार्यान्वित की 
गई । नीबू की घास के तेल को आयोनोन में परिवर्तित करने की पद्धति की 
प्रारम्मिक जांच पूरी हो चुकी है ओर नीबू की घास तथा अन्य आवश्यक तेलों 
का प्रभावीकरण करने का कार्य चल है | सरकारी शार्क लिवर आयल 
फैक्टरी में शाक मछली के जिंगर का तेल निकालने के लिये मी आवंश्यक 
मशीन लगाई गई | 


रु 


पंचवर्षीय योजना में ६ बड़ी-सिंचाई योजनाओं पीची, चलकुडी, 
वडक्कनचेरी, कुट्टनद, नैयार ओर पेरीचनी के लिये ४ करोड़ ७८. लास्क 
रुपये सम्मिलित हैं। 


पीची बांध का कंक्रीट के तीने-चौथाई कार्य से अधिक और राजगिरी कं 
आधा काम पूरा हो चुका है। चार जलमार्गो' में से तीन बन चुके हैं । दक्षिणी 
किनारे की नहर ( जलमार्ग ) १२ फरवरी १६४३ को खोली गई । नव॑ग्वर् 
१६५२ तक इस योजना पर १ करोड़ ४ लाख १५ हजार रुपये खच 'हुए 
उस बांध का भी, जी चलकुडी योजना का भाग है, निर्माण हो चुका है) 
नवम्बर १६५२ तक इस योजना पर ४१ लाख ६३ हजार रुपय व्यय हुय ॥ 


2, 


आवश्यकता है, सरकार ने विस्थापितों की संख्या तथा उनकी आवश्यकताओं 
के आंकड़ों तथा तथ्यों का संग्रह करने का निश्चय क्रिया | 


२ 


सरकार ने पाकिस्तान से आये विस्थापितों के कई सो परिवार्से को 
निजामाबाद जिले में बसाने का भी निश्चय किया । केन्द्रीय सरकार ने 
आवश्यक धन की स्वीकृति दे दी है ओर उनको फिर से बताने की प्रारम्भिक 
कायवाही की जा रही है। 


जम्मू ओर काश्मीर 


नगरौटा शिविर के प्राय: सभी ३२,००० विस्थापितों को फिर से बसा दिया 
गया | उन पर २,६०,००० रुपये व्यय किये गये । इसके अतिरिक्ति योल 
शिविर के १,४४० परिवारों और होशियारपुर शिविर के ७४३ परिवारों को भी 
बसा दिया गया । श्रभी भी योल शिविर के २,३०० परिवारों को राज्य में 
लाना बाकी है । 


जम्मू प्रान्त में श्रमी तक फिर से बसाये गये विस्थापितों के परिवारों की 
कुल संख्या ७६,६६७ है ओर उनको ३,६३,५०० एकड भूमि दी जा चुकी है। 
काश्मीर प्रान्त में १२,००० व्यक्तियों को फिर से बसाया जा चुका है । 


मध्य भारत 


३१ मार्च, १६५२ तक विस्थापित व्यक्तियों के लिए इन्दोर, उज्जेन और 
ग्वालियर में १,१६८ मकान बन चुके थे। १६४२-५३ में ४,०२,२०९६ रुपये 
की लागत पर नीमच, शामगढ, मनसा, मुरैना ओर तराना में २३५ मकान 
आर बनाये गये | इन सब पर कुल २४, २७,२७१ रुपये व्यय हुए । 

सितम्बर १६५२ में विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये सहायता 
देने की एक योजना स्वीकृत हुई थी | यथानुसार उन लोगों को जो मकान 
बनाने में एक चौथाई व्यय अपने पास से लगाने को तैयार थे, ऋणु दिये 
गये | अ्रमी तक २२,२०० रुपयों के ऋणों की स्वीकृति दी जा चुकी है । 
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चंबल पन-बिजली योजना में काम करने के लिये शिविर से ७२ विस्थापित 
परिवार भेजे गये | बाद में उनमें से प्रत्येक परिवार को २० एकड भूमि देने का 
निश्चय किया गया | मंदसोर जिले की भानपुरा तहसील में अभी तक ८०० 
एकड भूमि दी जा चुकी है जिसके लिए ८६,६०० रुपये के ऋण स्वीकृत किये 
जा चुके है। 


१६५२-५३ में दो शिक्षण उद्योग केन्द्रों और ५ उद्योग केन्द्रों में विस्था- 
वित व्यक्तियों को टेकनिकल ओर धंधे का शिक्षण दिया गया | इस प्रकार कुल 
१०५ शिक्षार्थियों ने विभिन्‍न कला-कोशल का शिक्षण प्राप्त किया | 

ग्वालियर तथा इन्दोर में दो अनाथालय भी चल रहे हैं | प्रत्येक में १०० 
ग्रनाथ व्यक्ति हैं| जो अनाथ ब्यक्ति किसी स्थायी अशक्तता के कारण इन आश्र्मों: 
में मरती न हो सके उनको नकद सहायता दी गई | जनवरी १६५४३ तक अनाथा- 
लयों में तथा इनसे बाहर कुल ८२,४०० रुपयों को नकद सहायता दी गई। 


अप्रैल १६५२ से जनवरों १६५३ तक जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में भी 
१,२७,६०० रुपये दिये गये | 


इसके अतिरिक्त आदश विज्ञान ओर इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेजों' 
में शिक्षा प्राप्त करने के लिये क्रशः ४,४६० तथा ७,२०० रुपयों कीः 
वत्तियां दी गई'। 


पेप्सू 


राज्य के नगरों में विस्थापितों के पुनर्वास-कार्य ने पर्याप्त प्रगति की | शहरी 
क्षेत्रों में अब तक लगभग दो लाख व्यक्ति फिर से बसाये जा चुके हैं और उन्हें 
२१,५०० घर तथा १,८२३ दूकाने दी जा चुकी हैं | पेप्स विकास बोर्ड ने 
राजपुरा तथा त्रिपुरी में दो नये नगर बसाये जहां २,३८२ दूृकाने' व १,१०० 
मकान हैं | संगरूर में चलाये जा रहे एक अनाथालय में ३१२ श्रनाथ व्यक्ति 
हैं। मटिंडा, पटियाला तथा समाना में तीन प्रशिक्षण उद्योग केन्द्र चालू हैं ॥ 
देहाती क्षेत्र में भी पुनवास के सम्बन्ध में अच्छी प्रगति हुई | मुसलमान निष्कांतों 
द्वारा छोडी गयी ४,२३,५३८ एकड भूमि में से अबतक ४,०८,५३८ एकड भूमि 
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दी जा चुकी है | मुसलमानों के निष्क्रमण के तुरन्त पश्चात ही निष्क्रांत भूमि 
पट्टे पर उठा दी गई और भूमि भाड़े से आज ८३ लाख रुपये से अधिक प्राप्त 


होते है | शहरी तथा देहाती ऋणों के रूप में १ लाख ८० हजार रुपये दिये 
गये | 


राजस्थान 


राजस्थान में चार लाख से अधिक शरणार्थी फिर से बसाये जा चुके हैं । 
१६५१-५३ तक उन पर कुल ५,४५,६६ ६८० रुपये व्यय हुए जिनमें से 
३,६१,००,२६७ रुपये पुनर्वास पर ओर १,८४,६६,३८२ रुपये सहायता पर 
व्यय किये गये | शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में ४६,७२४ व्यक्तियों को क्रमश: 
८०,५२,२२६ तथा २,२६ ४४,३७० रुपये के ऋण दिये गये | साथ ही 
६,२०,७६६ एकड भूमि भी दी गईं। क्‍ 

वर्ष में १६ ऐसे केन्द्र थे जहां ६ विभिन्‍न दस्तकारियों तथा धंधों का 
शिक्षण दिया जाता था। इनमें अमी तक कुल मिला कर २३५ कार्यकर्ता 
शिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और २८० कार्यकता शिक्षण पा रहे हैं | 


सोराष्ट 


सौराष्ट्र में विस्थापतों की संस्था ८४,८४२ है । अब तक ६८० प्रतिशत 
व्यक्तियों को फिर से बसाया जा चुका है। १६४३-५४ में सहायता कार्य के लिये 
भारत सरकार ने ८,३३, ०४० रुपये निर्धारित किये हैं। 


बिलासपुर 


अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तगत, स्वीकृति के लिए, कई 
(एक योजनाएं भारत सरकार के पांस भेजी गई थीं | इनमें से तीन योजनाएं -- 
'फसल-प्रतियोगिता योजना, बीज-प्रगुशन योजना तथा हरी खाद योजना-- 
स्वीकृत हो चुकी हैं । मक्का की फसल-प्रतियोगिता में ७०० प्रतियोगियों ने 
भाग लिया | इससे ऐसी १०७ एकड़ भूमि को, जहाँ पर मक्का बोई गई थी, 
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लाभ हुआ | इस सृमि में कुल मिला कर १,६४३ मन मक्का पेदा हुई जो इस 
खेत की साधारण पेदावार से लगभग तिशुनी थी । 

बीज प्रगुशन योजना के अन्तगत १० मन गेहूं के बीज बांटे गये, १३ मन 
आलू के बीज बाहर से मंगा कर राज्य में बोये गये तथा ५४० मन गन्ने के बीज 
प्रगुशित किये गये । दरी-खाद-योजना को बढ़ावा देने के लिए. ५,००० रुपये 
की कीमत के सन के बीज प्राप्त किये गये, ताकि ग्रीष्म ऋतु के आरम्म में ही 
उसकी फसल तैयार कर ली जाय | सामूद्दिक विकास योजना के कायक्रम के. 
अन्तर्गत राज्य में कृप-बिकास के लिए आठ योजनाएँ बनाई गई थीं। 

घुमरविन में एक पशु-चिकित्सालय खोला गया । साथ ही, पशु-पालका 
की इसलिए नियुक्त किया गया कि वे देकार सांडों को बधिया करें | 
पशुओं की सुरक्षा के लिए काम आने वाले सीरा ओर वेकसीन के संग्रह के 
लिए एक रेफ्रीजरेटर प्राप्त किया गया । भारत सरकार ने इस साल आठ 
ग्रामों के लिए दो कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की भी स्वीकृति दे दी । 

कु 

सिंचाई के लिए ६१ तालाब तथा ७६ छोटी नहरें और बाँध बनाए गए 
या उनकी मरम्मत की गई । फसल की ऋतु में 5५२७५ एकड़ भूमि की 
पिंचाई के लिए १० पम्प किराए पर दिए थे गए। ६२५ एकड़ भूमि खेती योग्य 
बनाई गई, २,००,००० टन मिश्र खाद तैयार की गई तथा १०,९८१ एकड़ 
सीली जमीन में इरी पत्तियां डाली गई। इसके अतिरिक्त १०,००० एकड़ 
अन्न भूमि में डालने के लिये १६ टन अमोनियम सल्फेट, ३६१ टन मिश्र-खाद, 
५५०७१ टन मूंगफली की खली तथा १४७७ टन हड्डी का चूरा कम कीमत 
पर बॉँटा गया। इसके श्रलावा १,३५० एकड़ अन्न के खेतों, २,१०० एकड़ 
फलों के खेतों तथा ३,०५० एकड़ श्रन्य फसलों के खेतों को कृषि नाशक कीटों 
तथा बीमारियों से बचाने के लिए उपाय किये गये | 


इसी समय कृषि विभाग की ओर से खेती-बाड़ी के सुधरे हुए ओजारों को 
लोकप्रिय बनाने के लिए ६ प्रदशनियां की गइ, और ४०० प्रदर्शन किये ग ये 
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तथा कृषि प्रणाली में होने वाले आधुनिक सुधारों को समझाने के लिए दरेद 
व्याख्यान भी दिये गये | बड़े पैमाने पर किये गये विस्तार कार्य के परिणशाम- 
स्वरूप धान की औसत पैदावार लगभग ४० प्रतिशत बढ़ गई अथात्‌ जबकि. 
१६४७-४८ में धान की पैदावार प्रति एकड़ १,४६४ पोड थी तो १६४२-५३ 
में वह २,१६० पोंड प्रति एकड़ हो गई । सहायक अनन्‍्नों की खेती का क्षेत्रफल 
भी १०० एकड़ से बढ़ कर १,००० .एकड़ हो गया । फसल-प्रतियोगिता योजना 
के अन्तगंत १६४१-४२ में छुग के एक किसान द्वारा स्थापित धान को उपज 
के अखिल मारतीय रिकार्ड को, जो १२,१०० पोड प्रति एकड़ था, १६४२-५३ 
में एक दूसरे किसान ने प्रति एकड़ १२,४०० पोड घान ५दा करके तोड़ दिया | 
इस फसल प्रतियोगिता में लगभग ४,८४३ किसानों ने भाग लिया । 


३ ग? भाग 
खाद्य ओर कृषि 
अजमेर 


सरकार ने १ मई १६५३ से अजमेर, ब्यावर और नसीराबाद में अन्नों 
क्षर से राशन हया लिया । 


“अधिक अन्न उपजाश्रो” योजना के अन्तगंत ५१,७६६ मन बीज बांटे 
गये, जो १,३४४,३५४० एकड़ जमीन पर बोए गये। २,१३,४०८ मन शहरी 
ऊड़ा-ककट की खाद के अतिरिक्त, जिससे १,६७६ एकड़ भूमि को लाभ पहुंचने 
की संभावना है, किसानों में १६२ मन अमोनियम सलफेट, ४८ मन खली और 
६ मन सुपर फास्फेट भी बांशा गया । ११८ नए तथा ३४७ पुराने कुओं का 
काम भी चालू रहा । इसके लिए तकावी-ऋण दिये गये थे । इसके अलावा 
२,२६६ पुराने कुओं को हवा का दबाव डाल कर ( कम्पेसर द्वारा ) अधिक 
गहरा किया गया । 


१६५२-५३ में, टिडियों की रोकथाम के लिए. अधिक बड़े पैमाने पर प्रयत्न 
किये गये । इसी तरह 'फालका” तथा सब्जियों और फलों को नष्ट करने वाले 
अन्य कीड़ों तथा चूहों के नाश के लिए कारबाई की गई। बीज में लगने वाली 
बीमारियों को रोकने के लिए बीजों पर अग्रोसन जी० एन० का प्रयोग किया 
गाया । 


इस साल गाँव वालों को ताड़ गुड़ बनाने का शिक्षण प्राप्त करने की 
सुविधाएँ दी गईं । फरवरी १६५३१ तक लगभग १३,६४० पोंड गुड़ तैयार 
किया गया था| ' 


भोपाल 


१६५२-५३ में गेहूँ की पेदावार लगभग ८४,००० टन थी, जबकि इसके 
मुकाबिले में सन्‌ १६५१-४२ में ५६,०४६ टन ही गेहूं पेदा हुआ था ॥ 


( है: ) 
खाद्यान्नों का कुल उत्तादन लगभग १,७८५,००० टन हुआ जो पिछुले साल 
के उत्पादन से ४४,७०० टन अधिक था | 
अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं के अंतगत लगभग ३० तालाबों तथा 
१,०४६ कुओं को मरम्मत की गई, ६३ नए कुए खोदें गए, ओर १६ बांध 


बनाए गए | इन सब पर लगभग ६ लाख रुपया खच आया | इसके अतिरिक्त 
गांवों में १२६ रहट लगाए गए । 


. १६५२-४३ में सिंचाई के जो बड़े काम किए. गए, उनमें अ्रष्टा में पावती 
बांध, भोजपुर में बेतवा बांध, पापनासा, कालीयासोते तथा पल्कमती नदियों 
से पानी पम्प करने की योजनाएं तथा भोपाल में नाली-योजना का उल्लेख 
किया जा सकता है | अजनाल, अजनार, मचबई, तथा हलाली नदियों पर भी 
कई छोटे-छोटे बाँध बनाये गये । 

इस साल ८०,००० एकड़ भूमि फिर से खेती योग्य बनाई गई | इस 
प्रकार कुल मिला कर २,००,२१६ एकड़ भूमि खेती योग्य हो गई । इसमें से 
२,००,००० एकड़ भूमि 'काँस' से मुक्त की गई । यह आशा की जाती है कि . 
'टक्‍्टर से जोती गई भूमि से अन्न तथा अन्य फसलों का अतिरिक्त उद्ादन 
'लगभग ४०,००० टन प्रति वर्ष बढ़ जाएगा | 


जो किसान अपनी भूमि को ट्रैक्टर से जोतने में असमथ थे, वे मोपाल 
ट्रैक्टर द्वारा दिये जाने वाज़े ट्रेक्‍्टरों से अपने खेत जोतवा सके तथा उन्हें इस पर 
होने वाला व्यय किश्तों में चुकाने की सुविधा भी दी गई । इस प्रकार 
४,०४२"४६ एकड़ भूमि ट्रक्टर्रों द्वारा जोती गई । अधिक जमीन वाले बड़े 
किसानों को ट्रैक्टर तकाबी पर दिये गये | 

भंवरी गांव में जापानी ढंग से धान उपजाने का काम आरम्म किया 
गया है | इसके लिए. १०० एकड़ भूमि में फैले हुए २०० प्रदर्शन-द्षेत्र चुने 
गये हैं । किसानों को धान के नये खेत तैयार करने ओर रबी की फसल के 
लिए आवश्यक जल-संग्रह का प्रबन्ध करने के लिए ६८,५०० रुपये सहायता 
के रूप में दिए गए. | २,००० मन पुराने किस्म के धान के बीज मध्य प्रदेश से, 
बढ़िया किस्म के गेहूं के ५,००० मन बीज पेप्सू से ओर ३,००० मन गेहूं के 
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बीज उत्तर प्रदेश से प्राप्त किये गये तथा उन्हें किसानों में बांदा गया -। कई 
किसानों को बीज खरीदने के लिये ऋण भी दिया, गया । इस प्रकार १६,११५ 
मन गेहूं के तथा ३,७८४ मन चने के बीज बांटे गये । 

शहरी ज्षेत्रों में गोपाल और सिहोर में १२,००० टन गढ्े की खाद तैयार 
की गई झोर ८ ००० टन से अधिक खाद बांटी गई । देहाती क्षेत्रों में कई 
गाँवों में मिश्र-खाद तेयार करने की विधि का प्रदर्शन किया गया । सामूहिक: 
योजना ओर “फोर्ड प्रतिष्ठान! योजना के क्षेत्रों में देहाती गढे की खाद तैयार 
करने पर विशेष ध्यान दिया गया | इस प्रकार कुल मिला कर १ १८,६२० 
टन खाद तैयार की गई और ६०,६१५ टन खाद बांट दी गई | द 


ताड़-गुड़-विकास योजना के अन्तर्गत मिसरोद, बरखेड़ा, फांदा सांची तथा 
 जबार में पांच प्रशिक्षण-केन्द्र खोले गये । इस साल १४ शिक्षार्थियों ने 
प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा १० शिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं | इन 
प्रशिक्षण केन्द्रों में १,२४२ पॉंड गुड़, १६० पड राब तथा ४० पोड शक्कर 
बनाई गई । किसानों को सब्जी और फल उगाने का विशेष शिक्षण दने के 
उद्दे श्य से, एक सकल खोलने की ओर कदम उठाया गया | 


इस साल देश में मछली विकास योजना शुरू की गई ।राज्य की नदियों 
ओर सोतों में मछलियों की संख्या का अध्ययन किया गया तथा सर्वोत्तम प्रकार 
को २,६६५ स्थानीय छोटी मछलियों की किस्मों का संग्रह और किया गया 
इस के अतिरिक्त देश में ६,०५० विदेशी प्रकार की छोटी मछलिया' भी पेलाई' 


गई | 


मरकारा स्थित कृषि -प्रयोगशाला ने किसानों को भिन्‍न-भिन्‍न फसलों ओर 
मिट्टी के लिये केसी ओर कितनी खाद लगेगी, इसका अनुम।न हग।ने म सहयोग 
दिया ।इस साल २४ प्रकार की खाद ओर पानी ग्रादि के अतिरिक्त ४८ प्रकार 
की मिट्टी के नमूनों का परीक्षण किया गया । 


१६५२-५३ में कृषि विभाग ने कुडीगे, मस्कारा, ओडरमोती और पोन्नमपेट: 
में चांर फाम स्थापित किये |इन फार्मो का ध्येय था (१ )सूले ओर हरे चारे 
को फसल की उन्नति करना (२) वितरण के लिये बढ़िया किस्म के घान तथा अ्रन्य 
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बीजों को प्रगुशित करना,(३) नारगियों की किस्म को सुधारने के लिये 
अनुसन्धान करना तथा (४) धान की ऐसी तीन किस्म का चुनाव करना,जो 
लोकप्रिय हों तथा जिनकी पेदावार अधिक हो | 


कक) ल्लं 
दिल्ली 
१६४२-५३ से अन्नोत्यादन बढ़ाने को तथा गाँवों के सामाजिक एवं 
श ए ३ के न ढी * दि पी 
अधि क जीवन के सुधार की भी कारवाइयां को गई ।'अ्धिक अन्न उपजाओं 
योजना के अ्र तग त, १६५२-५३ के लिये १०,००,००० रुपये की व्यवस्था दी 
गई थी । 


इस साल लगभग ६०० कुए खोदे गए,१६ नलकूप लगाए गए, तथा 
४०० रहट लगाए गए | उसके परिणाम स्वरूप ११,००० एकड़ अपिंचित भूमि: 
को सिंचाई की जाने लगी। किसानों की लगभग ८ लाख रुपये तकावी ऋण के 
रूप में दिये गये, जबकि लगान में २२,०२० रुपयों की छूट दी गई। इन सब 
प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप २२,४०० मन अतिरिक्त खाद्यान्न पेदा होने कीः 
आशा है। 


ग्रामनक्षेत्रों की उन्‍नति के लिए कई उपायों पर काम किया गया। 
उदाहरणाथ ५२ गाँवों में ४,६६८ एकड़ भूमि की चकबन्दी की गई और ६७ 
गांवों में झ८झ,४८० एकड भूमि की चकबन्दी का काम चालू है। गाँवों के 
श्रौजार बनाने वालों के माध्यम से गांव की खेती के सुधरे हुए ओऔज्ञार 
के बनवाये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किये गये जिससे किसानों की आवश्यकताएं 
पूरी हो सके | 

इसके अलावा दिल्ली में मुर्गी-पालन का विस्तार करने तथा दुग्ध-वितरण 
सम्बन्धी योजनाओं का काम चालू है। पशु-चिकित्सा विभाग ने पशुओं के 
लिए कई योजनाएं चलाई तथा मछुली विभाग का भी विकास किया जा रहा 
है | बनमहोत्सव समारोहों के अवसर पर गांवों के तालाबों भें मछलियों की संख्य/ 
बढ़ाई गयी ) द 


( ४१२ ) 


_ हिमाचल प्रदेश 


अधिक अन्न उपजाओ”' योजना के अंतगत चार ऐसे कृषि-फाम चलाए, 
गए, जहां पर फसलों और शाक-मभाजी के बढ़िया किस्म के बीजों का प्रगुणन 
किया गया | हरी खाद के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया और लगभग ६२१ 
मन सन के बीज हरी खाद के लिए बांटे गये। इसके अतिरिक्त किसानों को 
फलों के पेड़, फलों के बगीचे आदि लगाने के बारे में टेकनिकल जानकारी 
कराई गई | मिन्‍न-मिन्‍न किस्म के फलों के १६,१०४ पौधे वांटे गये तथा 
१,४३८ पोधों की कलम लगाई गई। 

फसलों को कीड़े-मकोड़ तथा बीमारियों से बचाने के लिए प्रदर्शनों का आयो- 
जन किया गया। जहां-तहां नमूने की जांच के तरीके के श्रनुसार गेहूं, चावल 
तथा आलू की फसल काटने के प्रयोग किए गए । फसल प्रतियोगिताओं का भी 
आयोजन किया गया । 

आलू विकास-केन्द्र, शिलार में रोगमुक्त आलुओं को प्रगुणित करने के 
अतिरिक्त किस भूमि में केसी ओर कितनी खाद डालनी चाहिये, इसके सम्बन्ध 
में और जमीनों में जुताई सम्बन्धी सादश्यता लाने तथा मुख्य-मुख्य बीमारियों 
की रोकथाम करने के लिए. कई प्रयोग भी किये गये | पटना स्थित केन्द्रीय 
अनुसन्धान-शाला के सहयोग से फतलों की नई किश्मों ओर भमिलीजुली उपज 
के विषय में प्रयोग किये गये | हिमाचल प्रदेश के रठुआ से मुक्त उपयुक्त गेहू 
का पता लगाने के लिए प्रयोग किये गये | 


१६४२-५३ में राज्य ने काश्मीर सरकार को ५,००० मन गेहूँ तथा केन्द्रीय 
सरकार को १०,००० मन मक्का दी | पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत १२ शअ्रन्य 
चिकित्सालयों के अतिरिक्त महासू तथा सिर्मोर जिलों में दो पशु-चिकित्सालय 
खोलने की व्यवस्था की गई | ६ व्यक्तियों को पशु-विज्ञान का प्रशिक्षण घाप्त 
करने के लिये भी भेजा गया | आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत १२६ गायों में 
सांत सिंधी सांडों के सहवास से स्वाभाविक ढंग से गर्भाधान कराया गया । 

राज्य की विधान सभा ने पंजाब-काश्तकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) 
विधेयक, १६५४२ तथा हिमाचल प्रदेश काश्तकार (अधिकार ओर पुनर्प्राप्ति) 
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विधेयक, १६५२ पास किया । परिवर्तित स्थिति का ध्यान रखते हुए काश्तकारी 
ओर लगान सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए 
एक समिति स्थापित की गयी है। वतमान नातोर नियम में संशोधन करने का 


प्रश्न जिस के अंतर्गत जोतने-बोने के लिए सरकारी जमीन किसानों को दी जाती 
है, विचाराधीन है | 


मछुली विभाग, २६ सिंतम्बर १६५२ से स्थायी बना दिया गया है। मछली 
पकड़ने पर नियन्त्रण रखने और उसे नियमित करने के लिए तथा मछलियों के 
संरक्षण तथा उनके विकास के लिए उपयुक्त नियम बनाए गए हैं । तदनुसार 
ठेके पर मछुली पकड़ने की अनुमति देने की पुरानी प्रणाली रद्द कर दी गई है 
तथा उसके स्थान पर लाइसेन्स देने की अधिक युक्ति-युक्त प्रणाली चलाई गई 
है। पुराने महँगे भाव मी रह कर दिये गये हैं | 

अप्रैल १६५२ से नवम्बर १६४२ तक मछली पकड़ने के लिए दिये गये 
८१६ लाइसेन्सों से ५,७५७ रुपये की आय॑ हुई जबकि १६५१-५२ में ध्८८ 
लाइसेन्सों से ४,७७१ रुपये को आय हुई थी। इसके अतिरिक्त १६५२-५३ में 
तालाबों और ऐसे स्थानों से, जहां का पानी सूख गया था, २८,७२७ छोटी 
मछलियां मरने से बचाई गई जबकि १६५१-५२ में इसकी तुलना में कुल 
१२,००० ही मछुलियां बचाई गई' थीं । 

बरोत में एक मछुली फार्म का विकास किया गया है | लम्बाधाग नदी में 
मिलनेवाले नाले में जहां पर मछुलियां पैदा की जाती हैं लगभग ४,१२६ ट्वाउट 
जाति की छोटी मछलियाँ छोड़ी गई तथा ३२७ मछुलियाँ तिलोकपुर 
के तालाब में छोड़ो गईं | मुख्य-मुख्य नदियों ओर सोतों में मछलियों के अर डे 
देने के अन्य २४ स्थलों का पता लगाया गया । 


क्‌च्छ 
अधिक अन्न उपजाओ' ग्रान्दोलन के अंतर्गत १६५२-५३ भ॑ ८,६६, १५७० 
रुपये खर्च करके ८०० कुएं खोदे गये | ७,३०,००० रुपये नये कुएं खोदने के 
लिए स्वीकृत किये गये | साथ ही, जलाशयों का घेरा बनाने के लिए भी 
४२,००० रुपयों की, सिंचाई के छोटे कार्यो के लिये ६००,२०० रुपयों का 
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तथा १६ वर्तमान बांघों पर जल-प्लावन द्वार तथा जल-प्लावन सुरंगें बनाने के 
के लिये ४, ३२,७०० २० को व्यवस्था की गयी | इसके अतिरिक्त ७,६८८० रुपये 
फसल प्रतियोगिता के लिए स्वीकृत किये गये । 
जागीरदारी प्रथा के उन्मलन का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है । 
का ऋणी-किसान-सहायक कानून कच्छु पर भी लागू किया गया जिसके 
नुसार ४७,५०० प्राथनापत्र दय गय जो ३२,००० कजदारों तथा लगभग 
३,१६,००,००० रुपयों के ऋण के विषय में थे | इस साल लग्भग १५,००० 
थ्रार्थनापनत्रों का निबटारा कर दिया गया। 


भारत सरकार ने किसानों को तकाबी ऋण क रूप में देने के लिए १० 
लाख रुपया स्वीकार किया ताकि वे बीज, बैल, खेती के ओजार आदि खरीद 


सके | 


मणिपुर 


१६५२-५३ में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की खरीफ और रबी की फसलें, जिनमें 
विदेशी किस्मों की फसलें भी शामिल हैं, बोई गई' | समशीतोष्ण कटिबन्ध तथा 
शीतोष्ण कटिबन्ध के भिन्‍न-मिन्न प्रकार के फलों की एक पौधशाला (नसरी) 
भी लगाई गई | 

.. प्रयोग और प्रदर्शन के लिए तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों 
को लोकप्रिय बनाने के उद श्य भे, उखरुल में एक फल-अनुसन्धान संस्था 
भी खोली गयी है। इसी साल चरचन्दपुर में एक दूसरा फल-फार्म खोलने के 
लिए, भूमि को खेती योग्य बनाने की कारंवाई भी शुरू की गई है । 

कृषि विमाग ने नई किस्मों को फसलों की खेती का प्रचार करने के लिए 
किसानों को खाद ओर रासायनिक खाद के अतिरिक्त, बाहर से मँँगा कर बहुत 
अधिक मात्रा में बीज ओर पीधे कम मूल्य पर बाँटे | 
.. पड़टी पड़ी हुई कड़ी भूमि की जुताई करके उसे खेती योग्य बनाने के लिए 
किसानों की सहायता करने के उद्दं श्य से एक ट्रैक्टर बहुत कम किराये पर दिया 
गया । इंससे ३०० एकड़ बेकार भूमि को खेती योग्य बना कर उसे जोता-बोया 
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गया । खेतों की सिंचाई तथा फालतू पानी को बाहर निकालने के लिए एक पम्प 
भी किराये पर दिया गया | इसके अतिरिक्त फसल को कीड़े-मझोड़ों तथा बीमा- 
रियों से बचाने के लिए भी कदम उठाये गये | 


“अधिक अन्न उपजाओो' आन्दोलन के अंतगत १६५२-५३ में एक 
योजना चलाई गई जिसका उद्दे श्य घान तथा रबी की ऐसी अन्य फसलों को 
लोकप्रिय बनाना था जिनसे पैदावार अधिक मात्रा में हो सके | साथ ही 
इस योजना का उदद श्य दोहरी फसल प्रणाली को भी लोकप्रिय बनाना था | 
इसके अलावा ५०० मन आलू, ११० मन गेहू, १०० मन घान और २०० 
मन चने के बीज भी बाँटे गये । जोतने-बोने योग्य बेकार पड़ी हुई सारी जमीन 
को खेती के योग्य बनाने की भी चेष्टाएं की जा रही हैं। समूसंग रिजव भूमि 
नाम की एक बेकार पड़ी भूमि की, जो कि लगभग ८,६४० एकड़ थी, पड़ताल 


इस बष पूरी हुई | इस भूमि को खेती योग्य बनाने की ओर इसे किसानों में 
बांटने को व्यवस्था की गई | 


त्रिपुरा 

१६५२-५३ में खाद्यान्न की स्थिति प्रायः सन्तोषजनक ही रही | इस साल 
१,२८,२१४ मन चावल प्राप्त किया गया तथा २७,००० मन गेहू' बाहर से 
मंगाया गया तथा ४१,२१४ मन चावल तथा १५,३१५४४१ मन गेहू पेंदा हुआ। 

इस साल कुछ किसानें ने ऊ'ची-नीची धरती पर सीढ़ीदार खेत बना कर 
खेती करना शुरू किया और मिन्‍न-मिन्‍न प्रकार की फसलें बोई गई । लगभग 
३०० टन गढ़े की खाद तैयार की गई और २०० टन खाद बांद दी गई । 
देहाती क्षेत्रों में मी गढ्दे की खाद तयार की गई | 
. : सरकारी-कृषि-फार्म की ओर से किसानों को ओऔस' तथा अमन! नाम के 
बढिया किस्म के धान, गन्ना, अरहर, मक्का, आद प्रगुणित करने के लिए बॉटे 
गये | सब्जी के बीज भी बाँटे गये । सदर, केलाशहर, सोनामुरा तथा उदयपुर 
सब डिवीजनों में सफल-प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। 

इस साल आदिवासियों की बस्तियों में सिंचाई की सुविधा देने के लिए 
सिंचाई के १० पम्प प्राप्त किये गये । 
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अगर तल्‍ला का २३ वर्गमील का ज्ञेत्र तथा उसके आसपास की भूमि 
पशु-प्रजनन आदर्श ग्राम-योजना कार्य के लिए चुनी गई ओर इसके लिए 
आवश्यक सामान तथा ४ थारपारकर सांड भी ध्राप्त किये गये | 

मछुली पालन के विकास की ओर भी ध्यान दिया गया । अ्रगरतल्लां 
म्यूनिसिपैलियी के अ्रधीन जो २६ एकड़ जलयुक्त भूमि है उसमें देशी छोटी मछु- 
लियां काफी अधिक मात्रा में छोड़ी गई । 


विन्ध्य प्रदेश 

१६५२-५३ में बढिया किस्म के बीजों के प्रगुणन, खेती करने ओर खाद, 
डालने की सुधरी हुई प्रणालियों के प्रदर्शन हुए तथा खेतों पर प्रयोग के लिये चार 
ऐसे फार्म स्थापित किये गये जहाँ खेती मशीनों से की जाती थी। अधिक श्रन्न 
उपाजाओ' योजना के श्र तगंत २१४ टन रासायनिक खाद तथा २,४२६ उठने 
शहरी कूड़े कचरे की ओर देहाती (गढ़े की) खाद के अ्रतिरिक्त किसानों में 
१,००० मन गेहू , १,६८० मन श्रालू , ८५ मन घान तथा रे८० मन अश्रन्य 
प्रकार के बीज बाँटे गये । 

सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत ६० कुएं और एक तालाब बनवाये गये 
तथां ३० रहट ओर ४२ अन्य प्रकार के पम्प लगाये गये इनके लिये तकावी 
ऋण भी दिये गये | इन से १,१८० एकड़ भूमि की सिंचाई होने की आशा है । 
जमीन में सुधार करने के लिए लगभग १० लाख रुपये तकावी ऋण के रूप 
में बांटे गये जिससे ५,२३८ एकड़ भूमि को लाभ पहुचा। खेती के छुधरे हुए 
नए तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए. २०० से अधिक प्रदर्शन किये गये । 
जापानी ढंग से धान बोने की प्रणाली का भी प्रयोग किया गया | ह 

वनमहं;त्सव के अवसर पर १,१६,२६२ पौधे लगाये गये । भूमि-संरक्षण- 
योजना के अंतर्गत ८१५ एकड़ भूमि में पानी और मिट्टी को बहने से रोकने की 
व्यवस्था की गई | द ह 


फसल-प्रतियोगिता योजना को नया रूप दिया गया ताकि किसानों में 


प्रतियोगिता की भावना का प्रसार अधिक हो और उत्तादन के अधिक विश्वास- 
प्रद ऑँकड़े प्राप्त हो सकें | 
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शिक्षा 


अजमेर 


केकड़ी सब-डिवीजन में ६५ बेसिक सकल खोलने तथा ११५७ प्राइमरी 
स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदलने से देहाती क्षेत्रों में ३६० बेसिक स्कूलों: 
का जाल-सा बिछु गया। इन स्कूलों में १३,६०० बच्चे पढ़ते हैं । इस' 
साल राज्य की विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनिवाय प्रारम्मिक शिक्षा कानून 
की लागू करने के सम्बन्ध में कारबाई की गईं। जूनियर बेसिक रकूलों के 
लिए एक पाटय-क्रम तेयार किया गया | 


१६५२-५३ में सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो. का भी काफी विस्तार 
हुआ । देहाती स्कूलों में जो अध्यापक काम कर रहे थे, उन्हें अपने देनिक: 
काय के ही एक अर ग के रूप में सामाजिक शिक्षा का काम भी सोंपा गया ॥ 
इस प्रकार सामाजिक शिक्षा के कई केन्द्र खुल गये और उन 
की संख्या १,००० तक पहु'च गई। एक शिक्षेण दल गांवों में गया । 
श्रव्य-दश्य-शिक्षा (दिखा-सुना कर शिक्षा देने की ) पद्धति के विकास के 
लिए एक बोड की स्थापना की गई 


भोपाल 

१६५२-५३ में गवनमेंट हमीदिया कालेज को स्नातकोत्तर कालेज बना दिया 
गया। इस कालेज में बी० एस० सी० की शिक्षा की व्यवस्था की. 
गई तथा बी० ए० ओर बी० काम० के विद्यार्थियों के लिये शाम की कक्षाओं 
का प्रबन्ध किया गया | मंगीरिया हवाई स्कूल तथा सुरृतानिया गहस हाई 
सकल में विज्ञान-कत्षाएं खोली गईं । सिहोर में एक इपि-विद्याल्य, तथा 
बैरागठ और बेरासिया, बेगमगंज, रायसेन तथा सिहोर में पांच और हवाई. 
सकल खोले गये | १८ प्राइमरी स्कलों को मिडिल सकल बना दिया गया तथा 


१०३ प्राइमरी सकल और १३ बेंसिक सकल खोले गये | विद्याथियों को संख्यः 


४ ) 


भी १६५२-५३ में बढ़ कर २३,८०० हो गई जब कि १६४१-५२ में वह 
१७,६०० ही थी | 

राज्य में शिक्षा पाने वाले विद्याथियों को २२,००० रुपये की छात्रवृत्तियां 
दी गयों, जब कि राज्य से बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को २४००० 
रुपये दिये गये | इसके अतिरिक्त १५,०००रुपयें गरीब विद्याथियों पर तथा 
२५,००० रु।ये हरिजनों तथा पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा पर 
खच किये गये | 

स्कलों के लिये निधारित पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया | यह भी 
निणय किया गया कि मिडिल कक्षा तक की पुस्तकों के प्रकाशन का काय 
सरकार की ओर से हो | इस काम के लिए नियुक्त एक समिति ने लेखकों से 
उनको रचनाओं की पाण्डलियियां मांगी । 


इस साल, सरकार ने सामूहिक योजना क्षेत्रों के प्राइमरी स्कलों के 
कह 5 नं न प १ 

अध्यापकों को पंचायतों के मंत्री नियुक्त करने का निशणय किया, ओर 

इसी दृष्टि से अप्रैल १६५२ में ४८ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। 

अध्यापकों के दूसरे दल ने अपना प्रशिक्षण जुन्त १६५३ में पूरा किया । 


अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के उहं श्य से एक अध्यापक को एम० 
शड० के लिये, १० अध्यापकों को बी० टी० के लिये, ५ अ्रध्यापकी को एल० 
टी० के लिये, ८ अध्यापकों को बेसिक ट्र निंग के लिए तथा ४ अध्यापकों को 
डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। १६५४३ के आरम्म में ५० प्राइमरी 
सस्‍्कलों के अध्यापकों के शिक्षण के लिए एक “नाम्ल ट्रेनिंग संस्था” 
खोली गई | 
१६४२-४३ में सामाजिक शिक्षा के लिए २३,००० रुपये की व्यवस्था 


की गई थी 


बिलासपुर 


एक इंगरमीजियेट कालेज, ४ मिडिल तथा ६ प्राइमरी सकल खोले गये, 
"जब कि बिल्लासपुर में एक ग्रामीण सकल और एक बालिका मिडिल सकल 
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हाई सकल बना दिये गये | आदर्श विकास-योजना के अन्तगत घुमरविन में 
एक बेसिक ट्रंनिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में कारंवाई की गयी । 

१४ अध्यापकों को बेसिक ट्रेनिंग के लिए जामिया मिल्लिया, 
दिल्‍ली, तथा एक अ्रध्यापक को बी० एड० करने के लिए केंद्रीय शिक्षा 
संस्था, दिल्‍ली, भेजा गया । धन्धे सम्बन्धी और टेकनिकल टोनिंग के लिए 
१००-१०० रुपये की पांच छात्रवत्तियाँ स्वीकृत की गयीं। इनमें से इस 
साल दो छात्रवत्तियां दी गई । 

. एक केन्द्रीय प्रोढ़ साक्षरता केन्द्र के अतिरिक्त गांवों में ऐसे चार नए 
केन्द्र खोले गये, ओर उन्हें रेडियो, पुस्तकें तथा पत्न-पत्रिकाएं आदि दी गई | 
शजधानी में एक केन्द्रीय साब॑जनिक पुस्तकालय खोला गया | 


हे ५ 
कु 
१६४२-४३ में यहां १० हाई स्कूल, ४४ सिडिल सकल और ८रे प्राइमरी 
सकल थे | उत्तर कुर्ग के भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रोह शिक्षा के २० केन्द्र खोले 
गये ओर २७४ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया तथा उन्हें प्रमाणपत्र दिये 
गये | साक्षरता केन्द्रों में कई विद्या-मंदिर खोले गये और ३० प्रोढ़-शालाएं 
खोली गई | सामाजिक-शिक्षा-योजना के अन्तगत एक चलते-फिरते शिक्षा- 
दल की व्यवस्था की गई | गांववालों को भिन्‍न-मिन्‍न विषयों के चित्र 
दिखाये गये । 
बेसिक-शिक्षा-योजना के अन्तर्गत २५ हायर एलीमेन्ट्री स्कूलों को बेसिक 
स्कूलों में बदला गया । ४२ पुरुषों तथा १२ स्त्रियों की एक थेली ने गवनमैँट 
श्वेसिक टेनिंग सकल में अपना शिक्षण पूरा किया | ७० पुरुषों और ८ स्त्रियों की 
दूसरी योली शिक्षण प्राप्त कर रही है । एक नेशनल केंडेट कोर यूनिट 
भी बनाई गई। ऐसी यूनियों की संख्या पांच तक पहुँच गई 


दिल्ली 
स्‍्कलों में दो पालियों में कच्षाएं लगाने की पद्धति चलाई गई, जिससे 


४०,००० और अधिक लड़के-लड़कियां स्कूलों में प्रवेश पा सके । हरिजन 
विद्यार्थियों के लिए दवायर सेकेंडरी तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी ग 
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शहर के विभिन्‍न मागों में ३ से लेकर ५ वपर ठक की आयु के बच्चों के 
लिए, दस शिशु-शालाएं, ( नसरी ) खोलने की एक योजना चालू 


की जा रही है। अनिवाय शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक राज्य सरकार के 
विचाराधीन है | ह 

६ से ११ साल की आयु के बच्चों के लिए लगभग ३०० बेसिक स्कूल 
देहात में खोले गये | शहर से १२ मील दूर अलीपुर गांव से एक जनता कालेज 
खोला गया | नई योजनाओं के अ्रन्तगत स्क्लाउटिंग, केंपिंग तथा सैर-सपाठे को; 
काफी महत्व दिया गया। द 


हिमाचल ग्रदेश 


शिक्षा के क्षेत्र की सफलताओं के अन्तगत मंडी के डिग्री कालेज में भोतिक: 
आर रसायन विज्ञान की कक्षाएं खोल दी गई, | चीनी तथा कारसोंग के. 
मिडिल स्कूल को हाइस्कल के स्तर का बना दिया गया, २१ लोअर मिडिलः 
स्कूलों तथा ११ प्राइमरी स्कूलों को भिडिल स्कूल बना दिया गया तथा ग्राम- 
पंत्रायत-क्रेन्दरों में ३६ प्राइमरी स्कूल खोले गये । 


१६४२-४३ में ८ अध्यापकों को बी० टी० के लिए, ५ महिला शअ्रध्या- 
पिकाओं को जे० ए० बवी० के लिए, ४ श्रध्यापर्कों की एस० बी० के लिये तथा 
१०० पुरुषों ओर ६ महिलाओं को बेसिक शिक्षा के लिए और १३७ पुरुषों 
तथा ४५ महिलाओं को जे० वी० की ट्रेनिंग के लिए विभिन्‍न संस्थाओं में भेजा 
गया । 


पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहले साल १४५ प्राइमरी स्कूल खोले गये । 
भारत सरकार ने १अग्रैल १६४३ से नेशनल केडेट कोर की स्थापना की भी 
स्वीकृति दे दी है। प्रारम्भिक कार्य के रूप में एस० डी० औओ० और जे० डी० 
ओऔो० की कमीशन से पूव की ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए ६ अध्यापकों को मेरठ: 
भेजा गया | 


स्वेच्छा से सामाजिक शिक्षा का कार्य करने की एक योजना मी चलाई 
गई। अध्यापकों तथा विद्यर्थियों से कह् गया कि वे अपनी जाड़ों की छुट्टियों 
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में अधिक से अधिक प्रोढ़ों को साक्षर बनायें । खास तौर पर तैयार की गई प्रौढ 
शिक्षा प्राइमर की १०,००० प्रतियाँ समाज-सेवी कार्यकर्ताओं में बांदी गई । 
१६५३-५४ में सामाजिक शिक्षा के लिए ४०,००० रपये की व्यवस्था की गईं | 
पिछड़ी हुई जातियों के बीच शिक्षा-प्रचार के उद्द श्य से अनुसूचित जातियों के 
विद्यार्थियों के लिए सकल में सभी कक्षाओं की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई । 
इसके अतिरिक्त मिडिल स्कूलों में ३३ लड़कों ओर ४ लड़कियों को, हाई 
स्कलों में १२ लड़कों और ३ लड़कियों को तथा इंटरमीजिएय कक्षाओं में ५ 
लड़कों और एक लड़की को छात्रवुत्तयां दी गई' । 


कच्छ 

१६४२-५३ में देहात में ५ प्राइमरी स्कूल खोले गये और पांच ओर स्कलों 
को इमारतें बनाने का काम शुरू किया गया । प्रत्लेक तालुका के शहरों में 
सामाजिक तथा प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये | १ नवम्बर १९४२ वो तालुकों 
के सभी शहरों में अखिल-भारत सामाज शिक्षा-दिवस मनाया गया। प्राइवेट 
स्कूलों को पुस्तकालय तथा खेल की सामग्री के लिये कच्छु सहायक कोप से 
७,५०० रुपये को सहायता दी गईं | 

एक टेकनिकल और धंधे सम्बन्धी स्कूल को शुरू करने तथा चार मिले-जुले . 
स्कूलों को बढ़ा कर मिडिल स्कूल के स्तर तक लाने के प्रस्ताव सरकार के विचा- 
राधीन हैं । 

उखराल में एक हाई स्कूल ओर ५ मिडिल स्कूल तथा २२ अपर प्राइमरी 
स्कूल खोले गये । आदि-वासियों को बस्तियों में ५० लोअर मिडिल स्कूल खोले 
गये | इसके अतिसिकि २२ लोशअर प्राइमरी प्राइवेट रकूलों को सरकारी संस्थाओं में 
बदल दिया गया | इसके साथ ही एक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल भी चालू किया गया 
जिसमें एम० ई० तथा अपर प्राइमरी स्कूलों के ३० अध्यापक ट्र निग प्राप्त करने 
आये। दो अव्यायक बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेजे गये। इनके अलावा ५ सर- 
कारी स्कूलों के अध्यापक बी० टी० की ट्रंनिंग के लिए गौह्टी तथा' दो अध्या- 
पक्र बी० एड० की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजे गये | कई स्कूलों की ग्रावतंक 
आर्थिक सहायता बढ़ाई गई। अनेक स्कलों को अ्रपनी इमास्त तथा साज-सामान 
सुधारने के लिए अनावतेक आर्थिक सहायता भी दी गई | 
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इसी वर्ष बेसिक ट्र निंग के लिए, ६ अध्यापक बम्बई भेजे गये, उच्चतर 
शिक्षा के लिए ६१ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई तथा ७० प्राइवेट शिक्षा 
संस्थाओं को अनुदान दिये गये | 


हिंदी की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए परकार ने हिंदी की शिक्षा देने 
वाली संस्थाश्रों की २४०० रु० का अनुदान दिया | 


त्रिपुरा 


१६४२-४३ में प्रारंभिक तथा प्रोढ़ शिक्षा के लिए ४,८६,००० रुपये के 
अतिरिक्त, ४,३६,८०० रुपये की व्यवस्था कालेज-शिक्षा के लिए की गई । 
७० प्राइवेट संस्थाओं को ३५,१६० रुपये दिये गये, जबकि छात्रवत्तियों के. 
रूप में २४,१०० रपये दिये गये। 


आदिवासियों तथा किसानों के बच्चे जब इतने बड़े हो जाते हैं कि वे घर 
में आर्थिक सहयोग दे सकें, तो उन्हें उनके मां-बाप प्राइमरी स्कूलों से हटा लेते 
हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए, इस साल ५०,००० रुपये खर्च करके ८० 
ऐसे लोअर प्राइमरी स्कूल, जिनमें प्रत्येक सकल में एक ही श्रध्यापक काम संभा- 
लता हैं तथा १० ऐसे अपर प्राइमरी सकल, जिनमें प्रत्येक में दो अध्यापक होते 
हैं, खोले गये । 


विन्ध्य प्रदेश 


१६४२-५३ में १४० प्राइमरी सकल खोले गये | इस प्रकार कुल मिला 
कर इनकी संख्या १,८४८ तक पहुच गई । इन स्कतों में ६७,०४६ विद्यार्थी 
हैं। अनिवाय शिक्षा सम्बन्धी एक कानून स्वीकृत किया गया । १७ प्राइमरी 
स्कूलों को बढ़ा कर मिडिल स्कूल और ७ एँग्लो-वनक्यूलर मिडिल स्कूलों को 
हाई सकल बना दिया गया । हिंदी मिडिल स्कूलों को ए० वी० एम० स्कलों से: 
' मिला दिया गया | 


३, 


.. टेकनिकल तथा धंघे सम्बन्धी शिक्षा की सुविधा देने के उद्देश्य से, इस 
: साल, नोगांव में एक पोलीटेकनीक संस्था, रीवां में एक कृषि-संस्था तथा प्रत्येक: 
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जिले में एक के हिंसाब से आठ मोडल बेसिक सकल खोले गये | एक बेसिक: 
ट्रेनिंग स्कूल टीकमगढ़ जिले के कु डेश्वर में भी खोला गया | 

छुतरपुर के हाई स्कूल में नेशनल केडेट कोर की एक यूनिठ संगटित की 
गई । सामाजिक-शिक्षा-योजना के श्र तगंत एक चलते-पिरते दल ने गांवों का 
दौरा किया । हाई स्कलों तथा कालेजों में शरीरिक-श्रम अनिवार्य करने के लिए 
एक योजना स्वीकृत की गई । 


सरकार ने बोर्डि ग हवाउसों में १० प्रतिशत जगह सुरक्षित रख कर, पुस्तकें 
तथा स्टेशनरी मुफ्त दे कर तथा बोडिंग और आश्रमों के खर्चे के लिए छात्रवत्तिया 
देकर अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों और आदिवासी [बच्याथियों का बिशेक 
सुविधाएं, दीं । उन्हें प्रत्येक कक्षा में निःशुल्क शिक्षा की सुविधा भी दी गई 
इसके अतिरिक्त १० हरिजन स्कूल तथा ३४ रात्रि-पाठशालाएं खोली गई ॥ 
१६४२-५३ में रीवां के हरिजन आश्रम को १२,००० रुपये तथा अन्य आश्रमों, 
को ६,००० रुपये दिये गये । 


१६५२ के अन्त तक हाई स्कूल कक्षाओं तक की शिक्षा सबके लिए 
निःशुल्क थी, लेकिन इस साल जिन विद्यार्थियों के अभिमावक आयकर देते थे, 
उनसे नवीं और दसवीं कक्षा में शुल्क लिया गया । १६५२-४३ में छात्रवृत्तियों- 
के रूप में ६४,००० रुपये दिये गये। उच्च स्तर की टेकनिकल तथा पन्थे 
सम्बन्धी शिक्षा की सुविधाएं देने के लिए एक पंचवर्षीय प्रशिक्षण-योज्ना भी 
चालू की गई । 


सावेजनिक स्वास्थ्य 
अजमेर 


१६४२-५३ में केकड़ी का मि्तेज गिडनी जनाना श्रस्यताल सरकारी दवा-' 
खाने से मिला दिया गया | अजमेर के विक्टोरिया अस्पताल में तपेदिक के 
रोगियों के चिकित्सालय के रूप में एक इमारत बनाई गई । इसके अतिरिक्त 

दार-यू नियन-आरोग्याश्रम में ३२ स्थान गरीब रोगियों के लिए मुफ्त सुरक्षित 
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रखे गये, २० स्थान विस्थाफ्तों के लिए मुफ्त रखे गये तथा श्रनुसूचित जातियों 
ओर अनुसूचित आदिम-जातियों के लिए २ स्थान मुफ्त रखे गये । व्यावर के 
अस्पताल के लिए अतिरिक्त कमचारियों की मंजूरी दी गई | विजयनगर स्थित राज्य 
के दवाखाने की सरकार ने अपनी देख-रेगख में ले लिया तथा उसके लिये अति- 
रिक्त कमचारी भी रखे गये | 


मलेरिया-निरोाधक-संगठन ने, जिसके लिए ओर अधिक कम्चारियों को 
स्वीकृति दी गई थी, गांवों में सावजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्रयत्न 
किया | सामूहिक्र योजना के लिए चिकित्सा कम्चारी तथा सावजनिक-स्वास्थ्य- 
सेवा कमचारी भी स्वीकृत किए गए | अप्रैल १६५४२ में बी० सी० जी० के 
टीके लगाने का आन्दोलन शुरू किया गया ओर एक साल से अधिक के व्यक्तियों 
का परीक्षण करके टीके लगाये गये | 


भोपाल 


इस साल एक लाख से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण किया गया और उन्हें 
बी० सी० ज॑० के टीके लगाए गए | भोपाल में एक तपेदिक रुग्णालय, जिसमें 
२० पलंग थे, पूरी तोर से तैयार था , जबकि ईंदगाह पहाड़ी पर १०,००,००० 
पये खच करके एक तपेदिक अस्पताल बन रहा है। २२३ गांवों में डी० डी० 
टी० छिड़का गया | टेकनिकल-सहयोग-करार-प्रशासन के सहयोग 
लेरिया-निरोधक टुकड़ी बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं । 
चार चलते-फिरते दवाखानों ने गांवों में चिक्रित्सा सम्बन्धी सह्दायता दी 
ओर तीन ऐसे शोर चलते-फिरते दवाखानों.की व्यवस्था शीघ्र ही की जाने वाली 
है। सिलवानी, नसरुल्‍लागंज तथा बरातिया में चिकित्सा कर्मचारियों के निवास- 
स्थान तथा बीमारों के रहने के कमरों से युक्त दवाखाने बन रहे हैं। इसके अति- 
रिक्त दूसरे शहरों में भी ६ ओर दवाखाने शीघ्र ही खुलने की आशा है । हमी- 
दिया अ्रस्पताल के वार्डों में १०० अतिरिक्त पलंग बढ़ा दिएं गए. | इस साल 
२६ ००० रुपये का एक नया एक्स-रे प्लान्ट हमीदिया अस्पताल में लगाया 
गया | एक दूतरा एक्स-रे प्लान्ड सिहोर अस्पताल में शीघ्र ही लगाया जाने 
वाला है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि बच्चों के प्रजनन तेथा शिशु कल्याण 
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के लिए चार स्वास्थ्य रक्षा-टुकड़ियों का निर्माण किया जाये। बरेली के दवाखाने 
को भी बढ़ा कर अस्पताल बना दिया.गया | 


इस साल गरीबी की सहायता के लिए एक स्वास्थ्य-म्त्री घर्माथ-कोष शुरू 
किया गया था। तपेदिक के रोगियों की सहायता के लिए शअ्रथ-स्ग्रह करने के 
उऊद्द श्य से खेल-तमाशे के भी आयोजन किये गये । 


१६५२-५३ में चिकित्सा ओर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नये कानून बनाये 
गए, उनमें औषधि-नियंत्रण-कानून तथा भोपाल मेडिकल प्रेक्टिश्नर कानून हैं | 


बिलासपुर 


१६५२-४३ में भारत सरकार ने स्वास्थ्य सम्बन्धी सविधाओओं के विस्तार को 
६ तथा सावजनिक स्वास्थ्य-सेवा की चार योजनाएं स्वीकार की थों। तदनुसार, 
इस साल दो नये दवाखाने खोलने बी ओर कदम उठाये गये । इनके 
कमंचारी भर्ती किए गए, साज-सामान तथा श्रोषधियाँ प्राप्त की गई', तथा इनकी 
इमारतें बनाने का काम चालू है । 


साथ ही, दो मातृत्व तथा शिशु-कह्याण केन्द्र, जिनमें से एक तो चल भी 
रहा है, एक साव॑जनक-स्वास्थ्य-केन्द्र तथा एक मलेरिया निरोधक योजना 
स्वीकृत हो चुकी है। बिलासपुर के जनरल अस्पताल में गुप्त बीमारियों के 
इलाज का एक केन्द्र भी खाला गया है जिसके लिए संयुक्तराष्ट्रीय अ्रन्तरराष्ट्रीय 
बाल-संकट-कोष ने अस्पताल सम्बन्धी सामग्री दी है। उसी समय लाव्जानक 
स्वास्थ्य-विभाग की आधुनिक ढंग से व्यवस्था की गई । टीका लगाने वाले कई 
कमचारी (वेक्सीनेटर) तथा सफाई-निरीक्षक (सेनिटरी इंस्पेक्टर) भर्ती किये गये, 
तथा स्वास्थ्य-रक्षा पर व्याख्यान, मेजिक-लालटेन-शो, मलेरिया-निरोधक 
आन्दोलन और लावारिस कुत्तों तथा चहों आ्रादि के नाश का आन्दोलन 
चलाने की व्यवस्था की गई । देहाती क्षेत्रों के वतमान तीन दवाखानों की इमारतों 
का भी प्रमापीकरण। किया गया | चलता-फिरता आयुर्वेदिक दवाखाना भी खोला 
गया | हिमाचल प्रदेश में नसिंग की ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए चार उग्मीद- 
बार चुने गये | 
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५ 
कु 


इस साल चेचक से वचाव करने के लिए. ३५,००० से अधिक व्यक्तियों 
को चेचक के दीके लगाए गए । अनुसूचित जातियों तथा श्रनुसूचित आदिम 
जातियों के बच्चों को स्कलों में मुफ्त दूध, नाश्ता तथा दोपहर का खाना दिया 
गया । लोरेक्जेन नाम की एक नई दवाई, जिससे सिर और शरीर की जूएं. नष्ट 
हो जाती हैं, अनुसूचित जातियों में मुफ्त बांदी गई और इससे आशातीत 
परिणाम निकला । 


सभी मुख्य केन्द्रों में बस के अड्डों तथा स्कलों में शीच जाने के लिए गड्‌ढे, 
मल शोंषक गड्ढे, गड्ढे वाले शौचालय, मृत्रालय तथा कूइा-ककंट के गड़ढों 
की व्यवस्था की गई | सभी कुओों की नियमित रूप से सफाई की गयी । 
मलेरिया-निरोधक उपाय पहले की तरह ही किये गये। निवास-स्थानों में डी० डी० 
टी० भी छिंड़क दिया गया। 


दिल्ली 


१६५२-५३ में इविन अस्पताल में ४८ पलंग और एस० जे० टी० 
बी० असताल में श्य पलंग बढ़ाये गये | छूत की बीमारी के अस्ताल 
(इन्फेक्शस डिजीजेज होस्पिडल ) में मी २४ पलेँगों का एक वार्ड बढ़ाया 
गया | भील कुरंजा में एक दवाखाना तथा शहर के दो क्षेत्रों में स्वास्थ्य 
केन्द्रों के अतिरिक्त लाजपतनगर, मालवीयनगर, तिलकनगर और कालकाजी की 
नई बस्तियों में चार अ्रस्पताल खोले गये | प्रत्येक अस्पताल में १५ रोगियों के 
लिये स्थान रखा गया । 


स्वास्थ्य मंत्रालय ने सारे राज्य में एक स्वच्छुता-आन्दोलन चलाया । 
इस में काफी सफलता मिली | दैजा-निरोघक तथा चेचक-निरोधक टीके लगाने 
के आन्दोलनों के भी अच्छे परिणाम निकले। दी० सौ० जी० के टीके 
लगाने का एक आन्दोलन चलाया गया | दिल्‍ली में एक चिकित्सा- स्वास्थ्य- 
पुन्गठन-समिति सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं के 
बारे में पूछुताछु कर रही है। 


( ४र७ 


१६५२ में दिल्ली में मलेरिया की रोगियों की संख्या पहले से कम रही | 
१६३३ में यह संख्या प्रति इजार १८० थी जब कि १६५२ में यह घट कर प्रति 
हजार २१ रह गयी । देहाती क्षेत्रों में भी मलेरिया के रोगियों की संख्या में कुछ 
कम घटती नहीं हुई । गांवों में लगभग ३,७८० पौंड डी० डी० टी० पाउडर 
कम से कम एक बार तो अवश्य ही छिड़का गया। छूत के रोगों के पैलने पर 
पूरी तौर से नियंत्रण रखा गया | राज्य की विधान सभा द्वारा स्वीकृत नर्सि ग- 
होम विधेयक से यह आशा की जा सकती है क्रि प्राइवेट नसि ग होम तथा अस्प- 
तालों में चिकित्सा सम्बन्धी देख-भाल काफी हृद तक सुरक्षित बनी रहगी। 

हिमाचल प्रदेश 

महासू जिले के स्नोडोन नगर के अस्पताल का स्तर प्रान्तीय अस्पताल के 
बराबर कर दिया गया और अब उस का नाम 'हिमाचल प्रदेश अस्पताल 
शिमला पड़ गया है । इस अस्पताल में ३४,००० रुपये के मूल्य का एक नया _ 
एक्स-रे प्लान्ट भी लगाया गया | वर्तमान विलनिकल-प्रयोगशाला को, जिसके 
लिये १०,००० रुपये के मूल्य का साज-सामान खरीदा गया था, बढ़ाया गया 
ओर उसके लिए एक प्रशिक्षुण-प्राप्त रोग-निशायक नियुक्त किया गया | 


एक परिवार-नियोजन तथा एक दंत-चिकित्सा विलनिक, जिनके लिए 
४,३३२ रुपये के मूल्य का सामान मंगाया गया था, खोले गये । सिविल 
अस्पताल मंडी में २४,००० रुपये खर्च कर एक नए प्रसूतिका-बार्ड का निर्माण 
हुआ | चम्बा में एक मातृत्व तथा शिशु कल्याण केन्द्र खोला गया। १२ आयथु- 
वैदिक दवाखाने शीघ्र ही खोले जानेवाले हैं। 

१६४२-५३ में चम्बा ओर मंडी में गुप्त रोगों के इलाज के लिए यूनिट खोले 
गए.। कई स्थानों पर कार्य किये गये और माषण भी दिये गये। मार्च-नवम्बर 
१६५२ में २,२५२ व्यवितयों के गुप्त रोगों की चिकित्सा की गयी। 


महासू जिले के मनोघरा नामक स्थान में एक तपेदिक का अस्पताल 
खोला जा रहा है तथा उसके लिए आ्रावश्यक साज-सामान मी खरीदा गया है । 
मई-दिसम्बर १६५२ में 5५,६३७ व्यक्तियों का परीक्षण किया गया ओर 
३६,२६६ व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लग्गए, गए | 


( ४रए८ ) 


इसी समय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्कूल के बच्चों की कुष्ठ, दांतों 
तथा भोजन में उचित पौष्यिकत्व के विषय में जांच-पड़ताल की गईं । सामूहिक 
योजना-द्षेत्र में मलेरिया निरोधक उपाय किए गए | 


कच्छ 


१६५२-५३ में मांडवी में एक प्रसूतिका-णह तथा बागड़ में एक चलता-फिरता 
दबाखाना खोला गया। निजी तोर पर संचालित ६ चिकित्सा-संस्थाओं को कुल 
मिला कर २१,३०० रू० का अनुदान दिया गया । 


भुज में एक मानसिक रोगों के चिकित्सालय, दो ग्रामीण दवाखानों, एक 
चलते-फिरते दवाखाने तथा जुबली अस्पताल में एक शल्य-चिकित्सक (सजन) 
की नियुक्ति के विषय में सरकार विचार कर रही है। भरतपुर के तपेदिक-आरोग्य 
सदन को सरकारी देख-रेख में लेने, भुज में एक आम अस्पताल बनाने तथा 
मांडवी में आंखों का अ्रस्यताल खोलने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। 
इसके अतिरिक्त भाचन अस्पताल में एक्स-रे प्लान्ट लगाने, नालिया में एक 
नेत्र-दान केम्प खोलने, प्राइवेट डाक्टरों को गाँवों में जाकर रहने के लिए प्ररणा 
देने के लिए सहायता देने सम्बन्धी योजनाओं को कच्छु-सहायक कोष से चलाया 
जा रहा है। 


७३ 


मलेरिया-निवारक-योजना गाँवों में भी चलाई गई तथा अनेक पोषक 
तत्वों वाली गोलियाँ (मल्टी-वियामिन टेबलेट) अस्पतालों ओर दवाखानों द्वारा 
जनता में बाँटी गईं । 
रै री छा (्‌ 
सावजनिक स्वास्थ्य-योजनाओं भे॑ सावजनिक स्वास्थ्य-रक्षा के लिये एक 


अलग विभाग का खोला जाना और एक खास्थ्य-शिक्षा-प्रचार यूनिट तथा 
बच्चों के लिए दो दुग्ध-केन्द्रों का खोला जाना विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


मणिपुर 


इस साल उपाधिप्राप्त डावट्रें को विशेष विधर्या तथा संच्षुप्त 
शम० बी० कोस की ट्रेनिंग देने के लिए एक योजना बनाई गई। १६५२-५३ 
में १०,७४८ रुपयों के मूल्य की दवा मुपत बांटी गई । बी० सी० जी० के टीके 


( ४२६ ) 


लगाने के आन्दोलन के फलस्वरूप ४०,७१५ लोगों की जांच की गई तथा 
१४,२२४ लोगों को दीके लगाये गये | चेचक से बचाब के लिए ६८,१८८ 
व्यक्तियों की चेचक के टीके और ३४,५०० व्यक्तियों को हैजा के टीके लगाए 
गए तथा मलेरिया इंस्टीव्य 5, दिल्‍ली में मलेरिया-निरोधक ट्र निंग प्राप्त करने के 
लिये एक डाक्टर भेजा गया | इस साल तमाम अस्पतालों और दवाखानों के. 
अ्राम साज-सामान्‌ में सुधार किया गया । 


त्रिपुरा 


इस साल गांवों में सात दवाखाने तथा अगरतला के वी० एम० अस्पताल 
में एक आधुनिक ढंग का प्रसूतिका-वार्ड खोला गया | अस्पतालों में प्रशिक्षण 
प्राप्त नर्सें तथा प्रसू तिका ओर शिशुकल्याण विभागों में महिला डाक्टर नियुक्त 
की गईं | 


क्‍ पु 


सावजनिक-सवास्थ्य-रक्षा कार्य-क्रम में देहादी क्षेत्रों में पीने के १)नी की कमी 
दूर करने के लिए. १७० नल-कूपों का लगाया जाना उल्लेखनीय है। इसे साल 
आम जनता को बी० सी० जी० के टीके लगाने का श्रान्दोलन चलाया गया तथा 
मलेरिया के विषय में जांच-पड़ताल की गई। लोगों को स्वास्थ्य के बारे में सजग 
रखने तथा व्याख्यानों, प्रदर्शनियों श्रोर मैजिक-लालटेन-शो के द्वारा उन्हें 
स्वास्थ्यकर जीवन की मुख्य-मुख्य बातें समझाने का प्रयत्न किया गया। 


विन्ध्य-प्रदेश 

१६५२-५३ में सरकार ने प्रत्येक मुख्य म पंचायत ओर म्यूनिसिपैलिटी 
के लिए सफाई कराने वाले कर्मचारियों का एक दल देना खीकार किया | दो 
मलेरिया-निरोधक दलों को भी स्वीकृति दी गयी । रीवा को पानी देने की योजना 
बनाने की कारवाई की गयी जिसके लिये ३ लाख रुपये स्वीकृत हो चुके थे | 

इस साल चार मातृत्व तथा शिशु कल्याण केन्द्रों की स्वीकृति मिली, जिनमे 
से दो केन्द्रों का काम एक का रीवा में ओर दूसरे का नोगांव में चालू हो गया । 
अन्य केन्द्रों के निर्माण का काम शुरू हो गया है और ऐसी आशा है कि वह 
शीघ्र ही पूरा हो जायगा | 


( ४३० ) 


गुप्त बीमारियों तथा कुष्ठ से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए चार-चार 
चिकित्सालय स्वीकृत किये गये | इन केन्द्रों के लिए आवश्यक चिकित्सा-कमचारी 
भर्ती करने, साज-सामान खरीदने तथा इमारत बनाने के लिए भी कार- 
वाई की गयी । छतरपुर में एक बी० सो० जी० की ठुकड़ी ने भी टीके लगाने 
का काम शुरू किया | 


जम 


अजमेर 


१६५२-५३ में समभोते द्वारा २५ ओद्योगिक झगड़े निपटाये गये | 
अनियमित भुगतानों तथा मजदूर को काम से हटा देने के विषय में लगभग 
५४६६ शिकायतों का भी फेंसला किया गया | 

निर्माता-उद्योग-नियम तथा ओद्योगिक-अंक-संकलन-अभ्रम-नियम की पड़ताल 
के श्रन्तगंत विभिन्‍न उद्योगों के आंकड़े इकटठे किये गये । सूती कपड़ा उद्योग 
तथा ऊन साफ करने और उनकी गांठ बांधने के उद्योग में न्यूनतम मजूरी की 
दरें तय कर दी गईं । 

६ अक्तूबर १६४२ से कर्मचारी प्राविडेन्ट फंड कानून भी लागू किया 
गया | आजकल इस योजना के अन्तगत ४ सूती मिलें तथा दो मोजे-बनियानों 
के कारखाने हैं। इससे प्रति मास ओसतन ४,४५४ कमचारियों को प्रत्यक्ष लाभ 
पहुँचता है । 


भोपाल 


... १६५४९२-१३ में राज्य में एक भी हड़ताल नहीं हुई । समझते द्वारा कुछ 
बड़े भंगड़े निपटा दिये गये जिसके परिणामस्वरूप मजदूरों को काफी लाभ 
पहुँचा । 


 ऐेरेश ) 


कमचारी प्राविडेन्ट फंड कानून १६४२ और उसक्रे अन्तर्गत बनी योजना 
१ नवम्बर १६५२ से लागू की गई, जिसका सम्बन्ध ३,००० मिल मजदूरों से 
है | कारखाना कानून, १६४८, मजदूरी ध्रुगतान कानून १६३६, कर्मचारी 
ज्ञुति-पूर्ति कानून, १६२३, साप्ताहिक अवकाश कानून, १६४२, भारतीय ट्रेड 
यूनियन कानून, १६२६, ओद्योगिक-अंक-संकलन कानून, १६४२, तथा राज्य 
कमचारी बीमा कानून, १६४८ के अन्तर्गत नियम बनाये गये तथा उनके विषय 
में लोगों का दृष्टिकोण जानने के लिए उन्हें प्रकाशित भी कराया गया | 

सरकार द्वारा प्रमुख ओद्योगिक संस्थाज्नों को कर्मचारियों तथा उनके बच्चों 
के लिए शिक्षा की सुविधाएं देने के लिये प्ररिंत किये जाने के परिणामस्वरूप 
सस्ट्रा-प्रोडक्ट्स लिमिटेड' ने एक प्राइमरी स्कूल खोला । सार्वजनिक निर्माण 
विभाग के कमचारियों के लिए एक प्रौढ़-शिक्षा केन्द्र भी खोला जायेगा। 

भोपाल शुगर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, स्ट्रा प्रोडेक्सस लिमिटेड तथा भोपाल 
स्यूनिसिपैलिटी ने क्रशः अपने लगभग ५४० प्रतिशत, २५ प्रतिशत तथा ६० 
प्रतिशत कर्मचारियों को मकान की सुविधाएं दीं। केन्द्रीय सरकार की ओश्ोगिक 
आवास-योजना भोपाल में भी लागू कर दी गई। 

सरकार के प्रयत्न के फल-स्वरूप, न्यू टेक्‍्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भोपाल 
में पूरे समय के लिए एक कह्याण-अधिकाशे (देल्फेयर अपिसर) ऋयुक्त किया 
गया । इसके अतिरिक्त मजदूरों की मलाई के लिए अन्य उपाय भी किए गए । 
स्ट्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अपने मजदूरों को तीन महीने की मजदूरी बोनस के 
झ्य में दी । 

१५ अगध्त १६४२ को सावजनिक-निर्माण-विभाग श्रमिक-दल का 
उद्घाटन हुआ । यह अपने ढंग की पहली संस्था थी | इसका उद्दं श्य 
आंशिक रूप से बेकारी दूर करने, बीच के दलालों को दूर करने तथा विभिन्‍न 
विकास योजनाओं सम्बन्धी कार्यों में लगे मजदूरों के साथ सीधा सम्पक स्थायित 
करने का है| 

कु 

१९५२-४३ में यहां २१ रजिस्टई कारखाने तथा ३ ट्रेड यूनियने थीं। 

३७ ओद्योगिक ऋूगडों का निपदारा सम्भझौते के द्वारा किया गया | 


( ४३२ ) 


न्यूनतम-मजूरी कानून की धारा ७ के अन्तर्गत नियुक्त सलाइकार बोड ने 
इलायची के बगीचों में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी 
निधारित करने की सिफारिश की | सरकार ने उसकी सिफारिशों के अनुसार 
मजूरी तय कर दी है | 


परिवदन-सेवाओं में कर्मचारियों की मजूरी की स्यूवतम दरें प्रकाशित कर 
दी गई । श्रोद्योगिक-अंक-संकलन (श्रम) नियम, १६५१ से सम्बन्धित काम 
करने के लिए दो सहकमचारी नियुक्त किए गए । श्रम-कल्‍्याण योजना के 
अन्तर्गत एक श्रम-कल्याण सहकर्मचारी तथा एक श्रम्-कल्याण कार्यकर्ता 
नियुक्त किया गया । कहइवा के बागों के क्षेत्रों में पारिवारिक बजठ की योजना 
बनाने के लिए एक आर्थिक जांच करने वाले अधिकारी की भी नियुक्त किया 
गया | 

दिल्ली 

इस साल लगभग २६,००० मजदूरों के लिए प्राविडेन्ट फंड योजना चालू 
की गई | राज्य के ओद्ोगिक विकास पर सरकार को सलाह देने के लिये एक 
श्रम-सलाइकार बोडड स्थापित किया गया । वर्तमान न्यूनतम मजूरी सलाहकार 
समिति का नये सिरे से निर्माण किया गया ताकि वह अधिक लोकप्रिय हो सके | 
न्यूनतम मज्ूरी काबूत को छापेखाने,मोटर इ जीनियरि ग तथा लोहे के कारखानों 
में काम करने वाले मजदूरों पर भी लागू किया गया। श्रम सम्बन्धी भारत सरकार 
का ओद्योगिक अर क-सक लन-श्रम-नियम दिल्‍ली में भी लागू किया गया तथा 
इसी नियम के अन्तगंत ओोौद्योगिक मजदूरों की जा च-पडताल का काम शुरू 
किया गया। 


कच्छ 


कारखाना कानून, १६४८, न्यूनतन मजूरी कानून, १६४७, ओद्योगिक 
भंगडे कानून ,१६४७, मजूरी भुगतान कानून, १६३१६, कमचारी राज्य बीमा- 
कानून, १६४८, मजदूर-क्षुदिपूर्ति कानून, १६२३, नियोजन उत्तरदायित्व-कानून 
१६ ३८, ओर बाल-नियोजन कानून, १६३६, कच्छु में लागू किए गए । 


( ऐरे३ ) 


कारखानों के इंस्पेक्टर के अधीन एक अलग विभाग इन कानूनों को लागू करने 
के लिए. खोला गया। खेतों में काम करने काले मजदूरों के लिए यूनतन मजूरी 
कानून के अन्तगत मजूरी निश्चित की गई। 


५... 
त्रपुरा 
८१मऊगडों में से ३८ झगड़े सममोते द्वारा निपटा दिए गए | हूगभग १७ 
कानून त्रिपुरा में लागू किए गए | इस साल ४ ट्रेड यूनियनें रजिस्टर्ड हुईं | 


खेतों में काम करने वाले मजदूरों के विषय में भी जांच-पडताल का काम शुरू: 
किया गया | 


विन्ध्य प्रदेश 
न्यूनतन मजूरी कानून, १६४८ के अन्तग त सरकार ने बीड़ी उद्योग,सड़क 
निर्माण,पत्यर तोड़ने आदि कामों में लगे हुए मजदूरों की न्यूनतन मजूंरी 
निश्चित कर दी | मोटर-परिवहन -उद्योग में लगे हुए मजदूरों की जांच पड़ताल 
की गई | श्रम-कमिश्नर ने चमड़ा कारखाना-संचालकों तथा मजदूरों के और 
बीड़ी-सौदागरों तथा बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के भगड़ों का निबटारा किया- | 
इस साल ३ मजदूर संघ रजिघ्टड हुए | 


उद्योग 
भोपाल 


कुटीर तथा छोटे उद्योगों का विकास करके रोजगार के नए खोत खोलने के 
लिये अक्ट्बर १६५२ में एक उद्योग विभाग स्थापित किया गया । 


सरकार ने इस साल ओद्योगिक कार्यों के लिये ऋण देने के लिए २,०० 
००० रुपये की व्यवस्था की । रिजव बैंक के साथ हुए एक समझोते के अनुसार 
बैंक आफ भोपाल को एक केन्द्रीय सहकारी बैंक में बदलने के लिए राज्य में *क 
के कारबार की सविधाएं शीघ्र ही मिलने वाली हैं.। 


( ४३२४ ) 


१६५२-५३ की अन्तिम तिमाही में बढ़ईंगीरी तथा घर में काम आने 
शली वस्तुओं के बनाने के काम, टोकरियाँ तथा रस्सी बनाने के काम, बुनाई, 
#ताई, रंगाई, कालीन बुनने, सांचे ढालने और सिलाई के धन्धों की शिक्षा 
देने का प्रतन्ध किया गया । शिक्षार्थी अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर गांवों 
में काम करेंगे ओर अन्य ग्राम उद्योगों के साथ-साथ कताई तथा खादी के 
उत्यादन का प्रचार करगे। इस बीच शिक्षाथ्ियों ने २,१३,००० गज सूत काता 
इथा ४०० गज कपड़ा बुना | वष में केन्द्र में १५० शिक्षार्थी थे और सब 
को सरकारी वृत्ति मिलती थी। गांधी आश्रम में एक अलग केन्द्र ओर खोला 
क्या जहां देहात के ३० शिक्षार्थियों को कताई, बुनाई, साबुनसाज्ञी तथा 
प्रन्य संबंधित ग्राम-उद्योगों की शिक्षा दी जा रही है | इस के अतिरिक्त केवल 
स्त्रियों के लिए भी एक पृथक केन्द्र संगठित किया जा रहा है जहाँ स्त्रियों को 
सिलाई तथा अन्य दघ्तकारी के कामों की शिक्षा दी जायगी । लगभग ३२० 
ब्यक्तियों को बीड़ी बनाना सिखाया गया । इस कार्य में 5५,४०० रुपए व्यय 
हुए सरकार ने भोपाल बिजली कम्पनी, सरकारी प्रेस तथा निर्माण विभाग के 
बकंशापों में ट्रेनिंग के लिये ६५ शिक्षार्थी मरती किये । 

कुटीर उद्योगों को प्रोत्साइन देने के लिये सरकार ने उनसे सामान खरीदा। 
शक वाणिज्यालय भी खोला गया, जहां कुटीर-उद्योग संगठन तथा व्यक्तिगत 
€प से कारीगरों द्वारा निर्मित माल प्रदर्शन और बिक्री के लिये रखा गया । 
उद्योगों को राजकीय सहायता-नियमों के अनुसार श्रोद्योगिक सहकारी संस्थाओं 
तथा कारीगरों को ३०,००० रुपये की सरकारी सहायता दी गई जो मुख्यतः 
वबशीनों ओर ओजारों के रूप में थी। 

... श्रनेक मिट्ते हुए उद्योगों को सहायता देने तथा सीमेंट, चूना, इस्पात, 
ऊन आदि के सम्बन्ध में नये उद्योग स्थापित करने के लिये कारवाश्यां 
को गयीं | 


(९ 

कुंरा 
राज्य-कुटीर उद्योग बोड ने मधुमक्खी पालन, कुम्दारगीरी, मुर्गीपालन, 
(सती बनाने तथा बुनाई अदि उद्योगों के विकास की सिफारिश की। मगमां- 


( ४३४ ) 


डला में २० शिक्षाथियों को मघुमक्खी-पालन की ट्रेनिंग देने का एक केन्द्र खोला 
- गया, जिससे शहद उत्यन्न करने वाले क्षेत्रों में उपकेन्द्र खोले जा सके | बलोजीपेट 
(रामनगर) में सरकारी खर्चे पर मिटटी के बतंन बनाने का काम सीखने के लिये 
दो शिक्षार्थी चुने गये । 

भारत सरकार की धंघे तथा कारीगरी को प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 
जुलाई १६४० में विराजपेट में खोली गयी ओद्योगिक शिक्षणशाला उपयोगी 
काय करती रही | इस शिक्षणशला7 में इस वर्ष घंधों की परीक्षायें ली गयीं और 
जो लोग इन परीक्षाओं में सफक्ष हुये उनमें से अधिकांश को समुचित नौकरियाँ 
मिल गईं । शनिवारसांते के बुनाई सकल का पुनरुद्धार किया गया जिससे 
देहात में बुनाई उद्योग का विकास हो सके । इस उद्देश्य के लिये एक बुनाई 
शिक्षक नियुक्त किया गया | द 

मधुमक्खी पालन उद्योग के लिये केन्द्रीय मधुमक्खी-पालन शिक्षणालय में 
२४ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई और १,५०० रुपये के मूल्य के बढ़िया छत्ते 
तथा आवश्यक ओजार मकखी पालकों को दिये गये। 


दिल्ली 
विछज्ने वर्ष स्थापित उद्योग-परामरश-मण्डल ने उद्योगों के विकास के लिये, 
विशेषतया शहरी क्षेत्र के छोटे उद्योगों के विकास के लिये, श्रनेक योजनाए 
बनाई । भूमि, पानी तथा बिजली सम्बन्धी साधनों की नाप-जोख के लिये 
कायवाही की गई । कुटीर उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के भी प्रबन्ध किये 
गये | इसी बीच सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम में खादी तथा श्रन्य उद्योगों 
का विकास कार्यक्रम निश्चित किया गया । 


क्च्छ 
नमक के तीन नये कारखानों ने, जिन्होंने १६५१-४२ में अपना काय 
(रम्भ किया था, इस वर्ष पर्याप्द प्रगति की । भारत सकार ने कुटीर तथा 
छोटे उद्योगों के विकास के लिये ३०,००० रुपये का ऋण स्वीकृत किया । 
कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना के लिये कार्यवाही की गई | 


( ४३६ ) 
मणिपुर 


कुटीर उद्योगों के विकास के लिये ओंद्योगिक ऋण के रूप में दिये गये 
२०,००० रुपये से ८,००० रुपये करघा उद्योग को, ४, ००० रुपये लोहे तथा 
खिलोना उद्योग को तथा ३,००० रुपये सलेट उद्योग को दिये गये। १६५४२- 
५३ में जापान तथा सुलम मुद्रा वाले क्षेत्रों से २,२३,८५४६ रुपये के मूल्य के 
सामान के आयात के लिये लाइसेंत दिये गये | इस वध राज्य में विभिन्‍न 
उद्योगों के विकास के लिये उपाय सुझाने तथा नये उद्योगों के विकास की 
संभावानाओं का निश्चय करने के लिये एक ओद्योगिक बोड बनाया गया | 


त्रिपुरा 


योजना आयोग ने छोटे तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिये दो लाख 
स्पये निधारित क्रियि हें | इसमे ४०,००० रुपये की व्यवस्था इस व की गई | 
आवश्यक टेक्निकल कारीगर रख लिये गये हैं और एक ट्रेनिंग स्कूल स्थापित 
करके योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायगा | 


विन्ध्य-प्रदेश 


१६७३ में रीवा के वेकनिकल इन्स्टीस्यू2 के बढ़ई-विभाग का विस्तार 
किया गया । बुनाई-विभाग के विस्तार की योजना पर भी विचार हो रहा है। 
इस व रीवा में एक राज्य वाशिज्यालय खोला गया । 


कुटीर उद्योग विभाग ने जून १६५२ से कुटीर उद्योगों की पड़ताल करने 
का निश्चय किया । जैसे ही पड़ताल पूरी हो जायगी योजनायें बनाई जाएंगी । 
इन योजनाओं के लिये पंचवर्षोय योजना में ६,०७,००० रुपये की व्यवस्था 
की गई है | 


टीकमगढ़ में ताड़-गुड़ उद्योग चल्लाने तथा सतना में हड्डी के चूरे की खाद 
की फेक्टरी खोलने का निश्चय किया गया है। 


( ४३२७ ) 


विकास 
भोपाल 


१६७२-४३ में ६० मील लम्बी नई सड़कें बनाई गई और २२ मील की 
पक्की घड़कों पर काम निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चला। दो पुराने पुलों 
की मरम्मत की गई तथा दो नई पुलियां बनाई गई | ६ नये पुलों पर काम 
प्रारम्म हुआ और नई सड़कों के लिये ४५ मील की पड़ताल की गई | १६४२- 
५३ के लिये कार्यक्रम का जो लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक काम पूरा 
हो गया । 


पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य के लिये ३ करोड़ ८६ लाख रुपये की 
व्यवस्था की गई है| कुटीर-उद्योगों के विकास, अनुसूचित जातियों तथा जन- 
जातियों के सुवार और घिंचाई की छोटी योजनाओं के लिये ओर अधिक घन 
प्राप्त क्रिया जा रहा है। ऐसी श्रनेक योजनायें हैं, जितने सामूहिक बोजनाओं, 
शिक्षण केन्द्रों, अनुतंधानशालाओओं, राष्ट्रीय विस्तार-सेवा दथा मलेरिया- विरोधी 
ठुकड़ी की व्यवस्था की गई है | इसके अतिरिक्त केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वार भूमि 
को खेती याग्व बनाने के लिये केन्द्रोय सरकार की योजना है, जिसके परिणाम्त- 
स्वरूप ३ रोड़ झ।ये की अतिरिक्त फसल पैदा होने की श्राशा है | इस 
प्रकार राज्य को यह भरोसा है कि उसे अपने विभिन्‍न कार्यों के लिये लगभग 
आठ करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हो जायगी | 


योजना के प्रथम दो वर्षों में योजना की सफल्तायें वास्तविक रही हैं. ओ्रोर 
कुछ दिशाओं में विशेष उल्लेखनीय हैं । उदाहरण के लिये भूमि को खेती योग्य 
बनाने के कार्य में यह राज्य सभी राज्यों से आगे है ; इसकी शिक्षण संस्थाश्रों ने 
बहुतों का ध्यान आक्ृष्ट किया है ओर आमसुधार का कार्य बहुत आगे वढ़ा है । 

१६४२-५३ में ६३ कुएं खोदे गये ओर १,०८४ कुओं को मरम्मत कराई 
गई, ४४ तालाब चालू किये गये और २२ बांध बांधे गये, जिससे तिचाई का 
क्षेत्रफल ११,४४८ एकड ओर बढ़ गया | इसके अरिरिक्ति 5०,००० एकड़ 
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भू मि को खेती योग्य बनाया गया जिसमें से २४,००० एकइ भूमि नई थी । 
एक इंटरमीजियेट कालेज, ५ द्वाई स्कूल, १४ मिडिल स्कूल, व १०३ प्राइमरी 
सकल खोले गये ओर १२० प्राइमरी स्कूलों के लिये नये भवन बनाये गये | 
इसके अतिरिक्त ५ ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्रों ने कार्य प्रारंभ कर दिया और 
हरिजनों के लिये मकान तथा भोपाल बिजली कंपनी के मजदूरों के लिये ४८ 
क्वाटर बनाये गये | 

भोपाल में २ अक्टूबर १६४२ को सामूहिक विकास योजना कायक्रम, 
जिसपर ६५ लाख रुपये व्यय होंगे, प्रारंभ किया गया । राज्य के लिए 
एक विशेष योजना निर्धारित की गई । योजना में ६०० वर्गमील का ज्षेत्रफ्ल 
है जिसमें ३०० गांव हैं जो हे खंडों में विभक्त हैं। मध्यखंड के १०० गाँवों में 
काय प्रारम्भ किया गया। दो खंडों में २५ ग्राम-कार्यकर्ता नियुक्त किये गये आर 
जाँच-पड़ताल का कार्य प्रारंभ हुआ । मध्यखंड वी सिंचाई योजना से ४,००० 
एकड़ भूमि को लाभ पहुँचेगा । 

भोपाल से २० मील दूर तूमरा में & मई १६५३ को एक युवक-शिविर 
का उद्धादन किया गया । लगभग २०० व्यक्तियों ने दो घंटे मिट॒टी खाद 
ओऔ्रोर इस प्रकार तीन सप्ताह के रचनात्मक कार्य का प्रारंभ हुआ । जो 5रगाति 
हुई उसे देख कर केन्द्रीय सामूं हिक विकास योजना प्रबंधक ने अप्रैल १६५३ 
' में भारतवष के ट्रेनिंग केन्द्रों के प्रिंसपलों का एक सम्मेलन बुलाने के लिये 
भोपाल को चुना । 


युवकों ने स्कूल बनाने, कुआ्ओों तथा एक बावड़ी को मरम्मत करने, एक 
बाजार का रूप परिवर्तत करने और खाद के ५० गड्ढों की खुदाई के काम! 
में भाग लिया । ६ मील लम्बी एक सड़क के निर्माण का काय शीघ्र ही शुरू 
किया जायेगा । 


बहूद शीय ग्राम-कायकर्ताशों को शिक्षण देने के लिये फोड्ड प्रतिष्ठान के 
अंतर्गत भारत भर में स्थापित होने वाले २० केन्द्रों में से एक केन्द्र भोपाल 
के लिये निर्धारित किया गया । इस केन्द्र ने १६ अगस्त १६५२ से काय 
प्रारंभ कर दिया | शि्ञार्थियों को ५० रुपया मासिक वृत्ति मिलती है । पचास 
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शिक्षाथियों की पहली येली ने अप्रैल १६५३ में अपना प्रशिक्षण सफलतापूबक 
समाप्त कर लिया । 


बिलासपुर 


१६५२-४३ में सड़कों के निमोण और यातायात की सुविधाओं के विकारू 
पर अधिक ध्यान दिया गया | निम्नलिखित नई सड़के पहियेदार सवारियों के 
लिये खोल दी गई--शिमला-मंडी सड़क का हंबोल से बरमाना तक का 
३२ मील लंबा भाग, शिमला-हमीरपुर सड़क का दाधोल से लड॒रा ओर तक का" 
११ मील लंबा भाग, बिलासपुर-भामक्ा सड़क का घुमरवन से कुठेश तक का 
८ मील लंबा भाग, बिलासपुर-बरसर सडक का ओहार से तलाई दक का १५ 
मील लंबा भाग | इस प्रकार १६४२-४३ में लगभग ६६ मील ऐसी सड़क 
बढ़ाई गईं जिस पर मोटरें चल सकती हैं । पहले मोटर के योग्य रूड़क कुल ४« 
मील थी | इसके साथ ही भारत सरकार की स्वीकृति के लिये सड़क निर्माण कं! 
एक व्यापक योजना उपस्थित की गई है। । 

यातायात की बरसों की संख्या दुगुनी से भी अधिरू कर दी गई | इस वे 
पिछुले स्टाक में आठ नई गाड़ियाँ और जोड़ी गई | 

शिक्षा के क्षेत्र में एक सरकारी इन्टरप्रीजियेट कालेज व एक देहाती हाई 
स्कूल खोला गया । इनके अ्रतिस्क्ति ८ प्राइमरी स्वूल, ४ मिडिल स्कूल, दः 
वयस्क कन्द्र तथा एक केन्द्रीय साव्जानक पुस्तकालय भी खोले गये | 

कित्सा तथा सावंजनिक खास्थ्य के सिलसिले में, एक श्र युवदिक 
ओषधालय के साथ-साथ दो जच्चा बच्चा केन्द्र तथा दो अंग्रेज़ी श्रोपत्रालब 
खोले गये | एक महिला खास्थ्य निरीक्षक, अनेक सैनिटयरी इन्स्पेक्टर, मलेरिया 
विरोधी योजनाओं के लिए कर्मचारी तथा गुप्त रोगों का चिकित्सालय इस वर्ष 
बढ़ाये गये। 


२ अक्टूबर १६५२ को सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम का उद्घाटन 
किया गया । खंह के क्चेन्र में ३४२ गांवों को ६४ इकाइयों और २० हल्का 
में बांदा गया । प्रत्येक हल्के तथा इकाई में परामशंदात्री समितियों की स्थापना 
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दिल्ली 
इस वर्ष राज्य में सहकारिता आन्दोलन ने और भी प्रगति दी । लगभग 
१०० संस्थाओं की रजिस्टरी की गई । इस प्रकार सहकारी संस्थाओं की कुल 
संख्या १,०६५, चालू पूजी लगभग १ करोड़ €! लाख २६ हज़ार रुपये 
आर सदस्य-संख्या ६४,४२४ व्यक्तियों को हो गई | 


बाजार में धोखाघड़ी से खरीदारों को बचाने के लिये उड़ीसा बांद तथा 
माप छथधिनियम दिल्‍्लो राज्य में भी लागू कर दिया गया | 

सरकार को विकास योजनाओं पर परामश देने के लिए एक विकास बाई 
की स्थापना की गई । राज्य में विभिन्‍न सूमि-विकास-कर्यों में रंपक स्थापित 
करने के लिये तथा उनको शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये एक दिकास समिति 
की भी स्थापना की गई | शहरी ज्षेत्र में गंदी बस्तियों को सफाई का काम चलता 
रहा | जितनी खाली भूमि थी उस पर ग्रतिबन्ध लगा दिया गया जिससे ऊट- 
पटठाँग इमारतें का बनना रुक सके और नगर का सुयोजित विकास हो 

सौ गांवों के एक खंड में जिसका मुख्य कार्यालय अछोपुर में है, सामूहिक 
विकास योजना के कायक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं । अभी तक देहाती ज्षेत्र 
में लगभग २८ नालियों को ठीकठाक क्रिया गया तथा उनकी सफाई की गई 
जिससे बरसात में जुती हुई भूमि पानी से न भर जाये । इसके साथ ही गांव 
को सड़कों से मिलाने वाली सात मील लग्बी सड़कें बनाई गई और ११ आमीण 
तालों की मिट्टी हृटाई गई | 


हिमाचल प्रदेश 


राज्य में सहकारी संस्थाओं की रख्या जून १६५६१ में प४३ थी । यह 
संख्या जून १६५२ में बढ़कर ६६७ हो गई | इन सहकारी संस्थाओं को समस्त 
चालू पूजी भी १६५४१ से २१,४०,८६१ रुपयों से बढ़ कर १६५२ में 
३६,६०,०३५ रुपये हो गई । इस प्रकार १९४२-५३ में १४ लाख १६ हज़ार 
रुपयों की शुद्ध आय हुई । सहकारी संस्थाओं को १६५२-४३ में ३,७४५,००४६ 
रुपयों की सरकारी सहायता दी गई । 
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पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय सड़क विकास योजना बनाई 
गई जिम पर १५० लाख झाये व्यग्र होंगे। १६४२-४३ में नये कामों के लिये 
१७ लाख व मरम्मत आदि के लिये ८ लाख रुगयोँ की व्यवस्था की गई। 

सामूहिक योजना ज्षेत्रों में लगमग १०० मील लम्बी सड़कें बनानी हैं. और 
शामलाछार से कुनीहार तक की पहलों सड़क का काम पूरा हो रहा है । दूसरी 
सड़कों का धरातल ठीक करने का काम चालू है | 

यातायात विभाग के काम की देखभाल करने के लिये एक यातायात 
नियंत्रण बोड की स्थापना की गई | विभाग को यातायात सेवा तथा समय मे 
सुधार करने तथा अन्य सुविधाएं देने के सम्बन्ध में परामश देने के लिये यातायात 
परामर्श समितियां बनाई गईं । प्रत्येक क्षेत्र के प्रधान कार्यालय में एक सुाज्जत 
वकंशाप भी स्थापित किया गया | 

इस वर्ष यातायात सेवाओं की ब्त ७८१ मील हछम्बे यात्रा-मार्गों पर 
चलीं | विमाग ने अनेक मार्गों पर डाक ले जाने का काम भी हाथ में लिया। 
६०,००,००० रुपयों के खच की एक विकास योजना में २० नारें व्‌ ८० 
गांवों को पानी देने की व्यवस्था है। इस योजना के अ'तगंत देहात में ८ वाटर 
व स के अतिरिक्त विभिन्‍न नगरों में पानी के सात कारखानों के निर्माण पर 
२६४२-५३ में ७ लाख रुपये व्यय हुये | 

पन-बिजली विकास योजना, जिस पर १३,५ लाख रुपये व्यय हूं,गे, स्वीकृत 
की गई | तदनुसार केन्द्रीय जल तथा बिजली आ्रायोग के परामर्श से चार योज- 
नायें बनाई गईं | इन सभी योजनाओं पर काम चालू है | पंचवर्षोय छोटी 
सिंचाई विकास योजना, कार्य का जिस पर ११० लाख रुय्ये व्यय होगे, प्रारंभ 
हुआ | 

सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम में दुनीहार, बहाल तथा पावोदा के खंड 
हैं जिनका क्षेत्रफल २,१४,५७६ वर्गमील व जनसंख्या १,९४,१७३ है। कुनी- 
हार खंड में जहां अनुमानत: ६५ लाख रुपया खर्च होगा, कार्य प्रारंभ हो गया 
. है। जो योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं वे व्यय के सहित निम्नलिखित हैं. : कृषि 

तथा पशु-पालन, ८४,००० रुपया; स्वास्थ्य तथा ग्रामों की सफाई, १,६०,००० 


( ४४३ ) 


रुपया; शिक्षा, १,६२,००० रुपया; यातायात ३,४०,००० रुपया; ग्रामीण कला- 
कौशल तथा उद्योग, १५,५०० रुपया; सिंचाई, २०,२५४,००० रायया; तथा 
परती भूमि का पुनरुद्वार, ३,००,०००रपया | 


इन योजनाओं में अर्की में एक केन्द्रीय फल तथा सब्जी पौधघर स्थापित 
किया गया है जिससे किसानों को फलों के वक्ष दिये जाते हैं | एक प्रधान 
सामाजिक शिक्षा श्रधिकारी की नियुक्ति की गई | थेला में एक प्रारंभिक बेसिक 
स्कूल खोला गया ओर झनेकों स्कूलों में वेसिक शिक्षा प्रचलित की गई । 
कुनीहार खंड में लगभग एक मील लम्पी सड़क बनाई गई और शालाघ'ट से 
सोलन तक की सड़क के लिये अनुमानित व्यय स्वीकृत किया गया । साथ ही 
बहूदे शीय सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई ओर शहतृत के १,००० पेड़ 
लगाऐ, गए | एक बुनाई का मास्टर बुनाई का काम कर रहा है और एक जूता 
बनाने का कारखाना सभी प्रकार के जूते वना रहा है | 

इस बष में कुकी तथा नरकंडा के बीच की योजना में विस्तार-सेवा का 
प्रारंभ किया गया और उसके लिये ४,६७ ,००० रुपये स्वीकृत किये गये । इस 
चेत्र की साधारण पड़ताल की गई | लगभग ६५ मन बढिया बीज वितरित किये 
गये और सेव तथा चेरी के ३१० पौधे लगाये गये । कुनीहार खंड में ग्रामसेवर्को 
की ट्रेनिंग, फलों के पेड़ों के लिये पौघघरों की स्थापना, ओजार तथा कलपुरों: 
की उपलब्धि थ्रादि के काय किये गये । माशोबर में ग्राम सेवर्कों के लिये 
शिक्षण-केन्द्र की स्थापना को योजना को अंतिम रूप दिया गया | 

इस वष पाच कृषि-निरीक्षक बख्शी के तालाब,लखनऊ के शिक्षण तथा 
विस्तार योजना केन्द्र में बिस्तार-काय की ट्रेनिंग के लिये भेजे गये | एक अधि 
कारी अमेरिका व जापान मी भेजा गया | दूसश अधिकारी पौधा संरक्षण कार्य: 
की ट्रनिंग लेने भेजा गया | 


कच्छ 
१६५२-५३ में ५२ मील लम्बी अन्य सड़कों के साथ-साथ ४० मील वर्त- 


मान जल प्लाबित मुकदम सड़कों की मरम्मत की गई तथा उनको फिर चौरस 
किया गया | इन सड़कों पर चार नये पुल भी बनाये गये | इसके अ्रतिस्कि १३: 


(. ४४४ ) 


मील लम्बी अन्य सड़कों में सफाई की नालियाँ, पुल तथा पुलियां बनाई गईं | 
योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना काल में ५८ लाख २६ हजार रुपयों के 
व्यय पर ३२८ मील लम्बी नई पक्की सड़कों ओर ६०० पुलियों का निर्माण स्वी- 
'कत किया। 


मुद्रा के गोदाम तथा बंदरगाह की इमारतें १६५३ के मध्य तक तेयार हो 
जायेंगी | माँडवी बंदरगाह मुहाने के जल तथा स्थल माग की पड़ताल पूरी हो 
गई | जख्वाऊ की पड़ताल चल रही है। पंचवर्षीय योजना में कच्छ के छोटे 
बन्दरगाहों के विकास के लिये १३ लाख १५ हजार रुपयों की व्यवस्था की गई 
है| 


२ अ्रक्ट्बर १६५२ को १७० मील लग्बी डीसा-गांधीघाम मीग्स्गेज रेल 
'लाइन यातायात के लिये खोल दी गई । राज्य की मोटर सर्विस ने 5५,२४६ 
वर्गमील के क्षेत्रफल में १,३०० कच्ची सड़कों पर ४६ मार्गों से सर्विस चला 
कर अपना विस्तार किया | 


पंचवर्षीय योजना के अंतगत विक्रास की विभिन्‍न योज्नाओं के लिये 
३ करोड़ ५ लाख ६ हजार रुपयों के व्यय का प्रबन्ध किया गया । १६५२-५३ 
में ७८ लाख १२५हजार रुपयों की व्यवस्था की गई है | 


कृषि के ज्षेत्र में प्रदर्शन, बीज उत्पादन तथा चुनाव के लिये नंखतराना, 
मुद्रा ओर मचाऊ में तीन कृषि फार्म खोलने का विचार किया ग्या है। १,००० 
मन गेहू' के बीज के अतिरिक्त २५ टन सुपर फास्फेट और १० टन अमोनियम 
सहफेट वितरित किये गये | 


पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित चार बड़ी सिंचाई योजनाओं में से दो-- 
कनकवती तथा कैला--पर काम आरंभ हो चुका है और अन्य दो--गाजोड 
श्रोर सनाघरों--पर काम शीघ्र ही आरंभ होगा | ६ छोटी सिंचाई योजना के 
कार्य चल रहे हैं। एक छोटी तिचाई के तालाब लीपुर नं० २ का निर्माण 


..करीब-करीब पूरा हो रहा है | सातवें छोटे सिंचाई कार्यक्रम को योजना तैयार हो 


रही है। इसके साथ ७५० कुएं भी खोदे गये | 


( डेंडे५ ) 


. पशुपालन कार्य के विकास के लिये नस्ल सुधार योजना तथा पशुविकास 
की योजनायें प्रारंभ हो चुकी हैं। पशुपालन की शिज्ञा लेने के लिए तीन 
शिक्षार्थी जबलपुर भेजे गये | इसी समय अंजार में एक नरसरी फार्म खोला 
गया और नखतराना में एक दूसरा फार्म खोला जा रहा है। वूना में मछुली- 
पालन के फाम की योजना तथा प्राककलन तैयार हो रहे हैं । एक गह-उद्योग 
बोड भी बनाया जा रहा है| हु 


भुज, बीबार, मूर ओर अमारा में चार स्कूल खोले गये और बेसलपुर 
में पाँचवां स्कूल शीघ्र ही खोला जायेगा । कालेज शिक्षा देने के उद्द श्य 
से गुजरात विश्वविद्यालय की जाँच समिति ने कच्छु का दौरा किया | 

सावजनिक स्वाथ्य के क्षेत्र में मॉँडवी का जच्चा-बच्चा केन्द्र २ दिसम्बर 
१६४२ को खोला गया। चार नगरों में मलेरिया निरोधक उपाय किये गये | 


राज्य के सामूहिक विकात कार्यक्रम में ५४० वर्गमील का एक खंड है जिस 
में नखतराना तालुका के ६४ गांव तथा मुज तालुका के २७गांव हैं। 

इस योजना के अर तगंत, जो २ अक्टूबर १६५४२ को प्रारंभ हुई, ४३६० मन 
गेहूँ के बढ़िया बीज, १३८ मन श्रमोनियम सरहफेट, तथा ५१ मन सुपर फास्फेट 
भुज-नखतराना खंड में बाटे गये | इसके साथ २७ खाद के गड्ढे खोदें गये । 

यह विचार किया गया है कि योजना क्षेत्र में सिंचाई के ५ छोटे तालाब 
बनायें जायें। इनसे ३०० से ४०० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी | साथ ही 
रुरकार यह भी विचार कर रही है कि अग्रगले तीन वर्षो में ७ लाख १६ हजास 
रुपयों के ऋण दे, जिससे ५,४०० एकड़ अतिरिक्त भूमि की तिचाई और हो, 
सक्रेगी | यह अनुमान क्रिया गया है कि तीसरे वध के अ'त में ६ लाख रुपये 
के मूल्य का २,००० टन अतिरिक्त खाद्यान्न उसन्‍न होगा | 

अनेक सड़कों पर भिट्टी के काम तथा जंगल काटने के काम प्रायः पूणु 
थे। भारासर के पास लोगों के संयुक्त प्रथत्त से एक सोते पर छोटा पुल बाँध 
कर रास्ता बनाया गया | क्‍ 

चार प्राइमरी स्कूज्न, पुस्तकालय तथा वाचनालय खोले गये एक महिला 


( ४४६ ) 


यह्मी ने वयस्क शिक्षा, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, बच्चों की देखभाल आदि 
कार्यों को संगठित किया | 


ग्राम सेवकों को प्राथमिक चिकित्सा की ट्र निंग दी गई | सामूहिक योजना ज्षेत्र 
के प्रमुख गांवों में डी० डी० टी० का छिड़काव प्रारंभ किया गया । एक 
चलता-फिरता ओषघालय नियमित रूप से अनेकों गांवों में गया । 

चार पशु-प्रजनन ग्राम केन्द्र खोले गये ओर योजना क्षेत्र में नस्ल सुधारने 
के लिये थारपारकर नस्ल के बढ़िया सांड मंगाये गये | नखतराना में एक कृत्रिम 
गर्भाधान केन्द्र ब एक मवेशी दवाखाना खोल दिया गया है | ग्राम नस्ल- सुधार 
केन्द्रों में चार मबेशी दबाखाने खोलने का विचार है । 


त्रिपुरा 


१६५२-५३ में ११ सहकारी संस्थाओं की रजिस्ट्री हुईं। लगभग १० लाख 
रुपये इस वर्ष विभिन्‍न विकास योजनाओं के अ तगत सड़क निर्माण काय पर 
व्यय हुये । 


विध्य प्रदेश 


प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा अध्य विकास योजनाओं की उचित रूप से 
कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने इस वर्ष एक विकास कमिश्नर नियुक्त 
किया | 


सतना जिले में १३२ गांवों के एक सामूहिक विकास योजना खंड का २ 
बर १६५२ को उद्घाटन हुआ । योजना के बज“-अनुदान स्वीकृत हो 
गये हैं ओर जाँच-पड़ताल का कार्य पूरा हो रहा है । 


फोड प्रतिष्ठान योजना भी ३०० वर्गमील क्षेत्र के ३०० गांवों में अक्तूबर 
१६५२ में प्रारंभ की गई | वयस्क शिक्षा के लिये चार रात्रि-पाठशालायें खोली 
गई' | इसके अतिरिक्त फरवरी १६५४३ में गव के स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशि- 
' ज्ञण के लिये नोगांव में एक विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्र भी खोला गया | 


(४४७ ) 


पुनवांस 


अजमेर 


१६५२-५३ में विधवाओं के लिए गह-सहित-शिक्षण केन्द्र की ८१,००० 
हयये दिये गये | ब्यावर में ४० निराश्रित विधवाओं को सिलाई के काम का 
शिक्षण देने के लिए एक शिक्षण सहित-कार्-केन्द्र खोला गया । विस्थापित 
इरिजनों के रहने के लिए २६६ निवास स्थान--१६० अजमेर में तथा १३६ 
ब्यावर में-“बनाए गए | यह भी सुझाव दिया गया कि विस्थापित विद्यार्थियों 
को १,२०० रुपए शिक्षा-प्राप्ति के लिए ऋण के रूप में देने के अतिरिक्त, उन्हें 
फिर से बसाने के लिए ऋण रूप में लगभग २,३८,००० रुपये का अनुदान 
दिया जाये । द 


भोपाल 


फिर से बसाये जा चुके विस्थापितों के अलावा ३१ विस्थापित काश्मीरी- 
(रिबारों को १६४२-५३ में फिर से बसाया गया | इन लोगों ने विभिन्‍न साधनों 
की, जिसके लिए १५,००० रुपये दिये गये, एक जगह. एकत्रित करके, 
सामूहिक रूप से खेती शुरू की | अन्य मामलों में भी सामूहिक रूप से खेती 
करने के लिए., पहले कदम के रूप में प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया गया | ग्रामीण 
पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने १,००,००० रुपया की व्यवस्था की थी, ओर 
इस बात का सुझाव दिया गया है कि विस्थापित परिवारों में यह रुपये तकावी 
ऋण के रूप में बांद दिये जायें। | 

शहरी पुनर्वास के सिलसिले में २,२०० परिवारों को बैरागढ, सिहोर, बुधनी 
तथा आसपास के अन्य ज्षेत्रों में बलाया गया | छोटे ऋण योजना के श्र तर्गंत 
१०,६३,४०० रुपये ऋण के रूप में देने की व्यवस्था की गई । 


विस्थापित व्यक्तियों के उन परिवारों को जो कि स्वेच्छा से शहरों में जाकर 
'बस गये थे पर जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, कुल मिला .कर 


( डेंटेंप  ) 


१,०६,४०० रुपये ऋण के रूप में दिये गये | केन्द्रीय सरकार ने शहरी विस्था- 
पेतों को ऋण के रूप में देने के लिए १,००,००० रुपयों की व्यवस्था की थी । 
इसके अतिरिक्त १४ शिक्षण प्राप्त व्यक्तियाँ को, जिन्होंने शिक्षुण-सहित-कार्य 
केन्द्र गांधी नगर में ट्रेनिंग प्राप्त की, कारोबार चलाने के लिए छोटे ऋण 
दिये गये । 


शिक्षण-सहित-कार्य केन्द्र, जिसे आरस्म में केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय ने 
चलाया था, इस साल राज्य सरकार को सोप दिया गया । केन्द्र के उद्यादन 
तथा शिक्षार्थियों की काय कुशलता को बढ़ाने के अ्रभिप्राय से, राज्य की आब- 
श्यकताओं की पूर्ति के लिए लकड़ी का सामान, वर्दियां आदि केन्द्र से ही 
खरीदी जाती थीं । दोनों केन्द्रों के कार्यक्रम में सह्यायता तथा सहयोग बनाए, 
रखने के लिए उसकी देख-रेख एक संयुक्त सलाहकार बोड के जिम्मे थी | 


भारत सरकार ने ४५,००, ००० रुपये खर्च करके बैरगढ़ में छोटे-छोटे 
मकाज्ञ बनाने की योजना स्वीकार कर ली है । यह भी फैसला हो गया है कि 
इन मकानों के निर्माण का काय विस्थापित व्यक्तियों के जिम्मे ही छोड़ा जाये । 
इससे उन्हें रखने के लिए जगह मिल सकेगी तथा देनिक जीविकोपाजन॑ में भी 
सहायता मिलेगी | ४० लाख रुपये खच कर बैशगढ को नये रूप में विकसित 
करने की भी योजना थी | इसके अतिरिक्त १,३७,००० रुपये खच कर के इस- 
रानी- बोनारजी और शाजहांबाद के बाजारों को निवास-संयुक्त-दुकानों के रूप 
में परिवर्तित करने का काम आशिक रूप से शुरू कर दिया गया था। 

गांधी नगर में निराश्चितों, विधवाओं और अनाथों के लिए. एक आश्रम 
की व्यवस्था की गई | १६५२-५३ में विस्थापित विद्यार्थियों को स्वल खोलकर, 
मासिक सहायता देकर तथा मुफ्त पुस्तकें बांटकर अतिरिक्त सुविधाएं दी गई । 


दिल्ली 
१६४२-४३ में ६.००० विस्थापित परिवार को रहने के लिए मकान दिए 


गये । इधर उधर पटरियों पर अनधिकार रूप से बैठे हुए. १,७०० -विस्थापित 
दुकानदारों केः जगह की सुविधा दी गई । विघ्थापितों के लिए बस।ई गई. नई 


( ४४६ ) 


बस्तियों में पांच अस्पताल खोले गये जिनमें से प्रत्येक में १५ पलंग ये । अब 
तक दिल्‍ली में आये हुए. ५ लाख विस्थापितों में से दो तिहाई व्यक्तियों को मकान 
तथा दुकानों की सुविधाएं दी जा चुकी हैं, अतएव अब केपल लगभग डेद लाख 
के करीब विस्थापितों के लिए व्यवस्था करना बाकी रह गया है । 


इस साल समाज-कल्याण-पुनर्वास निदेशालय का संग्रठन किया गया ै 
इस निदेशालय ने अपने जिम्मे वह सब काम लेलिया जो कि पहले दिल्‍ली-राज़्य 
महिला-विभाग संभालता था ।इस निदेशालय का निर्माण विशेष रूप से विस्था 
पितों, निराश्रित स्त्रियों और बच्चों की संभाल तथा विस्थापितों को ऋण, 
मासिक सहायता तथा गुजर-बसर के लिए, भत्ता देने के लिए. हुआ था । 


इस निदेशालय ने अपने १६ शिक्षुण-सहित-उत्पादन केन्‍्द्रों-के द्वारा जिन 
में ६ केन्द्र पुरुषों के लिए तथा १० केन्द्र महिलाओं के लिए, थे--अनेक निरा- 
भ्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा समाज का उपयोगी अ्रग बनाया | विस्था 
पित विद्याथियों को ७ लाख रुपये शिक्षा-ऋरण तथा ४३ लाख रुपये बृत्तियों 
के रूप में देने के अतिरिक्त, अल्प शहरी-ऋण-योजना के अ्रंतर्गत २७ लाख 
रुपये सहकारी संस्थाओं तथा अनेक विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये | साथ ही 
२३ लाख रुपये जीवन-निर्वाह के लिए भक्त के रूप में बांटे गये । 


कच्छ 


इस साल सिन्ध से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिए 
गांधीधाम में एक सिन्ध-पुनर्वास-समिति की स्थापना की गई। ६,१७५, एकड़ भूमि 
पर्‌ ४, ००० घर बनाने के लिए, १ करोड़ १० लाख ख्पये के ऋण दिये गये । 
१६४२-५३ में गांधी घाम में कुल मिलाकर ८,००० विस्थापित थे । 


भारत सरकार ने विस्थापितों के लिए ८४,००० रुपये शहरी - ऋण: तथा 
५० ००० रुपये देहाती ऋण के रूप में देना स्वीकार किया | इसमें से ८४,८२५ 


रुपये शहरी-ऋण तथा ४८,३७५ रुपये देहाती-ऋण विध्थापितों में इस अभि- 
प्राय से बाठे गये कि वे अपने व्यवसाय फिर से जमा लें। 


( ४५० ) 


केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्थापित विद्यार्थियों के लिए स्वीकृत २५,००० रुपये 
में से १० ३०० रुपये ५४४ विद्यार्थियों को दिये गये | प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं 
में पढ़ने वाले १३६ विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा ओर आधिक सहायता दी 
गईं | 

गांधीधाम में अक्तूबर १६४२ में सिन्ध-पुनवॉस-समिति की देख-रेख में 
श्सहाय वृद्ध तथा अनाथ स्त्रियों श्रोर बच्चों के लिए एक आश्रम खोला गया । 
भारत सरकार ने इस ग्राश्रम को चलाने के लिए ११,५०० रुपयों की सहायता 
दी। 


माणपुर 
इस साल विस्थापितों को फिर से बसाने की कोई बड़ी समस्या सुलभाने को 
बाकी नहीं रह गईं थी | विस्थापितों को भूमि देने का काय बहुत पहले ही 
समाप्त हो गया था | केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता से स्थापित हुए सकल 
राज्य सरकार ने मार्च १६५३ में अपनी देख-रेख में ले लिये । 


त्रिपुरा 


राज्य सरकार ने १६४२-५३ मे विस्थापितों की सहायता देने तथा फिर से 
बसाने के काय पर १,००,११ ६८६ रुपये व्यय किये | जुलाई १६४२ में पार- 
पत्र (पासपोर्ट) की समस्‍या से घब्ड़ा कर लगभग ७७,३१८ व्यक्ति त्रिपुरा आये | 
इससे राज्य में विस्थापितों की ख्या २,७६,४३८ तक पहुँच गई । बहुतायत से 
आये. हुए विस्थापितों के रहने के लिए २२ शिविर खोले गये | इस साल १५ 
शिविर चालू थे, जिनमें ११,२२३ व्यक्ति रहते थे | इसके अतिरिक्त एक निरा- 
श्रित-नारी शिविर भी था जिसमें ६६५ नारियां थीं | 


 विस्थापित लोगों के लिए. ३४ पुनर्वास-केन्द्र भी खोले गए थे । सरकार श्रब 
तक २५,४५५ परिवारों को, जिनमें १,२०,१८१ व्यक्ति थे, फिर से बसा चुकी 
. है। साथ ही रुद्सागर के मील क्षेत्र में मछुद्वारों के ६०० परिवारों को फिर से 
. बसा दिया गया है। 


( ४४१ ) 


इस साल विस्थापित व्यक्तियों के लिए १८ स्कूलों ने शिक्षा की लुविधाएं 
दीं, तथा ४४ स्वास्थ्य-सत्ना ठुकड़ियों ने उन्हें चिकित्सा सहायता पहुँचाई। 
विस्थापितों को घरेलू उद्योग की शिक्षा देने के उद्दोश्य से सरकार ने अगरतला 
के कालेज तिहला में स्थित शिक्षण-सहित-काय-केन्द्र को १ मार्च १६५३ को 
ग्रयनी देख-रंख में ले लिया। - 


वन्ध्य प्रदश 

सरकार ने दृद्ध, असहाय तथा निराश्रित स्त्रियों और बच्चों की जिनकी 
संख्या लगभग ४०० थी, देखभाल अपने ऊपर ले ली है । उन्हें सतना और 
दतिया के सहायता शिविरों में रखा गया है। जनवरी १६४३ तक १,०४,२३२ 
रपये पुनर्वास पर व्यय किये जा चुके थे | 

छुतरपुर, दतिया तथा टीकमगढ़ के जिलों में ३०४ विस्थापित परिवारों 
को ४,१७,८३६ एकड़ भूमि दी जा चुकी है जबकि देहाती ऋण के रूप में लग- 
भग ३,३७,३१४ रुपये भी दिये जा चुके हैं । 


इसके अतिरिक्त, पुनर्वास-वित्त प्रशासन ने ६ विस्थापित परिवारों कं 
ग्रपना व्यापार चलाने के लिए लगभग ४६,५०० रुपये ऋण के रूप में देना 
स्वीकार किया | सरकार ने १६४२-५३ में १६ लाख ३८ हजार रुपये खत करके 
७८० मकान बनाने का भी निर्णय किया | 


१६५३-५४ में विस्थापित विद्यर्थियों को आथिक सहायता देने के लिए 
१२,००० रुपयों की व्यवस्था की गई | श्रमी तक ७ विस्थापित विद्यार्थियों को, 
जो कि कालेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे है, वृत्तियां दी गई । 


४-- घ! भाग 
और च् क कोबार दीप मूः 
अन्दमान ओर नि समूह 

|| ३ 

खाद्य और कृषि 
१६५२-५३ में ५,४३६ एकड़ जमीन में धान बोया गया, जबकि १६५१- 
५२ में ५,४२१ और १६५०-५१ में ५,१०० एकड़ में ही बोया गया था। 
इस साल सरकारी प्रयोग फार्मों में १६ किस्मों का घान बोया गया ; इनमें से 
६ किस्में कोयम्बद्र से मैंगाई गई, २ पश्चिमी बंगाल से, ४ करनाल (पंजाब) 
से, २ वर्मा से, १ मद्रास से और १ दक्षिण भारत से । निरीक्षण से पता 
चला कि बर्मा, पश्चिम बंगाल, मद्रास और कोयम्बद्दर से जो किसमें मैंगाई 
गई थीं, उनकी उपज अपेक्षाकृत अच्छी रही। फिर भी उनकी उपयोगिता 


ओर उपज का निश्चय करने के लिये उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार की जमीनों ओर 
ऋतुश्रों में बो कर देखा जा रहा है । 


गन्ना, अरहर, कपास, रागी, सन ओर चना आदि की कुछ व्यापारिक 
फसलें सरकारी फार्मों में और कुछ किसानों द्वारा अधिकतर प्रयोग के रूप में 
बोई गई । 


माच १६५३ में एक कृषि-उद्योग-प्रद्शनी की गई और उसमें प्रदर्शित 
विभिन्‍न फसलों के लिये किसानों को इनाम दिए गए द्वीपों में उगाये जाने 
वाले धान की किस्मों के नमूने इकठ्ठ करिए गए और किंसानों से अन्न वसूली 
की कीमत निधारित करने लिए, उनका वर्गीकरण किया गया। १६४२-५३ में 
५४६ टन धान वसूल किया गया, जबकि १६४१-४२ में श्८म६ गन ही धान 
वसूल किया गया था । 


एक सहायक मछली उद्योग अनुसन्धान अधिकारी की अ्रंधीनता में साज- 
सामान से युक्त एक प्रयोगशाला है, जहां मछली पकड़ने के साधनों ओर तरीकों 


ई डफरे ) 


के सम्बन्ध में अनुसन्धान होते हैं | इस साल, मछली के शिकार का वैज्ञानिक 
आधार पर संगठन करने के लिए और पकड़ी हुई मछुली की विक्री का प्रबन्ध 
करने के लिए. एक सहकारी समिति बनाई गई है | द्वीप के पात, विशेष प्रकार 
के साधनों से युक्त नावों में, पकड़ी हुई मछली के विशाल पैमाने पर निर्यात की 
सम्भावना पर विचार किया जा रहा है । 


शिक्षा 


इन द्वीपों में नेशनल केडेट कोर की एक जूनियर डिवीजन यूनिट है, जिसमें 
६० केडेट और २ अफसर हैं। 


दो अध्यापर्का की अधीनता में सरकारी हाई स्कूल के ३० बड़े विद्यार्थियों 
ओर कार-निकोबार स्कूल के १० बड़े विद्याथियों ने मिल कर एक शिक्षा-यात्रा 
का आयोजन किया । इस दल ने २५ मा्चे से २६ अप्रैल १६५३ तक भारत 
की यात्रा की | इस अवधि में यह दल कलकत्ता, इलाहाबाद, टू डला, झागरा, 
दिल्‍ली, बम्बई, बंगलोर ओर मद्रास घूमा । इस यात्रा से यह लाभ हुआ कि 
विद्यार्थियों को यह पता चल गया कि भारत की मुख्य भूमि की अवस्था कैसी 
है और भारत की मुख्य भूमि के निवासियों को भी यह पता लग गया कि 
द्वीपों की अ्रवस्था केसी है| यह विचार है कि विचार ओर संस्कृति के इस प्रकार . 
के आदान-प्रदान के लिए. मारत सरकार ने जो अन्‍्तर्रज्यीय सम्पक व्यवस्था 
आरम्भ की है उसके अंग के रूप में शिक्षा-यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष किया 
जाये । 


सावजनिक स्वास्थ्य 


इस साल, मध्य अंदमान में रंगत क्षेत्र की सेवा के लिए एक ओषधालय 
खोलने का विचार क्रिया गया | कार-निंकोबार में एक नया अस्पताल बनवान 
के लिए एक फर्म ने २०,००० रुपये दिए थे । इस अस्पताल का एक भाग 
बन कर तैयार हो चुका है ) मायाबन्दर में २० पल्ंगों वाला एक अस्पताल 
खुल गया है । लोगों का चिकित्सा सम्बन्धी अधिक संहायता देने के लिए एक 
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मेडिकल अफसर रखा गया है । यह भी प्रस्ताव रखा गया कि शुप्त रोगों की. 
चिकित्सा के लिए चिकित्सकों का एक दल निकोबार द्वीपसमू ह भेजा जाये ! 


इन द्वीपों की सबसे बड़ी बला मलेरिया है, इसलिए इससे बचने के लिए. 
बड़े परिमाण में मलेरियानाशक ओषधि छिड़की गई । स्कूल के विद्यार्थियों का 
परीक्षण किया गया और जिसको इलाज के योग्य समझा गया, उसका इलाज 
किया गया | द 


श्रम 


१६५२-५३ में, विस्थापित लोगों को फिर से बसाने की दृष्टि से खास तोर 
से जहाज पर माल चढ़ाने-उतारने के लिए तथा वर्नो को साफ करने के लिए 
ओर विकास सम्बन्धी विभिन्‍न सरकारी विभागों की माँगों को पूरा करने के 
लिए, सरकार ने एक अमिक-दल को व्यवस्था कर रखी थी | जुलाई के दिलों 
में किम्नानों को सहायता के लिए नोकर दिए जाते थे | 


श्रमिक-दल की सुख-सुविधा की व्यवस्था सरकार करती थीं । इस साल, 
राशन तथा अन्य सामान खरीदने और वितरित करने के लिए श्रमिका ने अपनी 
अलग सहकारी दुकान खोली थी। मनोरंजन ओर खेलों की छुविधाएँ भी उन्हें 
दी गई थीं | 


उद्योग 


गो 
मरा 


द्वीपसमू ह में दो बढ़े ओद्योगिक कारखाने हं-वन-विभाग की “चैथम सा 
मिल' और "वेस्ट इम्डियन मैच कम्पनी' का दियासलाई उद्योग | 


छोटे उद्योगों के ज्षेत्रों में एक करघा-बुनकर-समिति बुनाई का काम करती 

थी । कार-निकोबार में सहकारो आ्राधार पर नारियल से तेल निकालने के उद्योग 

. के शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । निकोबार में नारियल के रेशे से बनाई 
: गई रस्सी पोटब्लेयर में बेची गई - 
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पुनस्संस्थापन 


१६४२-४३ के अन्त तक, पूर्वी बंगाल से आए ३७० विस्थापित परिवारों 
को अन्दमान में बसाया गया । सरकार ने जमीन और पुनस्संस्थापन तथा 
तकावी ऋण देकर विस्थापितों की सहायता के लिए सब प्रकार के प्रयत्म किए । 
अरब तक विस्थापितों की २,७६,७३३ रुपये पुनस्संस्थापन सम्बन्धी ऋण के रूप 
मेँ और ३६,८४८ रुपये तकावी ऋण के रूप में दिए जा चुके हैं | इन 
परिवारों के लोगों के पास जब काम न होता था, तो उन्हें श्रमिक-दल ओर 
निर्मीण-विभाग में काम दे दिया जाता था | 
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बसनीयता 
आप जो कुछ भी एक पूर्णाक्ञ प्रसाधन के साबुन हे 
आशा कर सकते दें वह सब आपको 
मेस्चर 
सन्दर्लने 
साबुन 
से मिलेगा 


इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं 


सर्वश्र मिक्कत श्कता है। 


गवनेमेंट सोप फेक्टरी, बंगलोर 


359:5%९6%€ल्‍१४९९$९९९१७२१७३४९११४६५५१४१४५१९११४५७१७१३२१३७२३६:३९७२४९१९१११९१५१९१६४१७९११४९११३५०६ 





गब स॑ 


स्वतन्त्रता के पश्चात ६ वर्षों से राष्ट्रीय सरकार की 
सफलताओं का भागी बनता है । 


पिछले €ए८ वर्षो' से राष्ट्र की एक प्रधान बैंकिंग संस्था के रूप 
में राष्ट्र की सेवा करता झाया दे। 


: चेयरमैन व जनरल मेनेजर 
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